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मुंद्रक 
भाश्कर प्रेस, मेर८ | 


दो शब्द 

कुछ समय पूर्व से दी इमारी केस्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने उच्च शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी घोषित कर दिया है, फलतः अनेक विश्वविद्यालयों की उच्च 
कक्षाओं में हिन्दी द्वारा अध्यापन-काय प्रारम्भ हो गया है परन्तु इस ओर अ्रध्यापकों 
ओर ज्षात्रों को श्रपनी मातृभाषा में पुस्तकों का अत्यन्त अभाव अनुभव हो रद्द है। 
अतः: प्रस्तुत पुस्तक हमारे दीघकालीन गम्मोर चिन्तन तथा अध्ययन का ही विस्तृत 
रूप है जो पाठकों के सम्मुख सुब्यवस्थित रूप में रखने का एक प्रयास मात्र है। 

देश के स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात, आज देश में व्यापार और यातायात ' 
के विषय का महत्व बहुत ही बढ़ गया है | आज देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश की 
विभिन्न आथिक समस्यात्रों के अध्ययन के लिये व्यापार के विषय में थोड़ा बहुत 
जानना अत्यन्त आवश्यक है। इसी उहं श्य को सामने रखते हुये इमारे देश के 
विभिन्न विश्व-विद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रमों में इस विषय को अत्यन्त महत्व दिया है 
ओर इसमे हप है कि इस वर्ष से आगरा विश्व-विद्यालय ने भी देश की इस बढ़ती 
हुई मांग को पूरा करने के लिये पग उठाया है । 

प्रस्तुत पुस्तक की भाषा सरल एवं सुब्रोंध बनाने का पूर्ण प्रथश्न किया गया 
है। प्राय: दिन्दी की पुस्तकों में प्रवाह को कमी दीख पड़ती है अतः इसमें इस बात 
का भली भांति विचार रखा गया है। पारिभाषिक तथा अन्य कठिन शब्दों के 
साथ २ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी विषय को सरल बनाने के लिये दे दिये गये हैं। 

हमारा विश्वास है कि यद्द पुस्तक न केवल भारतीय विश्वविद्यालयों और 
विभिन्न संस्थाओं की बी० कांम कक्षाओं के “व्यापार एवम्‌ यातायात” विषय पर एक 
प्रामाणिक पाठ्य और सद्दायक पु स्तक का कार्य देगी बरन्‌ जन-साधारण को भी देश 
की विभिन्न समस्याओं को समझने में काफी लाभदायक सिद्ध होगी | 

पुस्तक शीघ्रता से छुपी है, अतः सम्भव हे कि सजग रहते हुये भी प्र.फ 
सम्बन्धी कुछु अशुद्धियां पुस्तक में सिम८ कर चली आई हों। इनको अगक्े संस्करण 
में सुधार दिया जायेगा | किन्तु विषय सम्बन्धी अशुद्धियों कों स्वयवम्‌ लेखकगण 
जानने में असमर्थ हैं अतः सहृदय पाठकों से संशोधन और सुधार के लिये उचित 
सुझाव की प्रार्थना की जाती है। 


स॑।० पी० श्रीवास्तव 
बिजय दशमी, २००६ |; सी० बी० मेमोरिया 


अध्याय : 


अध्याय २: 


अध्याय ३: 


अध्याय ४: 


अध्याय ४: 


खणड--१ . 
व्यापोर (7७०७ ) 


भारत का व्यापार ४-१६ 

आन्तरिक व्यापार, अन्तप्रोन्तीय व्यापार-आसाम, पश्चिमी 
बंगाल, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान का व्यावार, स्थानीय व्यापार, पुनः निर्यात 
ब्यापार, सोमा प्रान्तीय व्यापार, तदीय व्यापार | 

भारत का विदेशी व्यापार : १) १७-२६ 
मुस्लिम काल में भारतोय व्यापार (१६००-१७००), अंग्र जी 
काल का प्रथम युग (१७००-१६००) । 

भारत का विदेशी व्यापार (२) ३०-३६ 
प्रथम मद्दायुद्ध के पूर्व का काल (१६००-१४), भारतोय 
बिदेशी व्यापार की विशेषतायें, प्रथम मद्दायुद्ध काल (१६१४- 
१८); युद्धकाल में व्यापार में कमी, प्रथम भद्दायुद्ध मे 
पश्चात का काल (१६१८-२६ ,; विश्व व्यापारिक भनन्‍्दी 
का काल | 

भारत का बिदेशी व्यापार (३) ४०-४२ 
द्वितीय महायुद्ध के पूत का काल (१६३५-३६), द्वितीय 
महायुद्ध के समय (१६३६-४२); निर्यात नियन्त्रण, आ्रायात 
नियन्त्रण, द्वितीय. मद्दायुद्ध के पश्चात विदेशी व्यापार, 
भारत सरकार के श्रायात-निर्यात की नीति, विदेशी 
व्यापार के प्रचार और प्रसार के साधन । 

भारतीय व्यापार की विशेषतायें १३-६८ 
प्रथम मद्दायुद्ध के अन्त तक भारत के व्यापार को दिशा, 
द्वितीय मद्दायुद्ध के पूत्न्‍रं, भारत का निर्यात व्यापार, हतोय 
मद्दायुद्ध के काल में विदेशी-व्यापार की दिशा, भारत का 


अध्याय $: 


अध्याय ७: 


अध्याय ८: 


अध्याय €: 


( २ ) 


समुद्री व्यापार--मुख्य वस्तुओं का नियत, प्रमुख “वस्तुश्रों 
का आयात-निर्यात की दिशा, आयात व्यापार की दिशा, 
आयात का प्रतिशत, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यापार 
की दिशा | | 
व्यापार की दिशा . ६६-७७ 

भारत-संयुक्त राष्ट्र व्यापार, भारत-आस्ट्र लिया व्यापार, 
ब्रह्मा से भारत का व्यापार, भारत-जापान व्यापार, भारत 
झ्ौर कनाडा का व्यापार, संयुक्त राज्य अमेरिका का 
भारत से व्यापार, भारत-पाकिस्तान व्यापार, भारत और 
मध्यपूर्व के देशों के बीच का व्यापार, भारत और जम॑नी 
के बीच व्यापार । ' 

बदेशी व्यापार का विश्लेषण उप्स््प्प७ 
निर्योत-कपास, यूती उस्त्र; कच्चा जूट, जूट का सामान, 
चाय, तिलहन , तम्बाकू,कच्चा और कमाथा हुआ चमड़ा; 
आयात- सूती वस्त्र और कपास, लोहा और स्पात का 
सामान व मशीनें, मोटर-कार आदि, कागज, रेशमी 
कपड़े, रासायनिक पदार्थ, मिट्टी का तेल आदि । 

भारत के व्यापारिक समभोते प८-१०६ 
शाही महत्ता अथवा प्रधानता, सन्‌ १६३१८ का श्रोदावा 
सममझोता, ओदाबा-सममझोते के भारत पर प्रभाव, भोदी 
लीज समझकोता, उपमारत-बत्रिशिश व्यापारिक समभोता 
१६३५, भमारत-पमरिटेन व्यापारिक समझौता १६३६; संशो- 
घित समझौता, युद्ध पूर्व भारतोय अर्थ नीति की विभी- 
बिका, भारत जापान समकभोता १६३४, भारत जापान 
नवीन समझौता १६३७; भारत-तह्या समझौता १६४१, 
महाय द्ध के पश्चात विकास, संरक्षणु आयोग १६४७: भवि 
ध्य की आथिक नीति, भारत-पाकिस्तान व्यापारिक प्रथम, 
द्वितीय व तृतीय समझौते, हवाना चार और भारत | 


भारतीय व्यापार का भविष्य १०७-१ १४ 


आन्तरिक व्यापार, विदेशी व्यापार, भारतीय सरकार के 
व्यापार विभाग की परक-आरगणशन-समिति की रिपोर्ट, व्या- 


( ३ ) 


पारिक संगठनों की व्यवस्था; व्यापारिक संग्रह्मलयों की क्‍ 
स्थापना; दीब कालीन पिदेशी व्यापार की नीति । 


खण्ड-२ 


यातायात (प7०४४४००-४) 


अध्याय 0०; यातायात के साधन ११७--१४४ 


भारत में यातायात के साधन; यातायात के साधनों का 
प्रभाव, यातायात को किस्में-स्थल-यातायात, जलं-यातायात 
वायु-यातायात । . 
अध्याय 77: भारत में रेज्-निर्मोण का इतिहास (१) १४५-१५४ 
उन्नीसवीं शताब्दी में रेल-निर्माण-पुरानी गारंटी प्रणाली का 
काल (१८:४४-१८६६ ), राज्य द्वारा रेलमार्ग निमोण और 
संचालन का व्यवस्था काल (१८६६-१८प्य८१), नई गास्थी 
व्यवस्था का काल (१८प८7१-१६०२) | द 
अध्याय ?२; भारत में रेल-निर्माण का इतिहांस (२. १५५४-१६५ 
बीसवीं शताब्दी में रेज्न-निमोण कार्य-प्रथम भद्दायुद्ध के पूर्व 
रेलों की बृद्धि और विकास (१६००-१६१४); प्रथम महायुद्ध 
के समय (१६१४--१६२०); प्रथम महांयुद्ध के पश्चात्‌ 
(१६२०--१६३०); एकंवर्थ कमेटी, विश्व मन्‍दी काल से 
द्वितीय मद्दायुद्ध के आरम्म तक (१६३०--३६); पोष कमेटी; 
बैजबुढ कमेटी, द्वितीय महायुद्ध का समय (१६३६-४७); 
: भारतीय रेश्लों पर विभाजन का प्रभाव | 
अध्याय १२: भारत में रेज्ञ निधौण का इतिहास (३). १६६-१७६ 
विभाजन के पश्चात्‌, रेलों का प्रादेशिक संगठन-उत्तरी 
रेलवे - पश्चिमी रेलवे - मध्यवर्ती रेलवे - दक्षिणी रेलवे-यूर्वी 
रेलवे-उत्तरी पूर्वी रेलवे, नई जोन पद्धति का आरम्भ, रेलवे 
स्टोर्स जांच समिति, पंच वर्षीय योजना और रेलें, रेलों से 
लाभ भर द्वानियां। 


(६ ४ ) 
अध्याय ४9: रेल वित्त व्यवस्था १८८०-१ ८६ 
साधारण वित्त से रेलवे वित्त व्यवस्था का प्रथीकरणा, 
श्रितावट और रक्षित कोष, द्वितीय मद्ययुद्ध के पूर्व तक रेलों 
की आ्रथिक स्थिति, द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ , 
रेलों के वित्त विभाग के प्रथीकरण का नया प्रस्ताव १६४६ | 
अध्याय ९५: रेलों का शासन प्रबन्ध १६०-२० १ 
सरकार और कम्पनियों के आपस के सम्बन्ध, कम्पनी प्रबन्ध 
के पक्त में दलीलें, रेलों का शासन अबन्ध, कु जरू कमेटी की 
सिफारिश, रेलवे की सलाहकार समितियां, रेलवे भाड़ा 
सलाहकार समिति, रेलवे भाड़ा ट्रब्यूनल (१६४६) । 
अध्याय 2६: रेलवे दर ओर किराया २०२-रश्८ 
पूव कालीन नीति, सन्‌ १८६६-१८प२ तक दरें व किराया, 
श्प्पर२--१६०३ तक दरें व किराया, श्ण८७ का प्रस्ताव, 
१६०३--१६१४ के मध्य दरें, प्रथम मद्दायुद्ध के समय दरें, 
युद्ध परचात्‌ रल्वे दर और किराया; सामान का वर्गीकरण, 
सन्‌ १६३०--१६३६ तक दर नीति, १६४०--४७ तक दर 
नीति, दर-स्तर में दोष, सम्‌ १६४७-४१ तक रेलवे-दर 
नीति, यात्री किराया, माल ट्र फिक, यात्री श्रीर माल ट्रेफिक 
आय तुलना | 
अध्याय !७: भारतीय रेलों की प्रमुख समस्या २१६-२३१ 
बिना टिकट यात्रा, सात्रियों को सुविधाय, रेलवे का विद्य॒ ति- 
करण, सवारी गाड़ी की सुरक्षा और दुध्ंग्मायें, विभागीय 
प्रथा, विभागीय प्रथा के गुण-दोष, भागीय प्रथा के गुण-दोष 
माल-ट्रे फिक्र कार्य, यात्री ट्रेफिक काय, अनुपात आय, रेलवे 
निपुणता, रेलवे गवेषणा कार्य । 
अध्याय (८: भारत में सड़कों के विकास का इतिहास २३२-२४४ 
अंगंजी काल, सड़क विकास (मिति (१६२७), द्वि्त 
महायुद्ध और नागपुर योजना, सड़कों का वर्गीकरणु--राष्ट्रीय 
राजमाग, प्रान्तोीय राजमार्ग, जिले की सड़कें: पंच वर्षीय 


जना और सड़कों का भविष्य, सड़कों की वर्तमान स्थिति, 
शश को आंधक आवश्यकता । 


अध्याय 7६: 


अध्याय ९०: 


अध्याय ९९५ 


अध्याय २९: 


( ४ )9 


मोटर यातायात २४५-२४६ 
मीटर यातायात का विकास, मिचेल-क्रिकनेंस श्रमिति « 
१६१३, मोटर गाड़ी कानून १६३६, यातायात शुद्रोतर 
नोति निर्धारण समिति १६४३१, कर जांच समिति १६५०, 
मोटर उद्योग, मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण, सड़क 
यातायात निगम विधेयक १६५४० | 


रेल मोटर प्रतिस्पर्धा ओर उनका समन्‍्धय २५४७--२६६ 
यातायात के विभिन्न साधनों का कायक्षेत्र, रेलवे बोढे 
(१६२६-३०) की रिपोर्ट, मिचेल-किर्कनेस समिति के सुझाव, 
घेजबुड समिति १६३६, पेजजुड समिति के सुक्ाव, द्वितीय 
महायुद्ध और उसके पश्चात, सड़क यातायात निगम कानून 


१५६४८ । 


अल मारे २६७-२७३ 

जल मार्गो' का वर्गीकश्णु-मीतरी जल मार्ग व सामुद्रिक जल 
मार्ग, सर काथ्न की नहर योजना, नदो यातायात; केन्द्रीय जल 
शक्ति सिंचाई तथा नौका संचालन आयोग के सुर्ब, 
सामुद्रिक मार्ग, भारत के बन्दरगाद्वों पर मिलने वाले प्रधान 
जल-मार्ग । द 

समुद्र तटीय यातायात (१) २७४-२८५ ' 
मुगल काज्ष में समुद्र तदीय यातायात, ब्रिटिश काल 
(१७४७-१६४७) में यातायात, भाड़ा युद्ध, सामुद्रिक 
प्यापार समिति, समुद्र तटीय ब्यापार के भारतीयकरण के 
प्रयत्न । 


अध्याय ९३: समुद्र तटीय यातायात (२) २८६०२६५ 


द्वितीय मंद्यायुद्ध और उसके पश्चात्‌, युद्धान्तर पुनविकास 
नीतिउपसमिति १६४७, व्यापारिक नीति समिति की पिफारिशें, 

तीन व्यापारिक निगमों की स्थापना-पूर्वी व्यापारिक 

निगम, € डिया स्टीम नेवीगेशन कं०, भारत लाइन्स लिमिटेड, ..*« 
तटीय व्यापार सम्बन्धी सम्मेलन १६५१, पंच वर्षीय योजना, 

भारत में समुद्री जद्दुज बनाने का पन्‍्धा । 


( 5६ ) 


अध्याय ९४: प्रमुख बन्द्रगाह २६६-२३० १ 
बन्दरगाहों की उन्नति के साधन, भारत के तठ पर बन्दरणाहों 
की कमी; कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थिति, काठियावाड़ के 
बन्द्रगाह, दक्षिणु भारत के बन्दरगाह | 
अध्याय २५: हवाई यातायात ३०२-३२४ 
द्वितीय महायुद्ग के पूर्व तक, हवाई यातायात परिषद 
(१६२६) के सुझाव; इम्पीरियल एयरवेज, टाटा एयर लाइन्स 
व ब्रिटिश एयरवेज लि० की स्थापना, महायुद्ध के पूर्व 
भारत में हवाई कम्पनियां; द्वितीय महायुद्ध श्रौर उसके 
पश्चातू-नागरिक उड्डयन विकास समिति १६४४, सन्‌ 
१६४६ में देश के वायुमार्ग, विभाजन के पश्चात (१६४७- 
१६५१)-भारत सरकार की हवाई यातायात विकास और 
नियन्त्रण की योजना १६४६, दवाई यातायात जॉच कमेटी 
१६५०, पंच वर्षीय योजना, इवाई जद्दाज बनाने का 
कारखाना | 


अध्याय १ 


भारत का व्यापार 

पृपर ४908 07 वापए0% 
भारतीय व्यापार को चार श्र णियों में बांशा जा सकता है 
(१) आन्तरिक व्यापार । 
(२) तथीय व्यापार | 
(३) पुनः निर्यात व्यापार। 
(४) विदेशी व्यापार । 

आन्तरिक व्यापार ([7(277व४ 996) 


भारत के लिए. आन्तरिक व्यापार का मद्ृत्व बहुत अधिक है। उसका 
आंतरिक व्यापार विदेशी व्यापार से पंद्रद गुना अधिक दे | भारत बहुत विशाल दंश 
है अस्तु सामुद्विक व्यापार की अ्रपेज्ञा इसका आन्तरिक्र प्यापार बहुत #प्रक है 
जब्र कि ब्रिटेन, बेलजियम और जापान जेसे छोटे २ देशों का अधिकांश व्यापार 
विदेशी व्यापार दी दोता है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवाथुन्पाई जाती है | 
प्रैदाचार की भिन्नता है तथा जनसंख्या इतनी अधिक और देश का विस्तार इतना 
विशाल है कि व्यापार में यद्द देश बहुत कुछ स्वावलम्बी बन सकता है, किस्तु 
दुर्भाग्यवश भारत के आन्तरिक व्यापार की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 
कारण यह था कि अंग्र ज सरकार की रुखचि भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने में 
थी न कि आन्तरिक व्यापार की बृद्धि करने में | अ्रतएव अंग्र ज सरकार ने भारत के 
विदेशी व्यापार की ओर ही अधिक ध्यान दिया | एक दूसरा कारण यह भी था कि 
द्वितीय महायुद्ध के पूव तक भारत एक ऋणी राष्ट्र था इस कारण भारत को विदेशों 
से ३० करोड़ रुपये का निर्यात अधिक करना पड़ता था | 

मोटे तौर पर अनुमान किया जाता हे कि भारत का आन्तरिक व्यापार 
प्रतिवर्ष ७००० से ८८००० करोड़ रपये तक का होता है। भारत के आन्‍्तरिक 
व्यापार का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि “बदि भारत को गम्पूणो 


२ भारत में व्यापार श्रोर यातायात 


कृषि उत्तत्ति का ध्यान किया जाय तो आंकड़े यह बताते हैं कि जहां प्रति एकड़ 
भूमि जो अ्रनाज, तिलहन, अथवा कच्चा सामान निर्यात के लिए उत्ादित करती 
हैं वहां ११ एकड़ भूमि से जो वस्तुयं उत्मन्न होती हैं ते केबल देश के उपभोग में 
ही आ जाती हैं ।% आधुनिक काल में देश में बाताथात के साधनों की प्रैगति 
हो जाने झे हमारा आन्‍्तरिक व्यापार बढ़ा है। अ्रथशाध्नियों का विचार है कि 
यदि भारत के आन्तरिक व्यापार का ठीक प्रकार से संगठन किया जाय तो उसकी 
ओर भी उन्नति हो सकती है | भारत के आन्तरिक व्यापार को बढ़ाने के संबंध में 
ग्र्थशास्त्रियों ने अपने २ सुझाव रखे हूं | प्रो" शाह ने इस बात पर अधिक जोर 
दिया है कि प्रादेशिक विभागों में व्यापार राष्ट्रीय धरातल पर हो इसमें वस्तुर्ये एक 
निश्चित योजना के अनुसार उत्मादित की जाकर सारे देश में वितरित की जा 
सकें ।”+ प्रो० नायडू का कहना है कि भाग्त एक विशाल देश है जिसकी सुप्त- 
सम्पत्ति का उपभोग करके देश को विदेशी व्यापार पर निर्भर होने से बचाया जा 
सकता है और आन्तरिक व्यापार को देश की श्राधिक स्थिति में एक मदल्वपूर्णा 
स्थान दिय्रा जा सकता है |॥ प्रो" सेन का कददना है कि देश में ही इतना विस्तृत 
बाजार है कि यदि उसकी पूर्ति के प्रयत्न किए जायें तो विदेशी व्यापार पर हम कम 
निर्भर रह सकेंगे ||४ अस्त भारत के आन्तरिक व्यापार को बढ़ाने की आाव- 
श्यकता है। 


भारत में आन्तरिक व्यापार कितना है इसके बारे में कोई विश्वासअनकऋ 
आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु रेलन द्वारा ढोये गए. सामान से उसका कुछ २ पता 
लगाया जा सकता है। नीचे की तालिका में पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े प्रध्तुत 
किए, गए हैं :-- 
रेलों द्वारा माज़ की ढुलाई ओर रेलों की आय 


वर्ष राज्य द्वारा संचालित कुल डिब्तरे 
रेलों की आय लादे गए 

(करोड़ रुपयों में) (००० में) 
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कारत का व्यापार 


आन्सरिक व्यापार में मुख्यतः तीन चीज़ों का व्यापार होता है ;-- 


अनाज-विशेषकर चावल, गेहूँ, जो, चना, तिलएन, दालें, शक्र, कोयला, 
अठ, नमक, थी, फल, चाय तथा सूती बध््न आर मशीनें आदि | 


| औ। 


है । आन्वरिक्त व्यापार की बसतुयें भी १० श्रेणियों म॑ विभाजित की गई हैं यथा 
कोयला और कोक, कच्ची रुई, सूती बस्च, दाल, अनाज और आादा, कच्चा चमड़ा 
कच्चा जूट, जुट के बोरे तथा टाठ श्रादि, लोदे की छुठें और चादरें, तिलहन ओर 
शकर | नीचे की तालिका में भीतरी व्यापर सम्मन्धी कुछ वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत 
किए गये हैं ० 


भारत सें व्यापार आर यातायाव 
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भारत का व्यापार ह 


भारत का आन्तरिक व्यापार दो प्रकार का होता है ;- 


(१) प्रश्नम वह व्याद्र जो देश के विभिन्न भागों से रेलों अथवा नदियों 
द्वारा देश के प्रमुग्य बन्दरगाहों को द्ोता है। 


(२) दूसरा वह व्यापार जो देश के विभिन्न प्रान्तों में होता है । 


प्रथम प्रकार के व्यापार के अन्तर्गत देश की कृपि--जन्य वस्त॒ये निर्यात के 
लिये बन्द्रगाहों को लाई जाती हैं और विदंशों से आ्रायात माल बन्दरगाहों द्वारा 
देश के भीतरी भागों में वितरित छिया जाता है। यहां दम प्रमुख बन्दरगाहों द्वारा 
होने वाले व्यापार का वर्णन करेंगे :-- द 


कलकत्ता भारत का प्रमुख वन्दरगाद है जिसका प्रष्ठ देश पश्चिमी बंगाल, 
उत्तर प्रदेश, बिहार और झासाम तक फेला है। इन प्रान्तों से यहां चावल, जूठ, 
कोयला, तिलहन, चाय, चमड़ा, अ्रनाज, दालें, बी आदि निर्यात के लिए आता 


है तथा आयात किए हुए माल-नमक, चावल, मिट्टी का तेल, मशीनों आदि को 
देश में रेलषों द्वारा भेजा जाता हैं |% 


बम्बई नगर का व्यापार-त्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह बम्बई प्रान्त, सौराष्ट्र 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हैदराबाद 
तक पोला है। इन प्रान्तों की पैदावारें-तिलदन, रूई, मैंगनीज, गेहू', पशु और 
खालें श्रादि यहां आती हैं तथा इस बन्दरगाह द्वारा इन प्रास्लों में सूती पस्च्र, 
शक्कर, मशीनें, चादी सोना, मिदठ्री का तेल आदि वितरित किया जाता है। नीचे की 
तालिका में बम्पई द्वारा होने वाला व्यापार बताया गया है! -- 


क्पे आयात निर्यात जोड़ 
(टर्नों में) 
१६३४-४०. रे) रै१,०,००० १,६७५, ००७ १,२२९५४,००० 
१६४७४२९--४ हे ३,१२९ १ १०५४ र२,प्ा२१,००० ६,२५४६,००० 
१६४५-०४ ४, ४, ४८८,० ०० १,६०२,००० ६,४४० ,० 90 
१६४७--४८८ ४,पिप्परे,००० १९,६८८०७,०० ० ६,२७०,००० 
११४प्प-४ह१... ४;६४प,००० १,६ २४,००० ६,प्ा२,००० 


मद्रास के बन्‍्दर्गाह का व्यापार अ्धिकांशत: मेयर, भद्गरास तथा दब्धिएि 
भारत और दैदराबाद राज्यों के साथ दी होता है। यहां झई, चमड़ा, मूंगफली, 
चावल, मणाले, अनाज आदि इकट्ठा फिया जाता है और इन भागों में यहां से. 
*)ेजिये , (० “प्रगश 0 ए.ए. एक४७ गत 90०00 0 एा्रक््णण एरजज) ४070 #िधाते 000४ 6 (.॥76र्भ॥ [7000860 7 
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६ भारत में ध्यापार झौर यावाय,त 


सूती वस्त्र, धातुऐ, मसाले, मशीने', पशुश्रों का भोजन, सत, आदि बितःरत किया 
जाता है। मद्रास वन्‍्दरगाह का व्यापार इस प्रकार है :-- 


वष आयात निर्यात ओड़ 
(टनों में) 
१६३६-४० प८६५,६५ १ ३६१,६४५७ १,९८०७,६ ०६ 
४६४२-४६ १३७, पपप्ट १५८,५६ १९ ४६५ ,७७०७६ 
१६४४-४६. १,प८रे ३,४०६ २३२६,६७४ 2,७२६,६०३ 
१६४७-४८ १,रे८२,७६५ २७८,३६६ १,६६१, १६४ 
९६४८्2-०४६ १,६६४,८प १ २४०,०१ १ १,६०४,प्६ २ 


कोचीन के बन्दरगाड द्वारा दक्षिणी भारत तथा पश्चिमी समुद्रतदीय प्रानन्‍्तों 
का व्यापार होता है। यहां के मुख्य निर्यात नारियल की चटाइया, रस्से, कोकोजेम, 
रबर; कहवा, चाय, सोंठ, मसाले आदि हैं तथा आयात श्रभमाज, खनिज तेल, 
सूतो वस्त्र, मशीने और अन्य बस्तुए हैं। यहां के व्यापार के श्रांकड़े इस 
प्रकार हैं :-- 


वर्ष आयात निर्षात जोड़ 
१६४४-४४ २२६,१ १८ ७१,९५७ २६०,३७५, 
१६४५-४६ ३८८० ,५६१४ १११ ,६६ १ ४६ ९,१३३, 
१६४६-४७. ६७०,३५१२ २६६,०२६ १,९६६, रेपप 
१६४७-४८. ८४०,६६५, ३१६,३१५ १,१६७,३१० 
१६४८-४६ ६६१. २५३ २७०,६३२ १,२४२, २८८४ 


अन्तप्रन्तीय व्यापार ((0007-0एं॥एंथो (7०५५०) 

यह व्यापार एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त के बीच मे दता है। यहां दम 
अन्तप्रोन्तीय व्यापार की बिवेचना करेगे। 

१. ग्रासाम राज्य का व्यापार मुख्यत्क पश्चिमी बंगाल से दी होता हैं। यहां 
के मुख्य निर्यात कोयला, जुट, चाय, चावल, भिद्ठी को तेज, मोमबतियां, आदि 
तथा आयात सूती वस्त्र, अनाज, दाले, शस्कर, नमझ और चावल ँ।चू कि 
आसाम में चाय के बाग बहुत बढ़े क्षेत्र में फेले हैं तथा यहां आवागमन के मार्गों की 
कठिनाइयां हैं अस्तु यहां का व्यापार बड़े २ नगरों में केंद्वितन होकर छोटे २ 
केन्द्रों द्वारा ही होता है। 

२. पश्चिमी बंगाल का व्यापार उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश तथा 
बिद्दार उड़ीसा से होता है | उत्तर प्रदेश से यहाँ शक्कर, चमड़ा, गेहूं, तिलहन, 
दाले' और सूती वस्त्र प्राप्त कर बदले में कोपला, चावल, जूड़ का तैयार गाल; 


भारत का व्यापार | 


मिट्टी का तेल, तम्बाकू नचाय तथा चमड़ा देता है। आसाम को यहां से 
ममाले, शक्कर तथा सूती वस्त्र जाते हैं श्रौर उनके बदले में चाय, चावल, जूट, 
लकड़ी, चमड़ा और मिट्टी का तेल श्राता है। मध्य प्रदेश से व्यापार थोड़ी मात्रा में 
ही होता है| यद्यां से चमड़ा, लाख, कच्चा रेशम, मैंगनीज, कोयला और शक्कर भेजा 
जाता है बदले में पश्चिपी बंगाल सूती वस्त्र और मशीने', मिद्ठटी का तेल तथा 
चाय और जूट के बोरे देता है| यहां के मुख्य व्यापारिक केन्द्र कलकत्ता, सीरामपुर, 
वरहामपुर तथा बद॑वान हैं। क्‍ 

३. बम्बई प्रान्त का व्यापार राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, 
मध्य भारत, दक्षिणी भारत और सोराष्ट्र से होता है! यहां के मुख्य निर्यात सूती 
वस्त्र-जों मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी पंजाब और मद्गास को जाते 
हैं--नमक (मध्य प्रदेश को) तम्बाकू (राजस्थान, मध्य भारत और सौराष्ट्र को) 
तथा मशीने , मिट्टी का तेल आदि हैं। यहाँ के आयात रूई, अनाज, शक्कर, 
चमड़ा, लकड़ी, लाख, आदि हैं। यहां के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र शोलापुर, 
परत, भूसावल, पू ना, अहमदाबाद, भड़ोंच, बेलगाम तथा नासिक है | 

मध्य प्रदेश का व्यापार फ्रेवल कृषि-जन्य वस्तुओं तक ही सीमित है क्‍योंकि 
इसका श्रौद्योगिक विकास पूर्ण रूप से नदीं-हो पाया है। यहां का ६० % व्यापार 
पम्पई से दा है। बंगाल से यहां कोयला, बोरे, रेशम आदि आते हैं तथा बदले 
में कपास, सूत्र, शकर, चावल आदि जाते हूँ। बम्बई से सूती बस्तर, शक्कर, तथा 
चमड़ा और मशीन आती हू और बदले में यहां से अनाज, दाले, तथा चावल 
जाता है। नागपुर, जबलपुर, हुब्ली, काम्पटी, रायपुर, हिंघनघाट, श्रोकाला, 
अ्रमरावता, वर्धा, कदना, बोबतमाल प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र ह्दै। 

मद्रास का अ्तपरान्तीय व्यापार रेल द्वारा बहुत थोड़ा होता है। जो कुछु 
ब्यापार है बद्द पेलल में सूर और देदराबाद से होता है। इन राज्यों की सूती वस्त्र, 
शक्कर तथा अन्य भोज्य पदार्थ निर्यात किए जाते हैँ और उनके बदले में चमड़ा, 
मू मफला, आदि प्रात्त करता है। मद्रात के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मैसूर, बंगलौर, 
ग्रभाभलाई, निचनापजी, महुरा हू । 

४. पूर्वी पजाब, उत्तर प्रदेश से शक्कर, चावल तथा चमड़े का सामान, 
राजस्थान से नमक, श्द से यूती वस्त्र, बंगाल से जूट़ के बोरे, चावल, कोमल आ्रादि 
प्रात करता दै। यहां के धमुख व्यापारिक केन्द्र, अमृतसर, लुधियाना, जल॑क अर 
शिमला है | क्‍ 

१. उत्तर प्रदेश का झनन्‍्तें- स्तीय व्यापार सब प्रान्तों से अधिक दोता है | 
यहां से शकर, थी, चमड़े का सामान, पुक्षके, कागज आदि वस्तुएं” राजस्थान, 
मध्य भारत, पूर्वी पंजाब, बम्क और बंगाल को जाती है, तथा अन्य प्रार तों से 





ष्ट भारत में व्यापार ओर यातायात 


यद्दों चावल, सूती वस्त्र, कोयला, नमक आदि आता है। यहां के मुख्य व्यापारिक 
केन्द्र इलाह्बाद, आगरा, कानपुर, हाथरस, मेरठ, हापड़, खतौली, शामली, 
मुज्जफरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, बनारस, बिजनौर, जीनपुर ओर 
चंदौसी हैं । 

७. राजस्थान का अधिकतर भीतरी व्यापार पड़ोसी राज्यों से दी होता दे । 
यहां से नमक, घी, पशु, अ्रनाज, पत्थर, ऊन, लकड़ो के खिलौने, खनिज पदार्थ, 
जीरा, धनिया आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं और बदले में मशीने', सूती वस्त्र, 
धक्कर, चावल, थी आदि लिया जाता है| यहाँ के व्यापरिक केन्द्र ब्यावर, केकड़ी 
अजमेर, जपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, गोविंदग दे, रामगंज, सीऋर आदि हैं । 

अन्तंप्रान्तीय व्यापार में प्रान्तीय व्यापार के साथ २ स्थानीय व्यापार 
(,024! ॥780८) भी होता है| प्रदेशीय ज्यापार इस प्रकार होता है।कृपक 
अपनी उपज तीन प्रकार से बाजार में लाता है। 

१. वह गांव के महाजन या बनिये के दाथ बेच देता है । 

२. गांव में व्यापारी या उनके एजेन्‍्टों के हाथ माल बेच देता है, था 

२. शहर की मंडी में जाकर सत्र बेच देशा है । 

गांव में था गांव के नजदीक प्राय: एक मद्ाजन या बनिया दोता है जो 
किसान को ऋण देता है और ब्याज की दर बहुत ऊची लगाता है।कभी २ तो 
यह शत भी लगा देता है कि क्रिसान अवनी फसल को निश्चित भाव पर उसके 
हाथ वेच देगा | यह निश्चित भाव बाजार भाव से काफी नीचा होता है| कभी २ 
बनिये किसान को खेती के लिए बीज ह््योढ़ पर देते हैं| उस समय बीज की कीमत 
अधिक होती है | उस बीज का मूल्य बह्दी में दर्ज करते हैं श्र फिर बापसी के समय 
उस रकम का अनाज लेते हैं। इस समय अनाज सस्ता रद्दता है। इस प्रकार किसान 
जितना अनाज लेता है उससे बहुत ज्यादा अनाज उसे बापल करना पड़ता है। 
फसल कट जाने पर ऋणी होने के कारण सारो फसल नीचे दामों पर बनिये के हाथ 
में चली जाती है । 

शहरों में व्यापारी होते हैं जो फसल कटने पर स्वंय गांव २ का दौरा करते 
हैं या अपने एजेन्टों को भेजते हैं| यह अपनी बैलगाड़ी, तराजू और बांद भी ले 
जाते हैं ओर गांब में पहुंच कर किसान से सब उपज उसके स्फ्रने तौल कर खरीद 
लेते हैं और फिर उसे अपनी गाड़ी में भर कर शहरोंमें थोक व्यापारी या आदत वालों 
के हाथ बेच देते हैं । इसमें व्यापारियों को काफी लाभ दोता है। फसल तेंयार होने 
के समय कृषि उपज का भाव गिर जाता है श्रत: वह सस्ते भाव पर माल खरीदते 
हैं| इसके अतिरिक्त किसान बाजार भाव से भी पूर्ण-तया परिचित नहीं होते | 
व्यापारी उससे मूठ बोलकर सस्ता भाव बतलाते हैं और उनके स्वयं के ग्रांट बटदरे 
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होते हैं तथा वे स्वयं तौलते हैं| इस प्र कार व्यापार को क्राफी सस्ता सामान मिल 
जाता है और खर्चा मी नाम मात्र को दी होता है। शहर में वह ऊंचे भाव से 
सामान थोक खरीदारों के हाथ बेचते हैं और इस प्रकार किसान तथा थोक 
खरीददारों के बीच में श्राकर स्वयं अच्छी रकम कप्ता लेते हैं। शहर के व्यापारी 
चड़े चतुर होते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि किस स्थान पर क्रिस प्रकार का और 
किस मात्रा में सामान प्राप्त होगा और इस सामान की कहां खपत होगी। अस्त, वे 
टूटे फूटे तथा कच्चे रास्तों में गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं और किसानों के उनके 
द्वार पर ही फसल का नकद रुपया चुका देते हैं। 

कभी २ कृषक अपना माल स्वयं मंडी ले जाकर भी वेचता है। मंडियों में 
किसान गाड़ियों में या बानगी में अपनी उपज लेकर जाते हैं और थोकऋ्न खरीददार 
दलालों की माफंत बोली लगाकर माल खरीद लेते हैं। किन्तु इस -यापार में किसान 
घाटे में रहते हैं। उनको न केवल आद तियों बल्कि धर्मादा, प्याऊ खाता, हमालो, 
मेहतर, ब्राह्मण, तुलावटिया, करदा, पिंजरापोल, दलाली, शागिदी, आ्रादि के लिए. 
भी कुछ न कुछ पेसा देना ही पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं के किसान की 
उपज की बिक्री की सबसे बड़ी समस्या मध्य पुरुषों ([706ए7८0[60०८७) की है। 
भारतीय केन्द्रीय कपास समिति ([700]9870 (९०7०७ (00007 (07%060०८) 
ने शाही कृषि-कमीशन के सम्मुख निम्न आशय का निर्देशन प्रस्तुत किया था-- 

नं० १ में गांव के बनिये उन व्यापारियों के हाथ में सामान बेचते हैं जो 
गांव में आजाते है। 

नं० ३ में गांव के बनिये स्वयं बाजार में माल बेचने ले जाते हैं । 
परन्तु न॑० २ में थोक व्यापारों, निर्यात करने बाले व्यापारी, या मिल के एजेंट 
उत्मादकों से स्वयं माल श्राकर खरीदते हैं । 


उत्पादक 











| 
क्‍ ; हे 

१. गांव का बनिया ना ४, गांव का बनिया 

२.  घूमता हुआ व्यापारी कु २. बाजार (दलालों द्वारा) 
३. मध्य पुरुष एकथा थोक व्यापारी का एजेन्ट ३. मध्य पुरुष एक या 

एक से अधिक निर्यात करने वाला या एक से अ्रधिक 
| मिल के ग्वरीदार 
४. कच्चे आद तिये ४. आहतिया एकया 


एक से अधिक 


१० भारत सें व्यापार शोर यातायात 


पू, थोक के व्यापारी थोक के व्यापारी, मिल, ५, थोक के व्यापारी, मिल 

मिक्ष या निर्यात या निर्यात करने वाले या निर्भमात करने 

करने वाले वाले 

इस प्रकार ज्ञत द्वागा कि कृषक को अपने माल पर बहुत थोड़ा पैसा मिल 

पाता है। श्रत्रिकांश पैसा मध्य पुरुषों को चला जाता है। नीचे की तालिका 
में भिन्‍न भिन्‍त व्यक्तियों को मिलने वाला भाग प्रतिशत में बताया गया है :--७ 


माल कपकका किराया मिश्रित व्यय थोक व्यापारी खुदा व्यापारी 
भाग का भाग का भाग . 
(7०) १०) (9०) (2०) (५) 
शक्कर ६५.१७ १०,७१ ६ शक ५.३६ ६ 
चावल. ६६.८० ०६,५१६ १७.२० २३.१६ ६,२५ 
गेहूं हष्.१० १६.०० ६.३० अ ३.३० 
अलसी ७६.३६ . ८.४० ६,२३५ १.६. >< 
मूंगफली ७४.७० एाणर३ १६.७७ है ८ 
तम्बाकू. ४९.९८. ६.६६ ३४,४६६ १६.७० 4 
आलू. २६.१३ ११,६० ६.प० ५.४ १८६ 
अंगूर ' १६,७४० ६.६५ ११,५४७ 24 १४.६० 
नारंगी शर.४८ १६.३० २६.५४ 2५ २४.६८ 
काफी ६४.७७ >»< १४,७० ६.६० ६.४० 
अंडे >८ >< >९ 2८ >८ 
दूध ६४.७५ है ५ १४,७५ २०,५७० 


पुनः निर्यात व्यापार (0072700। ५४७96) 

भारत के विदेशी व्यापार का एक भाग ऐसा है कि दूसरे देशों से भारत 
में माल आता है और फिर वह्दी माल पड़ौसी देशों को नियात कर दिया जाता है। 
इसी को पुनः निर्यात व्यापार (4907८90०: 7720०) कहते हैं। बहुधा ऐसा 
दोता है कि विदेशी जहाज जो माल भर कर लाते हैं बह भारतीय बन्दरगाहों पर 
भी उतार देते हैं ताकि वहां से वह निकट्वर्ती देशों को पुनः निर्यात किया जा 
सके। अमेरिकन जहाज प्रायः फारस की खाड़ी के बन्दरगाहों पर उतारा जाने 
वाला सारा माल बम्बई बन्दरगाह पर ही उतार देते हैं वहां यद माल च्ु'गी आदि 
चुका कर गोदासों में रख दिया जाता है जहाँ से पुन: जहाजों द्वारा निर्देशित स्थानों 
को माल रवाना कर दिया जाता है। पुनः निर्यात व्यापार का मुख्य उद्दृश्य 
यह है कि यह विदेशों में निमित अथवा उत्पादित वस्तुओं को उनके गन्तव्य स्थ नों 
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पर न उतार कर बीच में पड़ने वाले मुख्य केन्द्रों पर उतार दिया जाता है जहां ते 
बह पुनः निर्यात किया जा सके |% 


पुन: नियांत व्यापार करने के लिए कई बातों का होना आ्रावश्यक है-- 
(१) देश की स्थिति मध्यवर्ती होनी चाहिए. जिसके समीपवर्ती पढ़ीसी देशों को 
विदेशों से निर्यात किया गया माल सुगमतापूवक भेजा ला सके। इस सम्बंध में 
भारत की स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यह हिंद महासागर के सिरे पर एशिया द्ले 
दक्षिणी भाग में स्थित है जहां से सामुद्रिक मार्ग पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा दत्तिण- 
पश्चिम को जाते हैं| इस प्रकार यह पश्चिमी देशों के तैयार माल को पूर्वी देशों 
और मध्य पूर्व तथा मध्य एशिया के देशों को वितरण करने का काम 
करता है | 


(२) पुनः निर्यात व्यापार के विकास और प्रगति के लिए. यह भी आवश्यक 
है कि उसका प्रृष्ठ देश धनी हो, जहां न क्रेवल वस्तुओं का उत्पादन ही होता है 
' बल्कि जह्वं की वस्तुएं निर्यात करनेके लिए भी उपलब्ध हो सके तथा जहां जनसंख्या 
श्रधिक हो जिससे विदेशी माल का वितरण किया जा सके | इस विचार से भी भारत 
की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। नेपाल, शान को रियासतें, अफगानिस्तान, ईरान, 
तिब्बत, पश्चिमी चीन, फारस, मध्य एशिया तथा स्थाम आदि र|ज्य भाग्त का प्रष्ठ 
देश बनाते हैं। इममें से कई देशों का अपना समुद्रतट नहीं है। ये देश प्राकृतिक 
साधनों में धनी है। अस्त ये अपना आयात निर्यात भारत के द्वारा ही 
कर सकते हैं. क्रिन्तु यातायात कै साथनों का अविकमसित दशा में होने तथा 
इन देशों के निवासियों का जीवन-स्तर निम्न होने आदि के कारण भास्त का पुन! 
निर्यात व्यापार पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है । 

(३) विदेशों से आाग्रात भाल को पुनः वितरण करने के लिए. देश का 
जहाजी बेड़ा उन्नत दशा में होना चाहिए.। इसी जहाजी बेड़े के फलस्वरूप हालेंड 
ओर इंग्लैंड जैसे छोटे २ देशों ने भी विश्व के अधिकांश त्लेत्रों में अपना अ्रप्रिपत्य 
जमाया किन्तु दुर्भाग्यवश अ्रभी तक भारत का जहानी बेडा पूर्ण उन्नत अवस्था 
में नहीं है अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि भारत का अपना जहाजो बेड़ा 
काफी व्यवस्थित हो । 

पूर्वी भूमशडल के मध्य में स्थिति होने से पूर्व और पश्च्रिम के बीच में होने 
वाले व्यापार के लिए. भारत एक अच्छा विश्राम-स्थत है। यदी कारण है कि 
प्राचीन काल से भारत इस तरह के व्यापार में भाग लेता आता है। प्राचीन 
समय' में भारत के पुनः निर्यात व्यापार की मुख्य चीजें रेशमी कपड़ा, चीनी का 


ध्यान". गा] 
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सामान (जो चीन से लाया जाता था), मोती (लंका से आयात किए जाते थे) 
पूर्वी समूहों से मसाले और बहुमूल्य पदाथ थे। यह सब सामान परिचिम के देशों 
को निर्यात किए जाते थे और वेनिशिया का कांच का सामान पूर्वी देशों को वितरित 
किया जाता था |# 

नीचे क्री तालिका में भारत के इस' पुनः निर्यात व्यापार का हाल बताया 
गया है ७ 


वर्ष मूल्य करोड़ रुपयों में 
श्यू्८२-८३ प्‌ ८२० 
१६२०-२१ 33 
१६२४-२५ १३.३० 
१६२५-२६ ६०.४० 
श्द्‌र७-र८ ६..५० 
१६२६-३० | कक 
१६३१-३२ ४.६५ 
१६३२-३ १२ हे ९२ 
१६३३-३४ ३.४२ 
(६३३४-२५ २.३४. 
१६३५-३६ २-७६ 
१६३७-श्प् फर्प् 
१६३८-३६ .. 5.४२ 
१६३६-४० 8,५६४ 
१६४०-४६ | ११.८६ 
१६४१-४२ १५. ३३ 
१६४२-४३: .. ५० 
१६४३-४४ १९१,० 
१६४८-४६ ७,२४६ 
१६४६-५० १३.२६ 
१६४०-४१ २७.८२ 


जे ऊप 
ता कि ऊपर कहा गया है तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान आदि ऐसे 
देश हैं जिनका अपना कोई समुद्र तट नहीं है। उनका आयात निर्यात भारत 
द्वारा ही होता है बम्बई इस प्रकार के व्यापार का प्रमुख बन्दरगाह है । 
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पुन; निर्यात व्यापार में पश्चिमी देशों से आयात किए हुए, पक्के माल-- 
विशेष कर सूती और ऊनी कपड़ा-दवाइयां रसायनिक-पदार्थ तथा जीवित 
पशु-का वितरण तथा पड़ौसी देशों से प्राप्त फल, ऊन, कब्चा रेशम, रेशमी 
कपड़ा, शक्कर, चाय, मसाला, चमड़ा, कच्ची धातु आदि “निर्यात किया 
जाता है | 


पुन: निर्यात व्यापार में भाग लेने वाले प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, 
जम॑नी, जापान, लंका, अ्रदन, ईराक, अरब, ईरान, केनिया उपनिवेश, स्टेट्स 
सेटलमैंटस, एंग्लो-मिश्री और बर्मा है। नीचे की तालिका में पिछले वर्षा का प्रमुख 
देशों का पुनः नियाँत व्यापार में हिस्सा बताया गया है :-- 


वर्ष इज्जलेड संयुक्त राज्य बर्सा जापान 
% % % % 
१६३७-३८... ५७ ६ ११ ४ 
१६३८-३६... ४३ ध १७ ड 
१६३६-४० ३० | र्८ १२ >- 
१६४०-४१ २ ५१ १६ प् 
१६४५१०-४२ बा 4 ध्य न 


सीमा प्रान्तीय व्यापार ([फ7870700०० ॥५०त८) क्‍ 

भारत की स्थलीय सीमा ४००० मील से भी श्रधिक है जो उत्तर, उत्तर- 
पश्चिमी, उत्तर पूर्वी भागों में फेली हुई है। केवल उत्तर पश्चिम को छोड़ कर शेष 
सभी और से भारत को आना जाना प्राय: कठिन ही है क्योंकि या तो इस ओर घने 
जंगल, गदरी घादिया हैं. अथवा परब॑त-हिमाच्छादित हैं जिनके दर्र वर्ष के अधिकांश 
भद्दीनों में बर्फ से जमे रहते हैं श्रत्ठु आना जाना बंद सा ही रहता है। भारत का 
सोमा प्रान्तीय व्यापार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, ईरान, ईैराक, शान की 
रियासतें, बर्मा, पश्चिमी चीन और मध्य एशिया के देशों से होता है। इन सभी 
देशों में प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है किन्तु फिर भी उत्पादन कम 
होने अथवा देश गरीब होने स्रे न तो अधिक वस्तुर्"ण खरीदी ही जाती है और न 
बेची ही | सीमा प्रोन्तीय व्यापार का विवरण नीचे की तालिका में दिया जाता है;--- 


१६१६-१७ शौह्श्८-१६ १६२०-२१ १६२४-२५ 
आयात १५२८३ १५:६६ श्प्या १६ र्‌३०प८८ 
निर्यात | १०३२४ १४ प्प७ १५"८८१ १प्पः७३ 


कुल सीमाप्रांतीय व्यापार २३१५ २०८३ ३२३"६७ ४श पार 


छः भारत में व्यापार श्रौर यातायात 


भारत के समुद्री व्यापार की तुलना में सीमा प्रान्तीय व्यापार प्राय: नगशथ 
सा है। सीमा प्रान्तीय व्यापार की मुख्य निर्यात की वस्तुए' विदेशी और देशी यती 
कपड़े, रंग, मशोौनें, कय्लरी, मिट्टी का तेल, शक्कर, चाकल, गेहंं, चाय, दालें, चमड़े 
का सामान, तम्बाकू और रेशमी वस्त्र है। मुख्य आ्रायात गेह, चना, दालें, ऊन, 
कच्चा जूट, तम्बाकू, तिलहन, पशु, सुद्दागा, फल, आददे हैं। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि प्रमुख, आयात कच्चे सक््मान और नियात तेयार माल का ही 
होता है| 

.. सीमा प्रान्तीय व्यापार भारत और पड़ौसी देशों के बीच निम्न व्यापारिक 

मार्गों के द्वारा होता हैः-- 

(१) एक मार्ग बिज्लूचिस्तान में चमन से खोजक करों में होकर कंधार और 
हिरात को जाता है | 

(२) क्वेटा से जहीदान तक रेल द्वारा और फिर बहां से कारवां द्वारा ईरान 
को | 

(३) पेशावर से खेबर के दरें में होकर जलालाबाद तक | 

(४) पश्चिमी पंजाब में अ्रटक से चित्राल और इदिन्दुकुश होकर सिंक्यांग 
से काशगर को | 

(४) डेरा इस्माइलखां से गोमल दरें में दोकर जलालाबांद तक। 

भारत से अफगानिस्तान को जूते, पशु, चमड़े करा सामान, सिर्मेंट, लोहे 
का सामान, चाय, सूती काड़े, रेशमी कपड़े श्रौर कागन तथा अफगानिस्तान से भारत 
में फल, ऊन, खालें, जीवित पशु, दींग तथा गलीचे ऋषि श्राते हैं। नीचे की तालिका 
में अ्रफगानिस्तान और भारत के बीच होने वाले व्यापार का मूल्य बढ़ाया गया है;-- 

१६०० से ०५ तक औसत व्यापार प्रति वर्ष १,३० लाख रुपये 


१६३ ७-रेप८ ५5 प्टाछ कर 
र्‌ 8४६ पे, ० १३ श्र ५३ ्‌ #7ं 
र्‌ ६भ्‌ अं. ९4 १३ , डे ७ है. ११ 


तटीय व्यापार (()09७८७) 7506) 
भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बह हिन्द महासागर के व्यापारिक 
मार्गों का प्रमुख केन्द्र है। साथ ही उसका २५०० मील से अभिक लम्बा तट है । 
ऐसी दशा में भारत को एक प्रमुख नाविक देश होना चाहिए था किन्तु विदेशी 
शासन की चक्की में पिसते रहने के कारण वह्द नाविक दृष्टि से उन्नति न कर सका |% 
उसका तटीय व्यापार अधिकतर अंग्रेजी जहाजी कम्पनियों के हाथ में था जो 
* देखिये, (), 8, ४७०8: 58786 57७ 8700 080], पष्ट ३५७ 


भारत का व्यापार श्प्‌ 


थोड़ी बहुत भारतीय जह्ाजी कम्पनियां देश का २५% तटीय व्यापार करती थी उनको 
भी अंग्र जी कम्पनियां नष्ट कर देना चाहती थी। इसके लिए उनमें और देशी 
कम्पनियों में व्यापार के लिए. भीषण प्रतिस्पधों थी। भी हाजी तथा दूसरे लोगों ने 
भारत सरकार पर बहुत जोर डाला कि भारत का तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के 
लिए. द्वी सुरक्षित कर दिया जाय किन्तु तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने यह प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं किया। दूसरे महायुद्ध के पूव भारत के पास केवल १६ लाख' टन के 
जहाज थे। जो विश्व के व्यापारिक जद्दाजों का केवल २: था। स्वतंत्र हो जाने के 
बाद राष्ट्रीय सरकार इस बात की भरसक चेष्टा कर रही है कि देश के जहाजी बेड़े 
में दृद्धि हो। इस कार्य के लिए. सरकार ने तीन निगम-अत्येक की अधिकृत पूंजी 
१० करोड़ रुपया होगी-बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है जो विदेशी व्यापार 
में भाग लेंगे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त जहाजी नीति समिति ने कम से कम २० 
लांख टन वाले जहाजी बेड़े का होना नितांत आवश्यक बताया है। १६५० में 
हमारे जहाजों का टनेज ३'८ लाख होगया | इस समय देश में ७१ जहाज हैं जिनका 
वजन २ लाख' वन है, यह भारतीय तटीय व्यापार में लगे है। 


भारत का तटीय व्यापार भी दो तरह का है। देशी तथीय व्यापार जिसके 
अब्रुसार एक प्रान्त के दो या दो से अधिक बन्दरगादों के बीच व्यापार होता है। 
दूसरे विदेशी तटीय व्यापार जिसके अ्रन्तर्गत एक ग्रान्त के बन्दरगाहों और दूसरे प्रांत 
के बन्द्रगाहों के बीच व्यापार दोता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत 
का तटीय व्यापार लगभग ७० लाख टन चावल, तिलदहन, नमक, कोयला और 
लकड़ी श्रादि में द्वोता है | यात्रियों को लाना ले जाना भी बड़े महष्वय का है। पहिचमी 
तट पर प्रतिबर्ष लगभग १४० लाख यात्री ले जाये जाते है किन्तु इस व्यापार का 


अधिकांश भाग अरब तक विदेशी कम्पनियों के द्वाथ में था जिनका तटीय व्यापार में 
एक तरह से एकाधिकार ही था । 


तटीय व्यापार में मुख्य वे ही प्रान्त भाग लेते हैं जिनका अपना समुद्र तट 
है यथा-पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास आदि। भारत का' तदीय व्यापार 
ब्क्षा से भी होता हे। ब्रह्मा से भारत में चावल, मिद्दी का तेल, लकड़ियां, मोमबत्ती, 
चना; दालें, आदि आते हैं। इनके बदले में ब्रह्मा में सूती कपड़े, जूद के बोरे, गेहूं, 
दालें, मसालें, तम्बाकू, लोढें का सामान, चाय, शकर, श्रौर तिलदन आदि जाते हैं। 
१६३७-३८ में ब्रह्मा को ४३६५ करोड़ रुपये का सामान नियोत किया गया और 
उस वर्ष ब्रह्मा से भारत में ४२५१ करोड़ रुपये का श्रायात हुआ । 


श्प् भारत में व्यापार और यातायात 


नीचे की तालिका में भारत के तटीय व्यापार की स्थिति बताई गई है;-- 


१६१८-१६ १६३७-इ८ 

आयात निर्यात आयात निर्यात 

बंगाल १४१६८ ११४६७० परण्८प२१ ४४१०१ 

बिहार २४३३ १०६७. ११२१४. ६२४ 
उड़ीसा 

बम्बद. ३८८६०३४५ २१३४०४ १४४०५४ २०४६६६ 

मद्रास ६४२०६ व्शूष्ू०६ १०८श१६५ ७८७२३ 


१६३६-४० 
आयात निर्यात 
9५१६४ ४०११६ 

८.०३ १६६६ 


१२०८२६ १७०३२२ 
८०७०३ ६४६२१ 


तटीय ब्यापार में लगे मुख्य बन्दरगाह बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, 


तूतीकोरिन और विजगापद्वम है। 


अ्याय २ 


भार: का विदेशी व्यापार 


[४७०72?5 70एटा छाप प7२५॥) ४8 
आयन्त प्राचोन काल से ही भारत वासी अपने विभिन्न प्रकार के कला 
कौशल, जेसे सुन्दर ऊनी बच्धों के उत्तादन, अलग २ रंगों के समन्वय, धातु और 
जवाहरात के काम तथा इत्र आदि के उत्पादन के लिए संसार प्रसिद्ध 
रहे हैं। औद्योगिक कमीशन के शब्दों में, उस समय जि पश्चिमी यूशेप में 
जो कि आधुनिक ओऔद्योगिक व्यवस्था का जन्मदाता है, असम्य लोग निवास 
करते थे, भारत अपने राजा और नवाबों की सम्यत्ति तथा अपने कासीगरों कै 
कोशल के लिए बिख्यात था। उसके बाद भा, जबकि पश्चिम के व्यापारी 
पहले पहल यहां आये, यह देश ओऔद्योगिक विकास को हाट से पश्चिम के लो 
अधिक उन्नत राष्ट्र हैं उनसे आगे बढ़ा हुआ न दह तो कसी प्रकार कम तो 
नहीं या |# एम० मार्टिन ने तो यहां तक लिखा है कि “जब आधुनिक लंदन 
नगर का कहीं पता भी न था, उस सप्य भी भारत विश्व का सबसे प्रमुख 
व्यापारिक केन्द्र था।? अस्तु, अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों 
से व्यापारिक सम्बन्ध था। इस बात के यथेष् प्रमाण मिलते हैं कि सन्‌ ३००० ई० पूछ 
में भारत ओर बेबोलोन में ब्यापारिक सम्बन्ध थे, सन्‌ ई० १--२००० तक की 
पुरानी मिश्र की करों में जो शव हैं वे भारत की बहुत बढ़िया मलमल मे लिपटे 
हुए पाये गए, हैं ।+- भारतीय लोहे और स्पात का भी नियत फारस, अरब तथा 
इंग्लेड देश को द्ोता था। 'रोम में भारत के तैथार माल की बहुत खपत 
थी।' एल्डर प्लिनी भी इस बात का समर्थन करता है। उसकी शिकायत यह 
थी कि भारत से व्यापार करने के कारण ब्रहुत सा रुपया भारत को चला जाता 
है।! पं० मदनमोहन मालबिबा ने औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट में अपने मतमद 
सूचक टिप्पणी में यद लिखा था कि ढाका की मलमल से बूनान के निषाज़्ी 
परिचित थे और वे उसे 'गेजेटिका' के नाम से जानते थे | बाद में चीन, फारस, 


3ल्‍०-७५६०७१७१0%60%6०-#१७चक-०क 


#दे खिये, [7([080778)] (/07779089]0]7 8 29०])077., (798) पृ १ 
+देजिये, रामाड़े को “(४५४४७७ ०] ताक) ॥0०७०0४' १० १७१ 
» देखिये, (088079] (/07)07388#07 [१९॥)०07'4, १० २६५ 


श्ट द .. भारत में ध्यापार और यातायात 


अरब, जमनी, जावा, सुमात्रा तथा जापान का भी भारत में ढयापार हमे पक्ष | 
यह व्यापार चीन से मुख्यतः स्थल मार्गों द्वारा और अन्य देशों को फास्स करी 
खाड़ी श्रोर लालसागर द्वारा होता था | उन दिनों व्यापार कीमती और 
बहुमूल्य वस्त॒श्नों में (जिनका वजन कम होता था) होता था जैसे व था रेशमी 
कपड़ा, मल्मल, भधातुए, श्ग, रत्न, मसाला, हाथीदांत का भामान, जवाहरात 
. और सोना, दुशाले, कसीदे की बनी वस्त॒एँ आदि। वे ४ बस्तर विदेशों में 
बहुत पसंद की जाती थीं। विदेशों से विशेषतः ऐसी बातुए जी भारत में नहा 
होती थी--ताबा, टिन, शीशा अथवा शराब, बोड़े, मोती आदि वस्तुएं मंगवाई 
जाती थीं | १८ इस प्रकार इस काल में भारत से. निर््रात्त व्यापार भे उत्तम प्रकार 
का तैयार माल ही अधिक होता था । इसके बदले में बाहर से भ्षाना और जांदी 
ही ज्यादातर आता था। इसका अर्थ यह है कि भारत दूमरे देशों को जितने पूल्य 
का भाल नियोत करता था उससे कम मूल्य का माल पूसरे देशों, से वह मंगबाता 
था। इस प्रकार जो अन्तर रह जाता था वह सोना चांदी जैसी कीमती धादे 
मंगा कर पूरा किया जाता था। अस्त भारत का व्यापार सम दा अनुकूल 
हो रहता था। इस काल में भारत से मुख्यतः तेयार वह्यो ही निर्यात की 


गले 


दे 


जाती थी अ्रत: यदि भारत को विश्व का कारखाना से; हा जाय ता कोई आय क 
नहीं होगी |# 
भारतीय व्यापार का हम निम्न कालों में अध्ययन करेंगी 
१. मुस्लिम काल (११००--१७००) 
श्रंग्न जी काल का प्रथम युग (१७००--१६००) 
प्रथम महायुद्ध के पूर्व का काल (१६००--१६ १४) 
प्रथम भह्दायुद्ध काल (१६१४-१८) 
महायुद्ध के पश्चात्‌ का काल (१६१ प्य+२६ ) 
विश्व व्यापारिक मंदी का काल (१६२६५-.- ३५) रे 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व का काल (१६३५-३६)... 
द्वितीय महायुद्ध काल (१६३६-४५)... 
६. भहायुद्ध के पश्चात्‌ का काल (१६४५-५१ | 
१. मुस्लिम काल में भारतीय व्यापार (१(ए७छ रिह।००) ११५०-९७०० 
ह मुसलमानों के शासन-काल के प्रारंभिक बर्षों में अनिश्चित राजनैतिक 
स्थिति के कारण विदेशी व्यापार कारण विदेशी व्यापार को बड़ को बड़ा धक्का लगा। १३ वीं शताब्दी के 
| >ददेखिये, छे, "', 808, (७0०, "।प8 807 फ्फफ्णण एप 7 ध् 
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आरंभ में कुछ समय के लिए अफगानिस्तान, मच्य एशिया, तथा ईरान को जाने 
बाले उत्तर-पश्चिम के स्थलमार्ग मंगोलों के आक्रमण के कारण कुछ समय 
के लिए अवरुद्ध हो गये किंतु ये मार्ग थोड़े समय बाद ही पुनः व्यापार के लिए संकट 
रहित हो गये। इस समय दक्षिणी भारत से मसालों (इलायची, लॉग, काली मित्र, 
जाविन्री) और कपूर का निर्यात पश्चिमी दंशों को बड़ी मात्रा में होता था। इसके 
अतिरिक्त भारत के मोती, अनेक प्रकार के वस्य, सिंध के बदिया फर्श ओर 
गल।चे, द्ाथीदांत ओर उसको बनी चीजें, गेंडे के चमड़े व उससे निर्मित बस्तुएँ, . 
जूते, नारियल, कस्तूर, नील, काला नमक, अनेक प्रकार की औषधियां तथा मेज 
इराक, इरान, मिश्र और अरब को भेजे जाते थे। इनके बदले में अरब से बोढ़े 
लोहा, सोना, चांदी, खजूर, मिश्र से पन्‍ने की श्र गूठियां, हीरा, मूंगे और मिश्री 
शराब तथा ईरान से ऊनी बस्त्र, केबड़ा, गुलाबजल और मिट्टी का तेल आता था।+ 
सोलहवी शताब्द! म॑ भारत से उत्तर पश्चिम को जाने वाले मार्ग मुख्य थे-- एच 
स्थल माग और दूसरा जल मार | पहला लाहीर और मगुलतान से पेशाबर तथा 
कंधार को जाता था। कंघार से एक मार्ग चीन और दूसरा मध्य एशिया को 
जाता था | जलमार्ग थो दा थ--एक फारस को खाड़ी दो कर और दूसरा लालसागर 
होकर | भारत से भेजा जाने वाला माल पहले फारस की स्वाड्री पर स्थित उरसुल 
प्रग्द्श्गाह का भेजा जाता था वहां जहाजों पर माल लाद कर फरारस की खाड़ी 
दोकर बसरा पहुंचता श्वा, श्रौर वहां से दजला, फरात नदियों के मार्ग से ईराक 
के उत्तरी भाग में पहुँचता था। वहां से ऊंठों और खच्चरों आदि पर लाद कर 
पहल दामश्क और फिर बहां भरे एशिया माईनर तथा दक्षिण और पश्चिमी यूरोप 
का पहुंचाया जाता था |%# 

सन्रहवीं शताब्दी के प्रायः मध्य तक एशिया का व्यापार भुख्यतया अ्र्व, 
आरमेनिया, गुजराती, मलाबारी तथा बंगाली व्यापारियों के हाथ में था। इन सबमें 
भी अरब वालों का प्राधान्य था। इनके जद्दाज बड़ी संख्या म॑ अरब सागर, लाल 
सागर और फारत की खाड़ी भ॑ दिखाई पड़ते थ। १६ वीं १७ वीं शताब्दी में भारत 
में सूरत, कालीकट, मच्छुलीपद्रम, सतगांब, चिट्गांव आदि निर्यात के मुख्य केन्द्र थे | 
इन स्थानों से छोट, कीमता सूती वस्त्र, कपास, रेशम, चावल, शक्कर, नील और झाली 
मि्च आदि मसालेका बिदंशों को बड़े रूप में निर्यात होता था।॥+ सती कपड़े पूर्व में 
हिंद चीन थाइलड, मलका, जापान, बोनियों, सुमात्रा, जावा आदि को जाते थे | पश्चिम 
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२० भारत में व्यापार और यातायात 


में ये बस्न ईगन, अफगानिस्तान, दक्षिण और पूर्व श्रक्रीका मिश्र तथा पश्चिमी अरब को 
भेजे जाते थे | टेवर्नियर लिग्ग्ता है कि टर्को,पेलैंड आदि में दक्षिण भारतके छुपे हुए 
कपड़ों की मांग बहुत थो । पश्चिमी यूरोष को गुजरात, कारोमंडल तथा बंगाल की 
ल्लींट और रेशम का निर्यात अधिक होता था | १७ वीं शताब्दी का भारतीय निर्यात 
यह सचित करता है कि यहां के कारीगर कितनी सफलता के साथ विदेशों के विभिन्न 
वर्गों के लोगों की श्रावश्वकताओं की पूति करते थे। एक ओर शासक वर्ग और 
अमीरों की और दूसरी ओर साधारण तथा निम्नवर्ग के ज्ञोगों की रुचि के अनुकूल 
बस्तुएँ तेयार करने में वे बढ़े कुशल थे। सन्नहवीं शताब्दी के अन्त तक भारत 
संसार के व्यापार का केन्द्र रहा। करेरी लिखते हैं “कि सारे संसार का सोना चांदी 
क्रम फिर कर अन्त में भारत में पहुंचता है। # सर टामस से लिखता है कि 
“यूरोप की बर्बादी पर एशिया फलफूल रहा है।” + भारत की समृद्धि का प्रधान 
कारण यह था कि जहां इसका निर्यात बहुत श्रधिक था वहां आयात बहुत कम था । 
श्रायात में मोती आ्रादि रन, तांब्रा, सीसा, शीशे को बस्वुएं, हाथों-ओ़े, दालभीनी, 
लॉग, जायफल, मसाले, फल और मेवे तथा उनकी बसी वस्तुएं थीं। मोती और 
मसाले पूर्वी द्वीपों से आते थे, थोड़े ईरान, उजबेग और अ्रव से, धातु यूरोप से श्रौर 
फल-मेवे अ्रफगानिस्तान और ईरान से आते थे। || 


६० १५ वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापारिक जाणति प्रारम्भ हुई जिसके फल 
स्वरूप यहां के निवासी दूर देशों का पता लगा कर उनसे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने 
तथा वहां अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए उसी प्रकार समुद्रों म॑ निकल पडे 
जैसे इसके पूर्व भारतीय और अरब नाविक लगन और उत्साह के साथ इस ओर 
प्रवत हुए ये | १५ वो शताब्दी के अन्त में सबसे पहले पुतंगाल वाले भारत में श्राए | 
धीरे २ उन्होंने भारत के पश्चिमी समुद्रतद् पर गोशा, डामन, ड्यू आदि स्थानों पर 
अधिकार कर लिया | १६ वीं शताज्दी में पु्तंगाल बालों को पूर्वी देशों फे साथ व्यापार 
करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। धोरे २ वे पूर्व में अराकान तक बस गये । 
परन्तु इस समय इन लोगों के अस्ोम लोभ के कारण भारतीय व्यापार को भक्का लगने 
लगा। पुतंगालियों ने! एशिया और यूरोप के व्याफर में एकाधिकार प्राप्त करने फा 
जी तोड़ परिश्रम किया। इसके लिए वे अनुचित तरीकों के प्रयोग में भी न दिचकते 
ये। अ्रव भारतीय तथा अन्य जहाजों को डुबाना उनका नित्य का कास हो गया। 

अरब, मिश्र तथा भारतीय व्यापारियों के उनके कारण बहुत कष्ट उठाने पढ़े | पूर्वी 
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देशों की ओर जाने के लिए इन व्यापारियों को तब तक जाने की आज्ञा न थो जब 
तक कि वे डयू के पुतंगाली अध्यक्ष से अनुमति पत्र (889.070) न प्राप्त कर लेते | 
आशिक लोभ के अतिरिक्त पुर्तगांल बालों ने धार्मिक कट्टरता को अपनाया । भारतीय 
निवासियों के साथ वे प्रभुता के आवेश में आकर दुव्यवहार करने लगे | हज करने 
के लिए मक्का जाने वाले मुसलमानों को मी बहुत तंग करते थे | इससे भारतीय जनता 
उनकी बिरोधी बन गई। पृ के व्यापार में इनको बड़ा लाभ होता था । इनका केंद्र 
हुगली था। वे चीन से रेशम, ठींन और जवाद्यारात भारत लाते और भारत' के सती 
तथा रेशमी वस्त्र और मिचं-मसाल्ले ईरान, अरब ईराक और यूरोप को भेजते थे । 
इरान और अरब से ये लॉग भारत में घोड़े, खजूर, दरियां, और चांदी; यूरोप से काच 
के बरतन, शराब, तलवारें आदि; अफ्रीका से हाथी दांत, कस्तूरी और कहवा लाते 
थे | गोशा और सरत उनके प्रधान केन्द्र थे | 

फुलंगालियों के अत्याचार के कारण भारत तथा पश्चिमी देशों के मुसलमान 
उनसे नाराज हो गए थे और उन्हें भारतीय समुद्र तट से निकालने की चेष्टा करने 
गे। जनता को सहानुभूति खों देने से उनकी शक्ति बहुत घट गई । इससे पुर्तगाल 
के व्यापार को बड़ा धक्का लगा। पुतंगालियों की शक्ति को तोड़ने में डचों का भी 
प्रद्ठा हाथ था, १६ शताब्दी के अंत तक इनका प्रभुत्व पूर्वी द्वीपों में हो गया। डचों 
की कोठियां भारत में ढाका, हुगली, बालासोर, चिनसुरा, कासिम बाजार तथा 
पटना में स्थापित की गई । इन लोगों ने धीरे २ कोरोमंडल तट पर मछुलीपद्न्म 
आदि स्थानों में भी अपनी कोठियां स्थापिब कीं। डच लोग मसाते, रेशमी और 
सूती बस्त्र, चावल, अफीस और शोरा बाहर भेजते थ्रे । डचों की बढ़ती व्याधारिक 
शक्ति को पुतंगाली, अंग्रज और फ्रांसीसी लोग सहन नहीं कर सके । अस्तु तीनों में 
पारस्परिक झगड़े होने लगे | अंग्र जों श्र फ्रांसोसीयों के साथ युद्ध हॉने से डच्चों ने 


भारत में काफी द्वानि उठाई। फ्रांसीसियों और डचचों के पारस्परिक युद्गों से इंग्लेंड 
ने बड़ा लाभ उठाया । है 
अंग्रेजों ने धीरे २ भारत में अपना अधिकार बढ़ाना आरम्भ किया । 


९४ सितम्बर १५६६ को लंदन के कुछ व्यवसायियों ने मिलकर पूर्वी देशों से व्यापार 
करने के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया और ३१ दिसम्बर १६०० को इ'गरलेंड 
की रानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिये रायल चाटर प्रदान कर 
दिया | इस कम्पनी का नाम ८ (0ए०ए॥07 बाते (४0शा98709 0० 
जिुलाटीाबडयाड ए ॥.0एा0त07 एकतीएए गांठ ऐी6 फैदडा एातठलड! था । 
अंग्रेजों की आरम्ममें भारतके साथ व्यापार करनेमें अनेक बाधाश्रोंका सामना करना 
पड़ा | इस कार्य में न केवल पुतंगाल वालों ही से अपितु डचों से भी भयानक प्रति- 
राद्धों हुई। १७ वीं शताब्दी में अंग्रेजों को अब भारतींग व्यापार की ओर ही 
अपना सारा ध्यान तगाना पड़ा । 
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अ्ंग्रजों ने अपनी दूरदर्शिता से तत्कालीन मुगल सम्नादी तथा प्रादेशिक 
शासकों को यथा सम्भव सन्तुष्ट ही रखा | यह नीति श्रंश्न जो के हक में बड़ी लाथ-- 
दायक सिद्ध हुई और भारत में उनके पेर जम गये। आरम्म में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
की नीति अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारतीय उशोगों को प्रोत्ताहन शेने 
की रही किन्तु बाद में यह कम्पनी अपनी पूर्व निर्धारित नीति से हटकर भन माना 
काम करने लगी | पालियामेंट में इस बात की चर्चा क| जाने लगी कि कमनो ने अपनी 
जिम्मेदारियों का उल्लंधन किया है, उसके कर्मचारियों में ग्रक्तिगत स्वार्थ द्दद् से 
अधिक बढ़ गया है ओर वे राज्य के व्यापार की अपेक्षा अपने निज्रो व्यापार में 
अधिक ध्यान दे रहे हैं। परन्तु इन आलोचनाओं का कम्पनी पर कुछ भो प्रभाव ने 
पड़ा | १६६३ में तो लिनाबाईल नामक कमनी के गक प्रमुख डायरेक्टर ने लम्बी 
रिश्वत के द्वारा इड्चलेंड की पालियामेंट में एक नया आशापत्र प्राप्त कर जया । 
परन्तु शीघ्र ही सब रहस्य खुल गया जिसके फलस्वरूप वूसरे ही व पालियामेंट ने पष् 
थ्राज्ञा जारी करदी कि भारतके व्यापार पर ईर्ठ इ'डिया कम्पनी का ही एक्राधिकार 
नहीं है, शंगलेंड का कोई भी व्यक्ति भारतके साथ व्यापार मर भकता है। इसके परिणाम 
स्वरुप १६६८ में एक नई कंपनी खुली जिसका माम (9॥9॥ (/07[५0 ४ [॥'0- 
पाए ६0 0 ग्रिए ॥700०४१? रखा गया। अब दाना करपानेयों भें पून| 
व्यापार के लिए होड़ चलती रह | देश को दो शक्तियों में कद्ता बढ़ती हुई देखकर 
अन्त में इज्चलेंड की पालियामेंट ने दोगों कम्पनियों को एक दोजाने के लिए बाध्य 
किया | १७०२ में वे दोनों मिलकर एक होगई | इस सम्मिलित कम्यनां का सास 
जगरएदें (४0579 9 (४८९॥);॥॥ ७ [५0.3॥१(| बफ्ताीओए ७ 
07९ (880 ॥70॥08” रखा | 

जब तक उज्ञलड का भारत से सौधा आवात-नर्यात सम्बन्ध न स्था।१] 
इआ था तब तक इज्धलेंड, पतंगाल और दोलंड से आवश्यक माल खरोद। करता 
था | प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख पॉंड का वस्त्र इन दानों देशों से खरीदा जाता 
था | जब ईस्ट इडिया कम्पनी स्थापित होगई और उसमे भारत आकर स्वर्य यहां 
की स्थिति का अध्ययल किया तो पता चला कि होलैंड और पुतंगाल से कबड़ा न 
खरीद कर इज्नलेंह भारत की लीट और मलमल खरीदे तो उसका लगभग था था 
रुपया प्रतिबंध व्रत जाया करें| भासतोय का है श्तना हल्का और सुन्दर था के 
अंग्रेज जनता ने उसे बहुत पसन्द किया | अस्तु १६७५ ई० से इक्त्ंड ने फ्रॉण 
का बाशेक कपड़ा (जिसे धनिक वर्ग की मद्धिज्ञायें पहनती थी) मंगाना बिल्कुल बन्द 
कर दिया | अब उम्रके बदले में भारतीय मलमल और छींट खरीदी जाने लगी। 
अंग्रज महिलाओं ने इन्हें ब्रह्ुत पसन्द किया | १६४८-६४ के बीच फेव न हुगननो 
से प्तिवष १५,००० की संख्या में वस्त्र इणलेंड भेजे गए | १५७३-७८ के बभ 


भारत का विदेशी व्यापार २३ 


इनकी संख्या ६१,००० प्रतिवर्ष और १६८०-८३ के बीच ४,५४,००० वापषिक 
हैगर ।१६६३-६६ में ६० हजार वसुत्र इंगलेड भेजे गये |# कमीजें, टाइयां, मोजे, 
माल, झोरतों के गोउन, पेटीकोट और जा"सभों भारतीय, मलमल ओर छींट के बनते 
भ। भारत के इन कड़ी के बारे में छा यी० जे० थामस ने लिखा है कि “बे ऐसे 
हक होने थे. और ऐसे महीने जैसे मकड़ी का ताला ।” मनमल और ह्लींट के 
ग्रतिरिक्ति भारत से ४६, रेशम, रेशमीबस्म, मसाले, नील और शोरा बड़े 
पंरिंमाण' में ईगर्लेंड जाता थां। डो० सरकार का अनुमान है कि ईस्ट इपडिया 
कम्पनी की स्थापनी के प्रथम ६० वर्षा में भारत से प्रतिवर्ष औसतन एक लाख पौंड 
(ल॑ंगधग ८० लाख रुपया) का माल इ गलेंड भेजा गया | १६८१ में २२,३४,२५०६ 
पौं० का माल इगलेंड' को भेजा गया |& १७ वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत से 
प्रतिवर्ष पांच करोड़े गज (४०,००० गांठ) कड़ा विदेश को जाता था जिसके मुख्य 
खरीदार अंग्रेज, पर्तगाली, फ्रॉंसीसी, अरब, ओर ईरानी थे | 
अ्रठारदवों शताब्दी के पू्वाद्न में अंग्रेजों की व्यापारिक शक्ति बहत बढ़ गई । 
अंब तक भारत के बदिया बस्च इंगलेंड को बड़ी मात्रा में जाया करते थे। 
अपना देशों शिल्प बढ़ाने के लिए ब्रिटिश पालियामेंट ने पहले १७०० ई० में और 
फिर १७१० ई० में कानून द्वारा भारतीय छींट के आयात पर रोक लगादी । यहां 
तक कि पहनने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया | इस कानून के अनुसार ह गलेंड 
में भारतीय छींट बेचने वाले पर २० पौंढड और पहनने वाले पर ५ पौंढ जुर्माना 
बोषित किया गया। भीरे २ अन्य भारतीय बस्त्रों पर भी रोक लगादी गई। लेकी 
में लिखा है कि अठारहनी शताब्दी के उत्तराद्य में यदि कोई अंग्र ज महिला भारतीय 
धस्त्र पहनती थी तो उसे दंडित किया जाता था।॥ इसका फल यह दुआ कि भारतीय 
घ्रस्त्रों का #गलड जाना बन्द होने लगा और भारतीय शिल््य की बल्लि पर लंका- 
शायर की मिलें उन्नति करने लगीं । अस्तु, भारतीय माल भी अब घटिया तैयार किया 
जाने लगा। छींटर तथा मलपमक्‍ल की मांग यूरोप के अन्य देशों में भी कम होती गई | 
इस प्रकार भारतीय व्यापार को इस शताब्दी में गहरा धकका लंगा। श्रव भारत के 
तेयार कपड़े की जगद कच्ची रुई यूरोप जाने लगी | 
४७ यथीं शताब्दी के अ्रन्त होते २ मारतीय अ्यापार की बड़ी दुर्गति होने 
लगी। जहां एक ओर विदंशियों को उनके व्यापार के लिए सभी प्र कार की सुविधायें 
प्रदान की जा <ही थीं वहां दसरी तरफ देशीं लोगों के लिए श्रड़च ने बढ़ाई जा 
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रही थी। अंग्रंज जैसे विदेशी व्यापारी सब्र प्रकार की ज्ञुगियों से भुक्त थे और 
जहां चाहे कहां व्यापार कर सकते थे किन्तु भारतीय व्यापारियों को पहले लम्बी रकम 
चुगी के रूप में चुकानी पड़ती थी तब कहीं बे व्यापार कर सकते ये । चुगी की दरों 
में भी भेद भाव था। जहां मुस्लिम व्यापारियों को यातायात के माल पर २३% 
इज डुकाना पड़ता था वहां हिन्दु व्यापारियों को ५७४ | अ्ंत्रोजों को. ३६% चुगी 
देनी पड़ती थी किन्तु बाद में वह भी माफ कर दी गई | भारतीय व्यापारियों को 
अधिक चुगी देने के साथ २ थूगी के दरोगाओं और जमीदारों को भी भेंट देनी 
पड़ती थी। इतने से ही छुटकारा नहीं मिल जाब्ा था | इन दरोगाश्रों » जमीदारों 
ओर प्रादेशिक शासकों के अत्याचारों के कारण हजारों व्यापारियों और यात्रयों का 
माल, उनकी इज्जत, श्रौर जीवन हमेशा खतरे में रहता था। भारतीय व्यापारियों 
को विदेशी लुटेरे भी हर प्रकार से परेशान करते थे । मुगल साम्राज्य की ओर से 
देशी व्यापारियों की इन कठिनाइयों को दूर करने का कोई समुवित प्रबन्ध न था | 
अस्तु भारतीय व्यापार चौपट होने लगा । विदेशियों के पो-आरद थे । उनको राज्य 
की शोर से मभी सुविधार्यें प्राम थी | १६६८ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने गये के साथ 
लिखा, “कम्पनी के दानपत्रों, आज्ञापत्रों तथा पारस्परक ममभोतों धाशा भारत %े 
अधिकतर भागों में इतने बढ़े अधिकार एवं झुविधायें प्रात कर ही हैं जो कि स्व 
भारतीयों को अग्राप्त हैं। जो कुछ व्यापार बचा था उसकी (रक्षा के लिए भी गशज्य 
की ओर से कोई उचित प्रबन्ध न था | अ्रंग्रोज लोग प्रादेशिक मुस्लिम गवनेरों को 
कह धमकी देते रहते थे कि यदि उनकां मांगें पूरी न की गई” तो बह भारतीय 
जहाजों को लूटते, छीनते और समुद्र में दवाते रहेंगे । उस प्रकार कौ घमकियों की 
मुगल शासक बिना किसी छिच किचाहूट के बरदाशत करते रहे | | 
इस प्रकार भारतीय व्यापार को गहरा धक्का पहुंचाने में मुगल शासन बहुत 
कुछ उत्तरदायी था। इस काश का अन्त होते २ पश्चिमी भारत के अधिकांश 
बन्‍्द्रगाददों का महत्व समाप्त प्राय: द्वो गया | पूर्व की ओर भी यही दालत हुईं | व्यापार 
के हास से शिल्प को अवनति अवश्यंभावो दो गई | इथर यूरोप वालों ने इस देश भे 
उपलब्ध व्यापारिक सुविधाओं का उपभोग अपनी दी आर्थिक एवं राजनैतिक शाक्ि 
को दृढ़ करने में किया न कि भारत के निजी बाशिज्य व्यवसाय को उ न्ति में । अन्त 
में नौबत यहां तक आई कि भारतीय व्यापारियों को इशट इंडिया कम्पनी को 
गुलामी स्वीकार करनी पड़ी | 
मुगलकाल में श्टवीं शताब्दी के मध्य तक हिन्दू व्यापारी देशी शिक्य श्रौर 
व्यापार के प्रवर्धन में प्रयत्नशील रहे किन्तु राज्यकीय अत्माचारों, बिपरोत 
परिस्थितियों और देश में अशांति और असंतोप के वातावरण से न फ्रेवल मुगल 
साक्षाज्य ही नष्ट अष्ट हो गया बल्कि देश के व्यापार को भी गहरा धक्का पहुंचा । 


छत का विदेशी स्यापा 


शनें: २ भारतीय व्यापारी व्यापार में भाग लेने से अप्रत्यक्ष रूप में पीछे ह 
ओर उनका स्थान विदशी व्यापारियों ने ले लिया | 


२, अंग्रेजी काज्नका प्रथम युग ( 087[ए शिप्राः0ए८द्षा- 
7८४०१, 700-900) 

जसा कि ऊपर कहा जा चुका है भारतीय सामुद्रिक मार्ग को खोज निभ्ालमे 

के लिए अपने २ सम्रारों के संरक्षण में न केवल डचच, पृतंगाली और फ्रांसीसी छी 
भारत में आये बल्कि अंग्रेजों ने भी इस ओर काफी प्रयास किया। इन सभो 
विदेशियों शक्तियों में भारतीय और पूर्वी देशों के व्यापार के लिए बड़ी प्र तिस्प्॒धो 
हुईं और कई युद्ध भी हुए जिनमें श्रन्तत: अंग्रेज की दी जीत हुईं | इस विजय के 
परिणामस्वरूप भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कम्यनो का प्रेभुत्व स्थापित हो गया। 
इसका सबसे बुरा प्रभाव यह पड़ा कि विदेशी व्यापार में भारतीयों का भाग कम 
होने लगा और उसका स्थान विदेशी शक्ति के हाथ में आता गया। ये विदेशी 
व्यापारी यूरोप के देशों से श्रधिक लामदायक व्यापार करते रहे आर भारतीयों के 
जिम्मे केवल तटीय स्थानों का व्यापार ही रद्दा | ईस्ट इंडिया कम्पनी के डायरेक्टर 
अपनी मन मानी करने लगे व्यक्तिगत लाभ के सामने कम्पनी के लाभ का कोई 
बिचार नहीं किया गया। वास्तव में ब्रक के शब्दों में कम्पनी द्वारा होने बाला 
व्यापार कम्पनी के नोकरों के भाग्य को चमका रहा था |# अस्त अपने व्यक्तिगत 
लाभ के लिए. कम्पनी के कर्मचारीगण येन केन प्रकारेण व्यापार को श्रधिक से 
अधिक बढ़ाने में लगे। इसके फलस्वरूप अ्रमेरिका और अ्रक्रीका में नए बाजार 
स्थापित किए गए, तथा यूरोप और एशिया के बाजारों को झौर व्यवस्थित क्रिया 
गया। इस काल में भारत से बिदेशों को सूती और रेशमी बस्त्र, मसाले, शक्कर, 
नील, खनिज पदार्थ, दवाईयां और सूत तथा रेशम जाता था और उसके बदले में 
चांदी, सोना तथा ऊनी तैयार माल आता था | किन्तु यह स्थिति अधिक समय 
तक न रह सकी। यूरोप के लिए भारतीय व्यापार का लक्षण (भारतीय माल के 
बदले में सोना चांदी प्राप्त करना) एक चिन्ता का विषय बन गया डिया 
कम्पनी की नीति आरम्भ में भारतीय उद्योग धघन्धों को प्रोत्ताहन देने की थी क्योंकि 
उसका ' निर्यात व्यापार इसी बात पर निर्भर था। किन्तु थोड़े समय बाद ही ब्रिटिश 
पू जीपतियों के विरोध के कारण उसे यह्द नीति छोड़नी पड़ी । ब्रिटिश पूंजीपति यह 
चाहते थे कि कम्पनी त्रिटेश कारखानों के लिए आवश्यक कच्चा माल भारत से 
नियोत करने पर जोर द | अ्रस्तु, कम्पनी ने अपनी २ नीति बदली और श्र भारत 
से तेयार माल की अपेत्षा अधिकाधिक मांत्रा में कच्चा माल निर्यात किया जाने 


*देखिये 7, ॥)0, ?7887॥%0 80728 38/08009 ० िता&0 7०7९७७ 72806 
(।878.-]882) ए. ६६ 


२६ भारत में व्यापार और यातायात 


लगा ओर उसकी जगद्द भारत में इंग्लैंड के कारखानों में बना हुआ तैयार माल आने 
लगा । इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत अब श्ौद्योगिक देश न रहकर केवल 
कृषि प्रधान देश बना दिया गया | इसका बातक प्रभाव हमारे व्यवसायों और 
व्यापार दोनों/पर ही पड़ा |# श्रीमती नौल्स के शब्दों में, “भारत अब इ'गलैंड में 
हुई शद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उन्नत कारखानों के लिए. कच्चा सामान रूई, 
चमड़ा, तिलहन रंग, जद आदि निर्यात करने लगा और बदले में श्रधिकाधिक 
मात्रा में इंगलेंड से लोदे और सूत का तेयार माल खरीदने लगा जबकि श्रन्य 
यूरोपीय देशों की क्रय शक्ति फ्रांसोसी युद्८ों के कारण कमजोर पड़ चुकी थी।'+ 

इस काल में भारतीय माल पर चुगी का बढ़ाना इ गर्लेंड और उसके 
व्यापारियों के लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध हुआ। जो कपड़ा इ'ग्लेंड में बनता वह 
२६% चुगी देने के बाद भारत पहुंचाया जाता था किन्तु भारत में बना हुआ वस्त्र 
१७३% चुरगीं चुकाने के बाद बाजार में बिक सकता था। चमड़े, लोदे, चीनी श्रादि 
पर भी भारतीय व्यापारियों को २०: से २५% चुगी देनी पड़ती थी। कभी २तो 
उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल पहुंचाने में १०-१२ जगह चु'गी चुकानी 
पड़ती थी। १६ वीं शताब्दी में इ गलैंड में भारतीय वस्तुश्रों पर खुगी की जो दरें 
थीं उनका पता नीचे की तालिका से लगता है:--- 


चुगी को दर 

वस्तु ८६ में १८२४ में दर? में 
मलमल ७ ३१% ३७ ३% १०९ 
ऊनी शाल-दुशाले ७१ ह५; ६७ ह)) १० ); 
अन्य सूती वस्त्र २७ ६; ५० ,; २० ,, 
छींट ७१ ५ ९६७ $॥ )) ३० ,, 
कलईदार बर्तन ७3१ ,/ ६८ ६ ;) ३० ,, 
चटाइयां ध्८ हू १० ३० ,, 
शक्कर १००४ से अधिक २००५ से अधिक १००५९ से अधिक 


१८३२ ई० में रिचर्ड नामक अ्रंग्रेज़ ने ब्रिटिश पालियामैंट में बताया था 
कि किसी २ भारतीय वस्तु पर ३०००% तक महसूल लिया जाता था | 
श्प्प१रे ई० के नये नये आशापत्न द्वारा कम्पनी का भारतीय व्यापार से 
एकाधिकार उठा लिया गया और उसके शासन-संबंधी अधिकारों में वृद्धि की गई | 
“5 क्ष्ब. छ 9. 988५: छेपण ७ ०५७३० ] # देखिये, 9 9, 9888प7: ऐिप्राप ०६ [7087० [0800 & प्रदेषबाए 7, 


| देखिये, 4,, 0. &. ४7०७]65: 79० 0097०००० 0९४०७७०ए77०५४ ता 
७0 0ए6786&8 ग्रिधाएछए0., पु० ४७७ 


कक देह, इृष्णदत्त भा: भारत का भाषिक इतिदास (सं० २००५) प० १३४ 


भारत का विदेशी व्यापार २७ 


थ्रत्र इ गलौंड के प्रत्येक निवासी को भारत के साथ व्यापार करने क्नी पूरी स्वतंत्रता 
मिल गई । इससे फितनी ही निजी कम्पनियों का निर्माण हुआ जो मारत का पूरी 
तरद शोषण करने लगीं | धीरे २ भारत को इंग्लैंड को मुख्य मंडी बना दिया 
गया । पहले इंग्लैंड का तैयार माल यहां सस्ता बेचा जाने लगा जिससे जनता 
उस माल की ओर श्रधिक आकर्षित हो । धीरे २ उसके दाम बढ़ाये गए । दूसरे 
माल के श्रमाव में मारतोय जनता इंग्लेंड की वस्तुओं को खरीदने के लिए बाध्य 
हो गई | कच्चा माल बड़े परिमाण में इंग्लैंड जाने लगा । इस पर जान बूक कर 
कम चुगी लगाई जाती थी तथा उसके ले जाने का अ्रधिकार अंग्रंजों को ही सौंपा 
जाता था। खुते ब्वापार! (7०23 ॥०&32८) को तथा कथित नीति द्वारा भारत 
की समृद्धि का पूरी तरह दरण किया जाने लगा | सर इंटर ने श््््६ में बड़े गव 
के साथ लिखा, “खुले व्यापार की नीति द्वारा भारत की प्राकृतिक संपत्ति के 
वास्तविक उदूगम का पता लगाना हमारे ही भाग्य में लिखा हुआ था | हम 
खिलौने के बकक्‍्स देकर यहां से कच्चे माल को गांठ ले सकने में सफल हुए। भारत 
की रूई, अनाज, तिलहन और जूद की बदौलत श्रव इंग्लेंड की एक बड़ी आबादी 
पल रहदी है।” 


श्य वीं शताब्दी के मध्य तक इग्लैंड का सोना चांदी काफी परिमाण में 
भारत आता था किन्तु धीरे २ उसका आयात बंद कर दिया गया। इसके दो 
मुख्य कारण थे एक तो भारत के तेयार माल का आयात इंग्ल ड में कम कर दिया 
गया और दूसरे इ'ग्लेंड अपने यद्दां से इतना अधिक तैयार माल भारत भेजने लगा 
कि भारत को उससे सोना आदि पाने के बजाय उसे देने की नौबत आं गई। 
उन्नीसवीं शताब्दी का आरंभ होते ही दम इसे प्रत्यक्ष देखने लगते हैं | 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य के बाद भारत के व्यापार में बड़ा परिवर्तन 
हुआ | १८६६ ई० में स्वेज नहर का मांगे खुल जाने से भारत के विदेशी व्यापार 
में एक नये युग का प्रारंभ हुआ । भारत और यूरोप के बीच ५००० मील का 
फासला कम दो गया इस कारण से माल के लाने-ले जाने में अब कम समय लगने 
* भारत से इग्लैंड को सूत्ती कपड़े की. ३“ग्लैंड से भारत में भायात (रूपयों में 

गांठों का निर्यात 


श्प्ष्ड ३,८४२ गांठ १६,१५, २१५ ₹० के कपड़े 
१८२४ १ै,पफ ,, 
श्पर७ | ०४१ ,, 


श्ण्प्थट हंहै३ ,, २,०१,४६,५१५ . ,, 


श्ट भारत में व्यापार और यातायात 


लगा | इसी समय कुछ और कारण भी ऐसे उपस्थित द्व। गये जिनसे हँमारें विदेश 
व्यापार को बड़ा प्रोत्साइन मिला। बथा-- 

१, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो जाने से देशा शासन व्यवरुथा कै 
विचार से एक सूत्र में बंध गया. तथा देश के विभिन्न भागे जनैतिक श्रशांति 
का. अब अंत हो गया। इससे मिवरासियों को व्यापार करने में बड़ी सुरक्षा 
मिली | क्‍ 

२. यातायात के साधनों का देश में काफी विकास हुश्रा । देश के आन्तरिक 
भागों से बन्दर॒याहों तक आना जाना सुगम हो गया तथा वहां से स्वेज नहर द्वारा 
यूरोप, अमेरिका, अक्रोका, फारस, इटली, मिश्र, आस्ट्रीया आदि देशों को माल 
भेजने को सुविधा हो गयी | यात्रा में ग्रब समय कम लगने लगा जिससे श्रनाज आदि 
काफी मात्रा में निर्यात किए जाने लगे | 

३. बम्बई और स्वेज के बोच में समुद्री तार से संबंध स्थापित हो गया और 
जहाज-निर्माणु के उद्योग में बढ़ो प्रगति होने से व्यापारिक जहाजी बेड़ों का भी इसी 
समय विकास हश्ना । 

इन कारणों के फल स्वरूप अब भारत से कम कीमत की किन्तु भारी बस्तुएँ' 
बिदेशों को जाने लगी--यथा गेहूं, चावल, तिलदहन, चमड़ा, जूह श्रादि और 
उसके बदले में सूती वस्त्र, मशोनें, रेलों का सामान, कांच का सामान आदि पहले 
इंग्लेंड से और फिर जमनी, संयुक्त राज्य श्रौर जापान से श्राने लगा | यद्यपि कहने 
के लिए भारत से व्यापार करने को सब देशों को स्वतंत्रता थी पर वास्तव में इंगलड 
का भारत के विदेशी व्यापार पर बड़ा प्रभु था। इसके कई कारण ग्रे-भारतीय 
रेल्ों में त्रिदिश पूंजी लगी थी तथा उन पर अंग्रेजों का ही अधिकार था, बेंकिंग 
तथा जद्दाजों कमनियां भी श्रंग्रेजों के हो अ्रधिकार में थी, तथा देश में श्र्थनीति 
निर्धारण करने का काम भी इन्हों के हाथ में था। १६ वीं शताब्दो के श्न्‍्त तक 
इस्लेंड की यह प्रभुता बनी रही। 

इस काल में भारत का कुल निर्यात श्रायात की श्रपेक्षा झभधिक रहा और 
प्रायः प्रतिवर्ष कुछ न कुछ बाकी बचतो रही, पर यह बाकी भारत को माम मात्र डी 

प्त द्वोती रही | इसका अधिकांश इंडिया आफिस के खर्च, इंडियन सिविल सर्विस के 
नौकरों की पेंशनों, ब्रिटेन की ब्याज वाली रकमों, अंग्रेज व्यापारियों को जद्याजी 
किरायों और बोमा तथा विनिमय के अ्रनेक प्रकार के खर्चो में कट जाता रद्दा। जो 
थोड़ी सी रकम बाको बचता रद्दी उनका भुगतान सरकारी हुंडियों द्वारा किया जाता 
रदां। नीचे विभिन्न वर्षो में भारतीय आयात-निर्यात तथा बाकी के आंकड़े प्रस्तुत 
किए गए हैं ; 


असल मेक लिंक: शोकिवेनाकाननरे केक मेगकर फेक, 0०७७४७/ 
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भर 
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भारत का विदेशी व्यापार 


(लाख रुपयों में) 


तअआयात 
३,१७० 
३,३०४ 
४७०१६ 
७ १० पड 
८,४६८ 
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निर्यात 
६ 9 पट दर 
५,६२५, 


७,5०८: 


९०,४६४ 
१९,४८२ 


बाकी 
२,४१६ 
२,२२१ 
२,८६२ 
३, रे८रे 
४,०२४ 


र्‌६ 


ग्रध्याय ३ 


भारत का +देशी व्यापार (२) 
३. प्रथम महायुद्ध के पूष का काल (८-७०गत छब्ए.. एलप॑०व, 


900-4) 

इस काल में भारत का विदेशी व्यापार काफी चमका क्योंकि विश्व में 
श्राथिक उन्नति की लदर चल पड़ी | सोने के उल्लादन में वृद्धि होने और राष्ट्रीय तथा 
अन्तरॉष्य्रेक्ष-क्रीमतों में वृद्धि होनें के कारण समस्त विश्त्र में व्यापारिक कार्यों में 
प्रगति हुईं | यह प्रगति केवल १६०८-०६ में कुछ कमजोर पड़ गई क्योंकि इस समय 
मानसून फेल हो गये, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कई बैंकों की स्थिति बिगड़ 
गई | ऊिन्तु यह परिस्थिति अधिक काल तक्र न रह लक्की और पश्चिमी देशों की 
आआआथिक स्थिति सुधरने तथा रुपये औ्ौर पौंड का त्रिनिमय निश्चित हो जाने से 
भारतीय व्यापार को काफ़ी प्रोत्साइम मिला । इसका सबूत नीचे के आंकड़ों से 
लगेगा। १-- 


वर्ष आयात निर्यात जोड़ 
द (करोड़ रुपयों में) 
१६००-०० ९ ७६२७ १०४१६ १८८०" 
१६०५-०६. १०३८८ १६६*१० २७२ १८८ 
१६०७-०० ८८ १०७५० १४८८ ४५ २५५६५, 
१६११-१२ ११७७२ २०२ ४ ३१६६६ 
१६१३-१४ १५४० ' ३५, १६६६२ ३४६६७ 
नोचे की तालिका में इन वर्षों में हुई व्यापार की बाकी बतायी गई है७:-- 

वर्ष करोड़ रुपयों में वर्ष करोड़ रुपयों में 
१६ ००००० १ २२९६१ १६०७००८: ११७४६ 
१६०१-०२ २४८६ १६०८८--०६ ३१.३२ 
१६०२-०३ ३५" ७५ १६०६-१० ४२१२० 
१६०३-०४ ४५३४ १६१०-११ ५१९४१ 
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४६७०-४७ 


भारत का विदेशी स्यांपार ३१ 


न इ्प पट १६११-१२ प० ६७. 
१६०५-०० ६ ३१२ पा३ १६१९-१३... ४१४४ 
१६०६--०७ २७६२ १६१३-१४ ५३६६ 


इस काल में भारतीय विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताय ये थीं:-- 

(१) भारत से नियांत किए जाने बाले माल में कच्चे सामान की अधिकता 
और आयात व्यापार में तेयार माल की अधिकता रहती थी । 

(२) हमारा नियात व्यापार श्रायात व्यापार से मात्रा और मूल्य में 
अधिक होता था जिससे व्यापार को बाकी हमारे अनुकूल रहती थी । 

(३) भारत से निर्यात किए गए. कच्चे माल और श्रनाज आदि लेने में 
इंग्लैंड का हिस्सा सबसे ज्यादा रहता था। क्‍ 

(४) इ गलैंद के अतिरिक्त भारत के व्यापारिक सम्बन्ध श्रसाश्राज्य देश 
(०7 #एए/76 (:0पश४८७) से क्रमशः बढ़ रद्दां था। इस प्रेकार हमारा 
व्यापार न केवल जापान और संयुक्त राज्य से द्वी होता था बल्कि यूरोप महाद्वीप के 
इटली, जम॑नी, फ्रांस आदि देशों से भी होता था । 


(५४) इ गलैंड के प्रभाव से भारत ने भी मुक्त व्यापार नीति को अपनाया 
जिससे इ गर्लैंड के तेयार माल को भारत में बेचने के लिए एक बड़ी सण्डी 
प्राप्त दो सके | 


(६) इस काल के पिछले वर्षों में विदेशी व्यापार में कुछ कमी आ्राई। 
इसके प्रमुख कारणु-मद्माद्वीप में श्लद्योगिक झूगड़ों, वालकन युद्ध के आरम्भ दोने 
से भारतीय माल की अमेरिका में मांग न दोना तथा मानसून का अ्निश्चित दोना 
कौर देश में बैंकिंग संकट उपस्थित होना था । 

(७) इस काल में भारतीय बॉजार में इ गलेंड श्रौर जर्मगी तथा जापानी 
माल में आपसी प्रतिस्पर्धा का द्ोना | 

(८) इस कांल में कच्चो रु और जूद का नियांत इंग्लैंड को बबने 
लगा | 

वास्तव में इस काल में जेसा कि वेरा ऐन्सटी ने लिखा है, “बीसबीं शताब्दी 
के प्रथम १४ वर्षो में भारतीय व्यापार में बड़ी उन्नति और बृद्धि हुई किन्तु व्यापार 
में कोई परियर्तन नहीं हुआ। यत्रपि प्रथम मद्दायुद्ध के पूर्व भारत का १४िल्टांश 
उ्यापार इ गलेंड से दोता था किन्तु जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्व 
भीषद ता जा रद्दा था। यही दाल मध्य यूरोपीय देशों का था ।” + 

( रेखिमे ४७7७ 4080० : ॥7806 र्तः 509]80 (00०७३. 


३२ भारत सें व्यापार शी! यातायात ' 


४, भ्रथम भहायुद्ध काज्न (75 छ00-0 ०० ४०वें ]94-8):- 

प्रथम महायुद्ध के आरम्म होने के साथ ही साथ भारत का विदेशी व्यागर 
कम दी गया । १६१३-१४ ' के आधार पर श्रायात में ६७४८ और निर्यात में ३४% 
की कमी होगई । दोनों में ४८% की कमो हुई | जहां १६१४ में कुल विदेशों ब्यारार 
४२७ करोड़ रुपये का था (आयात १८३ करोड़ और निर्यात २४४ फरोड़) बहा 
१६१६-२० में कुल व्यापार २२३ करोड़ रुपये का हो रह गया (आयात ६३ करोड़ 


रुपये झौर निर्यात १६० करोड़ रुपये) | नीचे को तालिका में निर्यात और आयात 
व्यापार सम्बन्धी आ्रांकड़े प्रस्तुत किए; गए, हैं:-+ 


: वर्ष आयात कुल आयात निर्यात कुल निर्यात 
(निजी व्यापार) द (निजी व्यापार) 
१६०६-१०से१६१३-१४ श्डभ'प्प५.. शहद ध्य७ २१६"४० ४३१"४२ 
१६१३--१४ १८्7३*२५ २३४,७०५ २४४२० ४६०'प्:४ 
१६१४-१४ १३७"६३ १६६७४ १७७"४प्प. रेष४ २० 
१६१५-१६ १३१६६. १५४० ११ १६२५६  ३५७*६० 
१६१६-५७ १४६"६ ३ १६९८८"७० २३७१० ४+४२"४६ 
१६१७-४८ १५४०"४२ २१६१२. २३३१४४४ ४६८५६ 
शै६ १८-१६  ' १६६*०४ २५६*६३ २३६३२ ४२४२४ 
युद्ध काल का औसत. १४७८०... २१५४-६७ १६८:'३२९ ४३५४५ 


उस काल में कच्चे माल का निर्यात १६१३-१४ में ३६६०७ से बढ़ के 
१८१६-२० में ४१७४ होगया तथा इसी श्रप्धि में तथार माल के श्राबात मे 
७६५५ से ७०"४% की कभी होगई | ऊपर दिए हुए श्ांकरों से शात दोगा कि यु: 
काल में भारतीय ग्रायात-निर्योत व्यापार में कमी हुई यय्रत्रि भारत युद्ध कान भें 
मशीनों को विदेशों से मंगा सकता श्रथवा निर्माण कर समझता था तो भारत को 
आशातीत औद्योगिक उन्नति दो सकती थी। जापान श्रीर संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
ने इस अवसर का उपयोग करके ही न कैब न अपने उद्योग धम्धों शो बढ़ाया ग्रेलिक 
इनका विदेशी व्यापार भी लूब बड़ा युद्न काल में व्यापार कम होजाने के मुख्य 
कारण यह थे-- 
(१) पड़ौसी देशों श्रथत महाद्वीप के देशों के यातायात में युद्ध के फतस्वरूप 
बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न होगई जिससे भारत का व्यापार इन देशों में कम होगया | 
(२) महद्ययुद्ध के पूबष भारत का व्यापार जर्मनी के साथ बढ़ गया था किन्ते 
युद्ध आरम्म होने के साथ २ शत्र-देश थ्ोषित दोजाने से इमारा व्यापार जम॑नी से 
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भारत का विदेशी व्यापार ३३ 


प्रायः नंष्ट ही होगया | रूस आदि देशों से यातायात की कठिनाइयों के कारण 
ही हमारा व्यापार रुक गया । 

(३) शत्रु देशों से व्यापार बिल्कुल बन्द होगया तथा मध्य यूरोप के देशों 
से युद्ध के कारण व्यापार करना कठिन द्ोगया | 


(४) बहुत से देशों का युद्ध काल में ब्यापार विध्वंस होगया जिसके फलस्वरूप 
उनकी क्रय शक्ति कम होगई । अस्तु, वे अब भारतीय वस्तुओं को कम मात्रा में 
खरीदने लगे । 


(५) बहुत से देशों ने विदेशों से माल लेना बन्द कर.अ्रपने देश में ही युद्ध 
सामग्री उत्तादन करना आरम्म कर दिया जिससे भारतीय माल की मांग इन देशों 
में कम होगई । 


(६) यद्यपि युद्ध के समय भारतीय कच्चा सामान विदेशों को कम जाने 
लगा किन्तु मारत परतन्त्र था और न उसे विदेशों से मशीनें आदि म॑गवाने की 
ही सुविधा थी श्रतः मारत इसको तैयार माल में परिशणित नहीं कर सकता था। 


(७) आयात व्यापार पर पहले से अ्रधिक कर लगा दिया गया था अतः 
इससे भी भारतीय व्यापार को धक्का पहुंचा | भारत सरकार ने चाय और जूट पर 
निर्यात कर भी लगा दिया जिससे इन वस्तुओं का निर्यात युद्ध काल तक के लिए 
कम होगया | 


(८) युद्ध काल में माल ले जाने के लिए जह्याजों की भयंकर कमी होगई । 
जो जहाज भारतीय सभुद्रों में माल ले जाने पर नियुक्त थे अन्र वे अंग्रेजों के लिए 
युद्ध सामग्री ले जाने लगे। बाल्टीक तथा काला सागर में मित्र राष्ट्रों के जहाजों का भी 
जाना बन्द कर दिया गया तथा बहुत से जहाज जमन संनाश्रों द्वारा नष्ट कर 

दए, गए. इस प्रकार भारतीय व्यापार को माल ले जाने के लिए जहाजों का नितान्त 
कमी पड़ गईं । 


(६) युद्ध काल में जहाज़ों की कमी होने तथा स,मान भेजने की अधिक मांग 
होने के कारण जहाजी-भाड़े में वृद्धि होगई तथा समुद्री ब्रोमें का व्यय भी अधिक 
पड़ने लगा श्रस्तु इमारा विदेशी व्यापार घट गया | 

.. (१०) बहुत से देशों में अ्रन्धाधुन्ध कागजी मुद्रा छापी गई | इस मुद्रा स्थिति 
का परिणाम यह हुआ कि भारतीय वस्तुए' वहां बहुत महंगी पड़ने लगीं | 

१६१४ के पूब भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषतायें ये थीं-- 


(क) उपरोक्त कारणों से हमारे नियोत और आयात व्यापार में काफी कमी 
दोगई । 


३४ भारत में व्यापार और यातायात 


 (ख) यद्यपि हमारे व्यापार में मात्रा की वृद्धि हुई किन्तु आयात और नियोौत 
व्यापार पर कर लग जाने से हमें नुकत्तान ही हुआ क्‍योंकि मूल्य में कमी हुई फिर 
भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से हमें व्यापार की बाकी अ्रत॒कृज ही रही । 

(ग) भारत मुख्यतः कच्चा माल विदेशों को भेजता था और पक्का माल 
विदेशों से मंगवाता था। किन्तु अब विदेशों को अधिक्रतर कच्चा माल तो भेजा 
जाता रहा किन्तु पक्के माल के निर्यात में ऋमश: कमी होगई । | 

१. प्रथम महायुद्ध के पश्चात का काल (080 ४४७७ 7070:, 498-29) 

इस अवधि के प्रथम आधे वर्षों तक युद्ध का अहितकर प्रभाव जारी रहा | 
भारतीय व्यापार की उन्नति इस बात पर निर्भर करती थो कि यूरोपीय देशों की 
आिक स्थिति में शीघ्र सुधार हो | किन्तु युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र द्वारा की गई 
संध्रि इतनी दोषपूर्ण थी कि यूरोपीय देशों की श्राथिक स्थिति सुधरने में काफी समय 
लग गया और इसीलिये जेसा कि सोचा गया था कि युद्ध के पश्चात भारतीय व्यापार 
शीघ्र ही बढ़ जाथगा इसके प्रतिकूल ही हुआ । इ गर्लेड में स्वशमान पहझ्ृति त्याग 
दी गई तो भारतीय व्यापार को और भी धक्का पहुंचा | जम आदि देशों में 
अंधाधु ध मुद्रास्फिति के कारण भारतीय व्यापार इन देशों के साथ कम ही गया । 
इंगलेंड की देखादेखी भारत में भी मुद्रासंकोषनम की नीति का अ्रभुसरण किया जा 
रहा था | इससे भी भारतोंब व्यापार में कमी आ गई। देश में सभो जगद्द श्रम 
सम्बन्धी झगड़े हो रदे थे तथा रेलों में अधिक भीड़ रहने से भी देश के शान्तरिक 
भागों का व्यापार भी कम द्वा रहा था | नीचे की तालिका से इस काल के व्यापार 
की स्थिति स्पष्ट दी जायगी |% 


वर्ष आयात... निर्यात व्यापार की बाकी 
(करोड़ रुपयों में) 
१६१६-२० २२१७ ३३६ ६० + ११४ ३ 
१६२०-२१ ३४७५६ २६७*६७ >>७8 ८० 
१६२१-२२ २८२४६ २४८६५ “+है ३६४ 
१५ ९५४४९ २४६" ९६ २१६"०७ न प्हाप्प्य 
१६२३-२४ २३७ श्थ २३६३-३७ "१२६१६ 
१६२४-२५ २५४४ ३७ ४००२४ '" १४६ ८:७ 
१६२५-२६ २३६०० शेपा६ पर न १५० पर 
१६२६-२७ २४०'प८र ३११०५ ७०२३ 
१६२७-२८ २६ १५३ ३३०२६ -+ शैप्य ७३ 
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श्ध्रप-र६8.. २६३४० ३३६१५ + ७३४७४ 
१६२६-३० २४६७१ ३१८६६ . न#ैष्धरप 

इस तालिका से स्पष्ट होगा कि प्रथम महद्यायुद्ध के समाप्त होने के समय से 
विश्व व्यापी मंदी के काल तक भारत के विदेशी व्यापार में कई प्रकार के उतार 
चढ़ाव आए प्रथम वर्ष में भारत की व्यापार की बाकी अनुकूल रही किन्तु १६२०- 
२१ और १६२१-२२ में यदह्द प्रतिकूल हो गई । युद्ध के तुरन्त बाद ही यद्यपि व्यापार 
एक दस बढ़ गया क्‍योंकि युद्ध कालीन प्रतिबन्ध हूट गए । जहाजों का किराया कम 
हो गया और युद्ध के समय में जिन राष्ट्रों से व्यापार बन्द हो गया था वह फिर से 
चालू हो गया । पर यह स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो गई देश के नियांत व्यापार में 
कई कारणों से कमी आ गई यथा- रा 

(१) यूरोपीय देश क्रम-शक्ति के अभाव में भारतीय माल विशेष मात्रा में 
न खरीद सकते थे | 

(२) ब्रिठेन, अ्रमेरिका और जापान में भी पहले ही से इतना भारतीय 


माल खरीद लिया गया कि अब उनके पास भी अधिक माल खरीदने की गुजाइश 
नहीं थी । 


(३) भारत में लगातार वर्षा की कमी इंने (१६१८-२१) से अनाज की 
कमी हो गई और अनाज के भाव चढ़ गए | अ्रतः अनाज का निर्यात रोकना 
पड़ा। क्‍ 

(४) जापान भी आशिक संकट में फंस जाने के कारण अधिक माल नहीं मंगा 
सकता था । 


(४) भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य को बढ़ा देने (१ शि, ६ पं से बढ़ाकर 
२ शि, कर दिया गया) से भारतीय नियात पर बुरा असर पड़ा | 


इस प्रकार हमारा नियात व्यापार कम हुआ किन्तु उधर आयात व्यापार 
में वृद्धि होने लगी | युद्ध के कारण जो आयात रुका हुआ था वह अन्न सुगमतापूर्वक 
होने लगा। रुपये का विदेशी विनिमय बढ़ जाने से भी आयात को प्रोत्साहन मिला 
आर इसी थैकार विदेशों से तैयार माल अ्धिकाधिक मात्रा में आयात किया जाने 
लगा। १६२०-२१ में भारत का निर्यात से आयात ७६८ करोड़ रुपये का अधिक 
था | परन्तु धीरे २ यह स्थिति बदली और १६२२-२३ तक नियौत आयात अपनी 
सामान्य स्थिति में पहुंच गये | युरोपरीय मुद्राओं में गब॒ स्थिरता आ गई थी और 
यूरोपीय देशों की झ्राथिक स्थिति में सुधार दो गया था। १६२६ तक स्थिति 
संतोषजनक रही । 


३६ भारत में व्यापार ओर यातायात ' 


इस काल में हमारे व्यापार की मुख्य विशेषतायें ये थीं :---& 

(१) विदेशों से सूती कपड़े कम मात्रा में आयात क्रिये जाने लगे क्योंकि 
देश में ही श्रव सूती कपड़े का मिल व्यवसाथ क्रमशः उन्नति कर रह्दा था | 

(२) रसायमिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में आयात किये जा रहे थे क्योंकि 
देश में ही ऐसे कई कारखाने खुल चुके थे जिनमें इनकी श्रावश्यकता पढ़ती थी | 

(३) भारत में मद्दायुद्ध के पश्चात के काल में सड़कों ग्रादि की उन्नति होने 

तथा जलाने के लिये उपयोग में आने के लिये मिट्टी का तेल आयात हो रहा था। 
(४) इस काल में प्रथम बार विदेशी चावल का आयात भारत में 


हुआ । 

(५) भारत से निर्यात किये जाने वाले तेयार माल में क्रमशः बृद्धि द्वा रही 
थी, ओर विदेशों से इस प्रकार के माल की आयात में कमी हो रही थी। इसका 
कारण देश में राष्ट्रीय भावनाओं का जोर पकड़ जाना था। भारतीयों ने स्वतन्त्रता 
आन्दोलन के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों का बायकाद करना शुरू कर दिया। इसके 
अतिरिक्त हमारे देश में भी अब कई कारखाने चल्ल रहे थे जो देश में कपड़े की मांग 
को बहुत इृद तक पूरा करते थे | 

(६) हमारे व्यापार में, इस काल में, इंग्लैंड का हिस्‍सा कम होने लगा और 
उसके स्थान पर विश्व के अन्य देशों को अब अ्रत्यधिक मात्रा में हमारा माल 
जाने लगा । 


६. विश्व व्यापारिक मंदी का काल (7बव९ ए%फाटइं०त एटाॉं०१, 
929-35) 


सन्‌ १६२६ में विश्व-व्यापी मंदी आरंभ हो गई। विभिन्न देशों ने श्रपनी 
अपनी आधिक सुरक्षा करने की दृष्टि से विदेशी व्यापार पर अनेकों प्रकार के 
प्रतिबन्ध (नियांत प्रतिबन्ध, ऊची दरें तथा कोटा-पद्धति) लगाना शुरु कर दिये। 
दुनियां के विंदेशी व्यापार की मात्रा घटने लगी। भारत क्ृषि-प्रधान देश था और 
कृषि-पदार्थां का मूल्य अधिक गिरा था, श्रस्तु, भारत के विदेशों व्यापार को विशेष 
तोर से अधिक द्वानि हुईं। १६२६-३० में हमारा कुल निर्यात ३१८ करोड़ रुपये का 
ही हुआ । पिछले बर्ष के निर्यात से यह २० करोड़ रुपये से कम का था | जबकि 
इसी काल में श्रायात २५० करोड़ रुपये का हुआआा। यह आयात पिछले बर्ष के 
आयात से १४ करोड़ रुपये कम का था। १६३१-३२ में जब इंग्लैंड ने स्वर्ण 
पद्धति को छोड़ा तब सारा सोना अमेरिका, फ्रांस आदि देशों को सिमट कर जाने 


४७७७७ ॥७0//॥/॥श॥॥४॥७/॥४७७/॥७७७७७७॥७॥७॥७७७॥/ा७७७७७७७७७७॥७/ाआ कक हल 
* देखिये (0), ७, 8, 0007000 'प%7008000% ०4 (007077९709) ॥7[07008॥0॥) 
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लगा। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा । भारत से सोना अत्यधिक मात्रा में (चूंकि 
उसकी कीमत में वृद्धि हो गई थी) विदेशों को जाने लगा किन्तु फिर भी हमारे निर्यात 
आयात व्यापार पर कोई लाभ नहीं हुआ | पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष नियांत 
व्यापार में ६५ करोड रुण्ये की कमी हुईं | इसी प्रकार आयात व्यापार में भी ४३ करोड़ 
रुपये को कमी हुईं | इस काल में विदेशों व्यापार की बाकी ३०४६ करोड़ रुपये की 
भारत के पक्ष में रही | निर्यात व्यापार के मूल्य में कमी होने का मुख्य कारण 
कृषि जन्य वस्तुओं की कीमत में कमी हों जाना था। १६३२-३३ में जब संयुक्त 
राज्य अमेरिका ने स्रणमान-पद्धति को छोड़ा तो विश्व के देशों में आर्थिक सुरक्षा 
आंदोलन की एक लहर सी चल पड़ी | इसका असर भारत पर भी पड़ा। विश्व के 
प्रमुख देशों ने मिल कर अपने आपको कई व्यापारिक संगठने में बांटा किन्तु भारत 
अपनी पराधीनता के कारण किसी भी संगठन में सम्मिलित होने में असमर्थ रहा | 
किन्तु फिर भी इत्त वर्ष भारत के आयात में २५ करोड़ रुपये की वृद्धि और निर्यात में 
२५ करोड़ रुपये की कमी हुईं और व्यापार को बाकी १०६ करोड़ रुपया ही रही | 
आयात में वृद्धि हाने का एक मात्र कारण देश में राजनेतिक स्थिति में सुधार द्वोने 
तथा भारत का ब्रिटेन के साथ पहला व्यापारिक समभक्ौता (008७8 
387८८77८7॥/) द्ोना था। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से दमारा व्यापार 
कम हुआ किन्तु इ'ग्लैंड के साथ दमारे व्यापार में वृद्धि हुई । 

१६३३-३४ में हमारे व्यापार में कुछ प्रगति हुईं। निर्यात १३६०७ करोड़ 
से १५०२३ करोड़ रुपये को पहुच गया और आयात में १७ करोड़ रुपये की कमी 
हो गई | विश्व मंदी का प्रभांव १६३२-३३ तक रद्दा । १६३३-३४ से स्थिति में 
सुधार आने लगा | इसका मुख्य कारण यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 
ग्रन्य देशों ने अपनी आधिक मंदी का सुधार करने की अनेक योजनायें कार्यान्वित 
की | भिन्न २ देशों में कच्चे माल की उत्पत्ति पर नियंत्रण लगाये गए, युद्ध के भय 
के कारण शस्त्रों पर अंधाधुध व्यय दोने लगा तथा ब्रिट्श साम्राज्य के देशों ने जो 
ओटावा पैक्ट किया उससे भारत के विदेशी व्यापार को थोड़ा लाभ हुआ | १६३४ में 
भारत जापानी व्यापारिक समझौते (700-]2[0080९8८ ४७४0९ 2876९- 
772८0/!) के कारण जापान से हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे द्वो गये | 

नीचे की तालिका में विश्व-व्यापारिक मंदी के काल में भारतीय आयात 
निर्यात व्यापार के आँकड़े प्रस्तुत किये गए. हैं#:«- 


* देखिए, पाजिकर: वह्ो पुस्तक, १० ३७ 





८ भारत में ठग्रापार और यात|य;त 
वष आयात निर्यात व्यापार क। बाकी 
(करोड़ रुपयों में) 
१६२६-३० २४६७१ ३१८८६ +- $६' एप 
१६३०-३१ १७३*९०६ २२६*४० | ४३"४४ 
९६३५-३२ १३०६४ १६५२० “० २०४६ 
१६३२-३३ १३५०९ १३६०७ | १०६ 
१६३३-३४ ११७' रथ १४० २३ | २३५६५ 
१६३४-३५ १३४५६ १५५५० + २० ६१ 


इस प्रकार ब्यापारिक मंदी के काल में भारतोय व्यातार में कसो होने के 
मुख्य कारण यह थे :--४४७ 

(१) संसार का ६०% सोना संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रास था ग्रस्त अ्रम्य 
देशों में स्वर्ण की कमी होने के कारण उन्हें अपनी मुद्रा का मंकाबन फरना पढ़ा 
इस कारण वस्तुओं के मूल्य गिर गए। 

(२) संसार के सभी देशों में युद्ध काल तथा उसके जपरास्त यांत्रिक खेती 
होने लगी इस कारण खेती की पेदावार बहुत अधिक बढ़ गई | उत। समय उयोग- 
धंधों का भी विकास हुआ और माल की उत्त्ति बढ गई । 

(३) भारत तथा अ्रक्रीका में राजनैतिक उथलपुथल के कारण भी बस्पुश्रों 
के मूल्य पिरे | द 

(४) श्राथिक मंदी के कारण प्रत्येक देश में आर्थिक राष्ट्रीपवा की लहर दोड़ 
गई और आयात माल पर भारी कर लगाये गए इससे भो ध्यापार कम दो 
गया । 
(४. जब कि अन्य सभी देशों ने अपनी मुद्रा का अवमृल्यन क्रिया था तथ 
भारतीय रुपये का मूल्य १ शि० ६ पे० बहुत श्रधिक था अश्रतएव जापानी माल 
भारत में बहुत सस्ता पड़ता था । 

(६) कच्चे माल का मूल्य तेयार माल के मूल्य की अपेज्षा बहुत गिर गया 
था। इस कारण भी भारत का नियत व्यापार बहुत कम हो गया | इसका परिणाम 
यह हुआ कि भारत का निर्यात आयात से बहुत कम द्वो गया और भारत को १६३० 
और १६३८ के बीच में ३४० करोड़ रुपये का सोना विदेशों को भेजना पड़ा इस 
प्रकार इस काल में होने वाले विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषतायें ये थीं:-- 

(१) आयात और नियांत व्यापार के मृल्यों में क्रमागत कमी द्ोना (२) भारत में 
** देखिए, 08४७० &  छ०7: ॥स्‍000 ४००००ए एग 7 (049) 
० १७४३ पर 
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अ्धिकाधिक संरक्षण करों का लगाया जाना। (३) भारत और शअ्रन्य देशों के 
व्यापारिक संबंधों में होना । (४) विदेशों को अधिक मात्रा में सोने का 
निर्यात किया जाना | (४) भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार की कमी ओर 
जापान के साथ व्यापार में वृध्दि होना । (६) चावल, तिलहन, गेहू', काफी, चमडा, 


कच्ची रद तथा तयार सती माल और लाख के निर्यात में क्रमश: वद्धि होना [+- 


'उमकपपाप- उस तहत. 


देखिये: () ७ (४. (0७॥४०७ स#्छवेें 800: 0/ (४07४०8 7०७) [870777900708 
प० १३६६-- ४१. 
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अध्याय ४9 
भारत का विदेशी व्यापार 


(७) द्वितीय महायुद्द के पूष का काल (?72-88८07्रत एज्लेत जद 
द +थ०0, १६३५-३६) 

१६२५-२६ से ही विश्व व्यापारिक मंदी के समाप्त होजाने से विश्व के 
व्यापार में आशातीत बृद्धि हुईं। भारत का व्यापार भी इसके बिना प्रभावित हुए. 
ने रह सका | विश्व के औद्योगिक देशों को आर्थिक स्थिति में पुध।र आजाने से 
अब भारतीय कच्चे भाज्ञ की मांग विदेशों में अधिक प्रदने लगी श्मसे भारत की 
व्यापार की बाकी में अच्छी वृद्धि हुई नीचे की तालिका में दस काल में हुए. व्यापार 
के आंकड़े प्रस्तुत किए गए. हैं--+ 

वर्ष आयात... नियीत जोड़ व्यापार की बाकी 
(करोड़ रुपओं में) 


१६३४-३६ १३४ १६१ र६५ ६ 0, 
१६३६-३७ 383. १६६ २२१ 0.2 
१६३५७-रे८. १७२ टश्प्य २६० "० पैड 
१११८-१६ १४२ १६३ २१४, ११ 


प्रथम दो वर्षों में व्यापार की बाकी भारत के पत्त में हो रही । प्रथम वर्ष में 
जहां यह २७ करोड़ रुपये थी वहाँ अगले वर्ष यह ब्रढ् कर ७१ करोड़ रुपये हो 
गई । सभी व्यापार की वस्तुओं में प्रगति हुईं | जूट, ऋच्चो रई, चमड़ा तथा तिलदन 
आदि कच्चा सामान अधिक निय्रांत किया जाने लगा । इस समय जूट और सूती 
तेयार माल के निर्यात में भी बृद्ध हुई। किन्तु आयात व्यापार में तैयार सूती माल 
शक्कर, तथा लोहे आदि के सामान में साधारणतथा कमी हुई | फिर भी आइलम्मैंस 
प्रोवोजन्स और मशीनों का आयात अधिक हुआ इससे प्रतीत होता है कि इन वर्षों 
में देश की औद्योगिक उन्नति की प्रगति हुई । १६३६-३७ बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष रहा 
इस वर्ष निर्यात व्यापार १६६ करोड़ तक पहुंच गया इससे हमें 9१ करोड़ रुपऐ' 
मे लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त इस वर्ष कृषि-जन्य वस्तुओं के मृल्य: में वृद्धि दो! 
कं देखिये, ? 0 7४90 [04 प६६५४। ?709]07009 0 [एट 2, पृ० १८२ 
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जाने में (केवल जूट और कपास को छोड़ कर) हमारी निर्यात की हुई वस्तुओं के 
मूल्य में भी १७% को वृद्धि हुई। इसी वर्ष भारत में १४ करोड़ रुपयों की चांदी 
विदशों से आयात को गई किन्तु विदेशों से आयात किए गए माल में ६ करोड़ 
रुपयों की कमो दोगई। १६३७-१८ के अन्त तक पुनः व्यापार में कमी होजाने से 
हमारी आशिक स्थिति ब्रिगड़ गई और देश को ५४ करोड़ रुपये का अधिक माल 
विदशों से निर्यात की अ्रपेज्ञा आयात अधिक करना पड़ा । नियोत माल केवल श्श्८ 
करोड़ रुपये का द्वी था जबकि आयात माल का मुल्य १७२ करोड़ रुपये था। इसका 
मुख्य कारण विदेशों से कच्चों रुई, मशीनें तथा धातुए' और मोटरें आदि का 
अधिक मात्रा में मंगवाया जाना था। इस वर्ष एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हुई 
कि १ अप्रेल १६३७ से भारत ब्रह्मा से प्रथक कर दिया गया; किन्तु दोनों देशों के 
बीच ३ वर्षों के ज्षिए एक व्यापारिक समझौता होगया | १६३८-३६ में सभी देशों 
को युद्ध की आशंका होने लगी । प्रत्येक देश युद्ध को तयारी करने लगा । इ ससे माल 
के मूल्य कुछ ऊचे होगए फिर भी भारत का व्यापार अधिक नहीं बढ़ा । इस वर्ष 
जहां १५२ करोड़ रुपये का माल आयात हुआ वहां १६३१ करोड़ रुपये का माल निर्यात 
किया गया । व्यापार को बाकी केवल ११ करोड़ रुपये की भाश्त के पक्त में रही | 
इधर जापान चीन से युद्ध में रत था इस कारण भारतीय वस्तुश्रों की वहाँ अधिक 
मांग नहीं बढ़ी थी तथा भारतोथ किसान को क्रय शक्ति कम थो इस कारण विदेशी 
माज्ञ की भारत में मांग कम थो । 


इस प्रकार इस अवधि काज़ भें दनारे विदशी व्यापार की सुख्य विशेषतार्थे 
थे रही -- 

(१) आरभ्म में नियोत वस्तुओं के मूल्य में कुछ ह्ांद्ध दोजाने से निर्यात 
व्यापार कुछ बढ़ा किन्त पुनः क्ृपि-जन्य पदार्थों की कीमतों में कमी होजाने से 
निर्यात व्यापार घट गया | 


(२) देश में औद्योगिक उन्नति के विकास के फलस्वरूप कच्चे माल का निर्यात 
कम होगया तथा विदेशों से तयार माल के आयात में कमी हुई | 

(३) कच्ची रई और तिलदन के व्यापार में कमी हुई किन्तु चाय, जूट तथा 
सूतो कपड़े के व्यापार में वृद्धि हुई । 


(४) ब्रिटिश साम्राज्य के दंशों से व्यापार में कमो हुई किल्‍ु जापान और 
जम॑नी से हमारा व्यापार बढ़ा । 


(५) ब्यापार की बाकी श्रधिक अनुकूल नहीं रही । 


(७) द्वितीय महायुद्ध के समय ( 86००4 "४०७१ ४५४४ 7८४००, 
4939-45) द 
१६३६ में जब द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तो उसका इमारे विदेशी 
व्यैपार पर भी गहरा प्रभाव पड़ा | युद्ध के कारण कीमतें बढ़ने लगीं और भारतीय 
कच्चे माल की विदेशों में मांग भी बढ़ ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि इसारां 
निर्यात बढ़ गया जहां १६३८-३६ में केवल १६३ करोड़ रुपये का माल निर्यात 
किया गया वहां १९३६-४० में २०४ करोड़ रुपये का माले नियात हुआ। इसी प्रकार 
व्यापारियों के युद्ध काल में माल की कीमतों में बृद्धि होने के डर से अधिक भाज्ा में 
माल खरीदकर इकट्ठा कर लेने की प्रवृति से आयात में भी बृध्दि हुईं | जहां १६३८- 
३६ में १५२ करोड़ रुपयोंके मालका आयात हुआ वहां १६३६-४०में यह मात्रा १६५ 
करोड़ रुपये तक पहुंच गई | इस प्रकार इस वर्ष भारत की न्यापार की बाकी ३८६३ 
करोड़ रुपये की रद्दी | किन्तु १६४०-४१ में यह पुनः ३० करोड़ रुपये की ही रह गई। 
इसका कारण यह था कि शत्रु राष्ट्रों के साथ हमारा व्यापार बन्द हो गया तथा 
. नियोत और श्रायात पर राज्य का नियन्त्रण हो गया | जहाज़ों की कमी तथा किराये 
में इंद्धि हो जाने से भी इमारे आयात निर्यात पर काफी प्रभाव पड़ा। इस वर्ष फ्रांस 
की स्थिति युद्ध के कारण बिगड़ गई तथा अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति भी युद्ध के 
कारण कुछ कमजोर हो गई उनके जो जद्दाज व्यापार में लगे रहते थे ने अरब युद्ध 
सामग्री लाने ले जाने के लिए भूमध्यसागर में व्यस्थ कर दिये गये श्रस्तु माल ले 
जाने वाले जद्दाजों की कमी द्वो गई। कई यूरप्रीय देशों में--दालौंड, डैनमार्क, 
बेलजियम, फ्रांस, इटली आदि, देशों में युद्ध इंते रहने के कारण-इमारा व्यापार 
बन्द हो गया। जरमनी और रूस से भी इमारा व्यापारिक सम्बन्ध हट गया। इधर 
जापान के युध्द में प्रवेश हो जाने तथा उसके अद्या, हिन्द चीन, थाईलैंड, पूर्वी 
दीप समूह और मलाया आदि पर अधिकार कर लेने से इन देशों से भी हमारा 
व्यापार कम द्वो गया | ब्मा पर जापानियों का अ्रधिकार दो जाने से केबल भारत 
का एक अच्छा बाजार छिन गया; बल्कि वक्षा होकर चीन जाने वाला मार्ग भी 
अवरुद्ध हो गया इससे हमारा व्यापार चीन से भी बन्द हो गया । इस प्रकार इन 
देशों से युध्द पूर्व के आधार पर हमारा ५०% व्यापार कम हो गया। इसका प्रभाव 
आयात और नियात दोनों पर पड़ा । 
इतना दी नहीं स्वोग्जरल ड तथा स्वीडन जैसे निष्पक्ष देशों से भी उनके 
युध्द कालीन देशों की निकट्ता के कारण-हमारा व्यापार एक दम कम हो गया । 
यातायात के मार्ग खतरे से खाली न ये | श्रगर माल भेजा भी जाता तो उसके 
शत्रुओं के द्वाथ में पड़ जाने का डर था। अस्तु जिन देशों के साथ भारत अपना 
व्यापार कर सकता था वे इ गले ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, श्रास्ट्रेलिय 
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तथा वरिंटिश साम्राज्य के अन्तर्गत अन्य देश, तथा निकट और उखुदूर पूर्व के देश 
थे। किन्तु इन देशों से व्यापार करने में भी एक बड़ी कठिनाई थी-जद्याजों की 
कमी | इसके अतिरिक्त जापान के युद्ध में उतर जाने के कारण प्रशान्त महासागर 
के मार्ग भी सुरक्षित 4 रद्द सके | माल लाने ले जाने के लिए जहाजों की कठिनाई, 
बढ़ा हुआ जहाजों का किराया तथा बढ़ी हुई बीमा कम्पनियों की दरों के कारण भी 
विदेशी व्यापार में कठिनाई उपस्थित हुई। युद्ध के समय इंग्लैंड और अमेरिका 
अपने कारखानों में युद्ध-सामग्री तेयार करने में व्यस्त थे अतः भारत को इन देशों 
से तैयार माल मंगाने में मी कठिनाई होने लगी। इन तमाम परिस्थितियों के कारण 
विदेशी व्यापार की मात्रा कम हुई । 

१६४१-४२ में नियात तथा आयात व्यापार में कुछ वद्धि हुई। इस वर्ष 
निर्यात २१७ करोड़ रुपयों और आयात १७३ करोड़ रुपयों का हुआ । जबकि 
पिछुले वर्ष केवल १८७ करोड़ और १५७ करोड़ रुपये का क्रमश; निर्यात और आयात 
हुआ | इस बुद्धि का कारण अगलांटिक महासागर में जमंनी आक्रमण की रुकावठ, 
युद्ध का पूर्वी देशों में आरम्भ, रूस और जमन युद्ध का आरम्म आदि होना था। 
इन सबके फलस्वरूप अब भारत को अधिकाधिक मात्रा में मध्य पूर्व के देशों और 
रूस को न केवल भोज्य पदार्थ ही बल्कि युद्ध का सामान भी निर्यात करना पड़ा । 
इसी वर्ष मित्रों राष्ट्रों से भी हमारा व्यापार बढ़ा इसके दो कारण थे (१) प्रथम, तो 
इज़लेंड और मित्र राष्ट्र अपने कारखानों में युद्ध सामग्री उत्पादन करने में ही व्यस्त 
थे, श्रतः इन देशों के लिए भारत के कच्चे माल, भोज्य पदार्थ और तेयार माल की 
मांग दोने लगी। (२) दूसरे ये देश मध्य पूव॑ के देशों को अपने यहां का तेयार माल 
नियात करने में असम पा रहे थे अ्रतः मध्य पूर्व के बाजारों में भी मारतोय माल 
की अ्धिकाधिक मांग होने लगी! इस प्रकार भारत से अमेरिका, इंगलेंड आदि 
देशों को कच्चा माल, भोज्य पदार्थ, युद्ध की सामग्री तथा तैयार भाल आदि 
निर्यात किया गया | कई नये बाजारों का पता लगाया गया। १६४२-४३ में ब्रह्मा 
का शत्रु, के हाथ में चले जाने से हमारा व्यापार पुन कम हुआ | इस वर्ष निर्यात 
व्यापार केघल १८७ करोड़ रुपये ओर आयात व्यापार केबल ११० करोड़ रुपये 
का हुआ | 


नीचे की तालिका में युद्ध काल्लीन व्यापार के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं :-- 


व्‌ +यात नियात जोड़ व्यापार की बाकी 
(करोड़ रुपयों में) । 
१६४०-४१ १५४७ श््७ ३४४ / * कलश 
१६४१-४२ १७३ २३७ ४१० न ६४ 
१६४२-४३ १५१० १प्प७ श्य्य न ७४७ 


ड़ भारत में लयापार और यातायात 


१६४२-४४ ध्श्द् ५६९ ३१०५ “| द: १ 
९६ ४४०४२ २०४ हे ४१४ " ५ 


इस प्रकार युद्ध काल में भारत का व्यापार काफी नीचा रदा। युद्ध काल 
में मध्य यूरोप, कंस, इटली, हाल 7, देनमार्क आदि देशों के बाजार भारत के लिये 
सव्था बन्द हो गये क्योंकि वे शत्र, के अधिकार में चले गये थे | पूर्व के देशों से भी 
व्यापार कम हो गया। युद्र के कारण सेना तथा सेनिक गामओ को ले जाने के 
लिये अधिक से ग्रधिक जहाजों की आ्रावश्यका पढ़तों था, अस्तु व्यापार के लिये 
जहाज बहुत कम मिलते थे। केवल वे हो वस्तुयें भेजांजा सकती थी जिनको 
आदव्श्यक वस्तु माना जाता था। कमर आवश्यक बस्तुओं को नहीं ले जाया जाता 
था | ऊपर से कल्पनातीत ऊ'चा भाड़ा तथा समुद्री शणेमे का व्यय भी विदेशों व्यापार 
के लिये बाघक सिद्ध होता था। जेसे २ युद्ध लम्बा होता गया इगलौंड और 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने पक्का माल भारत को भेजना बन्द कर दिया कक्‍्यों।क उनके 
कारखाने युद्धके लिए आ्रावश्यक तामान *नार्नमें व्यस्त थे । यह भी एक कारण था कि 
भारत का आ्रायात बहुत बढ गया। भारत के श्राथात उसके निर्यात को अ्रपेत्ञा 
काफी घट गये। युद्ध के अन्तिम वर्ष में जो श्रापात बढ़े उसका एक मात्र कारण 
यह था कि माल ढोने थे लिये जद्दाज मिलने में सुविधा हईं गई और श्र, कम 
जद्दाज डुबा पाता था | शत्र, की पनइन्चियों तथा यू-बोट़ों पर विजय प्राप्त कर 
ली गई थी | ' 


नियत नियन्त्रण (४207५ (.,070)) 


जेसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है युद्ध काल में हमारे आयात और निर्यात 

पर सरकार का नियन्त्रण था जो अब तक चला श्रा रद्दा है। जब तक युद्ध चलता 
रद्दा विदेशी व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण की एक मात्र उद्देश्य यही रहा कि युद्ध 
संचालन में सरकार को सद्दायता मिले | श्रायात श्रौर निर्यात दोनों पर नियन्बण 
लगाये गये । नियत पर जो नियन्त्रण लगाये गये थे उनका उद्श्य शत्र्‌ राष्ट्रों को माल 
भेजने पर रोक लगाना था, कुछ चीजों का जो शत्रू राष्ट्र नहीं थे, उनको भी भेजने से 
मना करना; तथा कुछ चीजें जो श॒त्र्‌ राष्ट्र नहीं थे उनको लाइसेंस द्वारा ही मात्त 
भेजने की स्वीकृति देना और कुछ देशों को कुछ चीजें ब्रिना लाइसेंस या खुला 
साधारण लाइसेंस के श्रन्तर्गत भेजने को स्वोकृति देना था । मार्च १६४० से बिदेशी 
विनिमय पर सरकार का निश्रन्त्रण हं। जाने से भो निर्यात पर नियन्त्रण हो गया। 
ज ब तक निययात से मिलने वाले विदेशी विनिमय का सरकार हे नियस्भणु सम्बन्धी 
नियमों के अनुसार उपयोग करने का प्रमाणपत्र पेश नहीं क्रिया जाता था तब तक 
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निर्वत करने की स्वीकृति नहीं दी जाती थी । इस सबका प्रयोजन यही था कि निय्यात 
के कारण जा विदेशी मुद्रा प्राप्त हो उस पर सरकार का पूरा नियन्त्रण रह सके | 
आपात नियन्त्रण ()॥0[090707 ()0००॥70!) हि 


झायात पर नियन्त्रण युद्ध आरम्म होने के कुछ समय पश्चात किया गया । 
शुरु २ भ॑ मिन्रराष्ट्रों को छाड़कर कसी भा देश से माल मंगाने की पूरी स्वतन्त्रता 
नहीं थी। पहले ऐसी वस्तुश्रों के श्रायात पंर प्रतित्रन्ध लगाये गये जिसका उपभोग 
बिता कठिनाई के कमर किया जा सकता था अथवा जिनका प्रयोग देश में निर्मित 
वस्तुओं द्वाश ही किया जा सकता था अथवा ऐसे देशों से आयात किया जाता था 
जहां विदेशी विनिमय की समस्या इतनों विकट नहों थो । आयात नियन्त्रण चालू 
करने का मुख्य उहू श्य (१) विदेशों से आयात में दिये जाने वाली रकम का 
जमाव किया जा सके (२) जहाजों की संख्या में किफायत की जा सके जिससे युद्ध 
सामग्री अधिक ले जाई जा सके और (३) मित्र राष्ट्र अधक से अधिक युद्ध सामग्री 
का उत्मादन कर सकने में समथ हों | मई १६४० में तिदेशी विनिमय और खास 
तौर से दुलेभ मुद्रा का संचय करने की दृष्टि परे आयात के लाइसेंस देने की व्यवस्था 
चालू की गई | बिना आयात लाइसेंस प्राप्त किए विदेशों को माल चुकारा करने 
पर रिजव बेक ने प्रतिबन्ध लगा दिया था| मई १६४० में ६८ वस्तुओं के आयात 
पर नियन्त्रण लगाया गया। बाद मं यह संख्या बराबर बढ ती गईं। जनवरी 
१६४२ तक लगभा आयात को सब्र वस्तुओं पर नियन्तण कायम हो गया | 


इस प्रकार युद्ध काल में ब्रिना सरकारी कंट्रोलरों की आज्ञा प्राप्त किए 
कोई भी व्यापारी न तो कोई वस्तु विदेशों को भेज सकता था और दन विदेशों से 
कोई वस्तु मंगवा ही सकता था | व्यक्तिगत व्यापारियों को बहुत जांच पड़ताल के 
बाद द्वी लाइसेंस दिया जाता था। तटस्थ राष्ट्रों में बहुत सो फर्मोी का नाम काली 
सूची में रख दिया गया जिन पर यद्द सन्देह था कि उनके द्वारा वस्तुयें शत्र ओं को 
पहुंच सकती थीं। उन फर्मा से कोई भा व्यापार करने को मनाही कर दो गई थी। 
जेंसे २ समय व्यतीत होता गया यह्द नियन्त्रण तथा बन्धन और भी कठोर होते गये । 
अस्तु, सरकारी नियन्त्रण की कड़ाई अ्रथवा ढिलाई का सोधा प्रभाव हमारे आयात 
नियात पर पड़ता था | जब नियन्त्रण ढीला होता था तो विदेशी व्यापांर की भात्रा 
बढ़ जाती थी और अगर नियन्त्रण कठोर द्ोता था तो मात्रा कम हो जाती थी। 


(८) छ्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ विदेशी व्यापार (205: छब्म ८८००, 
8945-5]) 

युद्ध काल और युद्ध के उपरांत इमारे विदेशी व्यापार की विशेष उल्लेख-- 

नीय बात यद्द हुई कि व्यायार का अन्तर हमारे विपक्ष में रद्द | इसका मुख्य कारण 


डदः भारत में व्यापार और यावायात 


वह था कि देश में खाथान्न को मारी कमी थी। विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में 
खाद्यान्न मंगाना पड़ रहा था। यही नहीं युद्ध काल के लम्बे समय में उपभोक्ता 
पदार्थों का देश में होठा था अतएब लोग उनके लिये लालायित थे | सुलभ मुद्रा 
के देशों (50 (+पा7९८००० 87०४४) से आयात के बारे में भारत सरकार भी 
नीति १६४२ में अधिक उदार होगई। अस्त ज्योंही उपभोक्ता पदार्था पर से कड़ा 
नियंत्रणः हटता था, बहुत बड़ी राशि में वे भाश्त में आते थे। इसके अतिरिक्त 
विभाजन के फलस्वरूप कच्चा कपास, जूट आदि कच्चा माल भी हमें विदेशों से 
मंगाना पड़ता था । कारखानों के लिए मशीनें आदि भी भारत को बिदेशों और 
विशेषकर संयुक्त राज्य से मंगवानी ही पड़तो थी। देश के अन्दर भी चीजों की 
कीमत बढ़ती जा रही थी । इसका प्रभाव मी हमारे नियत व्यापार पर बुरा पड़ा। इंग्लैंड 
से कुछ सेना का बचा हुआ साभान जो भारत में था वद्द हमने खरीदा और पेंशन 
आदि का रुपया भी अंग्रेजों को हमें चुकाना पड़ा | पाकिस्तान को भी उसके हिस्सेका 
पौंडः पावना चुकाना पड़ा | इन सब कारणों से १६४५ से ही माल सम्बन्धी विदेशी 
व्यापार का संतुलन बराबर इसारे ब्रिपक्ष में होता गया । १ ६४४४-४५ में २६६ करोड़ 
झौर १६४५-४६ में २५०७१ करोर का माल इमने अधिक आयात किया । १६४६- 
४७ में ५१.२ करोड़ उपये, १६४७ में ८१ करोड़ मपये और १६४८ में १०२९७ करोड़ 
रुपये का माल हमने नियत की अपेक्षा अधिक आयात किया, डालर प्रदेश के बारे में 
हमारी स्थिति विशेषतौर से विगढ़ गई । इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता 
है कि १६४६ में गेर-सरकारी श्राधार पर किए गए. व्यापासका दुल॑भ मुद्राके प्रदेशों से 
. सम्बन्ध रखने बाला संतुलन ४६९१ करोड़ रुपये से हमारे पक्ष में था किन्यु १६४७ 
में यह २५२ करोड़ सुपये से इमारे विपक्ष में हागथा, श्रर्थात्‌ १६४७ में १६४६ की 
अपेक्षा लगभग ७१ करोड़ रुपये का अधेक माल हमने दुलभ मुद्रा के देशों से 
मंगाया | १६९४६ और १६४७ में विपक्षीय व्यापारिक संतुलन के कारण हमारे 
सामने कोई गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि हमारे पौंड पावने को दूसरे 
देशों की मुद्रा में बदलने पर कोई प्रतिब्रन्ध न होने से उसका उपयोग हम इस 
बिपक्षीय व्यापारिक संतुलन को ठीक करने में कर सकते थे | पर १६४८ के आरभ्म 
में ही स्टरलिंग प्रदेश के केन्द्रीय कोष में कमी आजाने के कारण यह प्रतिबन्ध लग 
गया। १६४६ के मई के महीने तक हमारी स्थिति और भो ब्रिगड़ गई। विदेशी व्यापार 
सम्बन्धी इस ब्रिगड़ती हुई स्थिति की ओर भारत सरकार का ध्यान गया । उसने 
१६४६ में आयात के बारे में जो जुलाई १६४८ में उदार नीति स्वीकार की थी उसे 
रह करके अब कड़ी नीति बरतने का निर्णय किया। मई १६४६ में ४०० वस्तुओं 
के खुले साधारण लाइसेस के बजाय थोड़ी वस्तुओं को खुले साधारण ला:सेंस की 
श्रेणी में मंजूर किया | जून १६४६ में दुर्लभ मुद्रा प्रदेश से श्रायात की स्ोहांत 
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देपा श्थगित कर दिया गया। जुलाई १६४६ में लन्दन मे कामनबैल्थ के वित्त- 
मैंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें दुर्लभ मुद्रा प्रदेशों से १६४८ के मुकांबले में 
२५% आयात मे कमी करने का निश्चय किया गया और भारत ने भी इस निश्चय 
की मैजूर किया ।भारत-इ'ग्लैंड के बीच के आर्थिक समझौते पर जब अगस्त 
१६४६ से विचार कियां गया तब फिर आयात पर और अधिक नियंत्रण करने 
का निश्चय किया गया | 

एक तरफ ती आयात को कम करने के प्रयत्न किए गए, दूसरी ओर निर्यात 
को बढ़ाने का भी सरकार ने प्रयत्न किया | १६४६ की जुलाई मे” नियांत प्रवर्तक 
समिति (>िह[700 000०7 (एण०्ण्ाए्र।(८) की नियुक्ति की गईं जिसने 
देश के निर्योत बढ़ाने सम्बन्धी कई" प्रमुख सिफारिश कीं यथा--नि्यात पर जो कर 
लगाये जाते थे वे हटाये जांय, नियात के माल सम्बन्धी अत्यधिक सट्टे पर नियंत्रण 
किया जाय, नियांत होने वाले माल का देश में उत्पादन बढ़ाया जाय | सरकार 
ने कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न भी किया। इन प्रयत्नों 
के फलस्वरूप आयात पर रोक ल्ञग गई और नियात में थोड़ा सुधार हुआ | पर. 
१६४६ में फिर भी विदेशी व्यापार का सन्तुलन हमारे विपक्ष में ही रहा पर इसके 
घाद हमारी स्थिति में सुधार आने लगा और १६४० में कई वर्षों के बाद पहली 
बार विदेशी व्यापार का सन्तुलन हमारे पक्तु में रहा । इस सुधरती हुई स्थिति के 
मुख्य कारण रुपये का अपमूल्यन, निर्यातः के प्रति प्रोत्साइन की नीति और निर्यात 
की वस्तुओं की बढी हुई कीमत, तथा कोरिया युद्ध के कारण उत्पन्न हमारे माल की 
युद्ध की तेयारी की दृष्टि से बढ़ती हुई मांग है | नीचे की तालिका में युद्ध के पश्चात 
भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति बताई गई है :-- 


वर्ष आय/त नियात कुल. व्यापार का संतुलन 
द (करोड़ रुपयों में) 
१६४५ २११५" ४८८ २०५१७१ ६२२"९००६ “०. १०६७ 
१६४६७ ४ ४५८८६ उण्पार४. ८३४०५ “+. रे७ पूछ 
१६४प्प ५४२६१ ४२४३'श्ष ६६६*२३ “ ६१६५३ 
१६४६ ५६०५१ डप्प३ प्य० १०४६०३१ “>>. ७४ ७१ 
१६४० प्६५*४६ प्रप्प८'प्यययप: ११५१*३४ ने २०४२ 
१६५४१ शैप्पड ध्श्प् प्प्०्२ ष्ज ३४ 


युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ १६४६ और १६४७ के पहले सात भहदीनों में 
भारत सरकार ने नरम नीति का पालन किया । दुल॑भ मुद्रा के बारे में भी सरकार 
की नीति नरम दी रद्दी | पर अ्रगस्त १६४७ के बाद सरकारी नीति की कड़ाई हो 
गई यद्दां तक की भारत इग्लेड के बीच हुए समझौते (जनवरी-जून १६४८) के 


डप भारत में स्तापार श्र याताग्रात 


अनुसार हमारे जमा पौंड पावने के कोष में से जा पांडे पाया को 7 5। खर्च है ने |; 
लिए हमें मली थी यह मं, दथ ने खर्च कर सके | दर्लम मुद्रा जेत । थाने बाय गा व 
के बारे में विशेष कड़े। नाते बरत। गई३। डालर जेन्र से कुछ गाल + शझायात के 
बिल्कुल दी रोक दिया गया। उन प्रृंजी पदार्थों के झायात की भी स्वोकात नहीं दी जात॑ 
थी जो इ गले ड में उपलब्ध थे | सका परिणाम यह हम्रा।॥ दरा में माल फो 
तंगी श्रा गई श्रौर आवात बहुत गिर गए | आयात संबंधों हस कड़ी नीति का कारण 
डालर की कठिनाई को हल करना था पर उसका प्रभाव मंहगाई बढने का भी 
हुआ | यह वहू समय था जब देश के विभाजन के फलस्वरूप देश में बहत 
अव्यवस्था फली हुई थी। यातायात की कठेनाई के कारण उत्पादन घट रहा था 
ओर नियंत्रण हटाने वी नीति का प्रयोग किया जा रहा था। ६न सब बातों का 
सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि देश में माल की हर तरह से कमी है गई और थोक 
कीमतों का मूलांक जो नवम्बर १६४७ में ३०२ था बह १६४८ की जुताई में १८६६ 
हो गया आयात में नरम नीति बरतने का यह उपयुक्त समय था। इस बिपरीत 
अनुभव के कारण जुलाई १६४८ से भारत सरकार की श्रायात सोनि मे फिर से नरमी 
आई । खुले साधारण जॉइसेस के अन्तर्गत आने बाजी चोमों को संख्या भे काफी 
वृद्धि की गई झौर ४०० के लगभग बह संख्या पहुंच गई । को लोग जिनका आपात 
बिलकुल बंद था उनको उस श्रणी से हटा लिया गया। शस नीति का श्रसर यह 
हुआ कि हमारा ग्रायात बहुत बढ गया और द्याथार का संतुतनत हमारे बहुत विपक्ष 
में जाने छगा। द्ालांकि मंहगाई पर इस नीति का अच्छा असर हआा पर विदेशी 
विनिमय की कठिनाई हमारे सामने झा उपस्यित हई। जा पींद परावला हम पहले 
खर्च नहीं कर पाये थे वह सब्र ग्वर्च हो गया और इसके अ्रवाया जितना हमने कमाया 
था उससे कहीं अधिक स्टरलिंग और डालर हमने खज्च कर दिया। फल यह हुआा 
कि फरवरी १६४६ में भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति में फिर कठोरता आा 
गई । डालर प्रदेश से आयात कम करने की कोशिश की गई। खुला साधारण 
लाइसेंस के श्रन्तर्गत झरने बाली चीजों की संख्या बहुत कम कर दी गई। १ अगस्त 
१६४६ से भारत-इंग्लड के बीच में फिर आधिक समझौते में संशोधन हुश्रा और 
इंग्लेंड ने भारत को जो डालर का घाटा हो रहा था उसे पूरा करने का वचन 
दिया। इसके बदले में मारत माध्राज्य डालर नि।बर. ((0))70 ।)908/ 7४0)) 
का सदस्य बन गया। सरकार ने अपनी श्रायात नीति को किर कड़ा करने का निश्चय 
किया | खुला साधारण लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तुओं की संख्या अ्त्र केवल २० ही 
रद गई | सितम्बर १६४६ में जो ग्रायात नीति सरकार ने श्रोषित की उसके अनुसार 
आयात को तीन श्र शियों में बाद गया | 
(१) वे चीजें जिनके लिए साधारणतया लाइसेंस नहीं दिए जायेंगे। 
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... (२) वे चीजें जिनके लिए. एक निश्चित परिणाम के आधार पर लाइसेंस 
दिए जायेंगे।. द 

(३) वे चीजें जिनका समय २ पर लाइसेंस दिया जा सकेगा बशर्ते कि उनके 
आयात का हर समय उचित कारण बताया जा सके | दुलन मुद्रा प्रदेश से आयात 
. करने की स्वीकृति उसी हालत में मिलने वाली थी जब कि स्टरलिंग प्रदेश में बह या 
उसकी जगह काम में आ सकने वाला दूसरा माल न मिलता हो | अगर किसी चीज 
की आयात की व्यवस्था किसी द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते में की जा चुकी है तो 
: उनको दूसरी जगहों से आयात करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। 
रिजव॑बेक ने जनवरी १६४८ से अनधिकृृत आयात का चुकता करने के 
. लिए विदेश रुपया भेजने की जो सुविधा दे रखी थी वह भी अब वापस लेली गई । 
. इसके बाद भी जेसी २ आवश्यकता पड़ी अलग २ चीजों के आयात के बारे में कुछ 
फेर-फार होता रद्य पर मृल नीति में कोई परिवत॑न नहीं हुआ | इस बीच में रुपये का 
भी सितम्बर १६४६ में अवमूल्यन हो चुका था और उसका हमारे विदेशी व्यापार के 
संतुलन पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ रह्य थ, , परन्तु २५ फरवरी १६५४० को जनवरी जून 
१९५० के लिए. जो आयात नीति घोषित की गई थी वह पहले की अपेक्षा अत्र थोड़ी 
सी उदार थी। कब्ची रुई, कब्चा रेशम, रेशम का सूत, श्रलौद धातु, भारी रास|यनिक 
पदार्थ और दवाइयां आदि जैसे आवश्यक उपभोग के पदार्थों को सुलभ मुद्रा प्रदेशों 
से मंगाने की स्वीकृति दी गई। कच्चे कपास का आयात दुर्लभ मुद्रा प्रदेशों से करने 
की भी इजाजत थी। जुलाई १६५४० से दिसम्बर १६५० के समय के लिए भी आयात 
नीति में कोई परिवतन नहीं हुआ। लगभग ३७ से ४० करोड़ रुपये प्रति मास के 
आयात की व्यवस्था की गई | लगभग इतनी व्यवस्था ही पिछली जनवरी-जूत १६५४० 
के समय के लिए ही की गई थी। जनवरी १६५१ से जून १६५४१ के लिए घोषित 
ख्रायात नीति के बारे में भी कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं थी। पर जुलाई- 
दिसम्बर १६५१ के समय के लिए. सरकार ने अपनी आयात नीति की फिर घोषणा 
की। इसके अनुसार आयात को प्रोत्साहन देने का विशेष तौर से प्रयत्न किया गया 
है। बाहर से आने वाले,माल के परिमाण और मूल्य दोनों में ही कृद्धि की गई, 
आर नई चीजों को भो आयात की सूची में जोड़ा गया है। उपरोक्त विवरण से ज्ञात 
होगा कि भारत सरकार की आयात नीति में युद्ध समाप्त होने के बाद का भी विचार 
करें तो ज्ञात होगा कि उसमें बराबर परिवर्तेन होता रहा है| युद्ध समाप्त होने के बाद 
जुलाई १६४७ तक आयात नीति नरम रही । पर अ्रगस्त १६४७ से जून १६४८ तक 
हमारी आयात नीति कड़ी हो गई | फिर जुलाई १६४८ में नरम नीति अपनाई गई | 
फरवरी १६४६ में फिर कठोर नीति शुरू हुईं। फरवरी १६५० में यह नीति नरमी की 
झोर बदली श्र अ्रभी भी वही नोते चन्न रद्दो है। 


पूछ भारत में व्यापार और यातायात 


भारत सरकार की निर्यात सम्बन्धी नीति पहले तो प्रतिबन्धात्मक थी। पर जब 
हमारा विदेशी व्यापार का संतुलन बिगड़ने लगा और विदेशी बिनिमग्र की तंगी आरा 
गई तो भारत सरकार की नीति निर्यात को प्रोत्साहन देने की हो गई | बढ़ी हुई कीमतें, 
बढ़ी हुई देश के श्रन्दर की मांग और देश के विभाजन के कारण बड़ा प्रतिकूल 
असर हमारे निर्यात व्यापार के मार्ग में बाधक हुए। परन्तु भारत सरकार ने इन 
सब बाधाओं के बावजूद भी १६४८-४६ में निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने की 
नीति जारी रखी। कई चीजों को नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया और बहतों को 
आसानी से लाईसेस मिलने वाली श्र णी में ले लिया गया। इन सबके बावजूद भी 
१६४६ के पहले ६ महीने में हमारे निर्यात व्यापार की स्थिति पहले से भी गिर ग 
जुलाई १६४६ में भारत सरकार ने नियांत प्रवतंक समिति की नियुक्ति की। इस 
कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कई चीजें जिनका निर्यात मना था लाइसेंस के बाद 
निर्यात होने वाली वस्तुओं की श्रेणी में आगई । खुलासाधारणलाइसेंस के अ्रन्तर्गत, 
जो बिना लाइसेंस के सब देशों को नियात की सुविधा देता दे, चीजों की संख्या बढ़ 
गई । लाइसेंस देने की पद्धति को पइले से सरल बनाने का प्रबत्न किया गया और 
व्यापार मंत्रालय से ही निर्यात लाइसेंस मिलने की व्यवस्था की गई। पहले जो सवाद्य 
पदार्थ के लाइसेंस खाद्य मंत्रालय से मिलते थे ने श्रव व्यापार मंत्रालय से मिलने 
लगे। जो कर निर्यात भें बाधक थे उन्हें कम किया गया था हटाया गया । कोरिया 
के युद्ध के कारण आगामी युद्ध की तेयारी की दृष्टि से दुनिया के देशों ने कन्चे माल 
का संचय करना शुरू किया उसका भी निर्यात पर असर पढ़ा । इन सब कारणों का 
सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि हमारे नियात व्यापार में वृद्धि हुई श्रौर १६४०-४१ 
में गत मद्दायुद्ध के बाद पहली बार व्यापार का संतुलन हमारे पक्ष में हुआ | किन्तु 
१६५१-५२ में यह फिर उल्टा हो गया। इस वर्ष हमने ७६३ करोड़ रपये का माल 
निर्यात किया और ८५० करोड़ रुपये का झ्रायात किया इस प्रकार इस वर्ष हमे ८४७ 
करोड़ रुपये का थाटा रहा | 

भारत सरकार के आवात-निर्यात की नियंत्रण नीति का ऊपर विवेचन किया 
गया है। भारत सरकार को इस काम में निर्यात पलाहकार समिति (कोण 
#ैवरणांइ0ए. 0०6९) और आयात सलाहकार समिति ([7)ः070 
89ण 8077 (07770 ८८) सलाइ और सद्यायता देती है। भारत सरकार की 
आयात नियन्त्रण नीति की कई बातों को लेकर आलेाचना की जाती थीं। उदा- 
हरणार्थ-लाइसेंस मिलने में होने वालो आवश्यक देरी, लाइसेंस पद्धति की पेचीदगी, द 
तथा आयात नीति की अस्थिरता आदि जिनको लेकर सरकार के प्रति असन्तोष था। 
सरकार ने १६५० में सारी आयात नीति पर विचार करने के लिए आयात नियंत्रण 
जांच समिति (#ए79०070 (0087० श्िवृपप/9 (॥0॥॥॥0076०८) की नियुक्कि 


भारत का व्यापार रे 


की | इस कमेटी ने अक्टूबर १६५० में अ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सबसे अधिक 
जोर इस बात पर दिया कि आयात सम्बन्धो नीति और संचालन में स्थिरता होनी 
चाहिए। और स्वीकृति नीति का शीघ्र और क्षमता के साथ पालन होना चाहिए । 
(२) आगामी दो वर्षों में ४०० करोड़ रुपये वाषिक्र का आयात भारत में होना 
चाहिए. | (३) आयात की चीजों की प्राथमिकता के बारे में भी इस कमेटी ने अपनी 
राय दी। धाथमिकता के लिए कमेटी ने ६ श्रेणियों में विभिन्न वस्तुओं को विभाजित 
किया था। (४) आयात सम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए कमेटी ने राय दो 
कि हमें अपने आयात की मर्यादा विदेशी विनिमय की स्थिति के अनुसार ही तय 
करनी चाहिए और बाहर से आने वाली चीजों की प्राथमिकता इस दृष्ट से निश्चित 
होनी चाहिए. जिससे देश के कृषि उद्योग के विकास और उपभोक्ताओं की आवश्यक 
वसस्‍्तुश्रों की मांग का लिहाज रखा जा सक्के | इसी के साथ २ किन्हीं वस्तुओं के मूल्य 
में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए, पर यह 
उसी हृद तक जिस ह॒द तक कि विदेशी विनिमय सम्बन्धी मर्यादा और हमारे कृषि- 
उद्योग के विकास तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकता के साथ इसका मेल बैठ सके । 
(७.) लाइसेंस के समय को बढ़ाना, लाइसेंस पद्धति का विकेन्द्रीकरण करना, नए 
आयात के व्यापारियों को सुविंधाये' देना, सुलभ मुद्रा प्रदेश के किसी देश से माल 
मंगाने की अधिक स्वतन्त्रता, और किसो हृद तक दुलभ मुद्रा क्षेत्र से माल मंगाने 
की आजादी और आयात नियन्त्रणु व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के लिए भी 
सुझाव दिए । 


भारत सरकार ने कमेटी द्वारा आयात संबंधी उपयुक्त सिद्धान्तों से अपनी 
सहमति प्रकट की है, और ४०० करोड़ के वापषिक आय की सौदा को ध्यान में 
रखने की धोषणा की है। प्राथमिकता के लिए भारत सरकार ने वस्तुओं शो केवल ४ 
मोटी श्र शियां (£ के बजाय) बनाई हँ(१) आवश्यक कच्चा माल,उद्योग धंधोंको कायम 
रखने और पुरानी मशीनों को बदलने के लिए, पू'जी पदार्व((28]009] 20005) और 
मशीनों के विभिन्न भाग और जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए आवश्यक उपमोक्ता 
पदार्थ; (२) अन्य कब्चा माल और पू जी पदार्थ, (३) अन्य आवश्यक पदार्थ और (४) 
कम आवश्यक पदार्थ | इसके अलावा लाइसेंस पद्धति और उसके संचालन सम्बन्धी 
सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें दो भागों में बांदा है। प्रथम भाग में वे जिन पर 
तत्काल अमल किया जा सकता है ओर दूसरे भाग में वें जिन पर बाद में अमल 
करता संभव होगा | लाइसस मुलम मुद्रा ओर दुर्लभ मुद्रा इन ब्लाकों के लिए 
होंगी | ज्ञापान की अलग तीमरी श्रेणी होगी | 


२ क्‍ भारत में ब्यापार और यातायात 


विदेशी व्यापार के प्रचार ओर प्रसार के साधन 

द्वितीय महाययुद्ध काल में जब कई यूरोपीय बाजार युद्ध के कारण हमारे द्वाथ 
से निकल गए तो नए बाजारों की हृस्तगत करने के प्रबत्न किए. गए। देश के 
विदेशी व्यापार के प्रचार और प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों में 
भारत सरकार के व्यापारिक प्रतिनिधि रहें, व्यापारिक कमीशनर्स और काउन्‍्सह्स 
नियुक्त किये जायें । समय २ पर विदेशों की व्यापारिक मिशन भेजना, विदेशों से 
व्यापारिक मिशन आना, अ्रन्तरॉप्ट्रीय प्रदर्शिनियों में भाग लेना और अपने देश में 
ऐसी प्रदर्शनयों का आयोजन करना तथा 'शो-रूम' या प्रदर्शनालय का बिदेशों में 
संगठन करना भी विदेशी व्यापार के प्रचार और प्रसार के अन्य साधन हैं। इस 
समय भारत के व्यापारिक कमिश्नर्स लग्दन, पेरिस, न्यूयाक, टोरेन्टो, ब्यूनेस आयरेस, 
तहरान, सिकर्द्रिया, मोम्ब्रासा, कोलम्गो, सिडनी, मास्कों, जापान, रंगून आदि में 
हैँ। करांची, ढाका, बन, क्रो करर्ट, रोम, बगदाद, अदन, ब्रकूबर, रायेडी जानेशरो, 
आर प्रेग आदि स्थानों में भारत के व्यापारिक प्रतिनिधि स्थित हैं । भारत 
सरकार ने यूरोप के लिए आधिक और व्यापारिक मामलों के शिए एक कमिश्नर- 
जनरल (07797890707-(3९7ट०थ) [07 00707) 6 बाते (+007४९/- 
००! ४३) की भी नियुक्ति की है जिसका केन्द्रीय कार्योलग पेरिस में है श्रौर 
इनका काम यूरोप के व्यापारिक कमिश्नरों के काम की देख भाल करना श्रौर 
व्यापारिक समझोतों और झ्राथिकर मामलों पर सरकार को सूचना देतें रहना है | 

भारत से समय २ पर व्यापारिक मंडल भी विदेशों को जाते रहे हैं-चअथा 
जुलाई १६४० में ग्रिगेरीमीक मंडल अमेरिका गया, इसी प्रकार एक भारतीय 
व्यापारियों का मंडल १६४८ में जर्मनी, जेकोस्लोवेकिया और फ्रान्स को गया। 
दूसरा मंडल अफगानिस्तान, ईरान और पूर्वी अ्कीका की तथा तीसरा मंइल मिश्र 
को गया। १६५० में एक मंडल दत्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को भेजा गया | 

भारत ने अ्रन्तरोष्ट्रीय प्रदशिनियों में भी भाग लेना आरंभ किया है और 
विदेशों में प्रद्शनालय भी स्थापित किये हैं | भारत सरकार का (70॥॥7070४9/] 
[70208९00९ 870 802080708 ॥)00०(९. भारत सरकार के पास जो व्यापार 
संबंधी जानकारी होती है वह जनता और व्यापारियों तथा व्यवसानियों तक पहुँचाने 
की व्यवस्था करता है। विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी एकत्रित करना और उसको 
प्रसारित करना तथा भारत-व्यापी महत्व के उद्योग-ब्यापार श्रादि संबंधी श्राकड़ों को 
तैयार करना और प्रकाशन करना इस विभाग के दो मुख्य काम हैं । १६३३ में 
(670० 898087०व) ]२९३९४ए८४ 368ए४०ए' की इसो विभाग के तत्वावधान 
में स्थाप्रना हुई थी। १६३७ में भारत सरकार के आशिक सलाइकार की दंख रेख में 
यह ब्यूरो काम करता है | 


अध्याय ५ 
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जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है भारत के ब्यापारिक संबंध मिश्र, अरब, 
फारस, बेबीलोनिया, यूरोप के महाद्वीप देशों, चीन, तिब्बत, जापान, पर्वी द्वीपसमूह 
झादि देशों से बहुत प्राचीन काल से हो रहे हैं। यूरोपीय अनुसंधान कर्ताओं 
के आने के बाद से ही भारत के व्यापार में और भी अधिक वृद्धि हुईं। यूरोपीय 
वेंपनियों ने एशिया, यूरोप, अमेरिका, ओर अफ्रीका आदि देशों में नए बाजार 
स्थापित किए। इस समय भारतीय व्यापार पर विदेशी शक्तियों की जीत का बड़ा 
असर पड़ा। प्लासी के युद्ध के बाद से ही जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत 
जम गया--भारत का व्यापार इंग्लेंड के साथ बढ़ने लगा। श्राज भी यदद प्रगति 
बहुत दृद तक वर्तमान है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व इंग्लेंड से इट कर संयुक्त राज्य 
अमेरिका, जापान और जमनी के साथ बढ़ने लगा। इसका एक मात्र कारण 
अमेरिका और जर्मनी के कारखानों में इतना अधिक सामान तेयार होने लगा 
था कि ये देश इंग्लेंड से भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने लगे। १५६०० में 
जर्मनी का इमारे आयात व्यापार में २,५४८ भाग था किंतु १६१४ में यह बढ़ 
कर १.६% हो गया। इसी प्रकांर भारत से जर्मनी जाने वाले निर्यात में भी इस 
फाल में ५० लाख पौंड से १७५ लाख' पौंड की वृद्धि हुईं। जापान और संयुक्त राज्य 
अमेरिका से भी भारत के व्यापारिक संबंध बढ़ गए | 
प्रथम मद्ायुद्ध के अन्त तक भारत के व्यापार की दिशा 
१६१६ के पर्व भारत के बिदेशी व्यापार की नीचे लिखी मुख्य विशेष्तायें शी :- 
पहले महायुद्ध के पूर्व भारत के निर्यात और आयात व्यापार में ब्रिटेन का बहुत 
बड़ा साग था। १६१४ के पृ्ष भारत अपने कुल आया का ४०% ब्रिटेन से 
मंगवाता था। क्रमश: ब्रिटेन से आने वाले माल का प्रतिशत घटने लगा और 
१६३१६ में वह ३०% ही रह गया। फिर भी बिटेन का हिस्सा अन्य देशों की 
तुज्ञना में अ्रधिक था। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत पर ब्रिटेन का 
अधिपत्य था। जहां तक भारत के नियात का प्रश्न था १६१४ के पूर्ब कुल 
निर्यात का केवल २४% ब्रिटेन को जाता था। क्रमश; यद्द प्रतिशत बढ़ता ग्रया 
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और १६३६ में ३४% हो गया । ब्रिटेन ने भारत के उद्योग धंधों में बहुत अधिक प्‌ जी 
लगा रखी थी, ब्रिटेन की जहाजी कंपनियां , बेंक, बीमा कग्पनियां मारत की श्रदृष्टि सेवा 
(एरशंश्री0० 3ढ7शां००४) ऊरती थीं. अत: ब्रिटेन को प्रति ब्ष अपनी प्‌ जी पर 
लाभ तथा अपनी अदृष्टि सेवाओं का मूल्य मिलता था। इसी कारण ब्विटेन को 
भारत से अधिक निर्यात होता गया। १६१४ के पूर्व जर्मनी का भारत के श्रायात 
व्यापार में २.४९ भाग, संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का १.७/८, जापान का ०.६७ 
था किंतु. ३8१ में बड़ा परिवर्तन हुआ। न केवल ब्रिटेन के भाग में ह्वी कमी 

गई बलिंक जर्मनी के व्यापार में ६.६० बृद्धि, और जापान तथा संयुक्त राज्य 
के प्रत्येक के साथ व्यापर में २.६% की बृद्धि हुईं। बेलजियम के व्यापार में 
३.६० से २,३% की कमी हो गई। निर्यात व्यापार की दिशा में भी इसी प्रकार 
से परिवर्तन. हुआ | इस शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड का भाग २६९, यूरोपीय 
देशों का २५%, पर्वी देशों का २४९ और मंग्ुक्त राज्य का ७% था किन्तु २६१३०- 
१४ में यह भाग क्रमशः १४७, २६९५७, १७९, ओर 8०, ही रह गया। इस 
प्रकार प्रथम महायुद्ध के पर्व तक इग्तेंडः का भाग क्रमशः घदता गया किंतु श्रन्य 
देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध बढ ते गये। सुंदर पव के देशों के साथ 
व्यापार में हुई कमी की छोटे २ देशों के साथ व्यापार बढ़ा कर दूर की गई । 
वेयक्किक देशों के साथ भारत के व्यापार में बला मिमके फलस्वरूप जमनी 
जो १६०० में भारत का तीसरा बढ़ा खरीदार था, १६१४ में उसका स्थान दूसरा 


हो गया। जापान की स्थिति भी छुटे से तीसरी हो गई और चीन का स्थान दूसरे 
से इठ कर छुठा हो गया ५8 


१६१४-१८ की अबधि में इग्लइ का व्यापार भारत के साथ कम होता 
गया इसका मुख्य कारण उसका युद्ध में व्यस्त रइना तथा अ्रंश्न जे सरकार द्वारा 
निर्यात किए. जाने वाले व्यापार यर कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया जाना था | इसी लिए 
आयात व्याणर में उसका भाग १६१३-१४ में ६४१% से १६१८-१६ में ४५५४५ 
ही रद गया | सम्पूर्ण युद्ध काल का विंचार करें तो कद्दा जा सकता है कि युद्र पृ 
के काल के ग्रौसत ६२८५९ से युद्ध काल के श्रीसत ४६६५४) तक ही रह गया | 
इसी समय भारत के बाजार से हट जाने के कारण जापान और संयुक्त राज्य 
अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार में वृद्धि हुई | पहले लोदे की मशीने जो 
इंगलेंड द्वारा भेजी जाती थी अब बह इन दोनों देशों से श्रायात की जाने लगी। 
इसके अतिरिक्त जापान से काच का सामान, कागज और सूती बस्च तथा अ्रमरिका 
से रंग आदि भी मंगवाया जाने लगा । इन दोनों देशों ने श्रपना व्यापारिक संगठन 
स्थापित करने के भरसक प्रयत्न किये | 
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निर्यात व्यापार में इ'गरलेंड और अंग्रेजी साम्राज्य के देशों के साथ वृद्धि 
हुई क्योंकि युद्ध काल में अधिकाधिक माल भारत से खरीदा जानें लगा । इस प्रकार 
इंगलेंड का भाग हमारे निर्यात व्यापार में १६१३-१४ में २३९४४ से १६१८-१६ 
में २९"२५( होगया । इंग्लेंड और बृटिश साम्राज्य दोनों को मिलाकर युद्ध पूर्व के 
२५७१९ और ४११५ से युद्ध काल में ३११% और ५१"७% होगया | जमनी 
का भारत से व्यापारिक सम्बन्ध प्राय: टूट सा गया | जम॑नी का फ्रांस तथा बेलजियम 
के कई भागों पर अधिकार होजाने से इन दोनों देशों से भी हमारा व्यापार कम 
होगया किन्तु जापान ओर संयुक्त राज्य से नियांत व्यापार में वृद्धि हूई । यह बृद्धि 
जापान के साथ ६९२५ से १२*'१% और संयुक्त राज्य अमेरिका से ८६% से १३'८% 
की हुई |इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि ये देश युद्ध की विभीषिका से दूर 
थे तथा मित्र राष्ट्र होने के नाते वे भारत को वस्तुए खरीद सकने में समर्थ थे । 
इस प्रकार युद्ध काल में भारत का विदेशी व्यायार बहुत दी थोड़े देशों के साथ 
सीमित थां। यद्यपि निर्यात व्यापार से अ्रधिक प्राप्ति होती थी किन्तु आयात की 
कीमतें बढ' जाने से हमें चुकाना भी अधिक पड़ता था । 

प्रथम महाययुद्ध के पश्चात के आरम्भ के वर्षो में हमारे विदेशी व्यापार में 
कुछ उन्नति हुई किन्तु शीघ्र द्वी ब्रिटेन का माल भारत में आना कम होगया, इसका 
मुख्य कारण स्वदेशी आंदोलन का प्रारम्भ होजाना था | इससे १६३१-३२ में तो 
ब्रिटेन कः हमारे व्यापार में ३४४% ही भाग रद गया। इस काल में भी इ र्लेंड 
को जापान; जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी । इसके 
अतिरिक्त देश में भी औद्योगिक प्रगति हो रद्दी थी इसके कारण भी इ ग्लैंड से अब 
तैयार माल कम मात्रा में आयात किया जाने लगा । किन्तु १६३१-३२ में ओटावा 
समभोता होजाने से ब्रिटेन का भाग हमारे व्यापार में कुछ बढ़ गया | अस्तु १६३३- 
३४ में इसका भाग ४१७% होगया किंतु पुन: यह भाग १६३६-३७ में ३८४९ 
१६३८-३६ में २०"५% ओर १६१६-४० में २५'२% ही रह गया। 

१६१४ के युद्ध के समय जापान और अमेरिका नें भारतीय बाजारों में जो 
ख्याति पाई थी वह अब समाप्त होगई क्योंकि १९२०-२१ में जापान में आशिक संकट 
खड़ा होगया । इसके अतिरिक्त इन दोनों देशों के प्रतिस्पर्धी पुनः भारतीय बाजारों 
में आगये थे। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के उपरांत जेसे २ अन्य देशों 
की औद्योगिक उन्नति होती गई भारत के आयात व्यापार में ब्रिटेन का भाग कम 
होता गया। शरंशिक रूप में ब्रिटेन का स्थान जापान, जर्मनी और संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने ले लिया। १६३८-३६ में भारत के कुल आयात का €*४% जापान 
से, ६६% जमनी से; और ८५% अमेरिका से आया। नीचे की तालिका में मुख्य 
देशों का इमारे विदेशी व्यापार में प्रतिशत में भाग बताया गया है:-- 
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भारतीय व्यापार की विशेषता 
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पूल: भारत में ध्यापार भोर यातायात 


ट्वितीय महांयुद्ध के पूर्व 


(१) भारत विदेशों से मुख्यतः पक्का माल मंगवाता था, जिसमें वस्ष्, लोहे का 
सामान, यंत्र, घड़ियां, चमड़े का सामान, शीशे का सामान, मोटरें, साइकिल, कपड़ा 
सीने की मशीन, विसात-खाने का सामान, तेल, साबुन, दवाहयें, कागज, शक्कर 
दियासलाई मुख्य था| नीचे की तालिका में भारत का आयात व्यापार बतलाबा 
गया है:-- 

भारत का आयात व्यापार 


(कुल आयात का अतिशत) 


वस्तुएं 0६९०-२१ एहरेव-रेंह. १६३६-४० 
१. भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ 
तथा तम्बाकू ११ १६ २२ 
२, कच्चा ओद्योगिक माल प्‌ २२ २२ 
३. पक्का माल प्प्ड ६२ ५५६ 


जैसे २ समय व्यतीत होता गया, भारत में भी कारणखानें स्थापित ोते गये, 
श्रस्तु पक्के माल का श्रायात कम होता गया और कण्ने माल का आयात बढ़ता 
गया, जैसा कि ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट होगा । १६२० तक भारत अपने कुल 
अ्रयात का ८४१ पक्का माल विदेशों से मंगवाता था। इसके उपरांत सरकार ने 
धंधों को संरक्षण देने की नीति स्वीकार की जिसके फलस्वरूप वस्षों के उद्योग 
दियासलाई, शक्कर तथा लोदे के धंधे का संरक्षण प्राम हुआ | अस्त जब ये धंधे देश 
में स्थापित द्वो गये तो विदेशों स्रे पक्क्रे माल का आयात कम दो गया जेसा कि नीचे 
दी गई तालिका से शात होगा: 


पक्के माल का आयात (लाख रुपयों में) 


माल... 7६२०-२९ ?8६२९-रेरे ?६रेट-रे६ 
सूती वस्त्र परे,७प १३,३२७ १४,१५४ 

लोदे का सामान ३१,२६ १,२३० ६,६५६ 
शक्कर १८,२४० ४,२९३ २४ 
माचिस १,३६७ १ न 
सिर्मैं १,३६ २६ भू, 


(२) द्वितीय मह्दयुद्ध के पूर्व भारत के विदेशी व्याप।र की दूसरी विशेषता यह 
थी कि भारत मुख्यतः 'खेती की पदाबार तथा ओऔद्योगिक कच्चा माल विदेशों को 
नियांत करता था | प्रथम महायुद्ध के पूर्व भारत अपने निर्ग्रात का ७०% भोज्य 
पदार्थ और कच्चे माल के रूप में भेजता था। प्रथम युद्ध के उपरांत पके माल के 


भारतीय व्यापार की विशेषतायें प्‌ 


प्रतिशतमें थोड़ी सी वृद्धि हुई फिर भी ६४% निर्यात, भोज्य पदार्थों और कच्चे माल के 
रूप में दी होता था | यह स्थिति महायुद्न के आरंभ होने तक रही। इसका अर्थ यह 
था कि भारत अपने कच्चे माल का उचित उपभोग नहीं करता था। नीचे की 
तालिका में भारत का निर्यात व्यापार बताया गया है;-- 
भारत का निर्यात व्यापार 
(निर्यात का प्रतिशत) क्‍ 
पदार्थ... #६२०-११  /ध्रेए>रेरे. /8रेनरेड.. (8३६8-४० 


भेज्य तथा पेय पदार्थ 


आर तम्ब/कू र्८ २६ र्र २० 
कच्चा माल श्प्‌ ४२ ४४. ४रे 
पक्का माल ३६ २६ ३० रेप्य 


(३) जहां भांरत विदेशों से बहुत प्रकार की तैयार वस्तृए मंगवाता था वहा 
भारत के नियोत कुछ ही मालों तक सीमित थे यथा-जूट, कपास, अनाज, तिलइन, 
खाले और चाय आदि । भारत के नियाँत ब्यापार में नीचे लिखी वस्तुए' मुख्य 


क् 


(लाख रुपयों में) रत 

वस्तुएं ९६९०-९४ ?६३२-रेरे र६३े८-रे६ 
कर्पांस ४१,९६२ २०,३१७ र२१,पर 
जूट १६,८६३ ६,२३७ १३.४०. 
तविलदइन ६,०० ८,०० ८८,०० 
चाय १२,१५. १७,१५, २३,२६ 
सूती कपड़ा ७,५१ २,०६ ७,४५७ 
.जठ का तेयार 
माल ४२,४५४ २१,४० २६,२६ 
चमडा प २४ २,७६ ६,९०४ 


(४) भारत के विदेशी व्यापार की चौथी विशेषता यह थी कि भारत के 
विदेशी व्यापार का अन्तर भारत के पत्त में रहता था क्योंकि भारत अधिकतर 
जितने रुपये का माल विदेशों को भेजता था' उससे कम रुपयों का माल विदेशों से 
मंगवाता था। नीचे की तालिका में हमारे व्यापार कौ बाकी के आंकड़े दिए गये हैं: - 

व्यापार ९६२०-२१ शध्र६-रे० एईैध्रेब्नरे८ .. १६३६-४० 


(करोड़ रुफ्यों में) . 
आ्रयात ३४७५६ २४६७१ १५२३३ १६५*२६ 
नियांत' . २६७"७६ ३१८६६ १६२७८ २०३६२ 


ब्यापार की बाकी -७६*८२० +६६४श८.. +१०"४५ न रै८ ३३ 


६० भारत में व्यापार ओर यातायात 


द्वितीय महायुद्ध के काल में बिदेशी व्यापार की दिशा 


द्वितीय महायुद्ध के छिड॒ते दी प्रत्येक देश ने कच्चे मात और पक्के माल 
को इकट्ठा करने की चेष्टा की, इससे भारत के माल की विदेशों में बहुत मांग दोगई । 
परन्तु जब जर्मनी ने यूरोप के अधिकांश देशों को अपने अधिकार में कर लिया तो 
वे बाजार भी भारत के लिए बन्द होगये । जापान के युद्ध में आजानें से और पूर्वी 
द्वीपों पर उसका अधिकार होजाने से स्थिति और भी खराब द्वो गईं | यद्यपि इसका फल 
यह हुआ कि भारत का निर्यात व्यापार कम हुआ किन्तु फिर भी निर्यात ध्यापार 
बहुत नहीं गिरा क्‍योंकि जैसे २ युद्ध लम्बा होता गया मित्र राष्ट्रों की मांग भारतीय 
माल के लिए बढ़ती गई और मध्य पूर्व के देशों को भारत अधिकाधिक माल नियात 
करने लगा । 


युद्ध काल में भारत के निर्यात व्यापार में कुछ परिवर्तन हुआ | पक्का माल 
अधिक निर्यात किया गया। जूट का सामान इसमारा प्रमुख निर्यात रद्दा। १६४२-- 
४३ में ३६ करोड़, १६४३-४४ में ४६ करोड़ और १६४४-४५ में ६० करोड़ 
रुपये के मूल्य का जूट का सामान विदेशों को भेजा गया। थुद्ध काल में हमारे सूती 
कपड़े का निर्यात बहुत बढ़ गया था। जहां १६३६ के पूर्व भारत केवल ६ करोड़ 
रुपये का सूती कपड़ा बादर भेजता था, वहां १६४२-४३ में ४६ करोड़ रुपये का 
कपड़ा और १६४४-४५ में रे८ करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर गया । जापान के युद्ध 
में फंस जाने के कारण भारत को मध्य-पूर्त अफ्रीका, मलाया इत्यादि देशों के बाजाएंँ 
को अपने द्वाथ में कर लेने की सुविधा दो गई। चाय की भी यूरोप तथा शअ्रमेरिका में 
अधिक मांग बठी, और १६४४-४५ में १८ करोड़ रुपये की चाय भारत से निर्यात 
की गई। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत से फ्रांस और इज्ञलेंड को मुख्यतः मू'गफली 
भेजी जाती थी-लगभग ६ लाख टन-किन्तु युद्ध काल मे भारत में बनस्पति-तेल का 
उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया कि अधिकांश मूंगफली की खपत देश में दी होने 
लग्री और श्रब भारत से मूगफली का तेल निर्यात किया जाने लगा। भारत ने 
१६४३-४४ में २०० करोड़ तथा १६४४-४५ में २२७ करोड़ रुपये का माल विदेशों 
को भेजा जिसमें से १०५ करोड़ और ११६ करोड़ रुपये का तो पक्का माल ही था । 
नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि युद्ध काल में भोज्य पदायों तथा पक्के 
माल के निर्यात में क्या अनुपात रह्य ;-- 


भारत का समुद्री व्यापार (करोड़ रुपयों में) 
द नियात व्यापार 


माल 0६४०-०९ 2६०१-४९ ६४२९-४३ 7६४२-४५ 2६४४-४१ 
भोज्य पदार्थ २४ स्थ प्र ७ हर 


भारतीय व्यापार की घिशेषतायें ६१ 
कचा माल ४२ ५० पूरे . ६४ ११७ 
पक्का माल ७० ६४ ४६ ४४ ६५ 
फुद कर २ र ? २ २ 
जोड़ (१८ (छू १६० श्र श्ण्शे 
नियात व्यापार 
माल 289०-४१ १६०१-५२ 2६४२-४२ 282२-५४ 2६४०-४५ 
भोज्य पदार्थ ४२ ६० ४६... डप्य ५० 
(चाय सहित) | 
कच्चा माल ह््प ७रे ४५ ५४ भप्र 
पक्का माल प्प्द्‌ ११प्‌ ध्ध् १०६ ११६ 
फुट कर २ ४ . रे २ हे 
जोड़ श्ह्द र्प३ श्ह्प्‌ २१० __ २२७ 


नीचे की तालिकाओं में भारत के प्रमुख निर्याव और आयात व्यापार के 
अंकड़े प्रस्तुत फिए गए हैं :-- 


वस्तुऐ' 
जूट का तैयार माल 
कच्ची रुई 
सूती वस्त्र 
कपास 
कमाथा हुआ चमड़ा 
कच्चा चमड़ा 
तिलहन 
तेल 
श्रश्रक 
भैंगनीज 
चाय 
तम्बाकू 
तम्बाकू तैयार 


भुख्य वस्तुओं का निर्यात 
(करोड़ रुपयों में) 

2६ रे८-रे६ 7६४२-४२ 2६४9५--४ $ 
२६*४ ३६ ४ ५६५ 
१३ "६ ६० श्पू थ् 
डप्य डेप पद ३० ६ 
रद ७ ३ १६९० 
प्र ही ६३ 
रेप ३३ ' ४ह 
१५ २ १०५ श्दभ 

५ "8 न 
१५ ए७छ रथ 
११ १& है 
२१ ३ ३१६ ३५७ 
२५ श्ड १६ 
"८ कि न्‍ 


६२ भारत सें ब्यापार और यातायात 


प्रमुख वस्तुओं का आयात 


(करोड़ रुपयों में) 

रैघशे८-रे६ 0६४९-४४ 
ग्रनाज, आटा, दालें श्श्प्् ०० ३१ 
तेल (वानस्पतिक तथा खनिज) १५४६ २८०० 
कपास ष्प्ज्‌ १५० 
दवाइयां ... 0७ .. ६० 
रंग .. ४० ५० 
मशीने' १६७ ११० 
मोटरे' आदि ६ ७ 
सूत और सूती वस्त्र १४ २ १० 
कच्चा ऊन ०६२ ३० 


युद्ध काज्ञ में भारत का व्यापार ब्रिथिश साम्राज्य के श्रन्तगंत देशों से तथा 
मध्य पूवव के देशों से ही अधिक रह्दा | श्रास्ट्र लिया, कनाडा, मिश्र, $राक तथा मध्य 
पू्व के देशों से मारत का व्यापार बहुत बढ़ गया। १६४३ और १६४४-४४ में 
ईरान और बहरीन ठापू से हमारे यहाँ ३१ करोड़ श्रौर ५१ करोड़ रुपये का मिद्ठी का 
तेल आया | १६४४-४५ में संथुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत का व्यापार ६५ करोड़ 
रुपये का था जब कि ब्रिटेन के साथ उसी वर्ष १०५ करोड़ रुपये का व्यापार हुआ । 
नीचे की तालिका में भारत के विदेशी व्यापार की दिशा बताई गई है :-- 


नियोत की दशा 
(निर्यात व्यापार करोड़.रुपयों में) 

देश ?६३८-रे६ ९६४९-४९ ६४०५-४६ 
इज्ञलेंड घ५ ४ ५७३ ६८ ३ 
त्र्ह्मा १०० हः ५ 
छंका ५१ १७४५ १६७ 
आस्ट्रेलिया ३० १६ ६ १०६. 
कनाडा २१ ३१८ ६"७ 
द० अफ्रीका श्र , १०५ ७३३ 
अन्य: साम्राज्य के देश छः . २३ ३ २५१३ 
अमेरिका श्३े६ २७८ ६१४ 
जापान १४ ६ ्् हर 
सिश्र | १२ ,. १७ रण 
अन्य विदेशी देश ४८५, १४४ ४२ ७' 

जोड़ १६२ ४ १६२२ स्कर्ट 


भारतीय व्यापार की विशेषताय 


नियौत का प्रतिशत 
(क) श्रंग्र जी साम्राज्य के 
अन्तंगत देशों को 9२२ ६७ १ 
(ख) विदेशों को ४७ ६ ३२४६ 
श्रायात व्यापार की दिशा 
(आयात व्यापार करोड़ रुपयों में) 
देश ?६३ै८-रे६ ?६५२९- ४ 
इड़लेड' ४६ ५ र६५ 
ब्रह्मा २४४ १ 
' लंका १२ ४४ 
आस्ट्रेलिया २४ ३े ३ 
कनाडा! हर प्र 
द० अफ्रीका ' २३ 
साम्राज्य के श्रन्य देश १२६ श्डाप्र 
अमेरिका ६८ १६० 
जापान १५ ४ सर्द 
मिश्र रर प्य्श 
अन्य देश श्६६ ३७४० 
जोड़ १४६ ० १२८२ 
श्रायात का प्रतिशत 
(क) साम्राज्य के देशों से ५८१ धूप प 
(ख) विदेशों से ४१६ ४४५ 


६३ 


पपू ८ 
४४ २ 


7६०५-५६ 
६१ ३ 
है 
३७ 
७६ 
प्प्७ 
२७ 
२१ ० 
ध्प्य ३ 
११५ 
५६ ० 
२४४ प्य 


४३४१ 
प६ ६ 


युद्ध काल में भारत के विदेशी व्यापार का अन्तर भारत के पक्ष में रह 


. जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होगा : 


व्यापार की बाकी 

(करोड़ रुपयों में) द 
१६३८-३६ न १७५ १६४२-४३ 
१६४०-४९ ना ४२० १६४३-४४ 
१६४१-४२ न- ८००. . १६४४-४५ 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यापार की दिशा 


नै प्य४ 
न ६२ 
न ४२ 


१६४५ में थुद्ध होने के उपरांत भारत के विदेशी व्यापार में एक उल्लेखनीय 
परिवर्तन यह हुआ कि भारत के विदेशी व्यापार का अन्तर भारत के विपत्ष में. हो 


गया । १६४८ में इमने कुल निर्यात ४श्य करोड़ रुपये का किया ओर 


यात 


६४ भारत में व्यापार ओर यातायात 


४७० करोड़ रुपये का अथोत व्यापार का अन्तर ४२ करोड़ रुपये भारत के बिपक्षे में 
रहा | १६४६ में यह अन्तर १६७ करोड़ रुपये का हो गया क्‍योंकि विदेशों से जहा 
६२५ करोड़ रुपये का माल भारत में आया वहां भारत से इन देशों को फेवल ४२५ 
करोड़ रुपये का ही माल गया | १६४२ में डालर क्षेत्रों को भारत ने २०६ करोड़ 
रुपये का माल भेजा और २४० करोड़ रपये का माल विदेशों से खरीदा श्रथात 
डालर चेत्र के व्यापार में भारत के विपक्ष में ३४ करोड़ रुपये का अन्तर था। १६४६ 
में यह अन्तर १४५५ करोड़ रुपये का हो गया। साम्राज्य के अ्रन्तगंत देशों का 
अन्तर १६४८ और १६४६ में क्रश: ८ करोड़ और ५१ करोड़ रुपये रद्दा । किंतु 
स्थिति में थोड़ा सुधार सितम्बर १६५० के उपरांत हुआ जब कि भारत ने रुपये का 
अवमूल्यन किया और डालर त्षेत्र से माल मंगवाने' पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर 
दिया । जैसा कि नीचे की तालिका से शात होगा :-- 


वर्ष निर्यात आयात व्यापार का अन्तर 
१६५५० .. प्रषरे प०५ -- शे८ करोड़ रुपयें 
१६५४१ (पहले ६ महीने) ४१० ३५८८ न २ ,, 


युद्ध काल में जो भारत ने अधिकाधिक पक्का माल विदेशों को भेजना आरंभ 
किया था उस प्रकृति में कोई अन्तर नहीं आया है। देश में औद्योगिक उन्नति 
अधिक होने से पक्के माल के निर्यात में बृद्धि दोती रही हे जैसा कि नीचे की तालिका 


गा :-- 
को नियात व्यापार (करोड़ रुपयों में) 

वर्ष भोज्य पदार्थ कच्चा माल पक्का माल अन्य सामान 
१६४५ ५३ ५७ १०४ २ 
१६४६ ५३ ६१ १३० शक 
१६४८८ प्० श्ण०्प् २३० तल 
१६४६ क्‍ ११४ हरे २१६ र्‌ 
१६५० १२२ १०५ २६३ २ 
१६५१ (जन० से ६७ ६५ २१३ १५ 

जुत्न तक) 


भारत को विभाजन के पूर्व मिश्र से थोड़ी बढ़िया कपास मंगवानी पड़ती थी 
किन्तु विभाजन के फलस्वरूप स्थिति बिलकुल बदल गई | भारत को अब अधिका- 
धिक कपास मिश्र, सूदान और पाकिस्तान से मंगवाना पड़ रहाः है। पाकिस्तान ने 
अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया इससे पाकिस्तान और भारत का व्यापार 
१६४६-४० में प्राय: ठप हो गया । इससे सूती कपड़े की मिलों तथा जूट की मिलों 
को बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई” । विभाजन के फलस्वरूप भारत में सम्मिक्षित 
भारत की सारी मिलें आ गई हैं और १३४८ कच्चा जुट के क्षेत्र पाकिस्तान 


भारतीय व्यापार की विशेषताय ६५ 
की चले गए. । श्रतणव जूट और बढ़िया कपास के लिए भारत और पाकिस्तान पर 
निर्भर हो गया। यही बात नीचे के आंकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होगी :-- 


... व कपास की गाँठे (लाखों में) जूट की गांठे (लाखों में) 
१६४६ १७७ ३१ 
१६४० .. २६*३ है हे 
१६५४१ २६'३ . ४६ 


भारत के सामने एक भर्यकर समस्या यह रही है कि भारत में खाद्यान्न की 
कर्मी हो गई है | उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार को प्रतिवष विदेशों से 
अधिकाधिक मात्रा में अनाज मंगवाना पड़ रहा है | भारत को श्६४८ में ११० 
करोड़ रुपये का अनाज अर्जेनटा को, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, 
रूस, आस्ट्रेलिया, थाईले ड. और बर्मा से मंगाना पड़ा । १६४६ में ३२७ लाख टन 
अनाज १५० करोड़ रुपए, से भी अधिक मूल्य का विदेशों से आया। १६५० में 
२१६ लाख टन अ्रनाज १०० करोड़ से भी अधिक का आया । १६५१ में ५५ लाख 
वन श्रनाज तथा १६५२ में इससे भी अधिक मात्रा में अ्रनाज आयात किये जाने 
का अनुमान है | नीचे की तालिका में भारत के प्रमुख आयात बताये गए हैं :-- 


वर्ष भोज्य पदार्थ कच्चा माल पक्‍का माल अन्य माल 
(करोड़ रुपयों में) ह 
१६४५ र्र्‌ श्श् दे ३ 
१६४६ ३३ २७ १४६ . ७ 
श्ह्ड्प क्‍ व्रदे १५१० २७० भर 
१६४६ १२४ १५६ ३३४ ६ 
4:३३ प्ट्७ श्ष्प्र २३१ २५ 
१६५१ (जन. से जन) प्प्रे ११३ १५६ र्‌ 


युद्ध के पश्चात्‌ से द्वी मारत के व्यापारिक सम्बन्धों में क्रश: बहुत परिवतन 
होता जा रहा है। यद्यपि ब्रिटेन का स्थान अब भी बहुत ऊचा है परन्तु संयुक्त 
राज्य अमेरिका उसके बराबर पहुंच गया है। आस्ट्रेलिया, ब्रह्मा, पाकिस्तान, कनाडा 
और मिश्र का भी हमारे विदेशी व्यापार में अच्छा स्थान बन गया है। युद्ध काल में 
भारत काजो मध्य पूर्व के देशों से नया व्यापारिक सम्बन्ध जुड़ा है इसके आगे 
बढ़ने की बहुत अधिक संभावना हैं| सूदूरपूर्व से भारत के व्यापार का भविष्य भी 
. उज्ज्वल है। युद्ध के उपरांत दमारे विदेशी व्यापार में एक उल्लेखनीय परिवतंन यहदद 
हुआ कि जहां पहले भारत के विदेशी व्यापार में ब्रिठिश साम्राज्य के देशों का भाग 
अधिक रद्दता था वहां कामनवैल्थ के बाइर के देशों का भाग कामनबैल्थ के देशों 
के लगभग बराबर पहुंच गया है। नीचे की तालिका से यह बात स्पष्ट दो जायगी :- 





वे बोेडे बणहे फिडेडेण पटिट४ फिह३ आव्मण हज इजड्ेड | फीडिनी 8.३२ डे... छह 


| । 
] 
| फंड कधफक डे 
। ह । 
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भारतीय ब्यापार की विशेषताय ६७ 


इस प्रकार भारत के विदेशी व्यापार को विशेषताएँ वर्तमान काल में इस 
धैकार हैं :--# 

(१) श्रधिकांश भारतीय व्यापार ६८% समुद्र के द्वारा होता है । इसका मुख्य 
फारण यद्द है कि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, तिब्बत, मध्य एशिया बहुत 
पिछड़े हुए और निर्धन हैं। इन देशों का व्यापार नाममात्र को है। वे भारत से न 
तो अधिक खरीदते ही हैं न अधिक बेचते द्वी हैं। इन देशों का धरातल ऊबड़- 
खाबड़ है और हिमालय के ऊचे पहाड़ों के कारण मार्गों की सुविधा भी नहीं है । 
अस्तु भारत का वेदेशिक व्यापार मुख्यतः समुद्र के द्वारा ही होता है। कलकत्ता, 
मद्रास, विजगापद्वम, कोचीन, कंडला और बम्बई भारत के मुख्य व्यापारिक 
प्रदेश द्वार हैं । 

(२) विदेशी व्यापार के बारे में दूसरी मुख्य बात यह है कि हमारे निर्यात 
व्यापार में तैयार माल का स्थान बढ़ता जा रहा है और आयात व्यापार में अन्न 
तथा कच्चे माल का महत्व बद्ता जा रहा है। देश के विभाजन से इस प्रवृति को 
प्रोत्माइन मिला है । इस का मुख्य कारण यह है कि अब देश में ही औद्योगिक 
उन्नति हो रही है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आयात में कच्चे माल का 
भाग १६४८-४६ में २६३%, १६४६-५० में २४"७% और १६५०-४१ में ३२६"७% 
रहा | असल निर्यात में १६४८- “६ में तेयार माल २२६०६ करोड़ रुपये का था 
वह १६४६-५० में २४६'६१ करोड़ और १६४०-५१ में ३०७"५५ करोड़ रुपए का 
हो गया | कुल श्रसल नियात के अनुपात को अगर इम ले तो अनुपात १६४८-४६ 
में ५५%, १६४६-४० में ५२% और १६५०-४१ में ५६% आता है। 

(३) हमारे विदेशी ब्यापार में युद्ध के बाद के वर्षो में जहां तक आयात 
का तालुक है कामनवेल्थ राष्ट्रों और इंगलेंड का भी अनुपातिक भाग कम हुआ है 
आर कामनबैल्थ के बाहर के देशों विशेषकर अमेरिका का महत्व बढ़ रहा है। इसी 
प्रकार निर्यात के सम्बन्ध में भो कामनवैल्थ राष्ट्रों का महत्व घट रहा है। नीचे की 
तालिका से यद्द बात साफ प्रकट होती है :--- 


कुल आयात का अतिशत कूल नियात का ग्रतिशत 
वर्ष इंगलॉंड कामनबैल्थ अमेरिका इंगलेंड कामनबैल्थ अमेरिका 
श्ध्य्८ ३१६६ ४७'३% ७४४ २४ १४७ २७% ८३% 
श्ध्द४ २१ए.. ३७६ +६*६ २६९१ ६६९६ २३९२ 
5६४६ रेपपाइ.. ६ १७७ २४२ ४०८८ र्फ््प८ 
१६४७ ३०१० ४६" १ २८२१७ २७४ ४१९३ १६*२ 
हि: ५2 लय +: हट जम मकर अत अत हक, चल जल की कर कप ८ री मल अर अल जद निशिलिकिल त प 
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द्ध्र भारत सें ब्यापार ओर यातायात 


यदि करेंसी प्रदेशों के आधार पर संकलित आंकड़ों फो इम ले तो हम 
देखेंगे कि पाकिस्तान के अतिरिक्त स्टरलिंग प्रदेश का भाग हमारे आयात में १६३८- 
३६ में ५८% था, वह १६४७-४८ में ४२%, १६४८-४६ में ४४४ और १६४६-५० 
में १२:६% (पाकिस्तान सहित) हो गया | इसी प्रकार निर्यात में १६३८-३४ में 
१३%, १६४७-४८ में ४८%, १६४८-४६ में ४२% और १६४६-५० में ५०% 
हो गया । 

(४) भारत के विदेशी व्यापार का संतुलन अब तक भारत के पक्ष में रहता 
था किन्तु कई वर्षो से वह भारत के विपक्ष में होता जा रहा है किन्तु १९४०-४१ 
से पुनः यह हमारे पक्ष में हुआ है | नीचे की तालिका से यह बात प्रकट होंगी :-- 


' वर्ष आयात निर्यात कुल व्यापार का संतुलन 
(करोड़ रुपयों में) 
१६४६ ३१६३८ ३०५*७१ ६२१"०६ “+९०"६७ 
१६४७ ४४५* ८८२ ४०८८"२४ ८८५४१०५ “में ७ फूट: 
श्ह्ष्य ५४४२'६१ ४२३१८: ६६६२१ “-११६ ५३ 
१६४६ ' ५६०४९ दप्पभ ८:४० १,०४५ ७१ >> ४ ७१ 
१६५० ५६५४६ पणधपा८णपय.. १,१५२ ३४ "२०४२ 


. (५) भारत का वेदेशिक व्यापार प्रति मनुष्य पीछे अन्य देशों की तुलना में 
बहुत कम है क्योंकि देश निर्भन है और सम्पत्ति की उत्तत्ति कम है। 


सामोदाद' कक 6.४... लेजलेमेशकस वंशिकिवंको 


अध्याय ६ 


व्यापार की दिशा 
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व्यापार की दिशा से हमारा अर्थ यह होता है कि भारत का वेंदेशिक व्यापार 
किन २ देशों से होता है तथा उन देशों से भारत क्‍या खरीदता है अथवा बदले 
में उनको क्या देता है। व्यापार के बिचार से विश्व के देशों को दो भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है-प्रथम वे देश जो कामनवैल्थ के अन्तर्गत आते हैं और दूसरे 
वे देश जो अंग्र जी साम्राज्य के बाहर हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात दोनों ही देशों 
से भारतका व्यापारिक सम्बन्ध प्राय: बराबर सा ही रद्या है जेसा कि निम्न तालिका से 
शात होगा:-- - 
कामनवैल्थ के देश (करोड़ रुपयों में) अन्य देश 


वर्ष आयात नेयात आयःत निर्यात 
श्श्य्य-३६. . ६४ हर ६४ ७६ 
१६४६-२० १५६ २४५६... ३०१ २२६ 
१६५०-५४! २४४ २६६ ३२१ २६० 


१६०६-१४ की अवधि में कामनबेलथ के देशों से हमारे कुल आयात का 
७०% भाग आता था किन्तु तब से इसमें काफी कमी होगई है। १६४०-४१ में तो 
यह भाग केवल ४३४ दी रह गया और शेष ५७% हमें अन्य देशों से आयात 
करना पड़ा | इस प्रकार अब भारत अपनी पूजीगत वस्तुश्रों के लिए संयुक्त राज्य 
श्रमेरिका, वेलजियम, जैकोस्लोवेकिया, आदि देशों पर अधिक निर्भर रहने लगा है। 
तथा अ्रनाज आदि के लिए आस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेनठाइना ब्रह्मा, थाइलंड, 
और पाकिस्तान पर।.... द क्‍ क्‍ 

यहां हम कुछ प्रमुख देशों से होने वाले व्यापार का विश्लेषण करेंगे:-- 
(१) भारत-संयुक्त राष्ट्र व्यापार ([760 8079 779१8)- 

. भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़ों का अ्रध्ययन करने से यह भली भांति 
जशात होजाता हे कि भारत के आयात व निर्यात व्यापार दोनों ही दृष्टि से संयुक्त 
राष्ट्र का बड़ा महत्व रहा है। १६१४ में भारत के आयात में इ ग्लैंड का भाग जहां 
६३% था वहां वह द्वितीय महद्ायुद्ध काल में २५४७ और युद्धोत्तर काल में केवल 


७० मारत में व्यापार झोर यातायात 


३०% ही रद्द गया | इसका मुख्य कारण यह है कि भारत श्रय साहू कारी देश होगया' 
है जिसका पॉड-यावना इंग्लेंड में काफी जमा हो चुका है और इसका उपभोग बच्द 
अपनी आवश्यक ख्स्‍्तुओं को खरीदने में कर लेता हैं। भारत इ'गर्लेंड की चाय, 
जूट, खाले', गोंद, तिलदन, ऊन, रुई, कच्ची धातु आदि निर्यात करता है । इ'स्लेंड 
भारत से जितना माल खरीदता है उसका लगभग है भाग कीमत तो चाय की ही 
हाजाती है | उक्त माल के बदले में भारत संयुक्त गष्ट्र से मशीनरी, मोटर साइकिलें, 
रसायनिक पदार्थ, दवाइयां, रंग, औजार, रबड़ तथा कांच का सामान और कागज 
की वस्तुए' लेता है । इनमें से जितनो कीमत का आयात भारत में इंगलेंड से दोता 
है उसका ६ भाग तो मशोनों ही की कोमत होजाती है। १६४८-४६ में इ गलेंड ने 
भारत को १५२ करोड़ रुपये का माल बेचा और १६६ करोड़ रुपये का सामान भारत 


से खरीदा । नीचे को तालिका में हमारे आयात निर्यात व्यापार में इगलेंड का भाग 
प्रतिशत में बताया गया है:-- 


वष्‌ अआरयात निर्यात 
१६०६--१० से १३-१४ ६२'८% २५१९ 
११३८-३६ ३२०५ ३४ हे 
१६४५-४६ २५*३ श्ष्पार्‌ 
१६४६-३० २६*६ २५*७ 
१६५०-५१ २१"७ २२० 


इग्लेंड से हमारा व्यापार अब अनुकूल रइने लगा है । १६५० में एमारे 
व्यापार की बाकी केवल १ फरोड़ रुपये की थी वहां १६५१ में यह बढ़ कर ५२ 
करोड़ की दोगई । 


:२। भारत आस्ट्रे ज्षिया व्यापार ([709-6प४7७/8 ४४00) -- 


१६३६ के पूव आस्ट्रेलिया एक कश्नो सामान उत्न्न करने बाला देश मात्र 
था । उस समय वहां से हमारे यद्दां गेहूं, ऊन, फल, सोना, तथा दूध झ्रादि बस्तुए 
आती थीं। किन्तु द्वितोय महायुद्ध काल में इसकी औद्योगिक प्रगति बहुत हुई । भ्रथ 
तो यह एक ओद्योगिक देश होगया है। इसके पास टेकनिकल सहयोग, पू“जीगत 
मशीने तथा कच्चा माल बहुत बड़ी मात्रा में है। यहां से भारत को कागज, प्लेस्टिक 
प्लाईुड, ओर चमड़े का सामान बनाने तथा ऊनी वस्त्र तैयार करने की मशीनें 
ओर अनाज, फल,/ थोड़े और ऊन नियात किया जा सकता है | इसके बदले में 
भारत से यहां लाख, तिलहइन, मसाले, जूट का तैयार माल, बकरी की खालें 


ओऔर सूती वस्त्र आयात किए जा सकते हैं। नीचे की तालिका में आस ट्रेलिया और 
भारत के बीच होने वाले व्यापार के आंकड़े प्रस्तुत किए. गए. हैं:-- 


भ्थापार की दिशा ७१ 


पर्ष॑.. आयात निर्यात (करोड़ रुपयों में) जोड़ व्यापार की बाकी 


श्ध्श्८ २ झ छू... _-+१ 
१६४६ २३१९७ २४४ चाप न १ 
.. १६५४० ४१ स्ध्य ६६ “रहे 


न्यूजीलेंड से हमारे यहां ऊन, मक्खन, डिब्बे में जमा मांस, फल, वृूध आदि 
श्राता है और उसके बदले में जट का तयार माल, चटदाइयां, मसाले और सूती वस्त्र 
जाते हैं। कु 


(३) अद्षा से भारत का व्यापार ([760-8फघट४८ १४७०) 


भारत के विदेशी व्यापार में ब्रह्मा का बड़ा भाग रहता है। ब्रह्मा भारत के 
अ्रायात का ५९% माल भेजता है और भारत को कच्चा माल देने की दृष्टि से उसक। 
स्थान दूसरा है। भारत बदले में अपने निर्यात का २% माल ब्रह्मा को भेज॑ता है। इस 
प्रकार ब्रह्मा का व्यापार भांरत के प्रतिकूल रहता है। ब्रह्मा भारत को चावल, पेट्राल, 
लकड़ी भेजता है। ये तीनों सामान उसके आयात के ८४४ होते हैं। भारत से 
जितना माल ब्रह्मा के लिए. नियोत किया जाता है उसका ४०० रुई और जूट का 
त्तयार माल होता है । नियोत म॑ अन्य सामान लोहे की मशीन, चाय, शक्षर, 
तिलइन, कोयला आदि मुख्य हैं। १६४०-५१ में भारत में श्८/७प् ल,ख' रुपये 
फा सामान; ब्रह्मा से आयात किया गया और २२३५ लाख रुपये का माज्ञ भारत से 
निर्यात किया गया। 


(४) भारत-जापान व्यापार (700-]] [29८४८ ॥५४७प८) 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व जापान से दम अत्यधिक मात्रा में सूती, रेशमी कपड़ा, 
नंकली रेशम, ऊनी कपड़ा, कांच और कागज का सामान, मशीनें, चीनी व मिंडी के 
ब्रतेन, खिलौने, रबड़ और गटापार्चा का सामान, कच्चा रेशम, बिजली की मशीभें 
रंग और अन्य पदार्थ मंगाते थे और उसके बदले में कच्ची रुई, धातु, 
मैंगनीज, कच्चा लोहा, तिलदन और लाख आदि नियात करते थे | किस्तु युद्बोत्तर 
काल में जापान की आथिक स्थिति और व्यापार का नियंत्रण मित्र शक्ट्रों के उप्रीम 
कमान्डर के हाथ में श्रा जाने से अब शआझायात निर्यात दोनों पर ही नियंत्रण लंग 
गया । जापान और कामनबेल्थ के देशों के बीच एक ब्यापारिक समभौता भी हुआ 
जिसमे भारत भी सम्मिलित था। इस समझौते के अनुसार भारत ने जापान से २६५ 
करोड पांड की मशीनें, त्रिजली का सामान, सूती, ऊनो कपड़े, फरो-एलांय, साइकिल 
: सौने की मशीन, श्रादि लेने का निश्चय कियां। नीचे को तालिका में पछुले कुछ 
. थर्षों का व्यापार बेतायों गया है;-- 


७२ भारत में व्यापार भर यातायात 


(करोड़ रुपयों में) 

वर्ष आयात निर्यात व्यापार की बाकी 
१६ ३८८२-२६ श्ध्‌ श्प्‌ के 
१६३६--४० १६ १४ पे, 
१६४००-४ ९ ५54 &्‌ “० मे 
१६४१-४२ १२ 4 --७ 
१६४२-४३ ना + ३ 
१६४६-५० रू नन+ +- 
१६४०-११ ७ -- न- 

(४५) भारत ओर कनाडा का व्यापार िवादवो३ "306 छाए 

(+89709.3 9) 


. भारत और कनाडा दोनों ही कृपि-प्रधान देश हैं जिनकी श्रीद्योगिक 
उन्नत क्रमशः हो रही है। इन दानों देशों के बोच व्यापार उन्नति पर है। 
भारत से कनाडा को चाय, जूट का माल, खालें, सुपारी, वनस्पतिक तेल, मसूर, 
दालें, मसालें, नमदा, दरियां और पीतल का सामान निर्यात किया जाता है। श्रव 
तो सूती कपड़ा भी भेजा जाने लगा है। कनाडा से उपरोक्त माल के बदले गेहूं, 
मक्खन बनाने की मशीनें, लकडी तथा धातु का काम करने वाली मशीने, खेती का 
सामान और मशीने ,बिजलीका सामान, गेहूं तथा आदि आता है। द्वितीय मद्यायुद्ध के 
पूर्व कनाडा से हमारे व्यापार का संतलन हमारे पक्ष में रहता था कि युद्ध-काल में 
यह हमारे प्रतिकूल हो गया । यही बृति युद्बोत्तर आल में रही क्योकि कनाडा बुलभ॑-- 
मुद्रा का देश धोषित कर दिया गया। किन्तु रुपये के अवमुल्यन और नियंत्रण श्रादि 
के कारण अब्र कनाडा से हमारा व्यापार पुनः अनुकूल दो गया है जेसा कि नीचे की 
तालिका से ज्ञात होगा :-- 


(करोड़ रुपयों में) क्‍ क्‍ 
वर्ष आयात... निर्यात. जोड़ व्यापार की बाकी 
श्ध्श्८ ७ र्‌ ३ जा हे 
१६४६ १७४० । २३ हर पु 
१६५० १०६ . श्र८ २३४ ता 


(६) संयुक्त राज्य अमेरिका का भारत से व्यापार ([7093-, 5. & 
(7206) 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्वे हमारे व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग 

बहुंत थोड़ा होता था । १६३८-३६ में हमारे आयात का केबल ६$ भाग अ्रमेरिका 

से आया, और युद्ध काल में इमारे निर्याव का केबल १०% भाग अ्रमेरिका को 


व्यापार की दिशा हे 


जाता था किंतु थुद्बोत्तर काल से ही श्रमेरिका के व्यापार में आश्चर्यजनक वद्धि हुई 
है। भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार सदा दी अनुकूल रहा है। 
भारत अमेरिका के लिए कच्चा जूट और जूट फा तेयार माल, बकरी तथा मेमने की 
खाले', लाख, सुपारी, चंदन की लकडी,. नारियल के रस्से, सूत और चटाइयां, 
इल्मनाइट धातु, चाय, तिलहन, और. मसाले, सुपारी और गलीचों का ऊन नियोत॑ 
ता है। इस प्रकार का सामान जो अमेरिका को नियांत किया गया वह १६४७ में 
८४ करोड रुपये का था जब कि १६५० में यहे मात्रा ११२ करोड रुपये हो गयी । 
भारत अमेरिका से बदले में अपने देश के लिए मशीने', टाइपराइटर, गेहू 

ओर अन्य खाद्य पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, तम्बाकू, धाठु, मिट्टी का तेल, सूती 
कपडा ओर लम्बे रेशे वाली रुई, ट्रक्टर, तेल निकालने की मशीने, गेस-ए'जिन, 
मोटर कारें, तथा उनका फुटकर सामान, दवाइयां और फेशन की वस्तुएं, शराब 
आर सूखा दूध आदि वस्तुए' मंगवाता है। भारत का व्यापार अमेरिका से सदैव ही 
अनुकूल रहा है किन्तु द्वितीय युद्ध के बाद यह प्रतिकूल हो गंया। १६४८ में यह 
व्यापार ३५ करोड रुपये का प्रतिकूल रहा, १६४६ में ३१९ करोड़ और १६५० में 
केबल २ करोड़ रुपये ही रह । इस रकम को चुकाने के लिए १६४८ में भारत ने 
श्रन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ६२० करोड़ पॉंड कज लिया और १६४६ में रुपये का 
अवमूल्यन भी किया । अब हमारा व्यापार अमेरिका से अनुकूल रह रहा है। नीचे 
की तालिका में पिछले कुछ वर्षो का भारत-अमेरिका व्यापार बताया गया है :-- 


(करोड़ रुपयों में) 
वर्ष आयात. निर्यात व्यापार की बाकी _ 
१६३८-२६ १९१० १४ के ४. ' 
१६३६-४० १५४२ २७ न श्र 
१६४१-४२ रे५ ४६ + ११ 
१६४२-४३ १६ सर्प ४ 
१६४६-४० प्पप्ट ८८१९५ -+- ६*9, 
१६५०-४१ ११६ श्श्र्‌ द हलक, टू 
नीचे की तालिका में व्यापार की मुख्य मई बताई गई हैं :--- 
आयात कीमत निर्यात कीमत 
५ (रोड़ रुपयों में) (करोड़ रुपयों में) 
रद ... ४०'द चाय बे 
धांतुं " वध मसाले १४९४ 
मशीनें १४*७ सुपारी कक 


मेरे ७७ * अ्रश्नक 4 


७७ भारत में व्यापार झोर यातायात 


रासायनिक पदाथ ६४ मैंगनीज ३४ 
खनिज तेल ५. ३ लाख ४ 
खाद ४१ कच्चा चमड़ा प्प्र 
तम्बाकू . २४ जूट का सामान ३०० 
अन्य पदाथ र्८ १ अन्य माल ३०६ 

योग श्श्प्ंय ११३४४ 


(४) भारत-पाकिस्तान व्यापार (700-एव्रतें580 7906) 

देश के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के बन जाने के कारण हमारा व्या- 
पार अब पाकिस्तान से भी होने लगा । पहले कुछ महीनों में जन संख्या के स्थानान्तर 
आर साम्प्रदायिक दंगों के कारण व्यापार अच्छी तरह न चल्त सका, किंतु मई १६४८ 
में भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच एक व्यापारिक समझोता हुआ जिसमें 
दोनों देशों ने निश्चित मात्रा में विभिन्न बस्तुऐ' देने का बचन दिया | इस काल में 
भारत-पाकिस्तान व्यापार इस प्रकार रद्दा :-- 


(करोड़ रुपयों में) द 
निर्यात (प्राप्ति) आयात (भुगतान) 
सूती वस्त्र और सूत १७५ कच्चा जूट ८४०२ 
जूट का सामान ध््प कच्चा कपास १७३ 
कोयला . ६५ चमड़ा, बिनोलें, सुपारी, 
सरसों का तेल ६८... सिमेंट, नमक, फल, आदि १६६ 
तम्बाकू ४६. सर्विसेज "३ 
नकली रेशम धण 
अन्य (रासायनिक पदार्थ, दवाइयां: 
लोहा) १५८ 
जल, जलविद्य त फू 
योग ८३६ 
हानि क्‍ ३३८: 


#या++५म१ ० अरशश॥क्रदहक परभ्ाकाािन 


११७४ ११७ ४ 

... इस वर्ष भारत को ३४ करोड़ रुपये की. द्वानि हुई। उपरोक्त समभौते के 
बावजूद भी पाकिस्तान ने निश्चित मात्रा में कोयला और सरसों के' तेल के! झलाया 
और कोई वंस्तुएऐे भारत से नहीं मंगवाई | इसके अतिरिक्त भारत को जाने वाले माल 


व्यापार की दिशा प्‌ 


पर भी अधिक ऊंची दरे' लगादीं जिससे भारत को भी अपने निर्यात माल पर 
दरे' लगानी पड़ी। भारत ने भी कुछ पाकिस्तान को न भेज कर दुलंभ मुद्रा क्षेत्रों को 
निर्यात करना अधिक लाभदायक समझा | जून १६४६ में भारत और पाकिस्तान 
के बीच का व्यापारिक समझौता पुनः नये रूप में स्वीकृत किया गया । किन्तु इस 
समय भी कई कठिनाईयों के कारण समझौते की शर्ते पूरी नहीं की जा सकीं | इसी 
समय सितम्बर १६४६ में रुपये का अवमूल्यन किया गया जबकि पाकिस्तान ने अपनी 
मुद्रा को बसे ही रक्खा ! फल यह हुआ कि भारत के १४४ रु० का माल पाकिस्तान 
के केवल १०० रु० के बराबर ही होने लगा, इससे भारतीय माल पाकिस्तान को सस्ता 
मिलने लगा ! अस्तु, भारत ने अपना माल पाकिस्तान की “भेजने में रुकावट डाल दी 
आर न हो पाकिस्‍तान से अधिक माल लिया जाने लगा। इस वर्ष भी भारत में 
३५४ करोड़ रुपये का माल पाकिस्तान से आया/ हुआ किन्तु केवल २६२ करोड़ 
रुपये का माल ही भारत से निर्यात किया गया। इस प्रकार व्यापार की बाकी भारत 
के विपक्ष में ६€ २ करोड़ रुपये की रही। १६४० के अप्रेल महीने में एक व्यापारिक 
समझमोता पुनः दोनों देशों के बीच में हुआ जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान से ८ लाख जूट 
की गांठे भारत को देना निश्चित किया गया और इसके बदले में भारत से २०,००० 
टन जूट का तयार माल, ४४,००० गांठे सूतो कपड़े की और ७००० टन सरसों का 
सेल खरीदना निश्चित किया गया किन्तु यह समझौता भी सफलता पूर्यक नहीं चल 
सका | यह समझौता भी सितम्बर १६५४० में समाप्त दो गया। एक समभौता पुनः 
१६५१ में स्वीकृत हुआ। नीचे की तालिका में दोनों देशों के बीच का व्यापार 
बताया गया है;-- 
आयात नियात 
(करोड़ रुपयों में) (करोड़ रुपयों में) 
कच्चा जूट कच्ची रुई योग. सूती कपड़े तेल कोयल। तम्बाकू योग 


अप्रल १६४प से | ७१ 'ए ८प भू. ३२४ पे ४ ३० 
मार्च १६४६ तक 
अप्रेश १६४६९ से | १६ है र६ २छ पे रे ४ प्‌ २५७ 
दिसम्बर १६५०तक 


जनवरी से दिसम्बर रैद्. है हेरे ७४ रुंेएे ०४५ ६ ३१ 

(८) भारत ओर मध्यपूर्ष के देशों के बीच का व्यापार (08-५७ 
'.. 7298 [7906) 

शताब्दियों से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध मध्यपूर्ण के देशों से रहा है किन्तु 

इसका अ्रधिक महत्व प्रथम महायुद्ध फे पश्चात द्वी बदा हैँ जिस समय युद्ध में व्यस्त 

रहने के कारण यूरोग्रिय देश इनकी माल नहीं मेज सकते थे अतः भारत के वियांत 


७६ भारत सें व्यापार श्रोर यातायात 


से इसकी पूर्ति की गई । मध्य-पू्व के देश अधिकांश कृषि-प्रधान देश हैं जिनमें पशु- 
पालन, भेड़े और घोड़े चराना तथा खेती करना ही मुख्य व्यवसाय है । इनमें कुछ 
देशों में सनिज तेल मिल जाने से इनका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है । इन 
देशों से भारत कच्ची रुई, मिद्दी का तेल तथा छुद्दारे और गलीचे श्रादि मंगवाता 
है तथा बदले में सती और जूट का तयार माल, लोहा, चाय,मसाले आदि भेजता है। 
भारतीय जूट के सामान के मुख्य खरीदार मिश्र, दर्की, और सूडान हैं | सूती 
कपड़े तो मध्यपूत्र के सभी देशों को जाते हैं | मिश्र, सुडान तथा कैनिया से हमारा 
आयात व्यापार नियात व्यापार की अपेक्षा अधिक होता है | १६४६ में दमने इन देशों 
से ७१ करोड़ रुपये का साल खरीदा किन्तु केवल ३२ करोड़ रुपये का ही माल भारत 
से निर्यात किया गया। नीचे की तालिका में मध्य-पू्व के देशों से द्ोनेवाले व्यापार के 
आंकड़े प्रस्तुत किए. गए. हैं:-- (करोड़ रुपयों में) 
१६३८ से १६ | १६४६४ से ५०. | १६५० से ५१ 


0४4 /2/24९७४७.०.. जम ५ 4, 


देश नियांत्त भायात| बाकी नियत भायात| बाकी निर्भात| श्रायात| बायों रा 





अकम्थ- 


मिश्र १२६ | २९५१ै। “8५ | ७९४ [88४१ 
ईरान पू५ण | है५७ | + २७० | ४ण२ 8२४८ 


“>ह२४६ | ५८५ | रेश८ | “२७०२ 
““र७६६ | ५६८ ह8,८१ | ०६०८४ 
कैनिया | ६० | ५४० | “४० | ६०० १०५१२ | --६१२ | २७६ शि३६२ | “११६ 








७-%-३/६:/४९ कह ५ १०५४; 


(६) भारत और जमेनी के बीच का व्यापार ([700-(96077787 7४४06) 
साधारण समय में भारत, जमनी से जो वस्तुएं श्रायात करता है उसमें लोदे 
का सामान, मशीने , काँच, तांबा, पीतल आदि का सामान, कागज, रंग, ऊनी वस्त्र, 
दवाइयां, नमक, और रासायनिक द्रव्य हैं। बदले में भारत जर्मनी के लिए कच्चा 
जूट, अनाज, दाले, रुई, तिलदन, चमड़ा, लाख, दृड्डियें श्र सन निर्यात करता है | 
द्वितीय महायुद्धमें जम॑नीके साथ दोने वाला भारतका व्यापार प्राय: बन्द सा था। श्र 
भी यह व्यापार युद्ध के पहले की स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है। इसका प्रधान कारण 
जमनी की वतमान आशिक और राजनतिक परिस्थिति ही है। जननी का उद्योग 
बतंमान समय में युद्ध के पहले के ३६% स्तर पर हैं। १६४८ में भारत सरकार ने 
जमेनी के व्यापारविकास के आसारों का अध्ययन करने के लिए एकप्रतिनिधि मंडल 
भेजा था। इसके फलस्वरूप १६४६ की जुलाई में भारत और जर्मनी के बीच एक 
व्यापारिक समभोता हुआ जिसके अनुततार भारत से.मू गफली, मसाले, तिलहन, चमड़ा 
रंगने और कमाने का सांमान, मैंगंनीज, अश्रक, चंदन का तेल, गोंद, बनस्पतिकतेल, 
इलेमैंनाइट, लाख, जूट, अंडी के बीज, नारियल का सत, ऊन आदि वस्तुऐ जमनी को 
भेजी जाती हैं। इनके बदले में जर्मनी भारत के लिए. रासायनिक पदार्थ-दवाइयॉ.रंग 
कांच का सामान, मशीने' और धांतु का सामान, बिजली की मोटरे', ट्रेक्टर, सीने की 
मशीने , बिजली का सामान, लोदे का सामान और औजार आदि नियात करता दे । 
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व्यापार की दिशा 


नीचे की तालिका में भारत के व्यापार की दिशा बताई गई है; -- 
































भारत का सामुद्रिक व्यापार (लाख रुपयों में) 
3 3 आल आल कलम ननक की किलीजनल हक कम पक असल मकर ५०2 
ध्स्ट है | ९६४६ शत | _ ६५० 
देश आयात निर्यात व्या० की बाकी आयात॑ नियांत व्या०कीबाकी आयात नियात व्यापार की बाकी 
कामनवेल्थ के देश द द हा ह द 
योग ६४१६ ७४,६४ +6६,४८ श्य४८ १२ ९२२०,७६ --५३,७६ . २,२३२ २,७३ ४१ 
इग्लेंड ४२, १८ ५४,२९० +७०,८ १७३,२८ १११,९६ -६१,३२ १,०७ ११६ न ८ 
आस्ट्रेलिया २,०४ र२,०० +॑ £६ २२,२० २४६८ +२,२८ ४०. रथ बल्ले 
पाकिस्तान न -- -- २३,०४ १६,६२ -- ३,१२ है १४ -+ ६० 
कनाडा ७२ २,०४ -+$,३२ १३,८०० ६,१२ -+-४,६६ ११ श्र. #ऊरे 
नम मम 8 2 ले, 
अन्य विदेश द के 
योग ८८,१२९ ८७,०० -- २३२ २३७०८ १६४,४० --१४२,६२ २६६. २४० “+-+१६ 
संयुक्त राज्य अमेरिका ३१,४०.. १३,४४ + २,०४५ _ ६६,८४ ६८,३१२ -- ३१,३२ १.००. 88 न्‍्5 है 
मिश्र २,६४ १,६६ . -६५ ४२,६२९ ६,३० -- ३७,६२ २७ ७ स्लो 5 
ईरान २३,३२६ ७२ --२,६४ ३०,६० . ५,०४ -- ३५४,५६ ३२७ प्‌ +रै२_ 
ब्रह्मा २२:६८. १०,०८-१२,६० १६,२०० £2,३६ -- ६,८८४ १२ ९२३ ११ 
सम्पूणो १ ६&२,४८ १६१,६४ --८१६ ६९,१६० ४२५,१६ -१६६,४४ ४.०१ परर २२ 





अध्याय ७ 


विदेशी व्यापार का विश्लेषण 
3७] 0४5८०55 07 एऋएएणरा5 & ॥/070ए१ 75 
(कक) निर्यात (4४00778 “-- 


यहा हम भारत के निर्यात और आयात व्यापार का विश्लेषण करगे | भारत 
के प्रमुख निर्यात ये हैं#:-- 


निर्यात (करोड़ रुपयों में) 


नाम पदार्थ 2899-५० 2६५-.-५२९ 

प्रथम श्र थी 

मलुली ४६! २"४५ 

फल और तरकारी ७२४ ० ४ पे 

अनाज, द।ल, आदी 070४ हल 

मसाला. १८५७ ५४ प्‌ 

चाय 3७२२४ धएद ०७ 

तम्बाकू ६२५, ६३२४० १५१६० १३७ ६८६. 
द्वितीय शे णी ल--++++ नी निजात तन ++ 

अधातु खान से निकलने वाले पदार्थ ७३१ १७ * ८८ 

गोंद, बरोजा, लाख प्रा६ ६ * ३२५६ 

कच्चा चमड़ा ६"६६ १ 

धातु ६६५ ६ ६.३ 

तेल (बनस्पति व खनिज) पशु ८ प० ५४६७ 

बीज 8४७8 १७ २४ 

कपास १६*२४ १७*३ १६ 
कच्चा जूट १९७६ द 

ञझुन ३७१ ७ ४७ 

अन्य रेशेदार पौधे १६४ १ ०२६ 

अन्य वस्तुए रेपई ३०३४६ ६३६४ १५८ ४४ 


१३०३० अंक आडान सफर ७ 3. :तामरपाकताओ गत पदक की कक... कर कक पामंकक-ह् हे; पाक काननपननाभपन- एन केनन विमपहॉनिकत पकाने म गा कर॥ पलाकाइक पक आय 


# देखिये, ९७004 ८0 (पाएल१९% 0 0 490/.0:- (4(9 -६.| ) 


विदेशी व्यापार का विश्लेषण ह, 


तृतीय श्रेणी 

कपास का सूत और तेयार माल ७२४६ १२१५१ 

जूट का सूत आर तयार माल १२४७५ १११ २४५ 

ऊनी वस्त्र ३६४ ६०० 

ग्रन्य वस्तुए, १०६४ २४० १६ ३१ ६३. ३०६०४ 





सम्पूर्ण योग क्‍ ४९१ ५१ ५४६ ८६ 
(१) कपास (१४५ 237 ४०४० (0४४07) 


भारत में दो प्रकार की कपास पेदा की जाती है। अस्तु कपास उत्न्न करने 
वाले ज्षेत्र दो मांगों में बांटे जा सकते हैं। एक वे जो लम्बे रेशे वाली (078- 
अंता[ऑ८ (20009 उत्मन्न करते हैं। ऐसे भाग गुजरात, काठियाबाड़ के कुंछ॑ भांग, 
दक्षिणी बम्बई, और मद्रास के कुछ भाग हैं; छोटे रेशे वाली देशी कपास के मुख्य 
उत्पादक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बरार, मध्य भारत और राजस्थान हैं। सम्पूर्ण 
भारत में १७% छोटे रेशेवाली (६" से भी कम), ५०% मध्यम रेशेवाली (६ से 
३१ / तक) और २३% लंबे रेशेवाली (१ से मी अधिक) पेदा की जाती है। प्रमुख 
प्रकार की कपास ये हैं--भडोंच, धोलेरा, ऊमरा, कम्पटा, कम्बोडिया, धारवाड; 
बंगाल, अमेरिकन, काम्मिला आदि | द्वितीय भहययुद्ध के पूर्व भारत से २४ करोड़ 
रुपये की कपास जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और बेलजियम आदि देशों को नियांत 
की जाती थी। किंतु युद्ध काल से निर्यात की जाने वालो मात्रा में बहुत कमी द्ो गई 
है इसका मुख्य कारण देश में द्वी सूती वस्त्रों के कारखानों की वृद्धि हो जाने से 
कपास की खपत उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है | थोड़ी बहुत मोटे रेशेवाली कपास का 
निर्यात इ ग्लैंड, अमेरिका, ईंटली और जापान को होता है। १६४७ में पाकिस्तान 
के निर्माण के बाद लंबी रेशेवाली कपास के प्रमुख क्षेत्र (जो सिंध और पंजाब में दोती 
थी) हमारे द्वाथ से निकल गए. अ्रस्तु उत्तम श्रेणी की कपास भी हमें विशेषतः मिश्र; 
सूडान, केनिया और पाकिस्तान से लेनी पड़ती है। नीचे की तालिका में भारत से 
निर्यात की गई कपास का ब्यौरा दिया गय। है?- द 


वे मात्रा (००० टनों में) मूल्य 
(करोड़ रुपयों में) 

१६३८-३६ परे .. २१३'थ८६ 

१६३६-४० प२६ ३०*११ 

१६४०--४ है रेप्ए७ २३५६ 

१६४१-४२ २५७ ... श६ हुप, 


१६४२ “४३ कल, पपट 


८० क्‍ भारत में व्यापार और यातायात 


१६४६-४० है न ४६६० 
१६४०-११ शेप ११५७० 
(२) सती वस्त्र ((000009 ॥7797प८०पा/८४) 


भारत में सूती कपड़ों के कारखाने विशेषतः बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश और 
पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मध्य भारत में हैं। बम्बई प्रान्त, बम्बई और . 
अहमदाबाद नगरों की मिलों में समस्त देश के उत्तादन का आधा सूत और ह वस्त्र 
उत्चन्न करते हैं। भारतीय मिलें जो सूत तेयार करती हैं वह बहुत मोटा होता है। 
अधिकांश सूत ३० नम्बर से कम का होता है। ४० नम्बर से ऊपर का सूत तो 
बहुत ही कम वनाया जाता है| इसका मुख्य कारण यह कि भारत में अच्छी और 
लंबी रेशेवाली कपास का उपयोग कम किया जाता है। भारत में कई प्रकार का 
मोटा और बारीक उम्दा कपड़ा--घोतियां, मलमल, वायल, चहुर, लड़ा, शर्गि, 
कोटिंग; ड़िल, खाकी, छीयें, जीन, आदि-तेयार किया जाता है। यय्ात श्रच्छे कपड़े 
के लिए, भारत अब भी विदेशों पर निर्भर है किंतु फिर भी देश में तेयार किया गया 
कपड़ा हिंद महासागर के किनार वाले देशों--ईरान, ईराक, अरब, पूर्वी अफ्रीका, 
दक्षिणी अफ्रीका, मिश्र, सूडान, टर्की, चीन, स्ट्रेद्स संटलर्मेट, हिंद-एशिया, 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, लंका श्रादि देशों-को निर्यात क्रिया जाता है। द्वितीय 
महायुद्ध काल में जब जापान, इ ग्लंडः और संयुक्त राज्य अमेरिका से इन दंशों को 
सूती कपड़ा. मिलना असंभव दो गया था तभी से भारत ने इन देशों की पूर्ति आरंभ 
की | १६३६-४० में भारत से २,००० लाख गज कपड़ा निर्यात किया गया। 
१६४२-४३ में .८;१६० लाख, १६४३-४४ में ७,८०० लाख, १६४५-४६ में 
४५६०० लाख गज, १६४६-४७ में २,८०० लाख, १६४७-४८ में १,६२० लाख 
. १६४८-४६ में ३,४१० लाख और १६४६-४० में ६,६०० लाख तथा १६५०-५१ 
में ११,१६० लाख गज कपड़ा विदेशों को नियांत किया गया | इस प्रकार १६३८- 
३६ में जहां २४ करोड़ रुपये की लागत का सूती माल विदेशों को निर्यात किया 
गण वहां १६४६-४० में श्८ करोड़ और १६४०-४१ में भी १८ करोड़ रुपये का 
कपड़ा नियात हुआ । 


(३) कच्चा जूट (९४७ ]प्८) 


संसार का ६७% जट भारत में पदा होता था किन्तु विभाजन के फलस्वरूप 
अब भारत में सम्पूण अविभाजित भारत की पंदावार का केवल २३% ही जट पेदा 
होता है। अधिकांश जूट गंगा और त्ह्मपुत्र की घाटी और डेल्टों में पैदा किया जाता 
है किन्तु जूट की मिलों को जूट की बड़ी कमी दो गई हे क्‍योंकि जूट के समश्य मिल 
भारत में और जूठ पदा करने वाला प्रम्ख क्षेत्र पाकिस्तान में है। श्रव मिलों की 


विदेशी ब्यांपार का विश्लेषण ८१ 


बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये कई प्रान्तों में जुट की उपज बढ़ाई जा रही 
है | भारतीय जूट के प्रमुख खरीदार ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, 
अरजेनटाइना, ईंटली, बेलजियम और स्पेन हैं | ब्रिटेन ६ करोड़ रुपये, संयुक्त राज्य 
अमेरिका ४ करोड़ रुपये का जंट भारत से खरीदता है। नीचे को ताज़िका में जट् 
का निर्यात बताया गया है 


१६३८-३६ . ६६० हजार ठन है १३४ करो३ रुपये 
१६३६-४० ५७० ,, ' ध्ध्८ ,, 
१६४०-४१ . रधरे ,, ७'प्५ ५, 
६४४१-४२ रेश७ ,, १०१४७ ;, 
१६४२-४३ --- ६०१ ,, 
१६४६-४० ना १५७६ ,, 
१६५०-४१ गज ६०० ,, 


(४) जूट का सामान (२४(६०रपश८पा८त ]५८०) 

भारत में ११२ जूट के मिल हैं जिनमें से ६७% कलकत्ता और शेष मद्रास, 
उत्तर प्रदेश आदि में हैं। इन मिलों में जूद के बोरे (5प्गएए 4898), दाट 
(0८822878), मोटे कालीन और फशपोश, गलीचे तथा रख्से ((:070922८) और 
तिरपाल (फएण४/८) आदि बनाये जाते हैं। भारतीय जूट के सातान के मुख्य 
खरीदार संयुक्त राज्य अमेरिका (४६%), इज्लेंड (१८%), अजनटाइना (१८%) 
तथा आस्ट्रेलिया (१८५८) है। भारत ते ठाठ और बारे मिश्र, लिवेंट, दक्षिणी 
अमेरिका (आजील और अज॑नटाइना), दाह्लण और पश्चिम अफ्रीका, जावा, कनाडा, 
क्यूबा, आस्ट्रेलिया, फ्रांसीसी इ डोचीन, तथा जापान को जाते हैं | नीचे को तालिका 
में जूट के सामान (बोर टाट आ।द) का निर्यात बताया गया हैः-- 


हु जूट के बोरे टाट योग 
(मुल्य ००० रु० में) ' 
१६१८-३६ १२४५ १३ ५८ २६०३ 
१६३६--४० २४४५ २२७५ ४प्प२० 
१६४०-४१ २०९३१ २३९३७ डरे ध्८ 
१६४१-४२ ध्ध्ध ना+ 3३७२ 
१६४२-४३ के >> ३२६'शे८ : 
१६४६-५० जज 22 १४६३१. 
१६५०-५१ ना पु ११३८६ 


वर्तमान समय में जूट के निर्यात माल पर कई बातों का. प्रतिकूल प्रभाव पड़ 
रद्दा है। कई देशों में नये प्रकार के रेंशों का प्रचार बढ़ रद्दा है। उदादरणार्थ, 


ण्पर भारत में ध्यापार और याताग्रात 


न्यूजीलैंड में दिमेक्स (८7४४) नामक रेशे के बोरों में ऊन भरा जाता है। रूस 
और अरजेनटाइना में अलसी के रेशे बारे बनाने में व्यवह्वत किये जाते हैं। कनाडा, 
संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया में कागज और कपड़े के 
ब्रीरं ही काम में लिए जाने लगे हैं। पूर्वी अफ्रीका में सिसल (582]), मेक्सिको में 
हैरेक्वीन (नि०-८तपएांए), कोलंबिया में फिक (700८), ब्राजीला में कैरोश्ा 
((७४००), स्पेन में एस्पाटों घास (2909770 27388), इ्लीमें जूलीगल' ( |०॥५७)) 
आर जावा में रोसेला (२०3८)।७) नामक विभिन्न प्रकार के रेशों से बारे बनाये जाने 
लगे हैं। किन्तु अभी तक भारत के जूट के बनते बोरों से किसी भी अन्य प्रकार के बोरे 
लाभदायक सिद्ध नहीं हुए हैं। कई देशों में तो जूट दी उत्न्न किया जाने लगा है। 
किन्तु फिर भी विश्व के प्रमुख कृषि-उत्पादक देशों में भारतीय जूट के बोरों की मांग 
ही अधिक है। इन विभिन्न रेशे वाले पौधों की उत्पत्ति के साथ २ कनाडा व संयुक्त 
राज्य अमेरिका में फतलों को इकट्ठा करने के यांत्रिक तरीके (8९८ए४(078) 
काम में लाये जा रहे हैं, तथा यातायात और बन्दरगाहों पर देरों के रूप में माल 
इकट्ा किया जाने लगा है, जिनमें बोरों की आवश्यकता नहीं पड़ती | अ्रस्तु जूट और 
जूट के सामानों के नए प्रयोग निकाले गए हैं जिनसे जूट के व्यापार में और भी 

वृद्धि होने की संभावना है। जूट के कुछ नए, प्रयोग ये हैं-मकान बनाने में, प्लास्टिक 

की वस्तुऐ', गलीचे, कम्बल, दीबारों के पर्दे, मोटरों के गदं, वाटर-प्रफ सामान, तिर- 

पाल, कैनवास, रस्से, ब्रिजली के तारों में प्रयोग, रुई और ऊन के साथ मिश्रित कर 

कपड़ों आदि बनाने में किया जाता है। नीचे की तालिका में जूट के तेयार माल का 

नियोत बताया गया है;-- 

जूट के तैयार माल का निर्यात १६४०-४१ में (लाख रुपओं में) 





देश बोरे टाट योग 
इज्धलेंड १,४५६ ४,४९१ १,६७ 
आस्ट्रेलिया ११,७० १ प्प१ १३,५१ 
ब्रह्मा है र्‌ 3९ 5. 4४ २ ग १ 
पूर्वी अफ्रीका १,५२े ्ज १,५२३ 
मिश्र २,७६९ ७० ३,४६ 
अंजनटाइना ना ६,०१ ६,० १ 
संयुक्त राज्य अमेरिका १५, ३०,०४६, ३०,२५ 

योग १२,६२ १२,२१५ १०१,१७ 


(४) चाय (76०9) 
चीन को छोड़ कर भारत दुनिया में सभी देशों की तुलना में अधिक चाय 
उत्पन्न करता है। यहां चाय की उत्पत्ति का ५५४४, आसाम, २३% पश्चिमी बंगाल 


विदेशी व्यापार का विश्लेषण ट्३े 


% दक्षिणी भारत, और ३% उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी पँजाब में होता 
है। यह चाय काली होती है किन्तु पूर्वी पंजाब की चाय प्रायः हरे रंग की होती है। 
भारत में चाय की खपत कम है अतः भारतीय चाय की कुल उपज का लगभग ७५% 
विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। मारत से चाय का निर्यात ७०% इड्धलैंड 


को, १२% संयुक्त राज्य अमेरिका को, 


७४ कनाडा, ५४ आस्ट्रेलिया और ४% मध्य 


पूर्व के देशों को होता है । ७५०७० चाय कलकत्ता और २५% चाय मद्रास के बन्दर- 
गाह से निश्रात की जाती है । नीचे की तालिका में चाय का निर्यात बताया गया है;-- 


वष 


१६ ३८-३६ 


१६३६-४० 
१६४०-४९ 
१६४१-४२ 
१६४२-४३ 
१६४६-५० 
१६५०-५१ 


(६) तिलहन (()]5९८८09) . 


मात्रा 
(००० पौंड मं) 


३.४८ 39५३० 
३,५६,३६४ 
है. ४प८,प्प६ २ 
२५;प८८२,७६७ 
४६२,००० 
३७६,००० 


मूल्य 
(करोड़ रुपयों में) 

२३.३६ 
२६.३ १ 
२७,७५१ 
३६,२३२ 
३१.६९ 
धह€ ०० 


७०,००० 


तेल बीज उत्पन्न करने वाले देशों में भारत का स्थान प्रमुख है, जेसा कि नीचे 
न 3 किक. थ  ओ के 
की तालिका से ज्ञात द्वोगा | यहां केवल सोयाफली, जैतून और ताड़ को छोड़ कर सभी 
प्रकार के तेल बीज पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं:-- 


तेल बीज 
महुआ 
बिनौले 
तिल 

रंडी 
सरसों 

मू गफली 
अलसी 


पोश्त 


' जीश 


भारत का भाग प्रतिशत में 


१०० 
६ 
रे 

श्प् 
३६ 
र्६ 
. १३ 
७५ 


५09०0 


भारत में तिलहन को उलत्ति के प्रमुख क्षेत्र मध्य अदेश (अलसी), मद्रास, 
बस्ब्रई और देदरात्ाद (मूंगफली), उत्तर प्रदेश और पूर्वी पंजाब राई, तथा तिल 


राजस्थान और समस्त दक्तिणी भारत में होते 


हैं| पहले तेल-बीजों का निर्यात अधिक 


८ भारत में व्यापार और यातायात 


मात में किया जाता था किन्तु अब्र देश में दी तेल निकालने के कारण केबत स्वली 
ही अधिक मात्रा में निर्यात की जाने लगी है। नीचे की तालिका में तेल-औीज और 


तेलों का निर्यात बताया गया है;-- के 
रध्रेफ ९६०६ ?&१० 
तिलहन १५ करोड़ रुपये... ६ करोड़ रुपये श्यः करोड़ रुपये 
तेल रे 9) ८ 9) १३ १$ 


भारत से मूंगफली का निर्यात फ्रांस, बेलजियम, आस्ट्रीया, हँगरी, जम॑नी, 
इटली और इज्धलेंड को होता है। अलसी इटली, फ्रांस, हौलैंड, बेलजियम और 
इंग्लैंड को भेजी जाती है। भारत से तिल का तेल इंग्लेंड, मांरीशस, अरब, लंका, 
फ्रांस, मिश्र, जम॑ंनी, बेलजियम और इटली को भेजा जाता है। रेडी ओर रेंडी का 
तेल, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जम॑नी, स्पेन, कनाडा, श्रौर बेलजयम को 
निर्यात किया जाता है | ' 
(७) तम्बाकू (0090०८०0) 

विश्व में तम्बाकू उत्पन्न करने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है । 
भारत में यह दो ज्ेत्रों में उपन्न की जाती है। पूर्षी क्षेत्र में ब्िद्वर, उत्तर प्रदेश और 
पश्चिमी बंगांल तथा दक्षिणी क्षेत्र में मद्रास, मैसूर और बस्बई के राज्य सम्मिलित हैं । 
तम्ब्राकू की पैदावार का भारत में ५०% बीड़ी, सं थनी, सिगरेट तथा चुमट के रूप में 
खप जाता है अ्रतः थोड़ी दी तम्बाकू कलकत्ता, मद्रास तथा बस्बई के अन्दरगाहों से 
इ“लेंड, अदन, जापान, बेलजियम और नीदरजलेंड को निर्यात की जाती है| भारत 
से १६३८-३६ में २७ करोड़ रुपये की लागत की तम्बाकू विदेशों को निर्यात की गई | 
१६३८-४० में ३९*करोड़ रुपये; १६४१-४२ में २"६ करोड़ रुपये १६४१०४२ में २९२० 
करोड़; १६४२-४३ में १९४६ करोड़ और १६४६-५० में १० करोड़ तथा १६५०-११ 
में १६ करोड़ रुपये की तम्बाकू नियोत की गई । 
(८) चमड़ा कच्चा ओर कमाया हुआ (रात6४ & छोीपत8-रिक्ष्ण & ''बत- 

7८0) द 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत से काफी बड़े परिमाश में कच्चा चमड़ा विदेशों 
को निर्यात किया जाता था किन्तु युद्ध काल में जहाज आदि न मिलने की कठिनाई 
के कारण यह मात्रा क्रमशः कम हो गई । इसके अ्रतिरिक्त भारत में दी चमड़ा कमाने 
के कारखानों की स्थापना हो चुकी है, अस्तु अब कमाया हुआ चमड़ा ही अधिक 
मात्रा में निर्यात किया जाने लगा है। भारत के चमड़े की अ्रधिक मांग इंग्लैंड, 
अमेरिका, जमनी और फ्रांस में है। नीचे की तालिका में चमड़े का निर्यात बताया 
गया है। 


विदेशी व्यापार का विश्लेषण प्प 


(करोड़ रुपयों में) 


वर्ष कच्चा चमड़ा कमाया हुआ चमड़ा 
१६१८ ३६ ३"६६ ४४४ 
१६३९-४० ३६६ ६३६ 
१६४०-४९, ३०४ ड ट्य४ 
१६४१-४२ ४६३ | ५ ६३ 
१६४२-४ रे द ३३२ ४'व्य२ 
१६४६-५० रा ६-३० १५१० 
२१६५४०-५ १ ६०० २३१० 


(ख) आयात॑ (]030077) 

भारत में, जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, विदेशों से अब बहुधा पूंजीगत 
वस्तुएं (((७४09| 80008) ही आयात होते हैं। थोड़ा बहुत वस्त्र आदि भो 
बिदेशों से हमारे यहां आता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में अनाज की कमी पड़ 
जाने से इम अधिकाधिक मात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेनटाइना, 
श्रास्ट्रे लिया, ब्रह्मा, पाकिस्तान, टर्की, रूस, ईंटली आदि देशों से अनाज मंगाने लगे 
हैं। यही कारण है कि हमारे आयात व्यापार का मूल्य बढ़ रह्या है। नीचे की तालिका 
में मुख्य २ श्रायात के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, हैं'--- 

आयात (करोड़ रुपयों में) 





नाम वरतु ' ६५9६-५० 2६५०-४४ 
प्रथम-श्र णी: 

फल और तरकारी ५६६ फ ६४५ 

श्रनाज और आरा ह्हपप, ७ष्य १५ 

प्रोविजन्स ७६६ पू प्य० 

तम्बाकू २२३ १२२१६... २७६ १०४ १७४ 
द्वितीय-भ्रे णी: 

अधातु खान से निकलने वाले 

- पदार्थ . २७१: २६६ 

सब प्रकार के तेल ४६१६ ५६२४ 

कपास ५६ ८४ १००४६ 

कच्चा ऊन ,. है ०४ ५५५. 


श्रन्य हि ७०२ श्रेधाण्प.. रेपारड १६३६ डण 


७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ छा या कब बेल कम सब पलक गम बकिंघम मु 





८६ भारत में ब्यापार भोर यातायात 
वृतीय-श्रे शी : 
रासायनिक पदार्थ-दवाइयां 
आदि १६*११३ १६२६ 
चाकू, छुरी १५४२ १४२४ 
रंग ११*११ १०६० 
बिजली का सामान १३९०२ १०६८८ 
मशीनें १०५५२ ८४३७ 
धातु, लोहा-स्पात १६१७० १७५६ 
अन्य धातु १८१६ २७ ७५ 
कागज और स्टेशनरी ६"७१ १०१४० 
. मोटर २३ २६ २१२"६३ 
प्रूतती और सूती वस्त्र १८८४१ २"३६ 
फनी और सूती कपड़े ५ हट १६४, 
* ग्रन्य बस्तर १६००५ १७9१ 
अन्य बखुएँ १५५४७ छपपाधिए.. ++ .. रेभ्पाा०३ 
सम्पूर्ण योग .. ५४४७"४७ ४६० एरे 
भारत के मुख्य २ आयात ये हैं:-- 
(१) सूती बद्ध ओर कपास 


सती कपड़े बेन, जापान, चीन, स्त्रीग्जरलेंड, होलेंढ, फ्रांस, इटली और 
जमनी से आते हैं किन्तु हमारे मुख्य विक्रेता बिटेन और जापान हैं| 


. कपास विशेषतः मिश्र, केनिया, सूडान, पाकिस्तान और संथुक्त शब्य अमेरिका 
से संगवाया जाता है । 


(२) लोहा और स्पात का सामान और मशीनें 
क्‍ द्वितीय महायुद्ध के पश्चात से ही इमारा मशीनों का आयात बढ़ रहा है यद्द 
इस बात का संकेत है कि भारत में उद्योग-धन्धों की उर्ज्ात हो रही है | हमारे यहा 
लोहे का सामान और मशीनें मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वेलजियम, फ्रांस 
आर जापान से आती हैे। १६४०-५१ में १४४० करोड़ रुपये का लोदे का सामान 
विदेशों से आया | 
(३) मोटर-कार आदि 


३ दोनों भारत में मुख्यतः बिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली 
आर जमनी से आती हैं| १६५०-५१ में २३६२ करोड़ रुपये की मोटरे' आई । 


विदेशी व्यापार का विश्लेषण ८७ 


(४) कागज 

भारत में कागज ब्रिटेन, नावें, स्वीडेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जम॑नों 
से आता है। १६५०-११ में १०९४० करोड़ रुपये का कागज वंदेशों से आयात 
किया गया | 
(४) रेशमी कपड़े 

जापान, चीन, फ्रांस; इटली आदि देशों से आते हैं। 
(६) रासायनिक पदा्थ 8 

ये ब्रिटेन, जमनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं | सन्‌ १६४०- 
भू? में भारत ने १६९३० करोड़ रुपये के रासांयनिक पदार्थ विदेशों से मंगवाये | 
(७) मिट्टी का तेल क्‍ 

भारत में मिट्ठी का तेल ब्रह्मा, ईरान, चीन, बोनियों, सुमात्रा और संयुक्त राज्य 
अमेरिका से आता है। 


>रकपक >अफकील>--++--कनक न पे अत, .,रमपैकरहरक++बसज 


अध्याय ४ 
भारत के व्यापारिक समभोते 


॥[30)9'5 "२2705 &७5ार५शप्ारा'5 

शाही-महत्ता-अथवा-प्रधानता-शाह्वी प्रधानता से तात्पर्य यह है कि जहां 
तक सम्भव हो संरक्षण की दीवालों को तोड़कर साम्राज्य के व्यापार को विस्तृत करने 
का प्रयत्न करना । यह विचार इस क्षेत्र में काफी समय से काय कर रहा है। यह 
अपने पुराने ढंग से १७ वीं १८ वीं सदी में हालेंड में प्रयोग में लाया जा रद्दा था। 
नवीन पद्धति में सरकार किन्हीं भागों को संरक्तुण की स्वतंत्रता देती है श्रोर साम्राज्य 
के पदाथा के लिये स्वाभाविक सुविधा को सांग करती है। अतः इस प्रचार का 
यद्द कहना था क्रि यह प्रधानता न संरक्षण का रूप धारण करती है और से श्रन्य 
किसी प्रकार का | 


सन्‌ १६०३ में भारत में शाही प्रधानता को बात सरकारी तौर से पहली बार 
थोषित की गई । इस प्रकार को स्थिति का देखते हुए सरकार ने यद् निर्णय किया 
कि संरक्षण स्थापन साम्राज्य के व्यापार व्यवसाय में बाधा उपस्थित करेंगा | भारत 
ऋणी था, इस रूप में कुछ रकम इ गलेंड के लिये सुरक्षित रख ली जाती थी | वह 
निर्यात की मात्रा आयात से अधिक रख कर प्राप्त की जाती थी। इस बात का भी 
खतरा था कि यद्द विदशी सरकारों द्वारा नष्ट दो सकता था| लाड कर्जन ने कद्दा 
था भारत में कुछ वस्तुए' हैँ पर बहुत ज्यादा नहीं जो साम्राज्य का दी जा सकती 
है। उसे पाने में कम हैं |श्रतः बह खाता है अ्रपेज्ञाकृत प्राप्त करने के | बाद में 
भी समय समय पर सरकार ने लगातार साधारण उत्तमता का विरोध किया | 


भारतीय आधिक आयोग ने सन्‌, १६२६ में इस प्रश्न के संभ्रंध म॑ बिचार 
किया | उसने इस बात का संकेत किया कि यह शाही प्रधानता की नीति झ्रायात 
के लिये अधिक लाभकर है बनिस्वत नियात के | उनका यह विचार था कि “भारत 
पर एक संरक्षण भार रखा जा रहा है जिसमें भारतीय स्वार्थ न हो कर विदंशी स्वार्थ 
है। सन्‌ १६१४-१८ में साम्राज्य शक्ति को केन्द्रित करने की विचारधारा ने श्तना 
जोर पकड़ा कि जिसके कारण आश्िक-आयोग ने यद्यपि अपने तकोँ के बिपरीत भी, 
जिसमें इन्होंने यह सिद्ध किया था कि शाही प्रधानता भारत के लिये द्वानिकारक हैं 
और उपभोक्ताओं पर बुरा असर पड़ता है, कुछ पदार्थों में फिर भी शाही प्रधानता 


भारत के व्यापारिक सममोते है 


का समर्थन किया जिसका लाभ इगलेंड' को होने जा रहा था । जो पदार्थ संरक्षण 
आयोग व विधान मंडल की स्वीकृति से निर्धारित (स्वीकार) किये जाँय । उन्होंने 
यह कहा कि हम इस स्थिति में नहीं है कि भारत पर नेतिकता का अधिक प्रदर्शन 
किया जाय। भारत कितनी भी छोटी वस्तु यदि भेंट करता है तो वह मित्रता के लिये 
एक बढ़ावा है और वह यह सिद्ध करता है कि वह साम्राज्य का एक सदस्य है।” 

यद्यपि सरकारी प्रतिनिधियों ने इस बात का समथन किया कि किसी प्रकार 
की प्रधानता भारत के लिये ठीक नहीं इतने पर भी भारत सरकार ने सन्‌ १६२७ में 
ब्रिटिश फौलाद के आयात और सन्‌ १६३० में सूती वस्त्र को सुविधा व महत्ता प्रदान 
की | अ्रत: भारत ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया जो साम्राज्य के अन्य अंगों 
ने १६२० से पूर्व किया था। 

सन्‌ 2६३८ का ओटावा समझकोता-सन्‌ १६३२ में भारतीय आर्थिक नीति 
ब्रिटिश आथिक नीति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवतित हो गई। इ गलेंड ने 
आओटावा में स्वतंत्र व्यापार व प्रधानता की नीति को छोड़ने का निश्चय किया | यदि 
भारत इ ग्लेंड का अनुसरण नहीं करता है तो उसे नुकसान है। “ओदावा समभौते 
ने इंगलेंड और भारत के मध्य एक बीमे का काय किया कि जिससे बाजारों में 
नुकसान न हो ।” भारत को संभवतः हानि उठानी पड़ती यदि इसका अनुसरण न 
करता | भारत का नियांत माल ब्रिवेश माल की प्रतिस्पद्धों में खड़ा होता और 
ब्रिटिश संरक्षण आयोग यदि भारत ओटावा समभोते को न मानता तो उसे टिकने न 
देते वा मार्ग में बाधाए उपस्थित कर देते | 


इस प्रस्ताव को भारतीय विधान मंडल ने सन्‌ १६३२ में तीन साल के लिये 
मान्यता दे दी। इसके परिणाम स्वरूप भारत को मोटर आदि के समान पर ७३% 
ओर अन्य सामान पर १०% प्रधानता देनी पड़ी | इस प्रकार साम्राज्य के अलावा देशों 
के माल स्प्रिट, इ त्,बल्बर, आदि का कर जद्दां ५०%, वहां इंगलैंड के का ४०% होता 
था। ब्रिटिश मोटरों को ३०% वहां अ्रन्य को ३७३६० | इसके अलावा बचे हुए को २०% 
प्रधानता दी गई। वहां इगलेंड ने भारत को १०% छूट और कुछ पदार्थ स्वतन्त्र 
(ब्रिना कर) कर दिये, इस नियम व समझौते को विधान मंडल ने सन्‌ १६३६ में 
समाप्त कर दिया परन्तु उसी साल वह नया हो गया । इसके पश्चात वह १६३६ 
तक जारी रद्दा जब कि भारत ब्रिटिश-व्यापार समभझभोते ने इसका अन्य रूप धारण कर 
के स्थान ले लिया । 

ओटावा-सममोते के भारत पर ग्रभाव-यह एक विवादास्पद वस्तुस्थिति थी 
कि ओटावा-सममौते से भारत को लाभ हुश्रा या द्वानि | जद्ां सरकारी विचार धांरा 
का प्रश्न है, वह इस समभौते को भारत के लिये श्रत्यधिक कल्याणकारी समझती 
थी, वहां राष्ट्रीय विचार वाले व्यक्ति बिल्कुल इसके विरुद्ध थे | 


६८ भारत में व्यापार और यातायात 


भारतीय निर्यात और विदेशी (इंगलंड) आ्रायात स्वभावत: बढ़े । परन्तु यह 
एक अ्रतिशयोक्ति पूर्ण विचार है । अतः हमारे लिये यह सरल कार्य नहीं है कि यदि 
यह समझौता ने हुआ होता तो भारत की कया स्थिति होती ? इसके साथ ही जिस 
समय समझौता हुआ वह जारो रहा वह सम साधारण समय नहीं था। उस समय 
सारे विश्व की आथिक हालत अ्रपन्तुजित थी। उत्त समय एक विश्य व्यापी आशिक 
(गिरावट) संकट आया | हर एक यूरोप के राष्ट्र में झ्राथिक राष्ट्रीय भावनाएं बलबती 
हुईं । सिक्‍क्रे अधिक निकाले गये। अत; ऐसे समय में जब कि विश्व की स्थिति इस 
प्रकार शोचनीय थी, यह सोचना कि भारत पर इस समझौते का क्‍या प्रभाव पढ़ा 
ग्रसम्भव है । 

डा० मदन का विचार जोशअंकों से सिद्ध है कि समझौता भारत के लिये 
बीमे के सदहश था, सरकारी राय यह है कि भारत ने जितना दिया उससे अधिक 
पाया। यद लाभ अत्यधिक था | जिन वस्तुओं में भारत ने अधिक लगाया था वह 
चाय, चावल, तम्बाकू और जूट का सामान था । बाकी के अन्य पदार्थों में अधिक 
लाम नहीं हुआ | उसके विरुद्ध ब्रिटिश वस्तुए जिन्हें यहां पर प्रधानता दी गई भी 
उनकी संख्या १६२ थी और उन्होंने भारतीय उद्योगों के ख्चे पर ही लाभ कमाया | 
भारतीय माल जो इ'ग्लेंड' भेजा जाता बह बहां के बने किसी माल से प्रतिस्पर्धा 
नही कर सकता था वहां दूसरी श्रोर वे ब्रिटिश उद्योगों को सहायता देते थे । 

इसके साथ ही यह भी बात याद रखने योग्य है कि जो भी प्रधानता चावल 
की हुई जिसके कारण लाभ हुआ । यह ब्रह्मा का चावल था और चाय, जूट पर जो 
लाभ हुआ वह विदेशी (ब्रिटिश) उत्पादकों को जो आ्रासाम के चाय बाग व कलकत्ते 
के उद्योगों के स्वामी थे। हम यह कह सकते हैं कि श्रोथावा समझौते से ६मारो 
स्थिति ऐसी दो गई कि हमें दोनों ओर से नुकसान ही रद्य | वह समझौता ैच्छा 
रहित मन से व विधान मंडल दारा वाइसराय के नेतृत्व में पास किया गया । हमें 
साम्राज्य के अन्य देशों से ब्यापार करने को विवश किय! गया। श्रत: उसका परिणाम 
यह हुआ कि हमारे हाथ से अमेरिका, जापान आदि का बांजार घोरे २ जाने लगा । 
हां संभवतया यह व्यापारिक समझोता तब अधिक सफल समझा जाता यदि हमारा 
: व्यापार अन्य देशों से चालू रहता | 

ओ्रोदावा समझौता औद्योगिक सहकारिता का संकेत देता है। यह सहयोग 
जो कि साम्राज्य की प्रधान योजना का आधार है कि जिसके कारण इृंगलेंड' 
भारत का ओद्योगिक विक्लास में सहायक हो कारण कि भारत अपना औद्योगिक 
विकास कर रहा है और इगलेंड को उन चीजों की-मशीनों के पुर्जे व श्रन्य 
सामान जो यहां पैदा नहीं होता है-भारत में भेजना चाहिये कि जिनकी भारत को 
अपने औद्योगिक विकास के लिये आवश्यकता है| जब भारत इन वस्तुओं का 


भारत के व्यापारिक समझौते . ६१ 


निर्माण करने लगे इ'ग्लेंड को अपनी पूर्ति को परिवर्तन करना चाहिये। मारतीय 
बाजार बहुत बड़ा है। भारतीय आधिक जीवन में सुधार होने के साथ ही यहां 
पर अच्छे पदार्थों की आवश्यकता बढ़ेगी और इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों की 
पूर्ति इंगलेंड द्वारा की जा सकती है। इगलेंड का स्वेच्छा से चला जाना और 
भारतीय गणतंत्र का ब्रिविश कामनवेल्थ में रहने का निर्णय दोनों के व्यापारिक 
सम्बन्धों को श्रच्छा बना सकता है। औद्योगिक सहयोग समान उत्तरदायित्व व सुवि- 
धाओं के आधार पर दी स्थापित हो सकता है । क्‍ 

मोदी लीज समझकोता ( बम्बई-लंकाशायर समझता ) ?६२२-- 
एक सूती ब्रिटिश (मिशन) शिष्ट मण्डल सर विलियम फ्लेत्रर लीज के नेतृत्व में 
भारत आया | वह सितम्बर १६३१ में बम्बई में पहुंचा | इसने सर एच० पी» 
मोदी जो कि बम्बई मिल मालिकों की सभा के अध्यक्ष थे एक समझौता किया । 
इस समझभोते से (संरक्षण के अन्तर्गत प्रधानता) इंग्लड को विभिन्न प्रकार के लाभ 
हुए. और यह भी व्यवस्था की गई कि भारतोय माल साम्राज्य व अन्य सूदूर पूर्व देशों 
में तथा देश में विस्तार पाये। इसके साथ ही यह भी प्रतिशा की गई कि भारतीय 
कपास का लझ्ढाशायर मिलों व कारखानों में उपयोग हो। यह समम्ौता पुनः सन्‌ 
१६३५ में मारत-ब्रियेश व्यापार समझौते के अन्तर्गत मिला लिया गया । 

उपभारत-बिटिश व्यापारिक समझोता ?६२५--जनवरी १६३५ में एक 
सह्यायक समझौता भारत और इ गलेंड के बीच सम्पन्न हुआ। वह सन्‌ १६३२ का 
नवीन संशोधित रुप था जिससे कि ब्रिटिश उद्योग को भारत में और भी सुविधाए 
प्रदान की गई । उनकी मुख्य धाराए इस प्रकार हैं । 

(अर) किसी भी उद्योग को दिया गया संरक्षण इतना अधिक न होगा कि उस 
का मूल्य किसी आयात माल के मूल्य से बढ़ कर हो । जद्दां तक संभव दो ब्रिटिश-माल 
पर कम से कम कर लगाया जाय | 

(आरा) पदार्थ रूप में संरक्षण किसी भी भारतीय उद्योग को प्रदान किया जा 
सकता है। ब्रिथ्िश उद्योगों को अ्रपनी बात संरक्षण आयोग के सामने रखने की पूरी 
स्वतंत्रता होनी चाहिये | 

(इ) संरक्षुण दिये गये समय के श्रन्तगेत भी ब्रिटिश सरकार की प्रार्थना पर 
पुन: संरक्षण वाले उद्योग की स्थिति पर विचार किया जा सकता है और संरक्षणा- 
त्मक कर संशोधित रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं यदि इस बात की आवश्य- 
कता हो । क्‍ द 

(६) ब्रिटिश सरकार भारतीय कपास का इंगलेंड की मिलों में अधिक प्रचार 
करे और यहां के कब्चे माल को बिना कर के तब तक आयात करती रहें, जब तक 
कि ब्रिटिश फौलाद प्रधान रूप से उसी रूप से यहां आता रहे । 


६२ भारत में व्यापार और यातायात 


यद्यवि यह प्रस्ताव भारतीय विधान मण्डल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गयीं 
परम्तु फिर भी वाइसराय की आज्ञा से १९६३६ तक कार्य में श्राता रद्दां, जबकि उश्में 
कुछ नई धाशए' जोड़े कर नवीन संशोधित रूप में पुनः स्त्रीकृृति की भोहर लगा दी 
गईं । 

भारत-बिटेम व्यापारिक समरकोता 2£१६--इससे पूर्व कि प्रस्ताव पुन: 
विधांन मण्डल में प्रस्तुत हो तीन साल तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही होती रही। वह 
पुनः रूपेण भारतीय विधान मण्डल द्वारा अ्रस्यीकार कर दिया गया परन्तु गंवनरे 
जनरल की स्वीकृति से पुनः कार्य में आने लगा । अस्वीकृति का प्रधान कारण भारत 
को जो आ्िक स्वतंत्रता दी गई थी वह नाम मात्र की थी | इसकी मुख्य धाराए 
इस प्रकार थीं *-- 

(१) भारत में ७३ से १०% प्रधानता उन २० वस्सुओं पर दी गई जिन्हें 
वह ६ गलैंड से आयात करता है | उदाहरण के लिये १०% रसावनिक द्रव्य, रंग, 
सीने की मशीने श्रांदि और ७३० मोटर-कारों और साइकिलों १२ । 

(२) भारत के कपास का निर्यात ब्रिटेन के सूती वस्त्र के अनुवात के साथ 
जीड़ दिया गया। 

(३) सबसे अधिक प्रधानता व्यवहार की अन्य साम्राज्य के अंगों की भांति 
भारत ने भी स्वीकार किया। 

जहां इ“्लेंड कुछ पदार्थों को १०% या २०: प्रधानता देता वहां बहुत 
से पदार्थों का बिना कर आयात करता था वहां वे ही पदार्थ अन्य साम्राज्य में 
(देश में) कर लगा कर भेजे जाते | सन्‌ १६४१ तक॑ कच्चा लोहा बिना कर 
इंग्लैंड जाता था जब कि भारत ने ब्रियिश फौलाद पर कर लगाया' वहां भी कर वा 
महसल लगा दिया | 

संशोधित समकीता-सिर्फ गवर्नर जनरल की स्वीकृति से ही समभीौंता 
चालू है इस बात ने एक विरोध खड़ा कर दिया और इसके साथ ही भारतीय 
व्यापारिक स्वार्थों के भी यह अनुकूल न था | इसके साथ ही गेर सरकारी संला- 
हकार द्वारा जहाजरानी, बेंकिंग आदि को संरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की | 
यह विश्वास किया जाता है कि जंहां इंग्लेंड वस्तुओं में लाभ फैमा रह्य था, बहां 
भारत को नाम मात्र का लाभ दिया गया था | 

भारतीय कैँपास का नियांत व ब्रियिश' संती वस्न्रों की आयात अव्यवस्था 
सिफ एक ऐसी व्यवस्था थी कि 'सर मैंने जीता और पीठ तुम हारे ।” यह ब्रिटिश पर्कष 
का काय था। भारतीय भाले बिना कर के ईंग्लैंड में प्रवेश पाता था-जूंट का सामान 
लाख, अब्रक जिन पर॑ भारंत का एकाधिकार था और इ'“ग्लैंड' के लिये यह 
आवश्यक था | अतः इस प्रकार प्रत्येक माल जिसको इ गले ड में प्रधानता दी गई 


भारत के व्यापारिक समंमोते ६१३ 


वहां उन्हें साम्राज्य के अन्य भागों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना पड़ा । 
धहां इंग्ल ड पूरा लाभ व प्रधानता प्राप्त करता था । 


यद्द समझौता ओटावा समझते से विभिन्न प्रकार का था जो सन्‌ १६३२ में 
हुआ था | वास्तव में कुछ प्रधानता व विनिमय आदि की शर्तें” बदलने से यह 
बिलकुल नवीन सा प्रतीत हुआ कपास का कार्य बिलकुल विपरीत था। वास्तव में जो 
ब्यवस्था को गई उसमें इ गले ड॒ का पलड़ा भारी था | उसी समय हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि प्रधानता के क्षेत्र के अलावा अन्य ज्ञेत्रों में उसके निर्यात पर 
भारी कर लगाया जाता था और इस प्रकार एक नवीन आपत्तिजनक वातों थी। 
क्या दी अच्छा होता कि यदि भारतवर्ष की सहानुभूति इ्लेंड को प्राप्त करनी थी 
तो वह उसकी आ पत्तियों का निराकरण करता । 


सन्‌ १९४० के आथिक आयोग ने भारत-ब्रियिश व्यापारिक समभझोता जो 
सन्‌ १६३६ में हुआ था इस बात का निर्णय कर सका कि किसे कितना लाभ हुआ 
कारण यह थे कि (अ) सिर्फ समझौते के ६ महीने में जो माल का आदान प्रदान 
हुआ उसका विवरण अवश्य ज्ञात है जबकि युद्ध शुरू हुआ (आ) युद्ध और युद्ध के 
पश्चात्‌ समय में प्रधानता का असर आयात निर्यात रुकावओों व स्वीक्षतियों के 
आधार पर जो बदलती रद्दी मालूम किया जाय । 


हमें यह विचार करना है कि हमारी नीति का आधार भारतीय सरकार है 
जिससे इस सम्बन्ध में कि क्या प्रधानता का रूप हो पत्र व्यवहार चल रहा है | इसके 
साथ ही संरक्षणजनक जो सुविधायें प्राप्त हुईं हैं उनका विवरण भी प्रस्तुत है। यह 
विकास क्रम आपसी सहयोग के आधार पर व आशिक दशा को ध्यान में रखकर 
पालू रखा जायगा। द 


युद्ध पूत भारतीय अर्थ नीति की विभीषिका 

उपयु क्व इंग्ल ड के साथ जो अनुचित संभ्बन्ध थे उनकी चचों हो चुकी है 
अब हम इसके साथ ही साथ उन तीन समझकौतों का वर्णन भी करेंगे जिनमें दो 
जापान के साथ और एक ब्रह्मा के साथ सम्पन्न हुआ | 

(2) भारत जापान॑ समझोता ?£१४--जापान ने अपनी मुद्रा का मूल्य 
काफी गिरा दिया उसका सुत वस्त्र उद्योग एंक भयानक स्थिति में भारत को रख 
संका, कारण कि वहाँ के नियोत माल से भारतीय उद्योग चौपट हो गये। १०४ 
(डवेलोरम डयूटी जो कि अन्य देशों के माल के लिये लगाई गई वह भी इस स्थिति 
(१६३२) का सामना न कर सकी | अतः भारत सरकार ने जापॉन को इस सम्बन्ध में 
६ मास की एक सुचमा प्रेष्मित की जिसमें स्थिति के ठीक न होने पर १६०४ से अब 
पक के श्रच्छे सम्बन्धों की समाप्ति समझी जायगी। भारत जाणन में इस प्रकार के. 


६४ भारत में व्यापार और यातायात 


अव्यवहार स्वरूप जापानमें भारतीय कपास का बहिष्कार और भारत सरकार ने जापानी 
माल पर ७५% एडवेलोरम ब्यूटी लगा दी । 

अतः अक्टूबर १६३३ में एक शिष्टमंडल जापान से भारत आया इन दोनों 
देशों के बीच एक नवीन समझौता सन्‌ १६३४ में सम्पन्न हुआ । इसमें कन्वेशन 
और प्रोटोकोल सम्मिलित थे। कन्वेंरन के अनुतार दोनों देशों के अच्छे सस्मन्ध को 
बनाये रखने का प्रयत्न किया गया और इसके साथ ह्टी दोनों को यह अ्रषिकार प्राप्त 
हो गया कि वे आथिक प्रभावों की समानता व श्रौचित्य के लिए कस्टम डयूटी लगा 
सकते हैं यह ग्रधिकार जनवरी १६३४ से ही प्राप्त हो गया। प्रोगोकोल के अनुसार 
भारतीय कपास के निर्यात के अनुपात में जापानो वस्त्र आयात को तय कर सका | 
इसी समय जापानी माल पर ७५% से ५०% एडवेलोरम डयूटी कर दी गई | 

इस संधि के परिणाम स्वरूप कठुता का अत हुआ और यह विश्वास किया 
जाने लगा कि इससे दोनो देशों को लाभ हुआ | परन्तु ज्यों ? समय बीतता गया 
वयों २ भारतीय मिल मालिकों की ओर से यह शिकायत आई कि जापान संधि की 
शर्तों से मी अधिक अपना कपड़ा भेजता है परन्तु कस्टम उथूटी कम देता है। इसके 
अलावा कपड़े और कृत्रिम रेशम का आयात भी जापान द्वारा बढ़ाया गया जो 
कि सूची में शामिल नहीं थे। इसके अलावा ज्यादा चौड़ाई का कपड़ा भी भारत में 
आने लगा था जिसका समझौते में उल्लेख नदीं था । श्रत: दर प्रकार की चीजें 
की गई कि जिससे निर्धारित शर्तों से भी अ्रधिक वस्त्र यद्य पर बेचा जाय। इसके 
अलावा विविध सामान के अन्तर्गत साइकिलें, खिलौने, छाते भारत में आने लगे 
जिनसे भारतीय अविकसित उद्योग का बहुत नुकसान पहुंचा। 

(९) नवीन भारत जापान समता 2६२७-उपयु क्र बताये गये सभी 
कारणों को ध्यान में रखने का सफल प्रयत्न किया गया जबकि समभकौता १६१६ में 
समाप्त होता था। कारण कि उपयुक्त आलोचना के केद्धस्थल थे। उसी समय 
नवीन समझौता हुआ । गेर सरकारी सलाइकारों द्वारा फन्थस कृत्रिम रेशम, सत के 
बने कपड़े (कोटे) में सची में ले लेने पर जोर दिया गया यद्यपि श्स बारे में पत्र 
व्यवहार हुये परन्तु पुराना प्रोयोकोल उसी रूप में चालू ही रहा | 

खास कोटा कम कर दिया गया परन्तु उसका कारण ब्रह्मा का भारत से 
अलग हो जानां था | इस सम्बन्ध में ब्रह्मा का भाग पुराने से कम ही नियुक्त किया 
गया । वास्तव में इस उलमन से मारतीय कय्रास उत्पादक को कुछ लाभ पहुंचे 
भारतीय सरकार जापानी मांग पर रोक वा पाब्रन्दी न लगा सकी | इसके श्रलावा 
विविध माल वाली सूची की पूर्णता में मी वे असफल हुये। इसके साथ ही माल 
भेजने के सम्बन्ध में जो अनेक छिंद्र थे उनका पूर्ण रूपेण निराकरण न कर सके | 

इस नवीन समकोदे के अनुसार सूती और अ्रसृती वस्त्रों और सामानों को 


भारत के व्यापारिक समर्भ ते 8५. 


इस देश में असीमित रूप में भेजने लगा और भारतीय कपास को वह निश्चित रूप 
से ही लेता था | इस समभौते को पुनः १६४० में नया क्रिया गया परन्तु इसी बीच 
'त्र व्यवहार बन्द हो गये और कोई ग्न्तिम परिणाम न निकल सकता | 

(7) भारत-बह्या समझकोता?2६४७१-सन्‌ १६३७ में ब्ह्म। और भारत के 
अलग ह। जाने से १६४१ तक कोई सममौता नही सका जिससे कि प्रत्येक राष्ट्र की 
स्थिति का ठीक आ्राधार मालूम किया जा सऊे। इस नत्रान समभौते के अनुसार ब्रह्मा 
को २०% प्रधानता साम्राज्य माल पर व्‌ १५४० अन्य माल पर सुविंधा भारत के 
विरुद्ध दी गई | ब्रह्मा के कृषकों ओर खान करने वाले को इससे अत्यधिक लाभ हुआ 
जेसे चावल, चने, लकड़ो और जो कि भारत में करयुक्त आती थोी। भारतीय शक्कर 
व सूती उल्ादकों को भी लाभ हुआ जो सुविधायें ब्रह्मा बाजार में प्राप्त हुईं थी । 
इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय आयात ब्रह्मा से उस मूल्य 
में बढ़ गया कि जिस रूप में यहां से निर्यात होता था अतः ब्रह्मा को ज्यादा लाभ 
भाप्त हो रहा था। परन्तु भारत को ब्रह्मा के चावल व अन्य कच्चे माल की अत्यधिक 
' आवश्यकता थी । 


; है ६. 
महायुद्ध के पश्चात-विकास 


(अ) स रक्षण आयोग सन्‌ 2६४७७--भारतीय इतिहास में प्रथम बार संरक्षण 
श्रयोग जो नवम्थर १६४७ में स्थापित हुआ (विभाजन के बाद) उसे कुछ ड्यूटी 
लगाने व अन्य कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा गया इसके अलावा जो उसका गवेषणा 
कार्य था वह तो उसो रूप में चालू रहा | अत: आज का संरक्षण-(बोर्ड) आयोग 
अपनी स्थिति अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संरक्षण आयोगों के समान रखे हुए. हैं। 
उसके अतिरिक्त कार्य इस प्रकार हैं-- 

(१) जब भारत सरकार को इस ब्रात की आवश्यकता 'अनुभव हो किसी 
उद्योग के उत्मादन को झ्रायात की तुलना में किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है तो 
तत्सम्बन्धी पूचना दे | 

(२) सरकार को जब भी आवश्यकता हो देश की आथिक स्थिति को ध्यान 
में रखते हुए उल्लादन के बढ़ाने के उपायों की सलाह दे | हा 

(३) जब भी सरकार को आवश्यकता हो किसो वस्तु का कुज्ञ मूल्य मालूप 
करे और उससे उसकी अलग कीमतें निश्चित करे | 

(४) झ्रार्थिक संकट से भारतीय उद्योगों को कत्र संरक्षण प्रदान किया जावे 
हस बारे में राय दे। द 

(४) एडबैलोरेम व विशेष डयूटी और अन्य विशेष कर व संविधाओं का अध्ययन 
फरे, जैसे संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है इस प्रकार पूरा २ हाल मालूम करे । 


६६ भारत में ब्यापार ओर यातायात 


(६) सरकार को जब भी आवश्यकता हो ट्रस्ट, एकाधिकार, समुदाय और 
अन्य प्रकार के रोक लगाने के जिससे सरकार को संरक्षण आदि से सहायता दो 
सुझाव प्रस्तुत करे। जिससे मूल्य निधोरण व बढ़ती हुई कोमतों को रोकने में 
सहायता मिले | 


(७) संरक्षित उद्योगों की हमेशा जांच करके ध्यान रखे कि उनको संरक्षण व 
सुविधाओं के परिणाम स्वरूप विकसित होने का अवसर मिल रहा है। अत: तत्संबंधी 
विचार विनिमय सरकार से करके आवश्यक कार्य का सम्पादन करे | जिसके कारण 
संरक्षित उद्योग सफलता पूर्वक कार्य करने लगे। 

संरक्षण आयोग को कई उद्योगों की गवेषणा के लिए. कहा गया। जिसमें 
प्लास्टिक-उद्योग, सलेट, मेगनीज, क्लोराइड, कृत्रिम रेशम, सोना, चांदी, तार आदि 
सम्मिलित थे। इसके अलावा इसने सूती, लौइ-फौलाद, कागज, आदि उद्योगों की 
कीमतें मालूम करने का कार्य भी किया। इस संबंध में बहुत सी विज्ञत्तियां सरकार 
को दी जा चुकी हैं श्रौर उनके विरुद्ध काय किया जा सका है। 

नवीन कार्या के कारण स्वरूप यह स्पष्ट है कि जो सरकार ने संरक्षण 
आयोग को कार्य आदि दिया गया है उससे स्पष्ट है कि सरकार उपभोक्ता के स्वार्थ 
के संरक्षण के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है। बोर्ड ने बाइसिकल (माल स्थिति) कास्टिक सोडा, 
ब्लीचिड़् पाउडर (संरक्षित) और केलशियम .क्लोराइड' (पुनः संरक्षित) की स्थिति 
को देखा भाला | इसके अलावा अन्य उद्योगों के भी बारे में जांच की गई । संरक्षण 
आयोग के कार्यों के परिणाम स्वरूप शक्कर उद्योग का एक साल का और भी 
संरक्षण प्रदान किया गया। सन्‌ १६४० में पुनः उसकी स्थिति जांच की गई और 
संरक्षण अ्प्रेल से ही उठा ली गई । 

भारत में नवीन संक्षरणात्मक नीति दिन व दिन श्रभिक विकास करती चली 
जा रही है। नवीन व्यापारिक नियमों की प्रतिष्ठा की जा रही है। बोडई के 
अन्तर्गत एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना हुई है श्रौर वद सरकार को इस बात की 
सलाह दे कि जिसके कारण जांच व परीक्षा का कार्य करे | 

(आ) संरक्षण अधिकारिणी समिति का रूप व कार्य (१६५०) भारतीय 
आश्िक-आयोग ने भविष्य के संरक्षण विभाग के लिये निम्नलिखित शर्तें निर्धारित 
कीं-- 

(१) संरक्षण आयोग की दशा-भविष्य आयोग के लिये स्थिति का निर्धारण 
किया जाय जिससे कि वद्द एक स्थायी आयोग का रूप धारण कर सके | इसको वैधा- 
निक आधार पर प्रतिष्ठित किया गया | 

(९) बनावट--इसमें ५ सदस्य हैं जिसमे अध्यक्ष भौ हैं। परन्तु इस बात का 
अधिकार है कि वे सात तक सदस्य बढ़ा सकते हैं। इसके श्रलावा सहायक सलाह- 


भारत के व्यापारिक सममोते ६७ 


कारों को आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जाता है। आथिक आयोग ने इस बात के 
लिये यह कहा कि किसी भाग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये । 

(3) काय --आयोग के जो कार्य सुझाये गये वे इस प्रकार हैं-- 

(अर) संरक्षण व आय संबंधी जांच की जावे। 
(१) संरक्षण जांच--आवेदन पत्रों की जांच ! 
(२) आध्िक-अ्रभांव की जांच | 
(२) संरक्षण व आयकर की जांच | 
(४) संरक्षण सुविधा व्यापारिक समभौते के अन्तर्गत । 

जांच में (१) और (४) सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इन दो सम्बन्ध में 
सरकार की गति विधि का अध्ययन करे। 

(आ) सरक्तित उद्योग के कार्य का अवलोकन-इसके अन्तर्गत संरक्षित 
प्दार्था के मूल्य, उत्तादन, और विकसित अवस्था का अवलोकन व जांच करना 
शामिल किया गया और विशेष उद्योगों के संबंध में अधिक जांच आदि की जाय | 
इसके साथ ही इस बात का सुझाव दिया गया कि ३.साल के बाद सामग्रिक निर।- 
क्षण आवश्यक है जिन उद्योगों को संरक्षुण प्रदान किया गया है । 

(४) शक्ति-आयोग का कार्य सफलता-पूवक संपादित कर सके अतः उस 
परे में विशेष आकार दिये गये कि गवाह्दी आदि के काय करे। 

५) मएडल-बदल-इसके अलावा पूरा कर्मचारी मंडल होना आवश्यक है 
ओ कि टेक्रनीकल व अन्य का विशेषज्ञ हं।। सेक्रेटरी इसका केंद्र बिन्दु दंगा इफ्के 
साथ हो यह भो सुझाव दिये; गया कि आयोग को जांच खुते तौर पर दवा । 
पररणाम 

इसके साथ ही इस बात का प्रस्ताव भी रखा गया कि आयोग अपनो सूचना 
जांच की समामि के साथ ही सरकार को सोंप दे | और सरकार को भी उन सिफारिशों 
पर ध्यान देकर दो माह के समय में . अपने निशय पर आ जाना चाहिये। अतः 
निशुय शीघ्र हो व इस बात का पालन किया जा सफ्रे। संरक्षण के अलावा अन्य 
प्रकार की आधिक सहायता भी भारतीय उद्योगों को प्रदान करवाने का सुकाव रखा 
गया | इसके साथ ही संबंधित अधिकारी तत्सम्बन्बी वाषिक-रिपोट संरक्षण आयोग 
को पहुँचावे | 


भविष्य की आथिक नीति 


संरक्षण का नवीन विचार-इस बारे में कमी भी दो राय नहीं दो सकतीं कि 
राष्ट्र के उद्योगों की विकसित करने के लिये संरक्षण की आवश्यकता. होती है।। १६४६ 
“४० के आथिऋ-आयीग ने इस बारे में ऋुछ सिद्धान्तों'का संकेत किप्रा है। कि शिससे 
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संरक्षण प्रदान करने में सहायता मिले। ये सिद्धान्त सन्‌ १६२१ के संरक्षण प्रदान 
करने के नियमों से अलग है | व इनका आधार भारत का नवीन संविधान है जिसका 
उहू श्य है कि भारत में बेकारी न रहे और देश के प्राकृतिक साधनों का यथासम्भव ' 
विकास हो जिससे उत्पादन में सद्यायता मिले । कृषि, उद्योग व गह उद्योगों के लिये 
विशेष प्रकार की नीति का अवलम्बन किया जा रहा है। छोटे उद्योगों को सहकारिता 
के ढंग पर संगठित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रकार के आथिक कार्य 
क्रम से एक विस्तृत क्षेत्र व पेमाने पर औद्योगिक विकास की संभावना है । इसके 
अनुसार भारतीय आधिक आयोग की सिफारिश निम्नांकित हैं । 


(१) सुरक्षा व अन्य आपत्ति जनक उद्योग को संरक्षण दिया जाय चाहे उन 
पर कितना ही मूल्य क्‍यों न उठाना पड़े । 

(२) आधार भूत उद्योग के बारे में संरक्षण आयोग यह तय करें कि किस 
हद तक संरक्षण दिया जाय और उनकी जाँच आदि समय समय पर की जा सके । 

(३) जिनको संरक्षण दिया जाय वे उद्योग इस प्रकार है--- 

“उस उद्योग के द्वारा जो आथिक श्रम उठाये जा रहे हैं और जिनका संभव 
तया उनके संरक्षण पर भी प्रभाव पड़ता है| थ्रत: उसे ब्रिना संरक्षण के दी अपने 
आपको विकसित करना चाहिये और साथ ही उन उद्योगों का जिनसे राष्ट्रीय जीवन मान 
पर असर पड़ता है संरक्षण दिया जाय और प्रत्यक्ष और ब श्रप्रत्यज्ञ लाभ आदि पहुं- 
चाये जांय परन्तु उसका भार वस्तु पर अ्रधिक न पड़े | 

इसके आगे आथिक आयोग की सिफारिशें इस प्रकार है- 

(अ) पास में मिलने वाला कच्चा माल इस संबंध में संरक्षण का तर्क उपस्थित 
नहीं करता यदि उद्योग को अन्य आथिक लाभ-आन्‍्तरिक बाजार, श्रम-प्रास दे । 

(आ) साधारणुतया एक उद्योग जिसे संरक्षण दिया जाय उससे यह आशा 
नहीं की जा सकती कि वह घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करे । 

(३) उद्योग के संरक्षण के लिये नियात का शक्तिशाली बाजार देखना 
अ्रवश्यक है | 

(ई) वे उद्योग जो संरक्षित उद्योगों के पदार्श कार्य में लेते हैं, मुआवजा 
वाहेगें। यह उस कच्चे माल की किस्म पर निर्भर करेगा जो कि उपयोग में लाया 
जाता है व साथ ही उपभोक्ता पर भी उसका असर आदि देखा जां सकता है | 

(उ) नंबीन उद्योगों के लिये संरक्षण उसी दशा में उचित है, जब कि उसे 
काफी पूझ्ी व विशेषशों की आवश्यकता हो। 

(आ) देश के लाभ को ध्यान में रखते हुए कृषि को संरक्षण दिया जाय 
परन्तु उसमें वस्तुओं की संख्या कम से कम हो और संरक्षण थोड़े समय तक दिया 
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जाना चाहिए। वह समय ज्यादा से ज्यादा ४५ साल का हो सकता है। इसके साथ 
ही सुधार कार्या चलता रहना चाहिए और तत्संबंधी वार्षिक रिपोर्ट सरकार के पास 
पहुंचना चाहिए कि संरक्षित उद्योग ने किंतनी उन्नति की | 

. (ए) बड़े आधार पर एक्साइज ड्यूटी का संरक्षित उद्योग पर लगना ठीक 
नहीं और इससे जब तक बचा जा सकता है जब तक कि इस प्रकार की स्थिति न 
ब्रा जाय | 

इसके अलावा भी उद्योगों की सहायता देने के अन्य कई तरीके हैं। संरक्षण 

के अलावा भी आथिक आयोग द्वारा यह सुकाया गया है कि एक विकास कोष 
स्थापित किया जाय जो आय संरक्षण द्वारा एकन्ित किया जाय | इसके अलावा अन्य 
प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है। उन संबंधों में जहां अतिरिक्त सहायता 
दी जाय ये निम्न शर्ते हैं --- 


(१) जब कि घरेलू उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं को पूरा न-करे। 

(२) जहां कि वस्तुओं के कच्चे माल को आवश्यक समझा गया। 

(३) जहां कि कुछ उत्पादक वस्तुओं के लिए स रक्षण दिया जाय । परन्तु 
उसके भाव व किस्म के बारे में अधिक निर्वाचन रूप में तय करना चाहिये। 

इसके अलावा आयोग ने अनेक प्रकार की सख्यात्मफ रोक लगा रखी हैं। 
सिफ अत्यधिक आयात के लिये कुछ पाबन्दियां लगा दी गई हैं। इसके साथ ही यह 
तय करना मुश्किल है कि जो स्तर विकसित होता है वह स रक्षण के कोटे के अनुकूल 
हैं। कुछ मामलों में कोटा निर्णय किया जा सकता है क्योंकि उसके कारण उप- 
भोक्ताश्ं पर अधिक भार न पड़े । सरक्षण के बारे में यह सुझाया गया कि वह 
स॒रक्षण अ्रधिकारियों द्वारा कुछ नियमों के आधार पर निर्मित हो। साधारणतया 
यह नियम हैं कि उद्योग को उचित लम्बे समय के लिए. स रक्षुण प्रदान किया जाय. 
कि जिससे पूजी भो आबे और छुधार का कोई व्यवस्थित काय क्रम शुरु किया जाय | 
आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार गोदाम बिक्रो नांति का निर्धारित करे 
कि जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को लाभ के साथ विदेशों बस्तुओंके ऊपर स रक्षित 
उद्योगों को भी लाभ पहुंचे । द 

उपभोक्काओं के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए. अवश्य ही आयोग कुछ 
आधारभूत शर्तें स रक्षित उद्योगों पर रखता है। ये शर्ते! मृल्य' नीति, उत्पादन नोति 
किस्म, वैज्ञानिक सुधार, गवेधणा व अन्वेषण का, ट्रेनिंग, अस्ामाजिक हटाने 
सम्बन्धी हैं। वह यह विश्वास करता है कि ये स रक्षण को शासित करने के प्रत्यक्ष 
सिद्धान्त है जिससे स रह्गण की ध्यान में रखना चाहिए. जब्र कि वे किसी उद्थोग की 
गवेषणा बकरे | 
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ग्रंत में उनका यह सुझाव है कि समय समय पर सरकार को इस बात का 
सुझाव दे कि सरकार किन श॒र्ता को ध्याव में रखकर सरतक्षण का कार्य संपादन 
करे कि जिसके कारण स रक्षित उद्योग भी अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित 
कर सके | द 
भारत-पाकिस्तान व्यापार समभोते ([700-एक्रीधरंडत फ36 38702 
76778) द 


स्वतन्त्र होने के साथ-साथ भारत को अपना एक बड़ा भाग पाकिस्तान 
के रूप में प्रथक करना पड़ा। पाकिस्तान का एक टुकड़ा पश्चिमी पंजाब, सीमांत 
प्रदेश, बलोचिस्तान और सिनन्‍्ध का प्रांत हुआ और दूसरा ढुकड़ा पूर्वी बंगाल । 
देश का शेष भाग भारत” कहलाया। इस विभाजन के फलस्वरूप देश के कुछ 
भागों में भीषण सांम्पदायिक कठ्ठता फेली। रफक्तवात “के साथ लाखों हिन्दुओं को 
पाकिस्तान से धघरबार छोड़ कर भारत आना पड़ा तथा मुसलमानों को यहां से 
पाकिस्तान जाना पड़ा । इस अशान्त वातावरण के कारण कई महीनों 
तक देशी व्यापार की दालत बहुत डांवाडोल रही तथा विदेशी व्यापार भी बहुत कुछ 
प्रभावित हो गया । 


१५ अगस्त, १६४७ से २६ फरवरी १६४८ तक भारत और पाकित्तान में 
एक देश से दूसरे में यातायात-माल पर किसी प्रकार की चुगी नहीं थी। १ मात 
१६४६ को यह बात समाप्त हुई और पाकिस्तान आयात-निर्यात कर की दृष्टि से 
विदेश धोषित कर दिया गया | अब पाकिस्तान के लिये आयात-निर्यात नियंत्रण 
कानून लागू कर दिया गया। इसी तारीख से पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल में 
३६ चुगीधर खोले गये, जिन पर एक देश से दूसरे में आने जाने वालो व्यापारिक 
वस्तुओं पर आवश्यक महसूल लिया जाने लगा। दोनों देशों के बीच अच्छे 
व्यापारिक संबंध स्थापित करने के द्ेतु एक दूसरे के यहां व्यापार कमिश्नरों की 
नियुक्ति का भी निश्चय हुआ | कुछ व्यापारियों तथा विशेषज्ञों ने इस उद्देश्य की 
पूति के लिये यह भी राय दी कि इन दोनों देशों के बीच अ्रवधि ब्यापार चले 
आर उनके पारस्परिक आयात नियांत पर किसी प्रकार कां कर न लिया जाय। इन 
लोगों का कथन हैं कि व्यापारिक करों से सरकारों को थोड़ा लाभ अवश्य हो जाता 
है प्र उसके कारण इन दोनों देशों की जनता को व्यापारिक यातायात में बहुत कष्ट 
उठाना पड़ता है। अभी दोनों सरकारें इस सुझाव फो कायान्वित करने का कोई 
विचार नहीं कर रही हैं। 


पाकिस्तान की प्रमुख वस्तुओं को उत्पादन-शक्ति तथा उसकी आवश्यकताएं, 
लगभग इस प्रकार है ;-- 
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वस्तु वार्षिक उत्मादन-शक्ति वाषिक आवश्यकता 
मित्त का सूत ६,००० गाँठे (प्रत्येक ४०० पोंड की) १०,४०,००० गांठे 
द (प्रत्येक ४०० पौंड' की) 

मिल का कपड़ा ४१,१२० गांठे (प्रत्येक १,५०० गज की) ७०,४०,००० गंठि 
(प्रत्येक १४५०० गज की) 


कोयला ... एृ,पूप८,०० टन ३४,००,००० टन 
इस्पात, लोहा और द 

लोहे की चहरे २५,००० टन ३,१६,००० टन 
सीमेंट ५,८४,००० टन "२३,११,००० टन 
शक्कर २५,००० टन |। २,४५,००० टन 
क्रोसिन तेल. ४,००० गलन २८,००,००० गेंलन 
वैगोल १५४,००,००० गेलन १६,००,००० गेलन | 


ऊपर के आंकड़ों से पता चलेगा कि सूत, कपड़ा, कोयला, लोहा, शक्कर 
तथा किरोसिन तेल की श्रावश्यकताओं को देखते हुए. पाकिस्तान की उत्पादन शक्ति 
बहुत कम है। पेट्रोल का उत्पादन जरुरत से कुछ ही कम है। पाकिस्तान सीमेंट को 
उत्पत्ति में धनी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर शेष सीमेंट का निर्यात 
असानी के साथ कर सकता है | 


पाकिस्तान के प्रथक हो जाने से भारत का आंतरिक तथा विदेशी व्यापार 
बहुत 4भावित होगया है। पाकिस्तान को भी अनेक आरथिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा है। प्रारम्भ में ये कठिनाइयां काफी जटिल थीं, जो अब धीरे २ छुलकाई 
जा रही हैं । २ अप्रेल १६४८ को पाकिस्तान ने अपनी आशिक नीति की घोषणा 
की | इस थोषणा में विदेशी पूंजी का स्वागत किया गया है वशर्तें कि वह पूंजी केवल 
श्राथिक एवं आ्रौद्योगिक उदंश्यों से देश में खपाई जाय और उसमें कोई विशेष 
बेयक्किक रियायतों की शर्ते न हों। इस पूंजी के लगाने वाले विदेशियों को पाकिस्तान 
के निवासियों का विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक शिक्षा देनी होगी। पाकिस्तान 
की सरकार ने यद्द भी थोषित किया है कि पाकिस्तानियों को प्रमुख उद्योंगों तथा अन्य 
कुछ धन्धों में +१ प्रतिशत पू जी लगाने और छोटे उद्योगों में कम से कम ३० प्रतिशत 
पू'जी लगाने का अधिकार होगा | सरकार की श्रौद्योगिक नीति यह बताईं गई कि जूट, 
रई, चमड़ा आदि कन्चो माल से आवश्यक वस्तुए' तैयार करने के लिये पाकिस्तान 
के विभिन्न स्थानों में कारखानों की स्थापना की जायगी | शज्लास्त्र, गोला-बारुद , रेल 
के डिब्बे, देलीफोन, तार और बेतार यन्त्रों का निर्माण सरकार स्वयं अपने हाथ में 
लेगी | 


१०२ भारत सें व्यापार और यातायात 


२६ मई १६४६ को भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक अस्थायी 
व्यापारिक समझोता हुआ । इसमें यह तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को जीवनो- 
प्रयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग दे ये | पाकिस्तान को मारत से सूत, कपड़ा, 
शक्कर, मशीनें, स्पात, लोहा, कोयला, टायर, ट्यूब, जूते, कागज, लकड़ी, जृद्ध की 
बनी वस्तुए,, मसाले, दवाएं, सरतों और मू गफलो का तेल, नारियल का तेल, आलू 
के बीज, थ गार-सामग्री, तम्बाकू, चाय, रंग, रोगन और वानिश की दरकार होगी 
ओर भारत पाकिस्तान से कच्ची जूट, कयास, चावल, गेहूँ, खड़िया मिझे, राल, चमड़ा 
लाहौरी नमक, सोडा, पेठाश और पशु चाहेगा । यह तथ हुआ कि भारत पाकिस्तान 
को प्रतिमाव १,८३,००० टन कोयला, जिसमें ५,००० टन कड़ा कोक रहेगा, देगा। 
इसके अतिरिक्त वह पाकिस्तान का कपड़े और सूत की ४,००,००० गांठ, ७,००,००० 
पौंड तम्बाकू, ३,००,००० चाय की पेटियां और १६,०३ लाख' रुपये का रेल का. 
पामान देगा । पाकिस्तान की ओर से भारत को ४०,००,००० गांठ, कश्चा जूट, 
६५०००० गाँठ कच्ची रुई, १,०५,००० टन श्रनाज तथा २०,००,००० मन लाहौरी 
नमक देना तय हुआ । 

सितम्बर, १६४६ में आंग्ल-सुद्रा (स्टलिंग) के अवमूल्यन के फलस्वरुप 
भारत ने भी उसके अनुसार अपने रुपये का मूल्य धभटा दिया परन्तु पाकिस्तात ने 
विनिमय साधन अ्रपनों सुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया | इ ससे व्यापारिक लेन-देन 
में बड़ी कठिनाई श्या पड़ी और भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापारिक लेन-देन 
भ्षम्ाप्त प्राय होगया ! 

२१ अग्रेल, १६५४० को इन दोनों देशों के बीच एक अल्यकालीन दूसरा 
ममभौता हुआ | इसमें निम्नलिखित मुख्य बातें तय हुई : 

(१) दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात व्यवस्थित रूप में होगा | 

(२) व्यापार भारतोय सिक्के में होगा | पाकिस्तान का स्टेट बेक इसके लिये 
अलग हिसाब खोलेगा | 

(३) पा्किश्तान ४० लाख मन जूठ तथा डेढ़ लाख मन गेहूं भारत को 
देगा । क्‍ 

(४) भारत से बीस दजांर टन तेयार जूद का माल पाकिस्तान भेजा जायगा | 
इसके अतिरिक्त भारत से सृती-ऊनो कपड़े, सरसों का तेल, तम्बाकू, लोहे का बना 
सामान और इमारतों लकड़ी पाकिस्तान जायगी। 

(४) फल, तरकारियां, मेवे, मछली, अ्रण्डे, दूध, पान, सोडा, इड्डियां, खालें 
सुपारी, चमड़ा, साइन आ।दि वस्तुओं पर आयात निर्यात के लाइसेंस का कोई 
प्रतिबन्ध न रहेगा आर वे एक दूसरे देश को आवश्यकतानुसार भेजो जायगी | 


भारत के व्यापारिक समंझोते १०३ 


(६) माल का ठीक प्रकार से यातायात हो, इसके लिए दोनों देश उचित 

ध्यवस्था करेंगे | द । 
इस समभोते के आधार पर ६ सितम्बर १६५० तक पाकिस्तान ने ७,०२,१०८ 

रुपये का जूट भारत को दिया और भारत ने उसे ६,४८,२२७ रुपये का जूट का 
तैयार माल दिया | उपयुक्त पांचवीं शर्त के अन्तर्गत ६ करोड़ ७४ लाख रुपये के 
मूल्य की वस्तुऐ' पाकिस्तान से भारत आई और यहां से ५ करोड़ २५ लाख 
रुपये की पाकिस्तान गई' | 

२५ फरवरी, १६५१ को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक नये व्यापारिक 
समभोते पर हस्ताक्षर किये हैं। यद समझौता कई दृश्टियों से महत्व का है। अभी 
तक विनिंपय सम्बन्धी अड़चनों के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार में जो दिक्कत 
आर गई थी वह अब दूर हो गई है। भारत और पाकिस्तान के रुपये का आनुपातिक 
मूल्य तय कर दिया गया है | इसके अनुसार खरीद के लिये भारत के १०० रुपये 
की दर पाकिस्तानी ६६॥)| और फरोख्त के लिये ६९।०)॥ निश्चित हुईं है । 


इस समभौते के आधार पर पाकिस्तान भारत का ३० जून १६४१ तक 
१० लाख गाँठ कच्चा जूठ देगा तथा अ्रगले वर्ष (१ जुलाई १६५१ से ३० जूत 
१६९५२ तक) २५ लाख गाठे' | इसके अतिरिक्त वह भारत को इस वर्ष ढाई लाख 
टन अन्न (अधिकांश में चावल) तथा अगले वर्ष डेढ़ लाख टन चावल और पोौने 
तोन लाख' वन गेहूं देगा | कच्ची रूई के सम्धन्ध में यह तय हुआ है कि इस वर्ष 
भारतीय मिलें श्रपनी आवश्यकतानुसार रूई खरीदेगीं, जो संभवत: एक लाख गांठ 
से अ्रधिक नहीं बेठेगी, परन्तु अगले वर्ष पाकिस्तान ४ लाख' गांठे” भारत के लिए 
सुरक्षित रखेगा । इन वस्तुश्रों के अलावा पाकिस्तान इड्डियां, खालें,; खली आदि 
वस्तुएं भारत को देगा। इनके बदले में भारत उसे ६ लाख टन कोयला इस वर्ष 
तथा १५ लाख टन कोयला अगले वर्ष देगा। इसके अतिरिक्त लोहा, लकड़ी, कपड़ा 
(मिल और क्षे का), सूत आदि बस्तुएँ भी भारत से पाकिस्तान को भेजी जायगी | 

साधारण वस्तुओं के आयात निर्यात के सम्बन्ध में तय हुआ है कि उनके 
लिये किसी विशेष अनुमति पत्र (लाइसेंस) की आवश्यकता न होगी। ये वस्तुएँ 
मछली, फल मेवे, तरकारी, किताबें, स्टेशनरी, साबुन, रंग, सोडा, जलाने की लकड़ी, 
दियासलाई आदि होंगी। ये चीजें मुख्यतः: सीमावर्ती व्यापार के अन्तर्गत आती है । 
विशेष वस्तुओं के आयात नियात के सम्बन्ध विस्तृत नियम बनाये गये हैं ओर यह 
तय हुआ है कि दोनों देश इन नियमों का पालन करेंगे। वह समझौता अब कारये 
रूप में परिणत हो रद्या है और अधिक आवश्यक वस्तुएँ, एक देश से दूसरे में 
पहुंचाई जा रही है। 


१० भारत में व्यापार और यातायात 


उक्त समझीता २६ फरवरी १६५४१ से ३० जून १६४२ तक के लिये हुआ 
है, आशा है कि भविष्य में भी दोनों देशों के बोच इस प्रदार का आधिक सममोता 
ब्रना रहेगा और दोनों एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में स्थायी रूप से 
क्रियात्मक सहायता पहुंचाते रहेंगे। भारत और पाकिस्तान एकनूसरे के इतना 
निकट है और आपस मे आशथिक एव सॉस्क्रेतिक सम्बन्धों से इतने अधिक समय से 
जुड़े हुए हैं कि बिना पारस्परिक सहयोग की भावना के काम चलाना कठिन है। 
आंतरिक, तटीय एवं वाह्य-इन सभी व्यापारिक इष्यियों से एक्र देश को दूसरे प२ 
बहुत कुछ निर्भर रहना पढ़ेगा। आशा है कि आपसो सद्भावना को बृद्धि के फल 
स्वरूप इन दोनों देशों के सम्बन्ध भांवष्य में बनिष्ट बने रहेंगे. और दोनों एक-दूसरे के 
सहयोग से अपनी आधिक स्थिति का हृढ़ बनाने में सफल होंगे। 


हवाना चाटर ओर भारत (मनि4एशथ॥ (थ्ांटा' & ॥ 709) 


द्वितीय महायुद्ध जब चल रहा था उसी समय, यह अनुभव किया जा रहा था 
कि विश्व-शांति के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों का राजनेतिक आधार 
पर द्वी नहीं बल्कि आशिक आधार पर भी आपस में सहयोग हो। इसो विचार धारा 
का यह नतोजा था क्रि जिस प्रकार राजनेतिक ज्षेत्र में संयुक्त राष्ट्रसंग (यू० एन० 
आ६) की स्थापना की गई उसी प्रकार आशिक क्षेत्र मे भी कई अन्तराष्ट्रीय संगठन 
काथम करने का प्रबत्न किया गया। बिश्व ब्रेंक (४४००७ 847४) और 
अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोप (]7८7छक्वाव008) 076(७7'9 पते) तथा खाद्य और 
ऋषि संबंधी अन्तराष्ट्रीय संघ (7000 3270 .5?-८फ्रोप्राय ()/०४॥]४७:70॥) ) 
को इसी झआ्राधार पर स्थापना की गई । इसी प्रकार एक अ्न्तराष्ट्रीय व्यापार संघ 
([#7एचाद्रा009) (7309९ (072 27॥880008) स्थापित करने का विचार भी 
चला । सबसे पहले हवाना (क्यूबा, मं(२१ नवम्थर १६४७ और २४ माच शह४प फें 
ब्रीच में संसार के ५७ राष्ट्री का एक सन्मेलन हआ । इस सम्मेलन में' प्रिप्ेर टरी कमेटी 
ने जो अन्तराष्ट्रीय संगठन का एक मसविदा तेयार किया था उत पर विचार हुआ | 
इस प्रिपे रेटरी कमेटी! की स्थापना १६४६ में उस समय हुई थी जब इस विषय में 
अमरीका ने कुछ प्रस्ताव प्रकाशित किये थे और उनके बारे में श्रन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रोंस 
में बिचार करने के पहले एक छोटी कमेटो द्वारा. विचार करना उचित समझा गया 
था । इस कमेटी में १८ राष्ट्र थे. और भारत मी उनमें से एक था रूस ने इसमें 
शामिल होते से इन्कार कर दिया था। हवाना सम्मेलन में ४७ राष्ट्रों ने.जो 
मसविदा विचार विनिमय के बाद तय किया था उस. पर हस्ताक्षर कर दिये गए 
हस्ताक्षर करने वालों में भारत भ्रो था |. विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों की स्त्रीकृति मिल्लने 
पर ही यह ऋआटर अमल में आने वाला था | फरवरी १६५१ में अमेरिका ने हवाना 
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चाटर को स्वीकार नहीं करने का अपना विचार प्रकट किया है और इस पर से 
शब्राट्श सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के कायम होने 
की आशा नहीं है | 


न 7 

हवाना में जो चार्टर स्वीकार किया गया था उसका उहोंश्य का ध्यान रक्खा 

जायगा कि संयुक्त राष्ट्र संग की राजनीति में इसका हस्तक्षेप न हो। चार्र की उक्त 

धाराओं की ऋई कारणों से आलोचना भी हुईं । आलोचना का एक बड़ा आधार यह 

रहा है कि पिछड़े हुए देशों के आथिक बिकास का चार्टर में प्रयातत ध्यान नहीं रखा 

गया है। विदेशी व्यापार की मात्रा बढ़ें, इसी पर अधिक महत्व दिया गया है | इस 
समय तो इस संगठन का भविष्य अन्धकार में मालूम पड़ता है। 


अब हम 'जरनल एप्रीमेंट ओन टेरिफत और ट्रंड' के विषय में कुछ लिखेंगे । 

यह हम ऊपर लिख चुके है कि अनन्‍्तरोंष्ट्रीय व्यापार संगठन के चार्टर में एक धारा 
यह भी थी कि इस संगठन के सदस्य आए्सी समझौते के आधार पर आयात-निर्यात- 
कर और विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबन्धों में कमी करे । इसी उद्योश्य को सामने 
रखकर विभिन्न दशों में जेनेत्रा में अ्प्रेल १०,१६४७ से अक्टूबर ३०,१६४७ तक 
समझौते की चर्चा चलो ओर जो निर्णय हुए उनका समावेश उक्क एग्रीमेंट में कर 
लिया गया। अस्थायी आधार पर यह एग्रीमेंट १ जनवरी १६४८ की अमल में 
आया। भारत भी इसमें शामिल था। इस एस्नीमेंट में प्रिपेरेटरी कमेटी के १८ 
सदस्यों के अलावा पाकिस्तान, सीरिया, बर्मो, लंका और दक्षिणो रोडेशिया भी शामिल 
थे। 2२३ द्विपक्षीय समझौते इन देशों के बीच में हुए। इसके पश्चात अ्रश्नेल 
६४६ से अगस्त २७,१६४६ को रानेकी (फ्रांस) में फिर कानफ्रोंस हुई जिसमें 
डेनमाक, फिनलेंड, यूनान, हैटी, इटलो, स्वीडन, डोमिनिकन, रिपब्लिक, लाइ बेश्या, 
निकारागुआ और डखगणुये ये दस नये देश और शामिल्र हुए। ३० नवम्बर १६४६ 
तक इन नये सदस्यों की उक्त एज्रमेंट में शामिल करने के लिये एक प्रोटोकोल' पर 
दस्ताकज्षर किये गये और २० मई १६५० से यह लागू किया गया। भारत ने इन 
दोनों ही सम्मेलनों में भाग लिया और विभिन्न देशों के साथ समभौतें किये। इन 
समभोौतों के अनुसार भारत ने रियायतें दी और उसे रियायतें मिली भी | इसके बाद 
योर के (४ ज्ञत्तड) में तीसरी बार कान्फ्रंस हुई जो २१ अप्रेल १६४१ को सात महीने 
के बाद समाप्त हुईं। इस कान्क्रस में विभिन्न देशों में ४०० के लगभग समभौते 
करने का प्रयत्न हो रद्दा था, पर भाग होने वाले ३८ देशों में केवल १४७ समझौते 
ही हो सके। भारत भी इसमें शामिल था। इस कान्फ्रेस की सफलता मर्यादित ह्दै 
रही। छः नये देश इस एप्रीमेंट में इस सम्मेलन में शरीक किये गये | पुराने समभभौत 
की (जेनेवा तथा रानेकी) मियाद दिसम्बर १८४३ तक करदी गई। पुराने समभभौते 
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में कुछ देशों ने संशोधन और परिवर्तन कराया और इनके अनुसार दी गई कुछ 
रियायतें वापस ली गई । कुंछ नई रियायतों के बारे में भी समभौते हुए.। जी. ए. 
टी, थी के सिद्धान्त के अनुसार ३ साल के बाद इस प्रकार का संशोधन परिवद्ध न दो 
सकता है | इसीलिये १६४८ के बाद अब यह कान्फरस हुई थी। 'रानेकी' की कांफ्रेंस 
इस प्रकार की नहीं थी। जिन रेप देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया वे दुनिया 
के सम्पूर्ण बिंदेशी व्यापार के ८०% भाग के लिये जिम्मेदार है । 
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लगभग दो शताब्दियों तक पूर्ण रूप से विदेशी परतंत्रता में रहने के कारण 
भारत के व्यापार का जो हास हुआ है उसकी पूर्ति में कुछ समय अवश्य लगेगा। 
ऊसा हम पीछे कह चुके हैं, संसार के व्यापारिक ज्षेत्र में इस समय भारत को नाम- 
मात्र का भाग प्राप्त हे। अपना उचित भाग पाने के लिये इस देश को निस्सन्देह 
कठिन-प्रयत्न करना होगा । आथिक उन्नति के मांग में जो अनेक बाधाएं खड़ी हैं 
उन्हें एक एक कर पार करना होगा। भारत ने पुनरुत्थान की सीढ़ी पर अभी चढ़ना 
आरम्म ही किया है, जब कि संसार के कितने ही देश उससे आगे बढ़ चुके हैं। इस 
समय देश में शासन और जनता के बीच पारस्परिक सहयोग की बड़ी भारी आवश्य- 
कता है। देश के पुननिर्माण के लिये अन्य योजनाओं के साथ व्यापार-सम्बन्धी अनेक 
योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है । भारतीय व्यापार के पुनरुत्थान के सम्बन्ध 
में हम यहां कतिपय मुख्य सुझावों की श्रोर संकेत कर देना आवश्यक समभते हैं । 
उद्योगों की व्यवस्था तथा उत्पादन में वृद्धि, उद्योग व्यापार की जड़ है। बिना ओऔद्यो- 
गिक मजबूती के किसी भी देश का व्यापार पल्नोवत नहीं हो सकता । भारत के प्राचीन 
व्यापार के उन्नत होने का प्रधान कारण उसके विभिन्न उद्योगों का विकसित होना था। 
हम देख चुके है कि मुगल काल तक भारत में अनेक उद्योग-धन्घे जारी रहे | फल- 
स्वरूप यहाँ का देशी एवं विदेशों ब्यापार भी उन्नत रहा। बृटिश काल में दमारे 
कितने ही बढ़े-छोटे उद्योग-धन्वे समाप्त प्राय: हो गये। हमें अरब उनकी ओर फिर से 
ध्यान देना है। महात्मा गांधो ग्रामीण या घरेलू उद्योगों की उन्नति के विशेष पत्त में 
थे | उनको खादी योजना एक महत्वपूर्णो आ्रथिक योजना हैं, जिसे उचित रूप में 
कायोन्वित करना भारत के लिये श्रयस्कर होगा । अन्य छोटे एह-उद्योगों-जेसे कताई- 
बुनाई, टोकरी-चठाई आदि बनाना, कसीदा, लकड़ी और चमड़े की दस्तकारी, कागज, 
लाख, साबुन, छाता, मुर्गी-पालन, मिट्टी और धातु के बर्तन आदि का भी ठीक तरह 
से विकास होना चाहिये। इनमें से अधिकांश धन्धे सहकारिता के आधार पर चालू 
किये जा सकते हैं। हमारी विभिन्न प्रान्तीय सरकारें इनकी उन्नति में बहुत कुछ योग' 
दे रही हैं । ः द द द द 
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घरेलू उद्योग धन्‍न्धों के साथ बढ़े उद्योगों का विकास भी आवश्यक है। आअ 
के वज्ञनिक एवं प्रतियोगिता पूर्ण युग में मशीनजन्य बड़े उद्योगों को आर से उद्दासीन 
होना देश के हित में ठीक न होगा । इस समय भारत में अधिक उत्मादन की अं 
ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जिससे भारत घरेलू जरूरतें पूरी कर बचा हुआ तेयार 
आर कच्चा माल विदेशों को सेज सके। विभिन्न पदार्था के उत्यादन को अब अधिक 
व्यवस्थित रूप देना चाहिये। हमारा कृषि का उत्मादन पिछले कुछ वर्षों से संतोषजनक 
नहीं रहा है | हर साल हमारी एंक बड़ी रकम अ्रन्न के लिये विदेशों को भेजी जाती है। 
अब वेशानिक साधनों के द्वारा श्रन्न की उपज बढ़ाने की सबसे अधिक आवश्यकता है, 
जिससे हमें कुछ समय बाद बाहर से अनाज बिलकुल न मंगाना पड़े | अन्न, वस्त्र, 
लोहा, कोयज्ञा, शक्कर, जूट आदि का अधिक से अधिक उत्पादन अब बहुत जरूरौ 
हे | 
|! ओऔद्योगिक उन्नति के लिये बेंकों का भी संगठन बहुत आवश्यक है। इस समय 
भारत सें सब प्रकार के बैंकों को संख्या मिलाकर ४५० से भी कम है। १६४८ के 
वर्ष में आथिक कारणों से ५७ बेंक बन्द हो गये। बाद के वर्षों में भी अनेक ब्रेंकों 
को बन्द कर देना पड़ा। मिश्रित पू'जी वाले भारतीय बेंकों को अब यशेष्ठ प्रोत्साहन 
देना आवश्यक है। इस समय भी भारत में विदेशी बंकों की स्थिति देशी बंकों की 
अपेक्षा कहीं अ्रच्छी है। आशा है सरकार इनके उत्थान के संबंध में आवश्यक ध्यान 
देगी। बेंों के अतिरिक्त मुद्रा, विनिमय, बीमा आदि की समस्याएं भी व्यापारिक 
पुनरुत्थान के लिये बहुत आवश्यक हैं और उन्हें शीघ्र अधिक व्यवस्थित रूप देना 
चाहिये। 
आन्तरिक व्यापार--यद्यपि स्वतन्त्र भारत का आन्तरिक व्यापार सुधरने 
लगा है तो भी अपेक्षित उन्नति के लिए. कई बातें जरूरी हैं। यातायात के साधनों को 
अधिक उपयोगी बनाना अब बहुत आवश्यक है | अब भी भारत के अ्रनेक भागों 
में रेलवे लाईनें नहीं हैं और न मोटर जाने के योग्य सड़के ही हैं| इन स्थानों में 
यातायात में बड़ी अ्र्॒नुविधा दोती है। पद्ाड़ी, जंगली, तथा रेतीले भागों को छोड़कर 
बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां सुविधा से सड़कों और रेलों का निमौण किया जा सकता 
है। आन्तरिक यातायात में नदियों तथा नहरों से भी बहुत काम लिया जा सकता है। 
मुगल काल तक व्यापारिक प्रयोजन के लिये नदियों से बहुत काम लिया जाता था। 
मल्लाहों के एक बड़े वर्ग की जीविका नदियों में नाव-संचालन द्वारा चलती थी। ये 
लोग व्यापारियों के माल को एक स्थान से दूसरे में पहुंचाया करते थे। श्रिटिश 
शासन में इस ओर बड़ी उपेज्ञा दिखाई गई | आशा है कि बड़ी नदियों तथा उनसे 
निकलने वाली नहरों से अ्रत्र यद्द काम उपयुक्त रूप मैं शीघ्र लिया जा सकेगा | सुविधा- 
नुसार ऐसी नई नहदररें निकाली जा सकती हैं जिनमें नावें चल सकें | इस प्रकार रेलों 
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तथा सड़कों के भार को कम करने में आंतरिक जल्ल-मार्ग बह्दत उपयोगी सिद्ध हो 
सकते हैं और उनके किनारे पर स्थित नगरों और गांवों की उन्नति हो सकती है । 

उपयु क्व साधनों के श्रतिरिक्त तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो तथा वायुयान 
भी इस युग में यातायात के आवश्यक साधन हो गये हैं। व्यापारिक उन्नति के लिये 
. इनका अधिक से अधिक क्रिस प्रफार उपयोग किया जा सकता है, यह विचारणीय है | 

विदेशी व्यापार-विदेशी व्यापार की समस्या»सबसे अधिक महत्व की है | 
भारत सरकार को इस समय आयात निर्यात कर. के रूप में १४० करोड़ रुपये से 
ऊपर की आय होती है| आयात-निर्यात को अ्रधिक व्यवस्थित करने के लिये सरकार 
की विभिन्न योजनाओं की संक्षित चर्चा पीछे की जा चुकी है। अब इस सम्बन्ध में 
एक दृढ़ नीति के निर््नरण एवं उसे समुचित रूप से संचालन की बड़ी आवश्यकता 
है। अच्छा हो यदि भारंत का संख्या एवं परिगणशना (स्टेटिस्टिकल) विभाग पहले से 
आगामी वर्ष की आयात निर्यात विषयक सूचियां तेयाएर कर लिया करे तथा उनके 
आधार पर सरकार आवश्यक कार्यवाही किया करे। इसके लिये उद्योग तथा व्यापार 
विभागों में अधिक से अधिक सामंजस्य कौ आवश्यकता है। सौभाग्य से अब ये 
दोनों महत्वपूर्ण विभाग एक ही मंत्री के श्रधीन कर दिये गये हैं| साथ ही जहाजरानी 
(शिपिंग) को यातायात्त विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया है । 

आयात निर्यात के सः.. में भारतीय व्यापार और उद्योग संघ ने २६ मार्च 
१६४८ को एक उपयोगी प्रस्ताव थास किया था, जिसमें कहा गया था कि “भारत की 
वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये आयात निर्यात की एक नई नीति बनाई जाय | 
देश की आ्रायात नीति ऐसी हो कि उसके लिये मारत के विदेशी विनिमय के साधन 
सुरक्षित रह सके | विज्ञास को वस्तुओं का आयात कम किया जाय और बाहर से 
अत्यन्त आवश्यक वस्तुऐ द्वी आने दी जाय॑ | नियोत को बहुत अधिक बढ़ाया जाय 
ओर इसके लिये व्यापारिक संधों को सब प्रकार की सुविधा प्रदान, की जाय। नियोत 
पर अधिक से अधिक कीमत प्राप्त करने का प्रथत्न किया जाय तथा दुर्लभ मुद्रा वाले 
देशों को अधिक माल भेजने को व्यवस्था हो |” हर्ष की बात है कि सरकार ने इस 
उपयोगी प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणित कर दिया है। 

हाल, में भारत सरकार के व्यापार विभाग की परक आगणन समिति 
(॥507079028 (70ए77706८) ने ५ मा्चे,, १६४१ को भारतीय संसद' में अपनी 
रिपोर्ट पेश की हे | इसके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं :-- 

(१) यूरोपीय देशों के साथ सीधा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय | 
अभी तक नियोत व्यापार का एक बड़ा, भाग ब्रिठेन के माध्यम से होता रहा है। 
इसका भारत के निजी निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे अब रोफना 
चादिये। 


११० भारत में स्यापार और यातायात 


. (२) जूट बाजार में जो सट्टा चलता है उसे बन्द किया जाय । जूट कन्ट्रोल 
अफसर किसी अनुभवी स्वतन्त्र व्यक्ति को बनाया जाय | 
(३) नये व्यवसायियों को प्रोत्साइन दिया जाय | उनके आ्रायात लाइसेंस 
का कोटा बढ़ा दिया जाय। सहकारी संस्थाओं को इस सम्बन्ध में ग्रधिक सहलियते 
प्रदान की जाय । 


(४) आयात लाइसेंस साल में केवल एक बार वितरित किये जायें। आवेदन 
पत्रों की प्राप्ति के लिये व में केवल एक अंतिम तिथि निश्चित कर ली जाया करे। 

(५) आयात व्यापार नियन्त्रण के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए 
एक कमेटी शीघ्र बनाई जाय | है 

(६) मशीनें, कच्चा माल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त आयात 
प्र कठोर नियन्त्रणु लगाया जाय | 

(७) निर्यात के कोटे दुलंभ मुद्रा वाले देशों के लिये उसी प्रकार से निर्धारित 
किये जांय जेसा कि सुलभ-मुद्रा वाले देशों फे ज्ञिये दोते हैं जिन वस्तुओं के नियोत , 
पर प्रतिबन्ध लगा है उसे किसी प्रकार ढीला न किया जाय | 


(८)) भारत के विदेशी व्यापार को यूरोप में ही केन्द्रित न करके एशिया के 
देशों से व्यापार बढाने का प्रयत्न किया जाय | 

(६) आयात-नियात दोनों का नियंत्रण एक हो अध्यक्ष के अ्रधीन किया 
जाय | 

(१०) इगण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के समकक्ष व्यापार सम्बन्धी एक नई 
सर्विस का प्रारम्भ किया जाय, जिसमें ट्रड कमिश्नर आदि के उच्च पदों के लिये उप- 
युक्त शिक्षण की व्यवस्था की जाय । 

उपयु क्त सुझावों के अतिरिक्त इस समिति ने खर्च म॑ कमी करने के लिये 
प्रबन्ध, नियुक्ति, कार्य-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में कई सिफारिशें की हैं, जिन्हें कार्य- 
रूप में परिणत करने पर २३,७६,००० रु० सालाना बचत की आशा प्रकट की गई है । 

आयात-नियोत के सम्रन्ध भें समिति के उक्त सुझाव सरकार द्वारा विचार- 
णीय हैं । आशा है कि इन सुझावों को यथाशीघ्र कायोन्वित करने के प्रश्न पर 
ध्यान .दिया जायगा । जुट के मसले पर तत्काल ध्यान देना जरूरी है | जब तक 
भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब तक यहां प्रतिवर्ष ८० से ६० लाख गांठ तक 
जूट का उत्पादन होता था | इसमें ५० से ६० लाख गाँठ तक पाकिस्तान के अन्तर्गत 
प्रदेश पेदा करते थे .और शेष का उत्पादन वंत॑मान भारत में होता था । देश के 
बंटवारे. के फलस्वरुप, अब, कठिनाई उपस्थित होगई है । भारत की मिलों के लिये * 
कम से कम ४४ लाख' गांठ जुट की आवश्यकता है | यद्यपि दाल में पाकिस्तान के 


भारतीय व्यापार का भविष्य १११ 


साथ हुए व्यापारिक समझौते से सपस्यां कुछ इृद तक इल होगई है तो. भी जूट के 
उत्पादन एवं ठीक वितरण की ओर सरकार को सतर्क रहना बहुत जरुरी है; 


समिति का उक्त आठवां सुझाव भी महत्व-का है। अब समय आगया है जब 
कि हमें एशिया के देशों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये भारतोय माल की खपत 
के लिये एशिया के देशों में नये बाजारों का खोजना बहुत आ्रावश्यक है । एशियायो 
देशों में भारतीय वस्तुओं की प्रदशनियां इस कार्य के लिये बड़ी उपयोगी सिद्ध 
हो सकती हैं। ऐसी एक प्रदर्शनी १६४८ के आरम्भ में सिंगापुर में हुई थी। मलाया 
पत्रों में इस प्रदशनी की बड़ी चर्चा हुई । उन्होंने लिखा कि एशियायी देशों के बीच 
आशिक सहयोग स्थापित करने का यह प्रथम प्रयास है | ऊटकमंड में जून, ४८ में 
एशिया के देशों का जो आथिक सम्मेलन हुआ था उसमें भी इस महाद्वीप के विभिन्न 
देशों के बीच अधिक आ्राथिक सम्पर्क एवं व्यापारिक यातायात बढ़ाने पर जोर दिया 
गया था । द 


अन्तर राष्ट्रीय 2 ड लाइनों में हाल में भारत को कुछ भाग प्रात्त अवश्य हुआ 
है, पर वह नाम मात्र को दी है। भारत को इतने से दी सन्‍्तोष नहीं कर लेना है 
ख्रपना उचित भाग प्राप्त करने के लिये उसे निरन्तर उद्योग जारी रखना है। विभिन्न 
देशों के साथ होने वाले व्यापारिक समभोतों की ओर भी हमें सचेष्ट रइना चाहिये । 
भारत तथा अन्य पिछुड़े हुए देशों की आर्थिक उन्नति के लिये कोलम्बो-योजना, 
माशंल-योजना, 'प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम” आदि कई योजनाएं बनी हैं पर इनके द्वारा 
निकट भविष्य में कोई संतोषजनक लाभ होता नहीं दिखाई दंता। भारत को मुख्यतः 
अपने द्वी पेरों खड़ा दोना है। उत्पादन में वृद्धि एवं सुहृद व्यापारिक नीति द्वारा उसे 
स्वयं अपना आध्िक पुनरुद्धार करना द्वोगा। 


व्यापारिक सद्भठनों की व्यवस्था 


इस क्षमय -भारत में अनेक व्यापारिक संगठन है जो अपने अपने त्षेत्र में 
बहु त-कुछ उपयोगी कार्य कर रहे हैं | इनमें से अधिकांश सल्जठनों की कार्य-प्रणाली 
में ठीक व्यवस्था की जरूरत है।। व्यापारिक सद्गठनों में वृद्धि होनी चादिये और यदि 
संभव दो तो एक केन्द्रीय अखिल भारतीय व्यापार-मण्डल का उन पर क्रियात्मक 
नियन्त्रण दोना चाहिये, जो विभिन्न सड्ठनों का ध्यान व्यापारिक हितों की ओर 
आऊृष्ट करता रदे और उनमें आने वाले दोषो की इज्ञित करता रहे | अब व्यक्तिगत 
लाम की ओर द्वी ध्यान न देकर राष्ट्र की उन्नति की ओर भी ध्यान देना आवश्यक 
है । किसी भी देश को समृद्ध या कंगाल बनाने में व्यापारियों का बड़ा दाथ रहता 
है। आशा है कि दमारे व्यापारी अपने नवोदित गणराज्य का ध्यान कर इसकी 
सवोर्गीण उन्नति में सहायक द्वोगे। | अब व्यापारिक क्षेत्र से भश्रष्टाचारी, दलाएी, 


११२ भारत में ध्यापार ओर यातायात 


सटई याजी आदि दर दो जानी चाहिये। झूठे, अश्लील एवं अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापनों 
द्वारा प्रचार करना अथवा खराब माल को अच्छा कहकर बेचना आदि बांतों को भी 
बन्द कर देना श्ावश्यक है। वस्तुतः इनके द्वारा अपने देश की ही हानि होती है | 
भारतीय व्यापारियों को अब अपना इृष्टिकोश विशाल बनाना चाहिये। उन्हें अपने 
देश की बाबत तो सम्यक जानकारी रखनी ही है, साथ हो समीपस्थ तथा दूर के 
देशों की परिस्थितियाँ से भी अवगत होना जरूरी है। अत्र' वर्तमान युग में श्रनेक 
वैज्ञानिक साधनों -के कारण विभिन्न देशों का यातायात सहज गम्य हो गंयां है। 
विदेशों की सामाजिक एवं आथिक दशा का अध्ययन करने से उन-उन देशों की. 
आवश्यकताओं का पता लग सकता है ओर तदनुकूल भारतीय व्यापारी अपने 
अआयात-निर्यात की. व्यवस्था कर सकते हैं व्यापारिक लाभ के बिनियोग का प्रश्न भी 
महत्वपूर्ण है | यदि अपने लाभाधिक्श का कुछ भाग भारतीय “व्यापारी देश के 
रचनात्मक कार्यों में या व्यापारिक उत्थान के साथनों में लगायें तो वह अधिक 
उपयोगी ,हो सकता दे | इस दृष्टि से बिरला, ताता .डाज्षमिया आदि के प्रयत्न 
उल्लेखन थे हैं और दसरों को भी यथासंभव उनका अनुकरण करना चाहिये। 
व्यापारिक समहालयों की स्थापना-यूरोप और अमेरिका. में व्यवस्थित 
व्यापारिक संग्रहालयों की रख्या बह्चत अधिक है पर हमारे देश 'में इनकी संख्या 
नहीं के बराबर है । अब इस और सरकार तथा व्यापारिक संगठनों का ध्यान देना 
चाहिये। श्रारभ में कुछ चुने हुए बड़े व्यवसायिक नगरों में ऐसे मंग्रहालप्र खोले 
ज्ञांग | इनमें देश था प्रान्तविशेष फी उपज तथा विभिन्न व्यवसायों से संबंधित 
बस्‍्तुओं का अच्छे ढंग से प्रदर्यन हा। देश के नौ-उद्योग के विकास तथा व्यापारिक 
अवस्था का भी दिग्दशन इन संग्रहालयों में होना चाहिये। साथ ही उनमें 
उन्नतिशील देशों की श्रोद्यो।गक एवं व्यापारिक दशा का भी प्रदर्शन आवश्यक है. ै 
विविध चित्रों, नकशों श्रौर चार्थां के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। यदि ये 
संग्रहालय ऊपर कहे हुए शिक्षण केन्द्रों में हों तो और अच्छा है । विभिन्न शिक्षण-कैन्द्रों 
के विद्याथियों को इन संग्रद्यालयों म॑ं लाकर उनके व्यावह्यरिक ज्ञान क्री वृद्धि की जा 
सकती है । इन संग्रहालयों में एक परस्तकालय-व्भिग भी द्वोना चाहिये। इसमें 
शिल्प एवं व्यापार सम्बन्धी प्राचीन एवं नंवीन प्रकाशन पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाए- 
संग्रहीत हों, जिनके द्वारा देश-विदेश की व्यापारिक समस्याओं,  तेथा विविध 
अन्वेषणी अ्ररदि की जानकारी प्राप्त हो सके | इस प्रकार के व्यवस्थित संग्रह्मलय देश 
की आर्थिक स्थिति को सुधारने में निस्संदेद् सहायक सिद्ध होंगे। 
भारतीय व्यापार का भविष्य उजवल है। इस देश ने संसार के विभिन्न देशों, 
के साथ सम्बन्ध स्थांपित करने तथा व्यापारिक ज्षेत्र में अपना उचित भाग ग्रोर्त करने 
का निरंचय कर लिया है [- हंमें विश्वांस हैं कि भारत अपंनी 'बहजनहिताय' नींति का 





भारतीय ब्यापार का भविष्य ११३ 


दृढ़ता के साथ पालन कर अन्‍्तरांष्ट्रीय व्यवस्था . में अपना गौरवपूर स्थान प्राप्त 
करेगा । हम भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री गाडगिल के शब्दों में आशा करते 
हैं कि “हमारे जहाज सारे विश्व में जाते-आते रहेंगे। वे सातों समुद्रों में भारत के 
भोडे को फहराते हुए. दिखाई देंगे तथा इमारा व्यापार संसार के प्रत्येक देश के साथ्र 
'होगा |” प द 

भारत के विदेशी व्यापार का भविष्य में क्या रुख रहेगा इसका बहुत कुछ 
निर्णय देश की औद्योगिक उन्नति पर निर्भर करेंगा। अस्त, हमारे विदेशी व्यापार 
की भावी दिशा के बारे में अल्वकालीन और दी्घकालीन दोनों आधारों पर विचार 
करना आवश्यक है। जेसा कि पिछुले अध्याय में बताया गया है पिछले वर्षो में 
हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी समस्या विपक्षीय व्यापारिक संतुलन की रही हे 
जिसके कारण विदेशी विनिमय, (विशेषतौर से दुलंभ मुद्रा की) इमें कठिनाई पड़ 
रही है | हमारी अल्पकालीन (39070 (८० 9०0० ए) विदेशी व्यापार सम्बन्धी 
नीति यह होनी चाहिये कि हमें विदेशी विनिमय की तत्कालिक आवश्यकता पूरी करने 
में कठिनाई न पड़े। यह तत्कालीन आवश्यकता मौजूदा उद्योग को चालू रखने, 
उनमें मशीनरी आदि का आवश्यक परिवर्तन करने और आवश्यक उपभोग की 
वस्तुओं को प्राप्त करने से सम्बन्ध रखती है ! इन बातों को कमी को पूरा करने के 
लिए हमें अपने व्यापारिक संतुलन को ठीक करना पड़ेगा | इसके मुख्य उपाय ये 
हैं--(१) देश में माल की कीमतों को कम करना। (२) मुद्रा का अवमूल्यन करना 
(३) उत्मादन के स्त्ररूप में पररेवर्तन करना और (४) द्विपक्षीय व्यापारिक समभौते 
करना । भारत भी इसी दशा में प्रशत्नशील रहा है। इससे हमारा व्यापारिक संतुलन 
रुधरा भी है | 

हमारी दीबकालीन विदेशी व्यापार की नीति (]078-९८०० ७०८७) 
ऐसो होनी चाहिये जिससे हमें अपने आशिक विकास में सहायता मिले | इस दृष्टि से 
आवश्यक माल हम विदेश से मंगा सके , जो माल हम बाहर भेज सके उसके उत्मा- 
दन में विशेषता आप्त करें और अनुकूल बाजारों में उस माल को बेचने की व्यवस्था 
करें--यह हमारे विदेशी व्यापार का लक्ष्य होगा इस दृष्टि से आथिक विकास की प्रथम 
अवस्था में पृ जीमाल हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा और इसलिये हमारा आयात बढेगा 
और कच्चे माल का निर्यात घढठेगा। देश में यातायात सम्बन्धी और आधारभूत 
उद्योगों और उपभोक्ता वस्तुओं के कारखानों की वृद्धि करनी होगी। दूसरी अवस्था में 
जब देश में आधारभूत उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा श्र शा्ट्रीय आय भी बढ़ेगी तो 
पूजी माल का आयात कम होगा और उपभोग की वस्तुओं के आयात की प्रवृति 
बढ़ंगोी, अगर उसे रोकने का प्रयत्न न किया गया। अन्तिम अवस्था में उपभोग की 
वस्तुओं का उत्तादन भी बरेगा | इससे इन चीजों का आयात क्रम हंगा पर पबोप्त 


११४ भारत में व्यापार श्रीर यातायात 


उत्पादन होने पर निर्यात बढ़ सकता है। इस काल में विशेष प्रकार की और कीमती 
उपभोग की वस्तुएं बाहर से मंगवाई जा सकती हैं । 

जद्ां तक इस व्यापार में विभिन्न देशों के स्थान का प्रश्न है उसके बारे में 
यह कहा जा सकता हे कि पूजीगत माल यूरोप और अ्रमेरिका से तथा कच्चा माल 
पड़ौसी एशिया के राष्ट्रों से मंगवाना पड़ेगा | हमारा निर्यात ब्यापार भी इन देशों 
ओर एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों में बंद जायगा । 


यातायात 
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रांतारात के साध्न 
४६७७ (0४ पर &2४५९०९०)२१' 
भारत में यातायात के साधन तथा उनसे लाभ 


यदि कृषि और उद्योग धन्चे किसी देश के आथिक जीवन का, शरीर और 
हड्डियां मानी जांय तो यातायात को उस आथिक ढांचे की स्नायु-प्रणाली मानना 
चाहिए। आजकल का समाज यातायात के साधनों पर बहुत निर्भर है। दभारा 
भ्रार्थिक जीवन ऐसा बन गया है कि यातायात के साधनों के अभाव में हमेशा 
अ्राथिक संकट पड़ने की सम्भावना रहती है। व्यापार, कृषि और झद्योगिक उन्नति 
इसी की सहायता से हो सकी हे। बड़े बड़े दूर के स्थान, अब थोड़े समय में ही पार 
किये जा सकते हैं। वस्तुश्रों का बाजार विस्तृत हो जाने से उत्तत्ति का पमाना बहुत 
बड़ा दो गया है। शासन-व्यवस्था, देश रक्षा और समाज लाभ की दंष्टि से भी 
यातायात का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उन्नीसवीं शतब्दी के मध्य तक लगभग 
प्रत्येक देश में यातायात के अच्छे साधन नहीं ये। इसी लिये मानव-समाज बहुत 
पिछड़ा हुआ था। मानवीय-सभ्यता इन्हीं साथनों की उन्नति पर निर्भर है। इन 
साधनों की उन्नति के परिशामस्वरूप सारा संसार एक बाजार के रूप में परिणत दो 
गया है। श्रव एक छोटे से छोठे स्थान की बनी वस्तुएं संसार के किसी भी भाग में 
ले जाकर बेची जा सकती हैं। यातायात के साधनों का प्रभाव (१) देश की औद्योगिक 
उन्नति तथा (२) कृषि पर बहुत पड़ा है | 


(?) देश की ओद्योगिक उन्नति. (70प४/ंथों 97टएथ८०ऊऋाटाए 
7८ (०प्पा7०४)--यातायात के साधनों का देश के उद्योग-धन्धों पर बहुत 
प्रभाव पड़ता है। कुछ मनुष्यों का यह मत है कि प्राचीन भारत में यातायात के 
साधनों की काफी उन्नति हो चुकी थी और राजा लोग इस ओर काफी ध्यान दिया 
टरते थे। इन साटनों की उन्नति में व्यय करना वे अपना धर्म और पुए्य का काम 
समझते थे | समय की प्रगति के साथ द्वी साथ इन एएनों में अधिक वृद्धि नहीं हुई । 
इसलिये इन साधनों के पिछड़े दोने पर देश को आ्िक संकट का सामना करना पड़ा। 


श्श्ष् भारत में ध्यापार और यातायात 


भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश है। जब यहां कृषि में ही उन्नति नहीं हो सकी, तब 
उद्योग-धन्धों में उन्नति होने की क्या सम्भावन! थी? ब्रिटिश शासन-सत्ता ने इस ओर 
काफी ध्यान दिया। सरकार ने सड़के ही नहीं बनवाई बल्कि रेलों का जाल बिछाने 
का श्रय भी उन्हीं को प्राप्त है। राष्ट्रीय सरकार ने भी इन साधनों में आवश्यकता- 
नुसार पृद्धि करने की योजनाएं बनाई है। क्‍ 

(ञ्र) उद्योग-पन्धे--यातायात के साधनों से देश' के उद्योग-धन्वें फो काफी 
सहायता मिली है। कच्चा माल उत्पन्न होने के स्थान से कल्ल-कारखानों के दरवाजों 
तक तथा इनमें बना हुआ पक्का माल देश के कोने कोने में और विदेशों के बाजारों 
को भेजने में इन्हीं ने सहायता दी है। सस्ते, जल्द, और ज्षगतावान यातायात के 
साधनों की सहायता से ही देश में इतने उद्योग-घन्घे खुल सके हैं। जिस स्थान पर 
यातायात के अच्छे साधन नहीं होते, वहां उद्योग धन्धों का केन्द्रीकरण हो जाता है 
ओर इस स्थानीयकरण से देश, समाज तथा उद्योग-धन्धों को दानि पहुंचती है। यह 
सच है कि वस्तुओं की बड़ी पमाने पर उत्प॑त्तिं होने से (यह यातायात के साधनों में 
उन्नति होने से ही सम्भव है) छोटे पमाने की उत्तत्ति को तथा धरेलू उद्योग-धन्धों को 
बड़ी हानि हुई है। इनमें से कुछ घन्चे तो देश में सदा के लिये ही समाप्त हो गये 
हैं | इस गल्ला-काट प्रतिस्पर्धों के युग में घरेलू उद्योग-धन्धें का कोई स्थान नहीं है | 


(आग) व्यापार-किसी देश का व्यापार वहां के यातायात के साधनों पर निर्भर 
है। भारतवष्ष में भी यातायात के साधनों में उन्नत होने के कारण व्यापार में बड़ी 
वृद्धि हुई है। व्यापार और यातांयात के साधनों का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह 
कहना अधिक नहीं होगा कि दोनों की हीं उन्नतिं एक दूसरे पर निर्भर है। 


(२?) कृषि पर प्रभाव (८८ 07 38770एॉ0०7९८)-सारत में कृषि मुख्य 
व्यवसाय है। कृषि और यातायातके साधनों का भी बहुत धनिष्ठ संध्रंध है इन साधनों 
का प्रभाव कृषक की आधिक स्थिति, रृहन-सद्दन का स्तर; सांसारिक अनुभव तथा 
शिक्षा आदि पर पड़ा है :-- 


(श्र) हषकों की शिक्षा-यरातायात के साधनों में उन्नति होने से किसान व 
तमाम गआमीण जनता एक स्थान से दूसरे स्थांने को आसानी से आने जाने लगी है | 
उन्हें कृषि-सम्बन्धी नुमांयश, मेले ओऔदि' देखने का अवसर मिलेने लगा है। यद्चेपिं 
भारतौंय कंषक अशिक्तित हैं पंरं कृषि करने के तरीकों में संमय संधय. पर जो परिवर्तन 
हुए हैं, उन्हें वह समभीने लंगा है। प्रान्तीय्तों, रूटिवाद, जाति-पांति के भेद, तथा 
अन्य सामाजिक कुरौतियां जनम से अंब' घीरे २ दूर होती जा रहीं हैं। | ग्रमीशं 
श्रॉमिक गतिशलिं हॉतों णें पुरुष 





तो जी रहीं हैं-सासांरिक अनुभव होने के कौरंण ग्रों 
शहरों तथीं अन्य स्थानी को जाने में बिलंकुलें” नहीं हिंचकिचाते हैं। धीरे २ उस १२ 


थातायाव के साधन १६ 


शहरी जीवन का असर पड़ने से उसका रहन सहन का स्तर ऊ'चा हो गया है और 
अब वह अपनी आशिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी करने के प्रिचार से नए-नए 
उद्योग-षंधों में अ्रच्छे वेतन पर नौकरी करने लगा है। जीवन की लगभग सत्र हो 
आवश्यक बस्तुएं उसे गांवों में ही प्राप्त होने के कारण, उनके रदने के तरीके म॑ 
पंइले से बहुत परिवर्तन दो गया है । (३) कृषि व्यापारिक होती जा रही है-यातायात 
के साधनों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कृषि पर पड़ा है। इन साधनों से पहले कृषक 
अपने परिवार अथवा अपने गांव तथा देश की मांग की पूति करने के लिये द्वी मोज्य- 
सामग्री का उत्तादन करता था, पर इन साधनों की सहायता से अब वह अपनी उत्पत्ति 
संसार के किसी बाजार में मेज कर बेच सकता है और अधिक लाभ उठा ' सकता 
है। इन साधनों ने उसे व्यापारिक-कृषि करने के लिये प्रीत्साइन दिया है। (ई) 
वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो गया है-व्यापारिक-कषि ((707॥767८ं 4877- 
८णॉ८ए०८) होने से खाद्य-पदार्थों की उत्पत्ति बहुत बड़े पमाने पर द्ोने लगी है । 
यदि किसी स्थान पर बाद, अत्यधिक या कम वर्षा या भूक॑म्प या युद्ध के कारण 
दुभिक्ष पड़ने की सम्भावना, हो गई है, तब अधिक उत्पत्ति वाले देश या स्थान से 
खाद्य-पदार्थ कुछ ही दिनोंमें इन स्थानोंकी मेज कर मानवीय-कष्ट दूर किया जा सकता 
है। वस्तु के मूल्य का सन्त॒लन (34972ं78) भी होता रहता है परन्तु प्राचीन 
काल में यातायात के साधनों की कमी होने से जगदद २ पर दुभिक्ष पड़ना एक साधा- 
रण बात थी। उत समय यदि किसी स्थान पर खाद्य-पदार्थों की अधिक उत्पत्ति हो 
जाती थी, तो कृषक को वस्तुओं का कम मूल्य प्राप्त दोता थां। बाजार में वस्तुओं के 
मूल्य में मन्दी आ जाने के कारण कृषक को द्वानिं हों जाती थी और यदि किसी | 
स्थान पर कम उत्पत्ति होती थी, तब मनुष्य भूखे मरने लगते थे। परन्तु ऐसी बातें 
आजकल देखने में आती हैं। यातायात के साधनों से बाजार में खाद्य पदार्थों की 
पूर्ति बहुत कुछ निश्चित हो गई है। (उ) भूमि पर नष्ट होने वाली वस्तुओं की 
उत्पत्ति होने लगी है-शहरों में शाक, अण्डे, दूध तथा थी का अधिक उपभोग होता 
है। शहर भें इन वस्तुश्रों की उत्पत्ति करने में बहुत व्यय होता है। गाँव के कृषक 
इन वस्तुओं को बहुत कम मूल्य पर पदा कर लेते हैं श्रौर शहरों में ऊ'चे मूल्य पर 
बेच कर अपनी आधिक स्थिति को अच्छी कर लेते हैं। शहर निवासिंग्रों को भी 
यद्द लाभ हो गया है कि वे इन वस्तुओं को शुद्ध, ताजी तथा कम कीमत पर प्राप्त 

लेते हैं। अतः एक ग्रामीण के जीवन पर शहर की प्रवृत्तियों का बहुत प्रभाव 
पड़ता है। साथ दी साथ: वह भी दूसरे देशों की आध्िक स्थिति पर प्रभाव डाले 
बिना. नहीं रदता है। परन्तु यहं सब कुछ यातायात के उाधनों में उन्नति करने से दी 
सम्भव हुआ है । 


१२० आरत में ब्यापार ओर यातायात 


यातायात के साधन 


यातायात के साधनों की प्रत्थेके समय और प्रत्येक देश में आवश्यकता 
पड़ती है। बिना यातायात के साधनों के व्यापार हो ही नहीं सकता । यदि यातायात 
के साधन छुलम न हों तो प्रत्येक छोटा २ प्रदेश एक प्रथक ज्षेत्र बन जावे और 
उसका अन्य प्रदेशों से कोई संबंध ही न रहे | मानव सम्यता के विकास में यातायात 
के साधनों का सदेव से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज भी चाहे अफ्रोका के 
पिछड़े महाद्वीप के निवासयों के व्यापार को ले या उन्नतिशील यूरोप को लें 
यातायात के साधनों की आवश्यकता सभी जगह प्रतीत होती है। माल लाने और 
ले जाने का व्यापार साधनों के बिना हो ही नद्दीं सकता और यातायात के लिए व्या- 
पारिक मार्ग चाहिए, | 


अत्यन्त प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने के 
लिए मनुष्य का उपयोग होता था | उस समय केवल पगढं डिया ही व्यापार का मार्ग 
थीं | बड़े और चौड़े मागों की आवश्यकता द्वीन थी। क्‍योंकि बह जिधर चाहइता' 
उधर ही सुविधानुसार जा सकता था । शने: २ काय के अधिक दोने पर मनुष्य ने 
पशुओं को वस्तु वाइन के लिए प्रयोग क्रिय्रा तो पगडंडियों के स्थान पर चौड़े मार्गों 
की ग्रावश्यकता हुई क्योंकि पगडंडियों पर माल लादे हुए पशु नहीं चल सकते थे । 
किंतु उस समय भी कोई विधिवत मार्ग बनाया जाता था । व्यापारी माल से लदे हुए. 
पशुओं के कारवां ऐसे रास्ते से लें जाते ये जो सुविधाजनक थे | ये मार्ग पशुओं के 
लगातार चलने से चोड़े बन जाते थे । तदुपरांत पह्ियों वाली गाड़ियों का चलन आरंभ 
हुआ जिनमें पशुओ्ों को जोतकर कई गुना अधिक माल ले जाया जाने लगा । 
पहियेदार गाड़ी के उपयोग से अच्छे और मजबूत मार्गों की आवश्यकता पड़ो और 
इसके लिए सड़कों का निर्माण किया गया। तदुपरांत आर्थिक संगठन की 
पेचीदरगियों के साथ और भो तीत्र तथा सस्ते यातायात की आवश्यकता का अनुभव 
किया गया। फलस्वरूप यांजिक यातायात का श्री गणेश हुआ । मोदर बसों के लिए 
बढ़िया और मजबूत सड़कों की आवश्यकता हुई । रेलों के लिए. तो और भी श्रधिकर 
मजबूत रेल मार्गों की आवश्यकता पड़ती दे । चाल तथा. सामर्थ्य की दृष्टि से यांत्रिक 
यातायात मानव तथा पशु यातायात से कहीं श्रेष्ठ है किंतु इसके लिए. निर्दिष्ट तथा 
व्यवस्थित मार्गों को आवश्यकता पड़ती है । समुद्री तथा वायुयान के लिए 
यद्यपि सड़कों अथवा पदरियों की तो ग्रवश्यकता, नहीं होती किंतु जलयानों श्रौर 
वायुयान के लिए माग निदिष्ट करने होते हैं | यह मार्ग जलवायु को अनुकूलता तथा 
ई धन की सुविधा इत्यादि के आधार पर नियत किये जाते हैं। यांत्रिक यातायात का 
प्रचार आजकल वदुत बगए गया है। इनको व्यवस्था में बहुत चने व्यय करना 


यातायात के साथ श्स्श्‌ 


पड़ता है किंतु इनकी उपयोगिता मी बहुत अधिक है | यही आजकल के व्यवसाय का 
मेरूदंड है । 


यातायात के प्रकार 
यातायात के मार्गों को तीन प्रकार से विभाजित कियां जा सकता है;--- 
१. स्थल यातायात 


२, जल यातायात 
२. वायु यातायात 








यातायात की किसमें 
| | | 
(क) स्थल यातायात (ख) जल यातायात (ग) वायु यातायात 

| | | 
१, मनुष्य .. १, नदियां वायुयान 
२. पशु २. नहरें 

३. सड़के ३. भौलें 
४, रेलें _ ४. समुद्र 


(क) स्थज्न यातायात ([,270 '7:87087007) 


स्थल यातायात के अन्तर्गत बलगाड़ी, भैंसा या घोड़ा गाड़ी, ऊ'८ गाड़ी 
साइकिल, ट्रामगाड़ी, मोटर या रेलगाड़ी शामिल है। आमीण ज्षेत्रों में कच्ची सड़कों पर 
बैलगाड़ी आदि का ही उपयोग होता है। कच्ची सड़कों पर इनके प्रयोग में बड़ी 
असुविधायें रहती हैं | वर्षा ऋतु में कीचड़ और शुष्क ऋठ में धूल के कारण बहुत 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है किंतु विवश होकर मनुष्य जेसे तेसे अपना काम 
चलाता ही है । 


स्थल मार्गो' का निर्माण करते समय प्राकृतिक दशा पर विशेष ध्यान देना 
पड़ता है क्योंकि मेदानी भागों में ही सड़कें या रेलें सुगमता से बनाई जा सकती हैं। 
पहाड़ी प्रदेशों में जो सड़के बनाई जाती हैं वे घाटियों में ही बनाई जाती हैं। पहाड़ी 
प्रदेश में सड़कें, बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बहुत अधिक 
चढ़ाई और दरों को बचाया जाय अन्यथा खर्च बहुत होता है। मैदानों में भी 
सड़कों को केवल इसलिये घुमाकर बनाया जाता है कि उससे नदी के ऊपर पत्ल बनाने 
के लिए, उचित स्थान मिलने की सुविधा हो। सड़क बनाने के लिए कंकड़, पत्थर 
आदि का उपयोग होता है वह भी वहां आसानी से मिल जाते हैं। रेलें मी अधिकतर 
मेंदानों में ही बनाई जाती हैं | पहाड़ों में रेलें बनाने में बहुत कठिनाई और व्यय 


१२२ भारत में व्यापार ओर यातायात 


पड़ता है ।अधि कांश पहाड़ी रेलें नदियों की घाटियों में ही बनाई जाती हैं। मांग में 
पड़ने वाली ऊ'ची पहाड़ियों को सुरंग बनाकर पार किग्रा जाता है और नदियों पर 
पुल बनाकर मार्ग निकाला जाता है | 

जलवायु का भी व्यापारिक मार्गों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में 
वर्षा अधिक होती है वहां नदियों में बाढ आते रहने के कारण स्थल मार्ग बनाने 
आर उनकी रक्ता करने में बहुत व्यय होता है क्योंकि प्राय: प्रत्येक वर्षा में मांग नष्ट 
हो जाते हैं। पुलों के निर्माण में भी अधिक व्यय होता है। इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों में 
जहां शीतकाल में बर्फ जम जाती है स्थल मार्गों का बनाना और उनको 
काय शील रखना कठिन और व्यय साध्य होता है। जिन दिनों किसी देश में 
कुहरा अधिक पड़ता है उन दिनों स्थल मार्गों की काय शोज्ञता नष्य हो जाती है 
क्योंकि मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता | 

जिन ज्षेत्रों में ग्रधिक मुसाफिर तथा सामान मिल्लता है उन्हीं में होकर स्थल 
मार्ग बनाये जाते हैं जिसे अधिक से अधिक आय हो सक्रे । अस्तु सभन जनसंख्या 
वाले और श्रौद्योगिक ज्षेत्रों में स्थज्ष मार्गों का जाल सा ब्रिछ जाता दे | 

स्थल मार्गों पर निम्न साधन माल लाने ले जाने में व्यवद्नत किए जाते हैं । 
(१) मनुष्य (सिफ्शाता)ओ 20767) 

विश्व की जनसंख्या अपने स्थानीय यातायात के लिए मुख्य साधन के रूप 
में मानव का उपयोग करती रही है । पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने 
का काम मनुष्य स्वय' करते हैं। इसके राजनेतिक, सामाजिक, ओऔश्योगिक प्रगति, 
आधिक दशा, जनसंख्या का धनत्व, भूमि की प्राकृतिक बनावट श्रौर जलवायु आदि 
कई कारण हैं। यद्यपि मनुष्य का उपयोग बोभा ढोने में बहुत कम द्वो गया है किंतु 
आज भी कुछ पहाड़ी प्रदेशों में अथवा बृतीय जंगलों में सड़कें बनाना कठिन दी नहीं 
असंभव भी है। दक्तिणी पूर्वी एशिया के कुछ भागों में मानव श्रम सबसे सस्ता 
साधन है | इसका कारण केवल पशुओं की कमी ही नहीं किंतु इन प्रदेशों में एक 
एक इंच भूमि बहुमूल्य है इसलिये यहां सड़कें इतनी ही चौड़ी बनाई जाती हैं 
जिससे आना जाना हो सके | घोड़ा गाड़ी या बेलगाड़ी के लिए वहां गुजाइंश नहीं | 
मनुष्य द्वारा ढोये जाने वाले सामान का पता हमें इस बात से लग जाता है कि 
दक्षिणी पश्चिमी चीन और तिब्बत में लोग साधारणुत: २०० पौंड उठाकर १२० 
मील की दूरी ७,००० फोद की औसत ऊंचाई पर २० दिन में पहुंच जाते हैं | 
इसके बिपरीत एक औसत एशियाई और अफ्रीकी कुली ५५ से ६६ पौंड के बीच 
बोक्का उठाने की क्षमता रखता हे और यदि वह हाथ की गाड़ी ("शट्ट! 
82770५४) का सहारा लेता है तो साधारत: २५० पौंड बोका दोता है मनुष्य का 


यातायात के साधन १२३४ 


उपयोग ब्ोका ले जाने के लिए केवल उन्हीं भागों में होता है जहां अन्य साधन 
उपलब्ध नहों है | 


(२) पशु यातायात (6वांफ्रह [787४०907) 


यद्यपे बोफा ढोने तथा सवारी के साधन के रूप में पशुओं का स्थान बहुत 
निम्न है किन्तु जहां लह, जानवरों को बाहुलवता है और प्राकृतिक परिस्थितियां 
सड़कों, मोटरों अथवा रेल बनाने के अनुकूज नहीं हैं, वहां पशुओं का उपयोग किया 
जाता है। ऐसे ही स्थानों में पशुओं ने मानवको श्रम से बचानेके लिए काफ! सहायता 
पहुंचाई है । क्‍ 

आवागमन के साधनों के रूप में पशुओं का उपयोग किसी देश के अप्रंगति- 
शौील तथा पिछुड़ेपन का संकेत करता है किन्तु यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
पश्चिमी दुनिया के औद्योगिक सभ्यता वाले देशों में अभी भो पशुओं का महत्व बहुत 
अधिक है | कुछ समय से ही सम्य जगत के बहुत से मौतिक साधन उनके श्रेय को 
कम करने को बराबर चेश्टा कर रहें हैं किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह शीघ्र ही उनके 
स्थान को ग्रहण कर लेंगे | शीतोषण प्रदेशों में घोड़ा आवागमन का एक सामान्य 
साधन है किन्तु इसके वियरीत उष्णु कटिबन्ध तथा शीतोष्ण कणिबन्ध के गर्म भागों 
में बैल दी प्रमुख साधन हे । पुरानी दुनिया में गर्म मरुस्थलों में ऊट सवारी तथा 
बोका ढोने का कार्य करते हैं। इसे चारे तथा पानी की कम आवश्यकता होती है । 
एक दिन में यद ४५० पौंड वजन उठाकर ३० मील का सफर तय कर सकता है । 
अपने गह दार पांवों के कारण यह बालू मिट्टी में आसानी से लम्बी यात्रायें कर सकता 
है | इसोलिए, इसे रेगिस्तान का जहाज, कहते हैं। 

भूमध्यसागर के निकवथ्वर्ती यूरोपीय देशों में घास की कमी है तथा भूमि 
प्रथरोली और पहाड़ी है इस कारण यहां गये और खच्चर का दी अधिक उपयोग 
किया जाता है| यह उबड़ खाबड़ भूमि में भी सरलता से चला जाता है। सधे हुए 
पांच और सहनशीलता ही इसका मुख्य गुण है | यह ३०० पौंड तक वजन खींच 
सकता है । 

दक्षिणी पूर्वी एशिया के पहाड़ी, नम तथा बने जंगली प्रदेशों में द्थी दी 
आवागमन का मुख्य साधन है। भारत, बमों, लंका, थाईलैंड, मलाया, सुमात्रा 
बोनियों आदि में इसका अधिक उपयोग होता है| अफ्रीका में अब इसका मदत्व कम 
होता जा रद्द हे । जिन घने जंगलों में गहरे बक्तों, लगाओं अथवा भूमि पर दलदल 
होने के कारण और कोई साधन प्रयुक्त नहीं किया जा सकता वहां हाथी दी यातायात 
के लिए उपयुक्त माना गया है। अपने भारी डील डोल तथा शक्ति के कारण यह 


१००० पौंड' वजन तक खींच सकता है किन्तु धीमी मस्त चाल से चलने वाला दाथी 
यहुत उपयोगी नहीं द्ोता । 


१२४ भारत में व्यापार ओर यातायात 


ऊची पर्वतमालाओं, कन्दराओं तथा दरों को पार करने के लिये तिब्बत में 
याक, हिमालय में भेड़ें, एंडीज पत्रत में लामा और शाकी पथत में विकूना पशु और 
टकीं में बकरों का उपयोग किया जाता है। निचले पहाड़ी प्रदेशों में मेढ़ और बकरे 
ही बाझा ढोते हैं किन्तु वे २५-३० पोंड से अधिक वजन नहीं ढो सकते | उत्तर के 
आधिक ठंडे और बर्फले प्रदेशों में वहीं की परिस्थिति म॑ पल्ला हुआ रेडियर आवागमन 
का मुख्य साधन है | यह साधारण बेल से कुछ ही कम बोसा ढोता है | जहां इनकी 
कमी है वहां कुत्तों का प्रयोग किया जाता है | यूरोप के अ्रधिक देशों में दालेंड, 
डेनमा्क, पौलेंड, रूस आदि देशों में--बोड़ा और कुत्ते भी बोफ्ा ढोने के काम 
आते हैं ! 

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान काल के उत्तमोत्तम यांत्रिक साधनों 
के होते हुए भी विश्व के कई भागों में पशुश्रों का महत्व अब भी अधिक है। पशु 
द्वारा होने वाले यातायात के मुख्य लाभ यह हैं :-- 

(१) जिन भूभागों पर (पर्बतीय प्रदेशों अथवा बिस्तीर्ण उजाड़ मस्स्थलों) 
यातायात के अन्य साधन नहीं पहुंच. सकते वहां भी पशुओ्रों द्वारा सुगमता पूर्वक 
यात्री और माल ढोना होता है। यद्दी कारण है कि घने जंगजों में हाथी, मस्ण्यलों में 
ऊंठ और पहाड़ी देशों में बिकूना, याक, लामा श्रादि पशुओं का ही महत्व 
अधिक है। 

(२) पशुओं के चलने के लिये किसी विशेष प्रकार के मार्गों के निर्माण की 
आवश्यकता नहीं होती | वे अपने सबे हुये पांबों और फुर्ती के कारण किसी भी तरफ 
जा सकते हैं और जहां भी हो वहां से माल श्रीर यात्री ला और लो जा सकते हैं । 
ये प्रायः पगइंडियों का अनुसरण करते हैं जिनके बनाने में मानव का धन खर्च 
नहीं होता और जो प्रकृति द्वारा स्वतः ही बनाया जाता है । 

(३) पशुओं द्वारा यातायात न केवल सुगम ही प्रत्युत सस्ता भी बहुत होता 
है क्‍योंकि मार्ग में उगने वाले वृक्षों की पत्तियां अथवा टहनियां खाकर ही ये अपना 
नियोह्द कर सकते हैं। पशुओं के टूट-फूट और धघिसावट का भी प्रश्न उपस्थित नहीं 
होता। उन्हें दिन भर में थोड़े विश्राम की आवश्यकता होती है. जिसे पा जाने पर वे 
पुनः गत्रा आरम्म कर देते हैं। कुछ पशु तो दोतरफा लाभदायक होते हैं वे न केवल 
बोभा ही ढोते है बल्कि कृषि कार्य में भी सद्यायक होते हैं । द 

.. (४) पशुझओं द्वारा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है | राष्ट्रीय योजना आयोग 
के अनुसार प्रतिवर्ष सामान आदि ढोने में पशुओं दृतरा १००० करोड़ रुपयों की 
प्राप्ति होती है। इसमें से यदि उनके रखने आदि का खर्च निकाल दिया जाय तो 
भी देश को प्रतिवर्ष १०० करोड़ रुपये का लाभ होता है। 


यातायात के साधन १२३ 


इन गुणों के अतिरिक्त पशु द्वारा होने वाले यातायात में कुछ दोष भी हैं। 
वे बहुत धोमे चलते हैं. तथा बोक ढोने की उनको शक्ति मिन्न २ होती है। इसके 
अलावा सबसे बड़ा दोष तो यह है कि एक बार अशक्त हो जाने के पश्चात्‌ वे मालिक 
के लिए पूजीगत हानि हो जाते हैं अधिक दूरी वाले स्थानों के जिये पशुओं का 
यातायात अधिक ब्ययसाध्य हो जाता है। आज कल्ल जहां २ रेलों और मोटरों का 
: प्रसार बढ़ता जा रहा है वहां तो अब यह साधन बडुत कम प्रयोग में लाये जाते हैं 
किन्तु जिन भागों में अमी इन साधनों का प्रचार नहीं हुआ है वहां अब तक भी 
पशुओं द्वारा ही व्यापार किया जाता है । प्रथ्वी पर पाज़तू पशुओं की संख्या इस 
प्रकार आँकी गई है :-- 


भेड़ ७० करोड़ खच्चर करोड ६० लांख' 
बकरी ११ ,, ऊद . ६० ;; 
घोड़े ६ ,; ५० लाख... रेंडियर २० ,; 
भैंसे 09 है० लामा और अल्पाका २० ,; 
गधे है ५३० ,, 


भारत में भो मात ढाने के लिए पशु हो अविक काम में लाये जाते हैं। यह 
अतुमान लगाया गया है कि सम्पूर्ण भारत में १७ लाख' घोड़े, १७ इजार खच्चर 
१४७ लाख गंबे, और ५ लाख ऊंट तथा १० लाख बल यातायात के साधनों के 
रूप सें प्रयुक्त किये जाते हैं| हाथियों को संख्या अधिक नहीं है। बेल तो भारतीय 
क्रषि के एक मात्र साथन है। वे ने केवल कृषि कम में हो सहायता देते हैं। 
बल्कि खेती की पैदावार को मंडो तक लाने में मो बढ़ी सहायता देते हैं। ग्रामीण 
ज्षेत्रों में गधे, खच्चर, तथा घोड़ों का भी उपयोग होता है। ये खेती की पेदावारों 
को शहरों में लाते हैं और उनके बदले अन्य सामान गांवों को ले जाते हैं । पूर्वी 
बंगाल अथवा दक्षिणी भारत के सघन बनों में हाथियों का महत्व अधिक है क्योंकि 
ये न केबल यातायात का साधन ही प्रस्तुत करते हैं बल्कि इनकी मृत्यु के पश्चात 
इनसे हाथी दांत, चमड़ा तथा हड्डियां आदि भी प्राप्त होती हैं जो व्यापार में काम 
आती हे | हाथियों को रक्षा और बचाव के लिये राष्ट्रीय योजना आयोग ने कहा है, 
“अ्दि अविवेकपूर्ण शिकार अथवा मनोरंजन के साधन में प्रयुक्त कर द्वाथी जैसे 
यातायात के प्रमुख साधन को नष्ट होने से न रोका गया तो देश को काफी राष्ट्रीय 
क्षति होगी।” इसो सुम्दाव को स्वीकार कर आसांम और मैसूर की सरकारों ने कड़े 
कानून बना दिये हैं | 

यह बास्तव में बढ़ी ही द्वास्यास्पद बात है कि जहां रेलों, सड़कों तथा वायु 
मार्गों के विकास में राष्ट्रीय सरकार ने पर्याप्त व्यय किया है वहां पशु यातायात के 
सम्बन्ध में फोर निश्चित कदम नहीं उठाया गया है। जो कुछ भी पशुओं की नस्त्ों 


१२६ म्तत्त में व्यापार और यातायात 


में सुधार किया गया है बह केवल उनसे प्राप्त होने वाले दूध आदि बस्तुश्नों की 
दृष्टि ही से । अतएव इस बात की आवश्यकता है कि देश में पशु यातायात के विक्रास 
का समुचित प्रबन्ध किया जाय । 

(३) बैज्ञगाड़ियां (3प00 ()8709) 


सड़कों पर न केवल बेलगाड़ियों और मोटरों द्वारा ही आना जाना होता है 
बल्कि भारत जेसे विशाल देश में बेलगाड़ियों का महत्व बहुत अधिक है। ऐसा 
अनुमान लगाया गया है कि भारत के आन्तरिक व्यापार का लगभग ७०% सामान 
बेलगाड़ियों द्वारा ही ढोया जाता है | सम्पूण देश में ६८० लाख से भी अधिक बल 
गाड़ियां हैं।डा० पन्‍त के मतानुसार प्रति ४१ व्यक्तियों के पीले देश में १ बलगाड़ी 
और प्रति १४००० व्यक्तियों पीछे १ मोटर है। इसमें कोई सं देह नहीं कि पिछले 
कुछ वर्षों से देश में यातायात के साधनों का समुचित विकास होरह्य है जिसके फल- 
स्वरूप यत्रिक साधन में हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं किन्तु ग्रामीण भारत में 
श्राज भी बेलगा ड़ियों का ही साम्राज्य है। देश के दरस्थ स्थानों में उत्तादित कृषि उपज 
बड़े २ नगरों को इन्हीं बेलगाड़ियों द्वारा लाई जाती है| ब्रेलगा ड़ियों. का महत्व गांवों 
में अधिक है इसका एक कारण यद्द भी है कवि नगरों और गांबों के बीच उत्तम सड़कों 
का अभाव है अस्तु मोटर आदि इन पर नहीं चलायी जा सकती । 

भारतीय ग्रामीण यातायात में बेलगाड़ियों का आधिक महत्व अधिक होने 
के कई कारण हैं:--- 

(१) बैलगाड़ियां गांवों में दी जंगलों द्वारा प्राप्त हुई लकड़ियों से गांव के 
कारीगरों द्वारा अपने फुरसत के समय बनाली जाती हैं। इनके बनाने में विशेष खर्च 
भी नहीं होता क्‍योंकि यदि गाड़ी का कोई भाग भी टूट जाता है तो वह आसानी से 
द्वी पुनः तेयार किया जा सकता है ।गाड़ी बनाने में आरम्भ में अधिक पू जी की 
आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि किसान अपने व्यर्थ के समय में देशों सामान से 


घरेलू धन्धे के बतौर इन्हें बनाया करते हैं श्रौर इस कार्य में इन्हें अपने परिवार करे 
सदस्यों का भी सहयोग मिल जाता है। ' 


(२) गाड़ी रखने में किसान या मालिकों को अधिक ख्चों नहीं करना पड़ता 
क्योंकि वह स्वयं दी गाड़ी चलाता है तथा उसके ,॥। के लिये चारा आदि भी उसे 
अपने खेतों से मिल जाता है। 

(३) गाड़ियों द्वारा प्रतिवर्ष १००० लाख टन से भी अधिक का सामान ढोया 

जाता है । गाड़ियों द्वारा यात्री भी असंख्य संख्या में लाये-लेजाये जाते हैं । गाड़ियों 
आदि में लगभग ३०० करोड़ रुपये की पूजी लगी हुईं मानी गई है जिसमें से २०० 
करोड़ रुपयों की प्राष्ति तो प्रति वर्ष माल-ढोकर लेंजाने से दी दो जाती है। लगभग 


ह यातायात के साधन १२७ 


१ करोड़ व्यक्तियों और २ करोड़ पशुओं को काम मिलता है। इ ससे यह स्पष्ट ज्ञात 
द्वाता है कि गाड़ियों द्वारा देश को उतना ही आर्थिक लाभ होता है जितना रेलों 
द्वारा | राष्ट्रीय योजना आग्रोग का अनुमान है कि यदि प्रतिवर्ष एक गाड़ी पीछे 
१ टन सामान लें जाया जाय और एक गाड़ी वर्ष में १०० चक्कर लगाबे तो भी 
कम से कम प्रति वर्ष ५० करोड़ टन से भी अधिक की पैदावार इन पुराने ढंग की 
गाड़ियों द्वारा ढोयी जाती होगी। यद्यपि वर्षा के दिनों में जब ग्रामीण सड़कों पर 
कोचड़ आदि होजाता है तो भी गाड़ियों द्वारा थोड़ा बहुत आवागमन तो होता रहता 
हे और इस प्रकार प्रति गाड़ी प्रति वर्ष २००० मील चल चुकती है तथा 
उससे ५०० करोड़ रुपयों की आय होती है। यह बात ह्वास्थास्पद प्रतीत होगी किंतु 
इसमें कोई संदेह नहों कि बेलगाड़ियों दारा देश को उतना ही लाभ पहुचता है 
जितना रेलों द्वारा । इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाल ले ना चाहिए कि बेलगा ड़ियाँ 
रेलों से प्रतिस्पर्धा करती हैं । दोनो' साधने के क्षेत्र अलग २ हैं। बेलगाड़ियाँ बहुधा 
गांवों में १० मोल तक की दूरी के लिए लामदायक होती है जब कि अधिक भारी 
ब्रोफ़ा ढोने और लम्बी यात्रा करने के लिए रेलें का ही आश्रय लेना पड़ता है । 
वास्तव में बैलगाड़ियां रेले के पूरक साधन का काम करती हैं क्योकि गादों की उपज 
लाकर ये ही रेलो' की आय को बढ़ाती हैं । 


(४) वैलगाड़ियों की बनावट इतनी सरल और सीधी सादी होती है कि उसकी 
तुलना किसी भी यांत्रिक साधन से नहीं की जा सकती | द्ूटी सड़कों पर गाड़ियां ही 
जा सकती हैं। अस्तु भविष्य में भी गाड़ियों का चलन देश में जारी रहेगा इसमें 
कोई संशय नहीं किया जा सकता | 


इन गुणों के साथ २ गाड़ियों के कुछ अपने दोष भी हैं । जिन सड़कों पर 
गाड़ियां चलती हैं उन पर खडु तथा गडार सी पड़ जाती है इससे स ड॒कां की हालत 
बिगड़ जाती है। क्‍योंकि ये फिर मोटरें आदि चलाने के योग्य नहीं रहती अस्तु यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि गाड़ियों का महत्व अछुण बना रहे तथा सड़केँ की 
हालत भा न बिगड़े, इसके लिए गाड़ियों के पहियें में सुधार किया जाय । लोहे के 
पहियों की जगह गाडियें पर रबर के टायर प्रयुक्त किए जांय जिससे सड़कों पर गडार 
पहना रुक जायगा किन्तु किसान की वर्तमान आर्थिक अवस्था का ध्यान रखते हुए. 
ये रबर-टायर काम में नहीं लाये जा सकते क्योंकि वे बहुत महंगे होते हैं और फिर 
इनकी दुरुसती भी गांवों में संभव नहीं | इसके अतिरिक्त जब तक शहरों और गांवों 
में कच्ची सड़कें की प्रधानता रहती है तब तक इनका उपयोग वांछुनीय नहीं कहा जा 
सक्रत। | रबर टायर वाली गाड़ियां तभी सफलता पूर्वक चलायी जा सकती है जब देश 
को सडके पक्की बनाई जांय | ब्रेलगाड़ियों ' के अतिरिक्त आमीण क्षेत्रों में ऊट गाड़ियों 


श्श्ष भारत सें व्यापार श्रोर यातायात 


का भी प्रयोग किया जाता हे विशेषतः पंजाब, पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान और 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किन्तु इनके द्वारा ५०, ७० मील की दूरी तक ही सामान 
सस्ता भेजा जा सकता है। प्राय: ये गाड़ियां एक स्थान से रात को ही रवाना होती 
हैं और सुबह अपने गनतव्य स्थान को पहुंच जाती है | कुछ समय से इनमें और 
मोटरों में भी प्रतिस्पधों होने लगी है । 


शहरों में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले इक्कों और तांगों का प्रयोग दिन प्रति 
दिन बढ़ता जा रहा है। इनका सबसे बडा लाभ तो यह है कि ये गाडियां जहां 
चाहे वहां ठहर कर सांमान और यात्री चढ़ा सकते हैं तथा जहां २ सड़के बनी हैं 
वहां जा सकते हैं। यही कारण है कि शहरों की तंग गलियों में भी जहां मोटरे 
नहीं पहुच सकतीं--ये सुगमता पुर्वक जा सकते हैं। इनकी बनावट भी सीधी सादी 
ग्रौर कम खर्चीली होती है तथा देशी सामान से ही बनायी जाती है। घोड़े आदि को 
भी रखना इतना व्ययसाध्य नहीं होता | अ्रस्तु तांगे, बग्धियां कम किराये में ही 
सामान और यात्रियों को स्टेशनों से शहरों तथा निकथ्वर्ती स्थानों में ले जा सकती 
हैं । शहरों में तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक के किराये निश्चित ही छोते हैं। बाहर 
के स्थानों के लिये प्रति घंदा था प्रति मील के हिसाब से किराया वसूल किया जाता 
है | घोड़ा-गाड़ियों का मुख्य दोष यही है कि उनके सामान ले जाने की शक्ति सीमित 
होती है तथा ये धीमी गति स्षे चलती हैं। किन्तु अधिक भीड़ वाले स्थानों में धीमो 
चाल भी एक बड्ा लाभ है इससे राह्गीर खतरों से बच जाते हैं। अब बस और 
मोटर सविसों के अधिक प्रचार के कारण इनका महत्व धव्ता जा रद्दा है। राष्ट्रीय 
योंजना आयोग ने घोड़ा-गाडियों के यातायात सम्जन्धी प्रश्न पर पूर्ण बिचार करने के 
उपरान्त ये विचार व्यक्त किए हैं, “अ्रौसत रूप में एक बेडा-गाड़ी यदि वर्ष में ४० 
टन माल ढोती है तो सम्पूर्ण देश में वे प्रति बर्ष १००० लाख' वन सामान ढोने के 
लिए. लगभग ४००० मील की यात्रा करती हैं। यदि एक ०८न सामान को एक मील 
लेजाने में हम ६ आने का अनुमान लगावबें तो प्रतिवर्ष इनसे होने वाली आय-खर्चे 
इत्यादि निकाल कर--१००० करोड रुपया अवश्य होगी |” इस वर्णन से देश में 
थोडा गाड़ियों का अधिक महत्व सरलता से ही जाना जा सकता है। 


तांगों आदि के अतिरिक्त अब तो प्रत्येक शहर और नगर में साइकिलों की 
भी भरमार होगई है। सस्तेपन के कारण सभी साइकिल खरीदते है । इसका मुख्य 
उपयोग तो गांवों से दूध आदि लाने के लिए, किया जाता है | मोटर श्रौर साइकिल 
रिज्लों का भी प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रद्द है। इनसे जल्दी दी एक स्थान से दूसरे 
स्थान को पहुचा जा सकता है। 


. यातायात के साधन श्स्ह्‌ः 


(४) सड़कें (२०००5) 


व्यापार के दृष्टिकोश से सड़कें पक्की और चौड़ी होना आवश्यक दे ताकि 
ट्रफिक अधिक होने पर भी भीड़ इक्‍्ट्री न हो सके और वे आसानी से टूटे भी नहीं | 
आधुनिक काल में मोटर बसों के चलने से सड़कों का महत्व बहुत बढ़ गया है। रेल 
ओर हवाई जहाज ज॑ंसे यातायात के साधनों के दोते हुए भो सड़कों से कुछ ऐसे 
लाभ हैं जो सदा रहेंगे थथा-- . * 

१) सड़कों के यातायातमें एक बड़ों सुविधा यह है:कि बंस या ट्रक प्रत्येक 
स्थान से सवारी अथंत्रा मोल भर सकती है और जहां मी चाहे जा सकती है। रेलों 
का पथ निश्चित होता है, अ्रंतणव वे इस प्रकार के कार्य को नही कर सकती । 

(२) थोड़ी दूर वाले स्थानों के लिए सड़कों द्वारा सामान जल्दी और आसानो 
,के साथ पहुंच सकता है क्योंकि बोच में सामान के उतारने और चढ़ाने का सवाल 

ही नहीं उठता | 

द (३) सड़कों के द्वारा सामान ढोने के लिए समय की कोई पाबन्दी नहीं 
होती, आवश्यकतानुसार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है । 

(४) सड़कों के द्वारा, थात्रा करने में आराम. भो अधिक पिलता . है. और 
सामान के टूट फूट जाने का भी डर नहीं रहता क्योंकि मांगे में सामान के उठाने 
धरने की आवश्यकंता नहीं होती | 

(४) प्रत्येक गांव में रेलों का विस्तार नहीं हो सकता क्योंकि वहां दूरी बहुत 
कम होती है तथा इतना ट्र फिक॑. नहीं, होता कि रेलवे लाइनें बनाई जा सके | अस्तु 
गांवों के लिये सड़के' ही उपयुक्त साधन हैं। भ्रतए्‌व यदि रेलों को गांवों से सड़कों 
: द्वारा जोड़ दिया जाय जो गांवों का माल शहरों में आरा सकता है और वहां से दूसरे 
स्थानों को जा सकता है। 

दुनिया में सड़कों की कुल लम्बाई ६,०००,००० मोल है जिनमें से लगभग 
एक तिद्दाई संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। इसके बाद रूस, जापान, कनाडा, आस्ट्रे- 
लिया फ्रांस, ब्रिटेन और जमनी का स्थान है | नीचे की तालिका में प्रमुख देशों की 
सड़कों की लम्पराई श्रौर मोटरों की संख्या दी गई है# ; 


देश पड़के (००० मील) मोटरें (०००) 


संयुक्त राज्य अमेरिका... ३,०४५*४ २७,३६१ 
जापाना 3 मै १०६ 
कनाडा द .. भ्रधरेड १,८१० 
आस्ट्रेलिया ४००९५ ६२६ 


#जारत सरकार द्वारा प्रकाशित हणता8 9 शै०णेव 8300009' के आधार पर 


१३० भारत में व्यापार भर याद:याद 


इटली १७० १७२ 
इंग्लैंड १८३ '६ २,७२३ 
भारत २७४६*० पु २०० 


(४) रेलें २४५ ०५४) 

भाष से चलने वाले एंजिनों का आविष्कार दो जाने के बाद से ही रेलों का 
प्रचार बढ़ा है और आज कल वो सभी देशों में ध्यापार और यात्रा रेलों द्वारा | 
की जाती है। रेक्ष का निर्माण और विस्तार कई बातों पर निर्भर रहता है यथा--- 
(१) रेलें प्राय: लागत और खतरे को कम करने के लिये श्रधिक उतार चढ़ाव को 
कम पसंद्र. करती हैं इस लिये वद अधिकतर दर्रों, घाटियों और मेदानों में बनाई 
जाती हैं। (२) अत्यन्त बर्फीति तथा अत्यन्त वर्षा वाले प्रदेशों ले यह दूर रहती हैं। 
(३) रेलवे लाइनों को सीधे जाने की अ्रपेज्ञा बहुत से औद्योगिक नंगरों को मिलाते ब्वु ए 
तिरछे जाने में दी लाभ होता है। 


रेलें याताआात का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। श्रोद्योगिक विकास में बढ़ें हुए 
देशों की तो रेलें जीवन दी हैं क्‍योंकि (१) पहाई) प्रदेशों से लेकर मेदानी भागों तक 
लगभग सभी: जगद्द रेलवे लाइनें बनाई जा सकती हैं। (२) मोटर में बराबर हृढ-फूट 
होते रहने के कारण रेलवे मोटर यातायात से सस्ती पड़ती है। (१) तेज गति होने 
से कम भाड़े में माल तथा भुसाफिर लम्बे सफर के लिए रेलबे, मोदर अथब। नदी के 
साधनों से अधिक लाभप्रद रहती है । (४) देश के विभिन्न भाभों में रेलों का विस्तार 
हो जाने से ट्रेफिक बढ जाता: है इससे रेलवे को आशिक लाभ ही होता है । (५) रेलों 
का सबसे बड़ा लाभ इसकी रफ़्तार, माल ढोने की श्रद्दूट शक्ति: और समय की पाबंदी 
काफी विश्वसनीय है। (६) युद्धकाल में फौजों और श्रकाल के दिनों में भोजन सामग्री 
को उचित समय और काफी मात्रां में पहुंचाने का काम रेलों द्वारा ही संभव है | 
(७) स्लो के खुल जाने से बहुत से बीरान देश आबाद हो गए.। कनाडा और 
साइबेरिया में रेलो' के खुल जाने से अ्राशातीतः उन्‍मति हुईं। यदि आस्ट्रेलिया में 
सब रियासतो को रेलों द्वारा न जोड़ दिया जाता तो. केन्द्रीय सरकार का संगठन दोना 
बहुत द्वी कठिन था। भारत, तथा चीन जसे राष्ट्रों में एक सूत्र में बाँधने का कार्य 
रेलों' ने द्वी-किया है। (८) जो देश मलुष्यों के निवास योग्य नहीं है. किंतु जहां बहु 
मूल्य, खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं वहां रेलों' का बनना बहुत बड़ी देन है । (६) देश 
में उत्पादित कच्चा माल रेलों द्वारा द्वी कारखानों या बन्दरगाद्दों को भेजा जा 
सकता- है । 


किन्तु रेलों का उपयोग अभी तक देश के भीतरी व्यापार के लिए ही हो 
सका है। अन्‍न्तरोष्ट्रीय व्यापार में उनका महत्व कम है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 


धर 


यातायात के राधन १११, 


लिए वे केवल सहायक मार्मो” का काम देते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं---प्रथम 

रेलों द्वारा माल ले जाने में जहाजों की अपेज्ञा व्यय अधिक होता है । दूमरे, मित्र २ 
देशों में रेलों की पटरियों के बीच की दूरी में भी भिन्नता होती है। जिससे माल को 
उतारने बढ़ाने में कठिनाई पड़ती है। इंस प्रकार यूरोंप में हीं रूंस की पंटरियों की 
चौड़ाई ५ फुट है, स्पेन और पु्तंगाल की ५ फुट पहै इंच तथा अन्य यूरोपीय देशों 
में ४ फुट ८३ इच की चौड़ाई है यद्यपि कई फ्रोंच लाइनों की चौड़ाई «८ फुट ६ इंच 
है। कुछ समय पूर्व से ही यूरोपीय लाइनों की चौड़ाई एक सी कर दी गई है जिससे 
अब पेरिस से मास्को तथा अन्य बड़े २ नगेंरों तक रेल बिना बदले ही यात्रा संभंतर 
हों गई है।' भारत में मी सभी जगह रेल की पटरियों के बीच की दूरी समान नहीं 
हैं। आंधी आदि के डर से बचने के लिए यहां की रेलैं अंग्र जी रेलों से अधिक चौड़ी 
बनाई गई हैं। इनके बीच की पटरियों की देरी ५ फोर्ट ६ इंच है इसे बड़ी लाई, 
(37280 (587५८ कंहते हैं। इसके अतिरिक्त मीरर गोज (४2८७ (४प९८) 
में पटरियों की दूरो ३ फुट ३३ इंच है। अधिक चढ़ाई के स्थानों और बहुत 
ही कम व्यापार वाले स्थानों में तंग गोज बाली रेलवे लाईन. खंलींगई हैं जिनमें 
ए्ट रयों के बीच की दूरी २ या २६ फुट ही रखे गई “है । रा 


रेल प्रथमत: कुछु. भागों में युद्द-सम्बन्धों कारणों से ही बनाई गई थीं। 
व्यापार का विकास तो. उनके द्व।रा बाद की हुआ । यूरोप को रेल इसों प्रकार की 
हैं। ऐसी रेज़ों को मुख्य विशेषता यह है के वे केन्द्रीय (79079।) द्ोंती है अंथोत्‌ 
वे देश की राजधानी से चारों ओर सीमा तक जातो हैं। इस प्रबन्ध से सरकार को 
देश की रक्षा के लिए सनिक सामान की पूर्ति करने तथा सेंनाये' भेजने' में सहायता 
मिलती हैं। परन्तु इसी व्यवस्था के-कॉरण राजधानी में व्यापार का प्रभाव भी 
होने लगता है और अन्त में व्यापार मांगों की एक बहुत 'बड़ो संख्यां बन जाती 
है।इस प्रकार व्यापार बढ़ने से इन रेलों को युद्ध उपयोगी विशेषता: छिप जाती है 
और वे ग्न्य व्यापारिक रेलों को मांति देश की सेबा करने लगती हैं:। 
.... उतरी अमेरिका में रेलें आवश्यकीय रूप॑ से त्योपॉरिक ((:077778724]) 
हैं | झतएव वें आयताकार हैं। यहं आयताकारें नमूनों बंड़ीं कीलों के प्रैतिनिवेशा 
में एक केन्द्री होजाता हैं। भीलों पर बहुत अधिक मात्रा में सामानें लॉया लेजाँया 
जाता है। इस सामान को लेने के लिए' रेलें भंगैल के बन्दरंगॉहों को जांती हैं | उत्तरी 
अमेरका में. अटलांटिंक तट से प्रशोत॑ महांसोगर के तंट तेंके या यूंरोप॑में' मार्सकी 
_प्रशान्त महासागर के तद पर ब्जांडीवरस्ट्क तके जाने वीली रेत मदीशे३: रेलें(%&॥8 
 (०7४४०7० ७) कहलाती है। प्राये: सभी मंद्वंद्वोपी में मंहाद्वोपी रेलें पाई जांती 
है-यथा उत्तरो अमेंरिका में (४) केने|डप्रन॑ पेसिफिक रेलंगें, (९) केमेंडियंन नेशेमेल 


१३२ भारत में व्यापार ओर यातायात 


' रेलवे; एशिया में 'ट्रांस साईबेरियन रेलवे' अफ्रीका में 'केप-कैरो रेलवे! तथा दक्षिणी 
अमेरिका में 'चिली-अर्जेन2इना रेलवे” प्रमुख है । 

. दुनिया में कुछ रेलों की लम्बाई लगभग ७४०,००० मील है जिसका विवरण 
इस प्रंकार हैं;-- 


संयुक्त राज्य अ्रमेरिका ३००,००० मी... क्रॉस... २६,००० मील 
रूस की कि०१३००० ,),. ब्राजील ,. . . ६४;:००९० ,); 
कनाडा... 5७,००० ५... ब्रिदेन .. २३,००० ), 
जमनी ' कह ४२,००० ,, अजनटाइना . ३०,००० ,; 
भारत .. .. ... ४१,००० |»... जापान 5. १४,००० 
आस्ट्रेलिया... २७,०००: ;)  इथ्ली ... ९४,००० )) 
0... दक्षिण अफ्रीका ११,००० ,), 

पोलेंड १२,००० ,, 


(ख) जक्ष यातायात (५४०७४७ए ५४७५४) 

प्रकृतिदत जलमागों का, मनुष्य इतिहास के आरम्भ से दी-चाहे किसी भी 

रुप में क्यों न हो उपयोग करता आरद्दा है किन्तु यातायात के साथनों में जलमागों की 

जो उन्नति पिछली एक शताब्दी में हुई है वह इतिहास की आश्चयंजनक वस्तु है । 

जल यातायात को ज्षेत्र की दृष्टि से दो भागों में बांडा जा सकता दै-(१) भीतरी 
जलमाग और (२) सामुद्रिक जलमार्ग । 


(१) भीतरी जल्माग ([7900 '४७(०८०७४७५४) 


'. (अर) आन्तरिक यातायातमें नाव तथा छोटे स्टीमर शामिल हैं जो नंदियों,भीलों 
श्रौर नहरों इत्यादि पर चलाये जाते हैं। आ्रादिम युग में लकड़ी के लट्टों को बांध कर 
बेड़े बना लिये. जाते थे, तदुपरांत पेड़ों को खोखला। करके नाबे' बनाई जाने लगी | 
अब तो बहुत बडी २ नाथों तथा स्थीमरों द्वारा नदियों और नहरों पर सामान ढोया 
जाता है। स्टीमरों में यन्‍्त्रों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक जद्दाज भी नदियों 
में चलने वाली नावों के उन्नत रूप हैं। यद्यपि रेलों और मोटरों के कारण श्राज 
नदियां का महत्व कम होगया है किन्तु फिर भी उनका उपयोग ब्रिल्कुल नष्ट नहीं 

, दोंगया है | योरुप में जर्मनी, फ्रांस, हालेंड, वेलजियम आदि देशों में नदियों का महत्व 
आज भी बहुत अधिक है। राइन, एल्ब, वेजर और ओडर तथा डन्यूब नदियां 
आवागमन का बहुत अच्छा साधन उपस्थित करती हैं | फ्रांत की सभी नदियां अपने 
ऊपरी भागों. के सिवाय सब्र जगह नाव्य हैं। रोन, लायर, सीन, डान, गैरोन, तथा 
मेओ्रोन नदियां जलमार्ग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। रुस की डोनेज, .कामा तथा 
मोस्कवा नदियों का मद्दत्व वद्दां की औद्योगिक उन्नति में बहुत है | उत्तरी अमेरिका 


'. * - गातायात के साधन १३३ 


में संयुक्त ' राज्य अमेरिका के भीतरी जलमार्ग कंमीशन ने गशुतना करके यह बताया 
है कि देश में लगभग २६५ नाव्य नदियां हैं जो ६,००० मील लम्बा. जलमार्ग 
बनातो हैं। अगर बनावटी नहरों की 'लम्बाई भी इनके साथ जोड़ दी जाय तो यहां 
३२,६२३ मील लम्बा जलमार्ग बन जाता है। मिप्तीसिपी और मिस्सौरी १६००० मोल 
लम्बा जलमार्ग. प्रस्तुत करतो हैं। संट लारेंस।नदी भी समुद्र से २३०० मील दूर पोर्ट 
ख्राथर .तक खेई जाती है । दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी अपनी सहायक नदियों 
सहित ४०००० मील लम्बा जन्ममाग बतातो है जो वर्षा के मौप्तम में ही उपयुक्त होता 
है | सूख मौसम में. केवल २०,०००. मील ही जहाजरानी के अनुकूल रहती है। 
ओरिनिको, ' पराना, परेग्वे आदि भी उत्तम जलमाग प्रस्तुत करती हैं। अफरीका के 
भीतरी भागों में जहां रेल का विस्तार नहीं हुआ है नदियां दी प्रमुख मार्ग हैं। नील 
नदी केवल डेल्टा में ही खेई जाती है किन्तु जम्बेती २५० मील तक पश्चिमी अफरीका 
में, नाईंजर ५०० मील और गेम्बिया २०० मील तक तथा कांगो और उसकी सहायक 
नदियाँ सबसे महत्वपूर्ण जलमाग बनाती हैं। आस्ट्रेलिया में मुरे १४०० मील और 
डालिज्ञ १२०० मील की लम्बाई तक उत्तम जलमारग प्रस्तुत करती है। भारत के 
जलमाग तो प्राचीन समय से ही उन्नत अवस्था में रहे हैं। उत्तरी भारत की तीन 
बड़ी नदियां-गंगा, यमुना और ब्रक्षपुन्रा २०,००० सील लम्बा जलमाग प्रस्तुत 
करती हैं किन्तु दक्षिणी भारत की नदियां ऊबड खाबड धरातल पर बहने के कारण 
जलमार्गों के उपयुक्त नहीं हैं। चीन में तो नदियां हो यातायात के मुख्य. साधन हैं | 
यांग्ट्सीक्यांग नदी में ६८० मील भीतर तक समुद्री जहाज चलाये जा सकते हैं किन्तु 
नदी में चलने वाले स्टीमर १००० मील तक जा सकते हैं। सीक्यांग और पी नदियां 
भी खेई जाती हैं किन्तु ह्वांज्ञो नाव चलने के लिए सबंथा अनुपयुक्त हैं।... 

उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होगा कि विश्व के कई औदध्रोगिक और व्यापारिक 
देशों में नदियां अब्र भी यातायात का प्रमुख साधन है क्योंकि नदियों के मार्गों में 
कितने ही लाभ हैं :-- 

(१ नदी मार्ग धीमे छोते हुए भी भूमि मार्ग से सस्ते हैं क्योंकि नाव चलाने 
के लिए सड़क या रेल की पटरी की भ्रावश्यकता नहीं होती । दुर्घटनायें कम होती हैं 
तथा रेल और मोटर से इनमें कम शक्ति की आवश्यकता दोती है और कम दामों में 


दी नाव. तार दो जाती है 
(२) पिछड़े हुये देशों में जद्दां रेलों और सड़कों का सर्वथा अभाव है. न॑दियां 


45 से उसकी पूर्ति करती है जैप्रे--चीन, मध्य अ्रफ्रीका, द० अमेरिका आदि 
शों 
(३) यह यातायात का बहुत सस्ता तथा मन्‍्थर साधन है इसलिए भारी 


कम कीमती ौर शीघ्र खराब न द्वोने वाली वस्तुणे-कब्ची धातुएऐे', कोयला, ले , 
नमक आदि इनके द्वारा ढोये जाते हैं । 


१३४ भारत में ब्यापार और यातायात 


(४) बहुत नदियां तथा नंहरे' अन्य बातायाज़ के साधनों की पूरक का काम 
करती क्योंकि, ये ऐसे प्रदेशों-सथन बनों, खालों आदि से जहां रेल अथवा मोटर 
नहीं पहुंच पाती नावे सामान ढोकर लाती हैं । 


फिर भी जिन देशों में रेलों का विक्रास हो गया है, मदियों का महंत घट 
गया. है क्योंकि नदियों दधरा माज् अधिक देर में पहुंचता है'। रेजते साइडिंग पर 
माल रखने और जब आवश्यकता हो तत्र भरने को सुधा होती है जो नदियों और 
नहरों से माल ले जाने में नहों होती। अधिक मूल्यत्रान वस्तुऐँ था जो बिग; जाने 
वाले पदाथ होते हैं अथवा जब समय के बचत को आवश्यकता द्वोती है तो नदियों 
का महत्व अधिक नहीं रह जाता क्योंकि वे धोमे बहने वाजी' होते हैं। इसके 
ग्रतिरिक्त सभी नदियां व्यापारिक जलगयाग के उप्युक नहीं हातां। अ्रस्तपु उनका 
उपयोग तभी हों सकता है जब वे नोमागे के उपथुक्ष हों। नदित्रों के लिये उत्तम 
जलमार्ग प्रदान करने के शिये यह आवश्यक है कि उनमें जल्ल को गदर,ई सत्र 
समान हो तथा जञ्ञ को मात्रा भो समान रहे | शुष्क ही जाने श्रथव। बाद थआ्रा जाने 
से यातायात में बाधाये पड़ जाती हैं! और बातायात बरद हा जाता है! (२) नादेवा 
बफ के प्रभाव से सर्वंधा मुझ होनी चाहिये अ्रन्यथा पाती जन जाने से श्र,ना जाना 
रुक जाने की संभावना हो जातो ढे। श्रष्यु बंद श्रावश्यक्ष है. कि बह बफ़ रावत 
समुद्रों में गिरती हों। (३) कई नदियाँ भार में रपट और मरने हंने से तथा कई 
दलदल म॑ बहने के कारण और कई झपयने शयमे श्रसनानत तज के कारणु साज भर 
ग्रच्छे यातायात का साधन उपस्वित नहीं करती | श्रत: यह आ्रावश्यक है कि नादथों 
के मार्ग में रठ, भरने, अथरतां चद्धने न दोनों चाहिये। (४) नदियों का भागे तंग 
आर गहरी घा्टिपों में न हवाकर मंदानी भाग में सबने जससंछया बाले प्ररेशों था 
ओऔद्योगिक ज्षेत्रों में ही दाता चादिये जिपसे माव और यात्रो मिलने को सुविधा 
हो सके | 
(ब) मीलें (,0६८५) 
ु दुनिया भर में उत्तरी श्रमेंरिंका की मीलों को छोड़कर-अ्रधिकतर भीशे 
व्यापार के काम की नहीं हैं। उत्तरी अमेरिका में पांच बेड़ी २ भीले' हैं--सुपीरियर, 
सिंशांगल,, हयूरन, ऐरो और अटेरियों। इस मोज्ों में जहां भी मरने पहनें बाधा 
: पहुंचते ये नहरे' बना दी गई हैं, जसे स्‌ नहर (5300 (४97०४) छुपीरियर और 
ह्य रन के बीच में (जो सोल्ट सेंट मैरी के भरनों को दूर करती हैं); वेलैएड नहर 
' (७४४४० (:805४7]) ईरी' और श्रोयरेरियों ' के बीघ्र में (स्यागरां को दूर. करती है) 
सैंट लौरिंस नहर. (80 ॥4%४7शआ७ड 087७) जो ओहोरियों: और सेंदलौरेस 
' नदी के बीच के मरनों को दूर करती है। इन॥ नइरों के! बस “जाने - से सं लोरेस 


यातायात के सोधन . शृहप्ं 


सदी के मुद्दाने से लेकर २००० मील दूर तक काफी बड़े ध्टीमर' ओ जा सकते हैं। मद 
स्टोमर विशेष्र रूप से इन्ही नहरों के लिए बनाये गये हैं । 


ने भीलों का वाषिक व्यापार विश्व की दो बड़ी मसंहरों-स्वेज और पनामो 
के कुल ट्रफिक से अधिक है। इन मोलों के इस व्यापारिक महत्व के केई कारण 
. हैं। (१) ये भीलें काफी गहरी हैं जितते बढ़े २ स्ट्रीमर जिनमें काफी सामानें दोया 
जाता है-आ्रासानों से आ जा सकते हैं (२) इनका विष्तार पूर्व पेश्चिम हैं जिधंर 
संयुक्त राज्प के सामान के आने जाने का प्रधान सुख है, (३) अमेरिकां के गेंहूं, 
लोहा, कोयला, लकड़ी आदि पर्याप्त मात्रा में पास ही पैदा होने के कारण इम 
भोलों को भोगोलिक स्थिति अत्यन्त सुन्दर है। (४) आवश्यकता के अनुसार गहरी 
हाते के कारण इन भोलों के दधरा सामान ढोने में दाम रेल से कम लगते हैं। 
दुर्भाग्य से ये कोले जाड़े के दिनों में जम्र जाने के कारण व्यापार के लिंए बेकार. 
हों जाती हैं फिर भी विश्व का यह प्रसिद्ध और उपयोगो भीतरी जल्लमार्ग अमेरिका 
को रेलों, उद्योगों, व्यापारिक केन्द्रों और बनी आबादी को आकर्षित किए बिना 
नहीं रद्दता | 

. अफ्रीका की विक्टोरिया, टेंगेनिका, न्‍्यासा और यूरेशिया में केस्पियन, सागर 

तथा बेकाल बड़ी २ भौले' हैं किन्तु यह सब व्यापार की केवल स्थानीय आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति करती हैं। विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से उनका कोई विशेष महत्व 
नदीं है। अन्यत्र भोले बहुत छोटी हैं और ध्यापार के लिये उपयोगी: नहीं हैं । 
(स) नहरें ((१8/0985) 

नहरें पानी के वे जलमाग हैं जो जहाज चलाने के हेतु बनाई जाती हैं। 
नहरों का व्यापार में अपना अलग महत्व होता है। नहरें व्यापार के लिए किसी न 
किसी उद्देश्य को लेकर बनाई जाती हैं। उनका उदेश्य या तो (१) दो नदियों 
खाड़ियों अ्रथवा समुद्रों की दूरी और समय को कम करने के लिए, या (२) किसी 
नहर या भील के व्यापार में बाधा डालने वाले ऋरनों और प्रपाठों को दूर. करने के 
लिए, अ्रथवा (१) उन प्रदेशों के व्यापार को उन्नत: करने के लिंए' होता है जहां 
अन्य साधन सरलता पूर्वेक प्राप्त नहीं हो सकते | जंद्यजी नहरों की लम्बाई चौड़ाई 
काफी होती है जिनसे छोकर बड़े २ जद्दाज निकल सकते हैं| चूंकि. यह भूमि को काट 
कर बनाई जाती हैं इसलिये कई' देशों के बीच. की संभुद्री दूरी बहुत कम हो जाती है। 
सड़कों, रेलों, श्रौर नदियों के साथ २ यह भी देशों के भीतर व्यापार में अपना हाथ 
बंटाती है। कई नहरों' का महत्व तो केबल स्थानीय दी होता है कितु. कइयों का' महत्व 
श्रन्तरोष्ट्रीय भी दोता है | विश्व में सबसे अधिक नहरें यूरोप में हैं| फ्रांस एवम्‌ 
जमनी में तो नहरों का जाल बिछा है। यहां सरक्षारी नीति के कारण नहरों का 


१३५ भारत सें व्यापार शोर यातायात 


प्रयोग अधिक होता है। ये राज्य नहरों को निरंतर जीवित रखते हैं। इन देशों की 
बहुसंख्यक नहरें औद्योगिक प्रदेशों में हैं जहां कायला ही सबसे महत्वपूर्ण बस्तर है जिसे 
नहरे' ढाती हैं | जहाजी नहरों के बन जाने से कुछ जलमागों का मदृत्व बढ गया है 
क्योंकि इनमें या.तो दूरियां कम हो गईं हैं (जैसे पनामा और. स्वेज द्वारा) या कुछ 
भागों पर व्याप्तार केन्द्रीमूत हो गया है (जेसे सटसू नहर परो। संसार की कूछ 
महत्वपूरा नहरे ये हैं :-- (१) स्वेज नहर, (२) पनामा नहर, (३) सू सद मेरी नहर 
(४ मेनचेस्टर जद्ाजी नहर, (५) मील नहर, (६) उत्तरी सागर की नहर, (७) न्यू 
वाटर वे (र/य्डम तथा उत्तरी सागर के मध्य में) और (८। स्टैलीन नहर । 
नहर ओर रेत की तुलना 


आधुनिक समय में सामान को लें जाने के लिये नहरों का प्रकोग उतना 
महत्वपूर्ण नहीं रह्या है जितना पहले था । इसका. विशेष कारण रेलों का संध्रप है | 
रेलों को नद॒रों की अपेक्षा ॥तिपय लाभ प्राप्त हैं । सबसे महत्वपूर्ण लाभ . जाति ऋा 
है। इसके अतिरिक्त रेलें किसी भो स्थान 'तक -ब्रिना. सामान को तोड़े या कम किए. 
हुए. जा सकती हैं परन्तु नहरे' ऐसा नहीं। ऋर सकतीं। रेलवे स्टेशनों पर सामान को 
संगह्ित रखने के लिए सुविधायें रहती हैं। जब तक आ्रावश्यकता पड़े तब तक सामान 
वहां रखा जा सकता है। उन्हें तत्काल हटाने की आवश्यकता नहीं होती। रंल की 
लाइन. पर डिब्बों में माल मरा जा सकता है | इस लाभ ने इंगलैंड को रेलों को इस 
योग्य बना दिया है. कि अब नहरों से ढोया जाने वाला कोयला रेलों से जाने लगा 
है। कोयना पहले मोटर ठेलों में भर दिया जाता है ये ठेले रेल पर छोड़ दिए जाते 
हैँ और फिर किसी ए.जिन से जोड़ दिए जाते हैं । ज्योंद्ी कहीं मांग हुई एंजिन इन 
ठेलों को खींचकर वहां ले जाता है । 
(२) सामुद्रिक जलमार्ग (0८687 7छ7भ०00) 

आज से ५०० वर्ष पूथ पृथ्वी के मिन्न २ भू-मागों के बीच में समुद्र एक बड़ी 
रुकावट के रूप में था। जब तक कि समुद्र में चलने योग्य जहाज नहीं बन गए तथा 
जहाज खेने की कला में इतनी उन्नति नहीं दो गई कि नाबिक अपने निर्धारित मांगे 
पर जहाजों को ले जा सके तब तक समुद्र का व्यापार के लिए. उपयोग न दो सका। 
किंतु आज तो समुद्र अ्रन्तराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन बन गया है और एक देश 
दूसरे देश के बहुत समीप आ गया है | एक देश से दूसरे देश तक बराबर जहाज 
चलते रहने से त्रिना खर्च के निश्चित समुद्री मार्ग स्थापित दो गये हैं जिनके कारण 
अब थोड़े दामों में मनुष्य ओर सामान इच्छा के अनुसार आ जा तकते हैं | 


जिस प्रकार भूमि के सांधनों में थोड़ी दूर वाले स्थानों तक सामान ले जाने में 
सड़कों की सुविधा द्वोती हे और दूर के लिए, रेलों का प्रयोग उपयोगी द्ोता है, उसो 
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प्रकार समुद्री सांधनों में विशेष प्रकार के जह्याज़ों को-विशेष प्रकार केःसामान ले जाने 
में ही सुविधा रहती है | इस विशेषता को ध्यान में रखकर ही अ्रत्र जेहाजों का निर्माण 
होता है | इसलिये यात्रियो' को ले जाने वाला जद्वाज केवल यात्रियों को, डाक और 
कीमती हलकी वस्तुश्रों वाला इन चीजों को ही ले. जाता है। भारी और सस्ते सामान 
को ढोने के लिए अलग जहाज होते हैं।...- क्‍ 

१६ वीं शताब्दी के आरंभ तक (१८२४) पालों से चलने वाले जहाजों का 
: प्रधान्य था किंतु पिछले १०० वर्षों में भाप की शक्ति से चलने वाले आधुनिक 
जहाजें का इतना अधिक उपयोग होने लगा है कि हवा से चलने वालें जद्यज 
(59778 $09) महत्वहीन द्वो गये हैं। आज भी अधिकांश हवा से चलने वाले 
जहाज तटीय व्यापार और कम दूरी की यात्रा करते हैं तथा भारी सामान को जो 
जल्दी नष्ट होने वाला नहीं दोता, ले जाते हैं | परन्ठु थोड़ें से हवा द्वारा चलने वाले 
जद्गाज दूर की यात्रा भी करते हैं। वाष्प की शक्ति से यंत्रो' द्वारा चलने वाले 
जद्दाज हवा से चलने वाले जहानें की अपेज्ञा अधिक सामान ढो. सकते हैं उनकी 
चाल तेज द्वाती है तंथा वायु का उस पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता। अंत, हवा से 
चलने वाले जहाजे| का उपयोग अब क्रमश: फम होता जा रहा है । कितु भाप से 
चलने वाले जहाजें के लिए फायला अ्रथवा तेल की आवश्यकता होती है। इस 
कारण तेल तथा कोयला मिलने वाले केद्रो' का स्थापित करने की आवश्यकता 
पड़ी | 

जैसे २ जह्दजां का आकार बढ़ाया जाने लगा और उनकी चाल को तेज 
किया गया त्यें त्यां अंधिकाधिक कोयले की आवश्यकता पड़ने लगी। केायला जद्दाज 
में बहुत सा स्थल घेरने लगा इसका परिणाम यह हुआ कि जहाजें में माल भरने के 
लिए, कम स्थान रहने लगा | श्रस्तु इस कृठिनाई को दूर करने के लिए कई प्रयत्न 
किये गये | एंजिनों में सुधार किया गया जिससे जहाजों में कोयला कम खर्च दो। 
१६२० के उपर्शत ते ऐसे जहाज भो बनाये जाने लगे जिनमें कोयले “के स्थान पर 
तेल कां हीं श्रधिक उपयेग किया जॉने लंगा। 


जह्मज दो प्रकार के होते हैं--ट्र गग ((727779) और लाइनर (!॥7८7)। 
लाइचर (£77८7) जद्दाज एक निर्धारित मार्ग से डोकर जाते हैं ।,जिन बन्दरगाढ़ों ' 
पर उनका जाना निश्चित है उन पर वे अवश्य ही जायेंगे। लाइनर तयार माल, 
जल्दी खराब ही जाने वाले माल तथा कीमती सामान. को ही ले जाते.हैं। किसी 
निधांरित मांग पर कितने लांइनर चलेंगे यह उंस मार्ग प्रर उपलब्ध ,व्र्यापार पर 
निर्भर करता हैं। लाइनर वस्तुत; बड़े, तेज चलने वालें और अधिक असँहगे होते है। 
एंक प्रकार के लाइनर कैंकल यात्रियों तथा अधिक मूल्यबान सामांच तथा डाक को ही. 
ले जाते हैं | इनमें भय सामान ले जांने के लिए कम स्थान द्वोता है। दूसरे प्रकार के 





श्श्य भारत में व्यापार शौर यातायात 


लाइ नर निर्धारित स्थानों के बीच निश्चित समय पर ही सामान आदि ले जाते हैं। 
तीसरे प्रकार के लाइनर यात्री और सामान दोनों ही ले जाते हैं | 


ट्रेग्प (7877) जहाजों का न तो कोई निश्चित मार्ग ही .होता है और ने 
उनका समय ही निश्चित होता है। ये काफी बड़े जद्यज होते हैं जा कई बम्दरगाहों 
को व्यापार लेने के लिए जाते हैं | जहां इनका माल मिल जाता है वहीं ट्रभम चले 
जाते हैं। ट्रम्प जहाजों के द्वारा खाद्य पदार्थ तथा कन्चा माल बहुत अधिक राशि में 
एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है। संसार का आधे से अधिक ध्याणर इन 
शेम्पजहाजों के द्वारा ही होता है किंतु ट्रम्प जहाज केवल उन्हीं व्यापारियों के 
काम के हांते हैं जा पूरे जहाज के लायक माल भेजत हैं। जिन व्यापारियों के पास 
पूरं जहाज के लायक माल भेजने के नहीं होता वे लाश्नर से द्वी अपना माल 
भेजते है। जब ट्रे मे एक स्थान पर अपना माल उतार देते हैं तब बेतार के तार से 
उन्हें सूचित कर दिया जाता है क्लि कहां कहां जाकर माल लादना चाहिए। इस 
प्रकार ट्रेम्म जह्याजों को माल मिलने में कठिनाई नहीं पड़ती | ट्रैग्म जद्दाज एक बड़ी 
आवश्यकता को पूरा करत हैं, कारण यह है कि किन्हीं स्थानों पर जब फसल का 
समय होता है तब तो माल लादने के रहता है अ्रन्यथा वर्ष के शेप समय में वहां से 
माल नहीं भेजा जा सकता ऐसे भारकत (४७0) के लिए ट्रेम ही उपयुक्त 
होते हैं । 


समुद्री जलमार्ग द्वारा माल बहत सस्ते भाड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिये, जद्याज द्वारा मांट्रियल से लिवरपूल 
तक गेहूँ लें जाने में प्रति न मील '०६ 7० खर्च पड़ता है किन्तु इग्लेंड' में रेल से 
गेहूं ले जाने में प्रति न मील २०'३ पें० खर्च पढ़ता है | यद्यप्ति जद्दाज द्वारा माल 
ले जाने में खर्च बहुत कम होता है किन्तु जहाज रेल की श्रपेत्षा धीरे चलता है। 
यही नहीं जद्दाज साधारणत: ८,००० से १०,००० दन बोक्ा ले जा सकता है जब 
कि रेलें ६०० ट्व बोम्मा ही ले जा सकती हैं। जद्भाज द्वारा कम खर्च से माल ले 
जाया जा सकता है क्योंकि समुद्र ने एक प्रकृतिदत जद्दाज मार्ग उपस्थित कर दिया है 
जिसको बनाने में कुछ व्यय नहीं होता । यद्दी भमुद्री मार्ग सब. दिशाओं में होते हैं 
ग्रतएव जहाज .आवश्यकतानुसार कहीं भी जा सकते हैं | इसके विपरीत रेलवे लाइभें 
बचाने में पचास इजार से लेंकर एक लाख रुपया प्रेति मील तक व्यय हो जांता है 
“फिर भी सब स्थानों को रेलें नहीं पहुंच सकतीं समुद्र सब देशों के लिए खुला रहता है 
अतणव प्रत्येक देश के जहाज समुद्र का. स्वतंत्रापूर्वक्ष उपयोग . कर सकते हैं। अ्रस्तु, 
जद्दाजी कम्पनियों को व्यापार. का. एकाधिकार नहीं द्ोता | जद्दाजें को अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिंस्पद्धों का सामना करना पड़ता है इस कारण जहाजें के चलाने की कला में 
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उन्नति करने, मुसाफिरों तथा व्यापारियों को सुविधा देने और कम्म किराया लेने की 
ओर जद्वाजी कमनियों का विशेष ध्यान रहता है | द द 

.... समुद्दो मार्ग व्यायरार पर निर्भर रहते हैं। जहा माल लांदने को अधिक मिलता 
हे जद्ाज् वहीं जाते हैं फिर चाहे उनको चकर लगाकर हो जाना पड़े | यद्यप माल 
परिनने को सुविधा मुख्यतः जद्ाजों के मार्ग को निर्धारित करतो है, किन्ठ अन्य बातें 
भी समुद्री मार्गों का निर्धारित ऋरती हैं यथा--- ंीजिरिर 

(१) यदि मार्ग में कोयला मिलने के स्थान (2070-0० (9) आधिक हैं 
तो जद्ाजों का थाड़ा कोयज़। हां मरना पड़ता है ओर माल लादने के लिए अधिक 
जगह मिल जाती है। यही कारण है कि बहुत से ऐसे स्थानों पर भी जहाज नियमित 
रूप से जाते हैं जहां माल लादने को नहीं मिज्ञता किस्तु कायज्ञा सस्ता मित्न जाता है । 

(२) समुद्री मार्ग यथा संभव महावृतीय मार्ग (57८७४ (४7८2 [२07४८) 
का अनुसरण करते हैं क्यांकि वही दा स्थानों के बोच में न्यूनतम मार्ग होता है। 
किन्हीं दो स्थानों में सबसे कम अन्तर सीधा मार्ग नहीं होता वरत्‌ महाबतीय मा 
द्ंता है | यही कारण है कि समुद्री मार्ग उत्तर में उत्तरी श्रुब की ओर तथा दक्षिण 
मे दक्षिणों श्रूव की ओर जाते हैं जिससे जह्यजों को कम से कम दूरी पार करना पड़े | 
किन्तु कमौ २ माल निलने की संभावना, जलवायु तथा कोयला मिलने की सुविधा के 
कारण जद्याजों को महावृतीय मार्ग भी छोड़ना पड़ता है। 

(३) कहीं २ नदियां तथा बन्दरगाह जाड़ो में जम जाते हैं तब जहाजों को 
सुविधाजनक मार्ग ग्रदश करना पड़ता है | यहां कारण है कि जत्र शोतकाल में सेंट 
लौरेस नदो जम जातो है तब जह्यज दक्षिण बन्दरगाहों की ओर जाते हैं। यही 
कारण है कि हृइसन की खाड़ो का मार्ग ३ “ग्लैंड के लिए सब्रसे निकट है किन्तु उसके 
अधिकतर जमे रहने के कारण जहाज उसका उपयोग नहीं करते । न 

(४) यथ्रपि आधुनिक जहाज हवा से अधिक प्रभावित नहीं होते किन्तु फिर 
भी इवा का थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है यही कारण हे कि लिंपरपूल से 
आस्ट्रेलिया जाने वाले जद्दाज आ्राशा अन्तरीप के मार्ग से जाते हैं क्योंकि पछुआ 
हआएं उनके अनुकूल पड़ती हैं। किन्ठु आस्ट्रेलिया से लौटते समय उस मार्ग से न 
आकर स्वेज नहर के मार्ग से आते हैं जिश्षते उन्हें पश्चिमी इबाओं का सामना न 
करना पड़े | यदि वे उसो मार्ग से आवें तो उन्हें कोयला भी अधिक जलाना पड़े और 
उनकी चाल भी धीमी हो जाय । 3 

यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व के सभो प्रमुख व्यापारिक मार्ग पश्चिमी 
यूरोप पर आकर समाप्त द्ोते हैं इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी यूरोप जगत 
का सब्रसे महत्वपूर्ण औौद्योगिक् भाग है| विश्व में सबसे अधिक कच्चे माल करा 
उपभोग यहां होता हे और यहां से सबसे अधिक तैयार माल नियात' किया जाता है 


१४० भारत में* ब्यापार श्रोर यातायात 


श्रतण्व यह स्त्राभाविक ही है कि व्यापारिक मार्ग पश्चिमी यूरोप पर ही केन्द्रित दों | 
पश्चिमी यरोप में कोयले की बह तायत होने के कारण द्वी वद्द उद्योग प्रधान' है। यही 
नहीं कोयले के मिलने की सुविधा के कारण भो जहाज इस ओर आकर्षित होते हैं। 
अ्रस्तु कोयला ही प्रस्यकज्ष अथवा अप्रत्यक्ष रू से सामुद्रिक मार्गों का पश्चिमी यूरोप 
में केन्द्रित दोने का मुख्य कारण है। 

विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग ये हैं# :-- 

(?) उत्तरी अटलांटिक मार्ग--उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी 
थूरोप के मध्य में है । 

(२) स्रेज मार्ग-यूरोप से भूमध्यसागर होता छुआ स्वेज नददर द्वारा भारत 
सुदूर पूब तथा आस्ट्रेलिया को जाता है। 

(२) दक्तिणी अफ्रीका-यह मार्ग जो उत्तम श्राशा अ्न्तरीप द्वोता हुआआा 
अ्रफ्रीका के पूर्वी तट तथा शआरास्ट्र लिया को जाता है । . 

(9) दक्तिणी अमेरिका-यद्द मार्ग प्लेट नदी की थाठी तक पश्चिमी यूरोप 
के मध्य में है। 

(५) प्रशान्त महासागर-मार्ग पैनामा नहर द्वारा पश्चिमी यूरोप और उत्तरी 
ग्रमेरिका के पश्चिमी भागों तथा पूर्वी एशिया को जाता है | 

नोचे की तालिका में विश्व की व्यापारिक शक्ति के आड़े प्रस्तुत किये 
गए हू +-- 


देश १६४८ में ग्रास टनेज 
(००० टनों में) 
- शयुक्त राज्य अ्रमेरिका २६,१६५, 
इंग्लैंड १८, ० २४, 
नावें._ ४,२१६ १ 
फ्रांस २,७४५ 
इलिंड द २,७३७ 
इटली २,१०० 
स्वीःटं १,६३७ 
यूनान ... १,२८५ 
स्पेन १,१२३ 
डैकमा कक १,०२४ 
आपान' द ड्श्ध्र 


शकित्तुंत बिवरण के लिए देखिये 0. 8. (६०४०४ का विश्व का भूगोल १७ १२६-३४१ 


यातायात के साधन कै १ 


मी हे ३२७ 
भारत सा दे 
(ग) बायुसागं (&87 77७7५०0//) | 


व्यापारिक हवाई यातायात अ्रब भी प्रयोगात्मक अवस्था में है । यातायात के 
साधनों में हवाई यातायात आधुनिक युग को देन है। यद्यपि गुब्वारों द्वारा उड़ने 
. का प्रयासं १७०८ से: ही किया जा रहा था किन्तु सही रुप से हवाई जहाजों का प्रयोग 
२० वीं शताब्दी के प्रथम चरण से ही आरम्भ हुआ है| वायुयान मुख्यतः दों प्रकार 
होते हैं। (१) द॒वा में तरने वाले (4270[2[97728) और (२) ह॒वा में उड़ने वाले 
(७77 &08) 4 इता में तरने वाले- वायुयान हवा से हल्के और हवा में उड़ने वाले 
वायुयान दवा से भारी होते हैं किन्तु आधुनिक काल में साधारण तौर पर॒कई प्रकार 
के वायुयान बनाये जाने लगे हैं । 


हवाई जद्दाजों से धरातलीय यातायात की अपेक्षा एक बढ़ा लाभ यह है कि 
इसका प्रयोग स्थल और ज़ल दोनों के ऊपर से द्ोकर सम्भव है | जेल पर, स्थल का 
विवरण दवाई यातायात के लिए.-प्रथम महत्व रखता है क्योंकि प्रायद्वीप और द्वीप 
समूह बाशिज्य-जन्मदाता मद्गाद्वीपों की केंबल बाहर की सीमा पर ही नहीं होते बल्कि 
ठहरने के लिए सुविधाजनक स्थान भी द्वोते हैं। इनके होने से इधाई जद्दाज को जल 
पर बिना रुके हुए बहुत दूर तक नहीं उडना पड़ता, वह थोड़ी २ दूर पर ठदरता 
चलता है। 


मद्रासागरीय यातायात की भांति वाथुयानों के लिए कोई “मार्ग! बनाने श्रथवा 

स्थिर रखने के लिए. किसी धन की आवश्यकता नहीं होती | केवल वांयुयानों के रुकने 
के स्थान बनांने के लिए. धत चाहिए | अतः हवाई यातायात के अन्तर्गत यातायात 
का व्यय रेल के यातायात की अपेंज्ा कम दी दाता है परन्तु रेलों द्वारा बहुत अधिक 
ब्यापार होता है जिससे सामान का भाड़ा ह॒बाई जद्दाज की अपेन्ना रेल से कम पड़ता . 
है। इसीलिए अनन्त, दवाई यातायात रेलपे यातायाय से अधिक व्ययसाध्य बेठता 
है| श्सके अतिरिक्त दवाई जद्दाजों की मरम्मत, कल-पुर्जो के लिए भी खर्च अधिक 
दी बठता है। इनमें प्रयुक्क दोने के लिए तेल आदि भी काफी मदद गा पड़ता है। हवाई 
अहाजों के ठदरने का शुल्क भी कुछ श्रधिक दी होता है। इसके अतिरिक्त रेलों की 
भ्रपेत्ञा दवाई जद्दाज के चालकों, कमानों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन भी अधिक 
होता है दवाई जद्दाज़ों के मार्गों का--जो साधारणत: ५० मील चौड़े दोते हैं-नि्धारण 
सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। हवाई जहाजों के 5इरने आदि के स्टेशन 
ने तथा श्रन्य धरातलीय व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए--दवाई श्रद्"ु, वांयुयान 
उतरने के स्थान, हवाई जद्दाज रुकने के भवन, दुरुस्‍ती के कार्यात्रय, श्रांतरिन्ष विभाग 


शेड २ भारत में व्यापार और यातायात 


द्वारा व्यवस्थित बेतार के स्टेशनों, प्रकाश घरो', वायु रुख सूचक यंत्री तथा प्रकाश 
आदि-में भी धन की आवश्यकता पड़ती है | यह व्यवस्था यद्यवि बडी व्ययसाध्य दोती 
है किन्तू हवाई यातायात की झुरक्षा, नियमितता तथा विश्वसनीयता और यात्रियों की 
"सुख सुविधा के जिए नितांन्‍्त आवश्यक समभी जाती है| संयुक्त राज्य अमेरिका के 
अलावा अन्य सभी देशों में यह व्यूथ सरकार ही वहन करती है । इन व्यवस्थाश्रों 
का उपभोग काई भी निजो वायुयान-निश्चित शुल्क देकर कर सकते हैं । 


हथाई जहाज॑ खरीदने और |नंयर्मित रूप से हवाई सर्विस चलाने में भी काफी 
'खर्च पड़ता हैं। परन्तु युद्र »ी दृष्टि सें हवाई उड़ान को शिक्षा और वायुयानों क। 
संख्या बनाये रखने तंथा व्यापारिक कार्यों में लाभ पहुंचाने के लिए समी राष्ट्र वायु- 
मार्ग संचालन में अपने देश को कम्पनियों को आर्थिक सह्ययता देते हैं | यह सहायता 
या तो हवाई अड्डों तथा धरातलीय व्यवस्था को उपफब्धता प्रस्तुत कर अप्रत्यक्ष झा 
से दी जाती है अथवा प्रस्यक्ष रूप से विभिन्न वायुयान कम्पनियों की धन देकर की 
जाती है। देश की डाक आदि लेजाने के बदले में भो सरकार द्वारा निश्चित रकम 
अधिक सहायता के रुप में दी जा सकती है'। इससे सबसे बडा लाभ यद्द होता है कि 
वायुयान आदि चलाने का पूरा खच यात्रियों पर ही नहीं पड़ता । पहले थोड़ा किशया 
लिया जाता है फिर ज्यों २ व्यापार बढ़ता' जाता है त्यों त्यों खर्चा भी बढ़ता 
जाता है।... 4. पा 


यद्यपि यह सद्ठी है कि यातायात के साधनों में बायुबान सबसे गतिशील है 
किन्तु व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। सस्ता तथा भारी बोका दोने के माने में 
यह रेलों श्रथवा जह्याजों सें प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते | इसके आतिरिक्त ये छोटो 
यात्राओं के लिए भी अनुपश्ुक्त हैं | इनका अ्रच्छा उपयोग श्रन्तदशीय उड़ानों के लिए. 
ही लाभप्रद हो सकता है। किन्तु यह मानना पड़ता है कि जहां तक जहूरी डाक और 
कीमती सामान तथा 'यात्रियों के शीघ्र भेजे जाने का प्रश्न है, वायुयान ही श्रधिक 
लाभप्रद हो सकते हैं। आजकल सब देश लम्बो सफर, डाक व बहुमूल्य ण्खुए' भेजने 
में समय बचाने फी दृष्टि स वायुयानों का हो उपयोग करते हैं। संसार के प्रमुख श्रौद्ों- 
गिक्र तथा व्यापारिक भागों में इनका अधिकतर उपयोग डाक तंथा यात्रियों और 
शीघ्र नष्ट द्ोजाने वालो वस्तुओं की लेजाने के लिए दी द्वोता है। इबाई यातायात का 
सत्रसे बडा लाभ यह है कि इसमें यात्रा की गते अत्यंधिक॑ रहती है | इससे आज के 
युग के औद्योगिक कार्यो में वंबस्त मानव का समय बंचता हो और ऐसे भनुष्य के 
लिंए, समय ही धन द्ोता' है | किन्तु यह बात सर्वमान्य है कि भारो सामान लेंजाने भें 
' किसी दुसरे यातायात के साधनों से हआाई यातायात दोड नहीं कर सकता क्योंकि यह 
सांधन बडा खर्चीला' पडता ह॑ | 9३० ह रे 


यांतायात के साधन... क्‍ ध्ड्३ 


ह 
यति वायुमांगे, रेल तथा जल्मार्गोकी तरह निश्चित और बंधे हुए नहीं 
होते किन्तु अपने हित की दृष्टि से सदा ही बह भूमि को बनावट ओर प्रकाश-स्तंभ . 
तथा भद्दावृतीय मार्ग का अनुसरण करते हैं। जजबायु और भूमि की बनावट का भी 
हवाई यातायात पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अद्ध उष्ण मांगों में उच्च भार की 
पेटियाँ इसके लिए सत्रप्ते अरभ्रक अनुकूल पड़ती हैं और कुछ स्थानों में तो हवाई 
उड़ान के लिए ये श्रादशे हैं। उष्ण कथिबन्ध के अन्दर जलवायु सम्बन्धो दशाओं में 
(देशिक तथा मौततमी अन्तर होता रहता है किन्तु साधारण रूप से हत्राई उड़ान के 
लिए वे अच्छी समझी जाती हैं। शौतोष्णु भागों में वायु को दशा में बहुत अधिक 
परिवतन होता है अतः हृबाई उड़ान के लिए वायु की दशा बहुत ही प्रतिकूल होती . 
है। तेज हवा, घनो वर्षा और वर्फोले तूफानों का हवाई मार्गों पर अधिक प्रभाव 
पड़ता है | इससे वायुत्रान का उड़ता कठिन ह्वी नहों असंभव भी हो जाता है।. 
दुर्बटनायें होते का अविक अंदेशा रहता है। स्वच्छु नोज्ञा आकाश और सूखी हवा 
ही इसके अनुकूत दोती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सूखो हवा की उपस्थिति 
के बावजूद भी रेगिस्तानों में तापक्रम में परिवर्तन शीत्रता से होता हैं अतः यह वायु- 
मार्गों के लिए उपथुक्त नहीं होता । रेगिस्तानों की भाँ।त घने जंगलों को भी वायुमार्गों 
से बचाया जाता है | वैज्ञानिक उन्नति ने प्रत्येक ऋत सम्बन्धी तत्वों पर विजय प्राप्ति, 
सरल कर दो है। रेडियो द्वारा संचालन द्वोने से वायुयानों को धुंध, कोहरा अथवा 
अंधेरे का डर भी नहीं रहता। प्रत्येक हवाई अडडु पर उन ज्षेत्रों ,की वाथु धाराओं 
और कुहरे आदि का नक्शा होता है जिन पर से वायुयान उड़कर जाने वाले हाते 
हैं। अस्तु, समय २ पर रेडियो द्वारा वायुयानों को उनके मार्ग में पड़ने वाली वायु 
सम्बन्धो आाधाओं से सूचित किया जाता रहता है और इस पर किसी भी बाधा से 
बचाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डों पर विभिन्न रोशनियां 
जलाकर प्रेकाशित रखने से वायुयान कोहरे और अंधकार में भी उतर सकते हैं। 
मांगे में जहां तद्ां रेडियों को मीनारों, के बन जाने से तथा स्वयं--चलित नाविक. यंत्र 
की सहायता से अत्र हवाई जद्दाज बिना भूमि देखे हो अ्रपने मार्ग पर चले जाने में 
समर्थ द्वोते हैं । ॥ 
यद्यपि वायुयान रचना से स्वतन्त्र द्ोते हैं फिर भी भूमि की बनावद का हवाई 
यातायात पर प्रभाव पड़ता है | हवाई स्टेशन पर हवाई जहाज के उड़ने के लिए 
एक ऐसा अच्छा मैदान होना चाहिए. जिसका धरातल सुदृढ़ तथा समंतल हो तथा 
जो प्रत्येक दिशा में कम से कम आ्राधा मील फेला हुआ दहो। वायुयान एक निश्चित 
ऊंचाई के ऊपर नहीं उड़ सकते हैं| अ्रब॒ तो ऊचे से ऊचे पर्वत को भी वायु मार्ग 
द्वारा प्रत्येक मौसम में पार किया जा सकता है। समुद्र तल पर के स्थान सीधी उड़ाम 
द्वारा सइस्चों फीट ऊंचाई पर स्थित अन्य स्थानों से मिला दिए गए हैं । 


श्ड्ड भारत से घ्यापार ओर यातायात 


व्यापारिक उड़ान के आथिक आधार अन्य प्रकार के यातायातों के समान 

ही है| सामान व यात्रियों की चढ़ाई उतराई वहीं पर होगी जहां वायुयान को सेवा 
की पर्यात मांग हो तथा जद्दां यात्रियों, डाक और सामान की पूर्ति होती हो | 

प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय भूमि के ऊपर के वायुमंडल पर अ्रधिकार रखता 
है | इसलिए. मुद्रा, पार-पत्र, प्रवास तथा सफाई आदि के नियम जेसी कतिपय 
समस्‍यायें, अ्रन्तरोष्ट्रीय व्यापारिक हवाई यातायात में बहुत सी असुविधायें उपस्थित 
करती हैं। 

हवाई यातायात का सबसे अधिक विकास संयुक्त राज्य अ्रमेरिका में हुआ है । 
यह एक लम्बा चौड़ा देश है जहां वायुयानों को एक ओर से दूसरी ओर जा।े में 
कोई राजन तिक सींमा नहीं पार करनी पड़ती, यद्यपि कह देने को रीति का पालन 
अवश्य करना पड़ता है| संयुक्त राज्य के महत्वपूर्ण बायु मार्ग डोक तथा यात्रियों 
के ले जाते हैं| संयुक्त राज्य के श्रटलांटिक और पेसिफिक तद इस देश के सबसे 
अधिक उन्नत भागों में से हैं और इन क्षेत्रों को परस्पर मिलाने का सबसे शौध्रता का 
मार्ग हवाई मार्गों द्वारा ही है | इस देश में दुरस्थ स्थानों के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करने वाले इस शौघ्रगामी मार्ग का प्रयोग करने की शच्छी रखने वाले लोगों की संख्या 
बहुत अधिक है | श्रतः हवाई याताबात को व्यय बहुत अधिक नहीं है। इसीलिए 
संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई यातायात यूरोप अथवा संसार के किसी भी श्रन्य 
भांग की श्रपेज्ञा श्रधिक लोकप्रिय हैं । 

नीचे की तालिका में विश्व के प्रमुख देशों के बायुमागों की लम्बाई बताई 


गईं है :-- 


देश वायुमार्ग (मीलों में)-/१६४८ में 
भास्त १३,२८४ जापान ... घु,रणभ 
आस्ट्रेलिया . शेहश,प्य०२ इंग्लैंड ४४९ ४३ 
कनाद्रा .. २४,१३७ संयुक्त राज्य अमेरिका ४३६,२६६ 
ह्य्ली . ह २०)गरे० 


अध्याय ११ 


भारत सें रेल-र मोण का इतिहास- 
पघ्राउझा0२४ 07 ए७॥ .ए ७५5 व [0४0&. [. 

यदि यह कहा जाय कि भारतीय कृष्नि और उद्योग धंधों की उन्नति देश में. 
याद्रायात के साधनों-विशेष कर रेल मार्गों के बनने के फलस्वरूप ही हुई है तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी | रेल मार्ग बनाने का सबसे पहला ब्रिच्रार १८३१-३२ 
के समय उदय हुआ | इस समय यह तय किया गया कि रेल का एक ढुकड़ा. १४० 
मील लम्बा कावेरी नदी के बांध के साथ २ कावेरीपश्म से करूर तक बनाया जाय.) 
सन्‌ श्य३२ में एक रेल मार्ग मद्रास से बंगलोर तक ब्रनाये जाने का भी विचार 
किया गया | अन्य कई छोटी २ योजनाएँ भी प्रस्तावित की गई। श्री दोरेस बेल के 
शब्दों में, “यद्यपि कई योजनायें प्रस्तावित की गई थीं किन्तु निश्चित रूप से किसो 
को भी कार्योन्बित नहों किय्रा गया । वास्तव में इस काल को रेल-मार्ग बन्नाने के 
विचारों का काल मांत्र ही कह सकते हैं | रेल निर्माण काल को निम्न भागों में 
विभकत किया जा सकता है :-- 


उन्नीसषीं शताब्दी में रेल निमा ग॒ 
(१) पुरानी गारंटी प्रणाली का काल (९6709 ए. (0प्रथः१70८८९ (05.) 
[१८४४ से १८६६] 

उन्नींसवीं शताब़दी के पूबरोंड (१८४१) में जब सर मैकडोनेल्ड स्टिफेन्स 
के दिमाग में भारत में: कलकते श्ले उत्तर पश्चिम की ओर रेल मार्ग. बनाने का विचार 
आया ओर जब श्८४४ में उन्होंने बंगाल सरकार के सामने अपना सुक्राव पेश 
क्रियां तो इस विषय पर बहुत कद विवाद चला | इसी समय उत्तर से. दक्षिण जाने 
: वाली रेलवे लाइन खोलने का प्रध्ताब भी -प्रस्ठुत किया गया.।. श्रंत में #८४५ में 
ईस्ट इस्डिया कम्पनी के संचालकों ने भारत में रेल मा खोलने की स्व्रीकृति दे दी। 
ग्रस्त १८४४ ४५ में दो कम्रनियां>क्रश: ईस्ट इ'डियन (398 [7क्‍97) और 
ग्रेट इ'डियन पेनिनशुला (5. !. ?) रेलवे कम्पनी, न्रों निम्नी कम्पनियां, थीं, 

खुली । इन कम्नियों ने; कल्लक़त्तें, से उत्तर-पक्निज्ञम तभा. पूते, को और बरम्बई से पूर्व 
+देखिये [407808 छिशछी हछक्कीज़डए 2०४०७ 7०३१७, पृ० १, 


१४६ भारत में व्यापार और यातायात 


तथा उत्तर को रेल मार्ग बनाने की निश्चित योजनाथें सामने रखीं। सरकार की यह 
विचार था कि अंग्रेज पूंजीपति सुगमता से ही इन रेलों के लिए पर्यात पूंजो दे देंगे 
किन्तु ये दोनों कम्पनियां अपनी पूजी के लिए सरकारों गारंटी चाइती थी क्योंकि 
सरकार द्वारा दी गई मुफ्त जमीन ही विदेशी पूंजी को आकषित नहीं कर सकी थी। 
देशकी आर्थिक, व्यापारिक तथा राजनेतिक उन्नति के लिये रेल मार्गोंका ब्रिस्तार बहुत 
ही आवश्यक समझा गया तथा उधर अंग्रेज व्यापारी भी -सरकार को इस बारे में 
काफी जोर दे रहे थे कि रेल मार्गों की शीघ्र द्वी उन्नति की जाय, ताकि देश के विभिन्न 
भागों से ब्रिटेन के कारखानों के लिए, कच्चा माल सुंगमतापूवंक बन्दरगाहों तक लाया 
जा सके | अस्तु चार साल के लिखा' पदी के पश्चात्‌ सत्‌ १८८४६ में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी और उपरोक्त दोनों निजी रेलवे कम्पनियों के बीच एक समभझभोता हो गया। 
हस समभोते के अनुसार ईस्ट इंडिया रेलने कम्पनी ने दो रेल मार्ग “एक कलकत्ता 
से बर्दवान तथा दूंसरा इलाहाबाद 'से देहल्ी तक-अनाने का वचन दिया तथा 
जी० आई० पी० रेलवे कम्पनी को बस्बई से कल्यान तक रेल मार्ग बनाने का काम 
सोंपा गया । उपरोक्त समभोते की शर्तें ये थीं :-- 

(१) यह समझौता ६६ वर्ष तक के लिए बंच्य होगा और रेल मार्ग बनाने में 
कम्पनियों को जो पूंजी व्यय करनो होगी उतत पर सरकार राज्य के खजाने में कम्पनियों 
का रुपया जमा हो तभी से ४३ से ५% प्रतिशत तक ब्याज को गारंटी देगी। 

' (२) रेल मार्ग तथा उससे सम्बन्धित भवनों आदि के बनाने के लिए, भूमि 
सरकार द्वारा बिना मूल्य के दी दी जायगी | 

(३) बिनियोग की कठिनाइयों से मुफ्तित पाने के लिए रुपये का सारा लेन देन 
१ शि० १० प० की दर से होगा। 

(४) गारंटी के रूप में दिया गया रुपया रेलवे के मुनाफे में से सरकार को 
बापस किया जायगा | 

(१) ६६ वर्ष पश्चात्‌ रेल मार्ग और वह भूमि जिस पर मार्ग व श्रन्य 
मकानात बगेरह' बनाये गये हैं संभों सरकार की सम्पत्ति हो जायगी। रालिंग स्ट 
आदि के मूल्य का भुगतान सरकार द्वारा उचित रूप से किया' जांयगा | २० या ३० 
वर्ष बाद सरकार को लन्दन के बांजार में पिछले तीन साल के हिस्तों के ग्ौधत दर 
पर रेलवे लाइन खरीद लेने का अधिकार परकारं मे अपने द्वाथ में रखा है, किन्तु 
साथ द्वी साथ यद्द शत भी रखी गई कि रेलवे कम्पनियां किसी भी समय सरकार को 
रेलंबे सौंप दे सकतीं है. और उसके बदले में श्रपनी लागत, पूंजी सरकार से वयूल 
'करने का अंधिकार' रखेंगी। 

(६) रास्त्रा, रेल-गोज तथा बंनेविट आदि के संचालन पंरं सरकार का पूंरा 

नियन्त्रण दोगा और इन कार्यों 'के लिए. सरकार से स्प्रीकृतिं ली. जाय॑ंगी। 


भारत में रेल निर्माण का इंतिहांस ु / १४७ 


रेल निर्मोण की यह व्यवस्थों सर्वथा असफल रहीं.। कम्पनियों को यू कि 
ब्याज के बारे में सरकार से गारंटी प्राप्त थी अतः किफायत से काम लेने. की उन्होंने 
कोई जरुरत नहीं समझी । नतीजा यह हुआ कि गारंटी का रुपया देने में देश को 
लाखों रुपये. को हानि सहनी पड़ी । रेल मार्ग बनाने में काफो रुपया खर्च होगया । 
इस सथय में सरकार को रेल मार्गों से. १२ करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई क्रिन्तु ब्याज 
आदि चुकाने में उसे २५६ करोड़. रुपये देने पढ़े | वस्तुत: सरकार को इन १४ 
वर्षो में १३३ करोड़ रुपये की व्य4 की हानि उठानी पड़ी | ब्याज के अतिरिक्त सरकार 
को भूमि खरीदने तथा काय संचालन में भी काफी व्यय करना पड़ा | सब सिलाकर 
सरकार. को, इन १५ वर्षो" की अवधि में १६५४ करोड रुपयों की द्वानि हुईं। ऐसा 
अनुमान लगाया गया था: कि एकहरा और दुहरा रेल मार्गों पर प्रति मील. पीछे 
६०,०००. और १"५ लाख रुपया ख़च होगा. किन्तु केवल बड़ी २ ल्ाइनों पर ही 
३००० मील के टुकड़े पर २ लाख से झ्रधिक खर्चा बंठ गया । ब्याज की दर भी 
ऊंची थी। कम्पनियों को जो भी सामान चाहिये था वेह उब विदेशों. से ही श्रायात 
किया जाता थां -देश के उद्योग धन्त्रों को पनपाने का.कोई विशेष प्रयत्न नहीं' किया 
- गया ब्याज के बारे में गारंटी मिलने के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया इंग्लेंड से 
प्राप्त द्वोता रहा | इसका परिणाम यह हुआ कि कार्य अधिक खर्चीला और बेमुनाफा 
होता गया । इसंका ऋण भारतीयों पर इतना अधिक पडा कि वे इसको, सददन करने में 
स्वंथा अ्रशक्त ये । इतनी अधिक गारंगी देकर अ्रकुशलता वथा अकार्यक्षमता प्राष्त 
करना किसी भी प्रकार न्‍्यायसंगत नहीं कह्य जा सकता+ । पू जो लगाने वाले अपना 
द्वित केवल ब्याज प्राप्त करने में ही समझते थे । उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था 
कि ब्याज पर लिया गया धन हुगली के जल में फेंका गया है या उससे चूना और 
ई'टों की दोवारें बनाई गई हैं। भारत में यह विचार प्रचलित किया गया क्रि ब्रिटिश 
पूजी के बिना इस प्मय काम द्वी नहीं चल सकता और यह पूजी ब्रिना इन सुवि- 
 धाश्रों के उपलेब्ध ही नहीं हो सकती | परन्तु यह बात सही नहीं थी.। उस समय 
ब्रिटिश पूंजी को विदेशों में लगाने की श्रावश्यकता थी। दक्षिणी अमेरिका तथा श्रन्य 
देशों में इस बात का प्रयत्न भी किया जा रद्दा था। भारत में भी ब्रिटिश पूंजी का 
लाना आवश्यक समम्का गया।+ । अस्तु इन्हीं सब कारणों से रेल मार्गोका बनना' ब्रडा 
ही खंर्चीला सिद्ध - हुआ। डा० तिवारी के शब्दों में “इस अत्यधिक खर्च के विशाल 
मण्स्थल में भविष्य में लाभांश प्राप्त द्दोने की इच्छा दी एक मस्दयोन के समान थी 





% देखिये रमेशचन्द्र दत्त कृत “दण्डिया श्न विक्टोरियन एज! पृ० ३५०५-५६ 
देखिये 'ए, 89799] : "00९ए००7७7४०॥४ ० पाता देक्तए9ए8' पृ० १७ 
।+दैखिये दत्त : 'इन्डिया इन विक्टोरियन एज! ए० श६०... रा 


| 


१४८ भारत में व्यापार श्र यातायात 


किन्तु इस आशा ने कम्पनियों को किफायत से कार्य करने के लिए  प्रीत्सादित नहीं 
किया ।” 


इस काल में इस बात पर भी बड़ा वाद>विवाद चला कि भारतीय रलों के 
बीच की दूरी (220०९४८) कितनी रखी जाय | उस समय श्रेंग्रजी रेलों का गाज ४ 
फीट ८६ ' इ'च था किन्तु तत्कालीन वाइसराय लाडे इलदोजी मे इस बात पर ओर 
दिया कि भारतीय रेलें ५६ फीट के गाज पर ही बनाई जांय | किन्तु यह निश्चय 
भारतीय रेलों फे इतिहास में बड़ा ही दुखद प्रयोग साबित हुआ । यदह्द कद्दा गया 
कि भारतीय रलों को आंधी, तृफान तंथा तेज हवाओं के कोके से बचाने के लिए. 
चौड़ी पथरियों वाली रलों की आ्रावश्यकता है किन्तु यह प्रस्ताव बड़ा दी व्यय साध्य 
सिद्ध हुआ । भ्रतः बाद में छोटे गाज वाली रलों को प्रधानंता दी गई | श्रस्तु, श्रत 
भारत में २ फीट से ५६ फीट तक के गाज की चार भिन्न २ प्रणालियां वरतंमान हैं । 


: उपरोक्त दो छोटी २ रेल्लों फे बन जाने से ही लाड डलदौजी संतुष्ट नहीं 
हुआ । उसने ट्रंक-रेल मार्गों को बनाने का प्रस्ताव रखा | उसे यह भल्ती भांति 
सहसूस हो गया कि देश की राजनेतिक और बचाव सम्बन्धी व्यवस्था में उन्नति लाने 
के लिए देश में रेल-पथों के निर्माण में शीघ्र से शीघ्र उन्नति होना आवश्यक है। 
. इसके अतिरिक्त देश की प्राकृतिक सम्पति का पूर्रा रूप से विकास करने के लिए भी 
रैज्ञ-पथों का निर्माण किया जाना आवश्यक था । इन्हीं बिचारों से प्रेरित होकर सन्‌ 
श्पध३ में उन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी के संचालकों को एक पत्र लिखा कि, “रेल 
मांगों के बन जाने से भारतीयों को जो व्यापारिक तथा आशिक जल्लाभ दोगा उसका ग्रनुमान 
लगाना कठिन है । देश के कई भागों में उपज की बाहुल्यता होने पर भी दूसरे भाग 
यातायांत के साधनों की न्यूनता के श्रभाव का श्रतुभव कर रहे हैं झ्तः यदि इन 
क्षेत्रों को रेल मार्गों द्वारा जोड़ा जा सके तो अ्रतुलित लाभ दोगा-जिसका अश्रप्रश्यक्ष 
'रूप से यही फल द्वोगा कि देश के भीतरी भागों में अंग्रेजी माल की मांग में आशातीत 
: बृद्धि होगी।” इस प्रकार शार्ड डलद्दौजी देश के भीतरी भागों को प्रमुख बन्‍्दरशादों 
से रेलों होश जोड़ने 'के'पत्त में ये जिससे भारत का कन्या मान्त इंगलेंड और थूरोप 
'को तथा वहाँका पक्का माल देश के विभिन्न भागों में सुगमतापूर्यक बितारित किया 
जा सके | लाई डलेद्दौजी की राय थी कि रेत निर्माण का काय निजी कम्पनियों 
(?१४७(८-()७७,). द्वारा-ही कराया जाय, सरकार का उन पर केबल नियत्र णु मात्र 
रहे । वास्तव में वे भारत में बूटिश पू जी को प्रोत्साइन देना चादते थे | 


; अगस्त सन्‌ १८५३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने लाड डलहौजी के प्रस्ताव में 
गई बातों पर विचार करके उसे स्वीकार कर लिया | अस्तु श्पप्ड से ४८६० के 


# देखिये रे. ॥), ९फ़३ा: *ऐि&फ998 479 3600677 प्रपे& पृ० ५२ 


भरत में रेस निर्माण का इतिहास | शैडह 


बीच में सारत के विभिन्न भागों में रेल-मिर्मांश करने के हेतु ८ समझौते हुए यथा 
(१) ईस्ट इडियां रेलते कम्पनी से दिल्ली तक की लाइन के लिए; (२) ग्रेट इंडियन 


 पेनिनईला रेलवे से उत्तरी भारत तक की पूरी लाइन और दक्तिणी में सम्ह्वुर तक के 


“लिये; (३) मद्रास रेलपे कम्पनी से भारत 2क लाइन्स के लिए जिससे पश्चिमी तट 
आर उत्तर पश्चिम 'सें बम्नई से आने ब्राली, लाइन से ेल्न-झ्लंब्ंध. स्थापित. किया जा 
सके, (४) बम्बई, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलते से; (५) पूर्वी बंगाल रेलवे कम्पनी 

(६) साउथ ईस्टर्न॑ रेलवे कम्पनी से; (७) सिन्‍्ध रेलवे कम्पनी से और (८) दक्षिण 


भारत रेलबे कम्पनी से । इन समभौते की मुख्य २ बातें वही थींजी ऊपर दी गई 


. दो कम्पनीयों क़े साथ की गई थी। इन रेज्न-मार्गों पर सरकार का-पूरा निय त्रण था 


तथा कम्पनियों के लिए यह आवश्यक था कि-वे 'सरकार से किराया. स्वीकृत कराबें 


ओर १०% अधिक लाभ क्षेने पर किराया कस करने का अधिकार सरकार के हाथ 

में रखा 'गंया | क्‍ 
जैसा कि कपर कहा गया है रेल निर्माश की इस गारंटी प्रथा के फल 

स्वरूप देश की"“अत्यधिक आधिक हानि उठानी पड़ी। सन्‌ १८५४ में प्रति मील 


पीछे प्रति सब्याह में कम्पनियों को ६३) का लाभ होता था किन्तु १८६६ में यह लाभ 


पक के 


२७७) तक पहुंच गया.। रेल ,द्वारा ले जाने वाली मुसाफिरों की संख्या में भी ४ 
लाख से १६० लाख, की वृद्धि हुई। और इस “ख्रवधि में प्रतिवर्ष में २६४ मील लंबा 
रेल मार्ग बनाने का औसत' रहा । नीचे की तालिका में'रेल मार्गों की आश्थिक दशा 
बताई गई है #:-- 


(हजार रुपयों में) 

मद ८५९ ईंवप६.. ८६४ र८६६ 
रेल मार्ग (मीलों में) '७ १ हर... रघधभप. ४१२५५, 
सम्पूर्ण पू जी की लागत-४७. ७०० २,२५४,००० '#,८००,००० ८,६०९ ४0०० 
कुल लाभ, २११५. ७२४. रे८,भ६०.. ६१,३१० 
त्रा्तविक लाभ छह. २,६५०... ११,४०४ २७१३६ 
बास्तविक लाभ का ह ' 
खागत'पू जी से प्रतिशत ०१२ १३१ शहद ३०४ 


(१ पौंड -- १० .रु० के माना गया है) 
२. राज्य द्वारा रेलमारग निर्माण और संचालन की व्यवस्था का काल (?८ं०० 
० ॥96० 50800 (गण. प्रणांठय 270 ४००३8०:०0९7 रण 8५७) 
क्‍ ... १८४६६-ईै८फर] 
जबगारंथ प्रपा के उपयुक्त दोष भारत सरकार को स्पष्ट हो गये तो बह 





“०5 शक्कर पनकल) 06०००एण००४ ० विपपीकण सिक्लोफछप8, पृ० ४७. 


दा घनन्‍्याल; ॥)07९०0०७7७७॥६ 0 ]/प्रीक्षा हिक्लीजरछए8. पू० ४७. 
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३५० . भारत में स्यापार ओर यावायात 


' बूसरी व्यवस्था के लिए प्रयत्न करने लगी। लार्ड लौरेंस ने तत्कालीन भारत मंत्री श्री 
: हटेफर्ड नाथकांद को अपने एक प्रस्ताव में यह सुझाया कि रेल-निर्माणु का काय 
सीधा सरकार के द्वाथ में लेलिया जाय किन्तु यह प्रस्ताव अस्वीक्षत हो गया (कि :६२- 
६४ में सरकार ने यह प्रयत्न किया कि पहले के मुकाबले में अधिक अनुकूल शर्तों पर 
' रैलों का निर्माण निजी कम्पनियों द्वारा ही कराया जांय किन्तु इसमें सरकार को श्र 
सफलता नहीं मिली। सन्‌ श्य६४ में बिना गारंटी 'दिये क्रेवल आथिक' सहायता 
* ($प5809) के आधार पर रले निर्माणं कंरंने का. प्रवत्व. किया गया। श्रवध 
. रूददेल खंड' रेलवे और मद्रास कीं ईरुट इंडियन ट्राम वें कम्मनी ने इस आधार पर 
ः कार्य शुरु किया। इन कम्पनियों को सरकार ने रेलः बनने. से २० वर्षा तक के लिए 
प्रति मील रेल मार्ग पीछे १०० पौंड प्रैति वर्ष और ' प्रति. एक ,पुल के निर्माण पीछे 
१००० पौंड की आधिक सहायता प्रदान की |: किन्‍्हु कुछ समय बाद ह्वी इन कम्पनियों 
को आधिक झठिनाइ यो के कारण कार्य बन्द करना पड़ा। श्रस्तु फिर से पुरानी 
गारंटी व्यवस्था में कुछ संशोधन करने पढ़े | जी. श्राई. प्रो. रेलवे, बरी. बी. एंड सी 
. आई रेलवे आदि कम्पनीयों ने संशोधन मंजूर कर. लिये. और बदले में सरकार को 
: २५ वर्ष बाद रेलवे खरीदने का श्रथिंक र छोड़ना पड़ा, किन्सू ईस्ट इंडियन रेलथे ने 
: संशोधन मंजूर नहीं किये क्‍यों कि संशोधन की शर्त यह थी कि गारंटीड ब्याज का 
जितना रुपया रेलवे कम्पनियों के. सरकार सेः मिल चुका-था! और जो सरकार को 
लौटाना था वह सारा रुपया सरकार छोड़ दे और आरो. से इस तरह के कर्ज का 
कोई दिसात्र न रखा जाय बशर्ते कि सरकार को हमेशा के लिए. लाभांश का आधा 
भाग मिलता रहे । | 

* सन्‌ १८६६ में जब लाड लाएरैंस के स्थान धर लाड भमेयो भारत के बाश्सराय 
बने तो उन्होंने भारत मन्त्री (डयूक॑ आफ एरगिल) के सम्मुख पुन: सरकार द्वारा रेल 
मांगों का निर्माण तथा संचालन करने का प्रस्ताव रखा “जिस भारत मन्त्री ने सती 
कार कर लिया | अस्तु, सरकार ने अपनी पूंजी और प्रबन्ध से १८६६ के बाद रेलवे 
निर्माण का नया प्रयोग आरम्भ किया | पर सरकार के सामने बड़ी २ योजनाओं को 
कार्यान्वत करने के लिए पूंजी का अ्रभाव पेदा होगया । श्रतः 'रल मांगों के लिए 
सरकार को ऋण लेना पडा । रूंस के आक्रमण का भय उत्पन्न होजाने से सामरिक 
. महत्व की कई रेलों का निर्मौण किया जाना! भी आवश्यके था | इससे राज्य की रेलों 
पर अनुत्पादक व्यय ([770[0703प20 ए८) का भार बढ़ गया ।.इस समय बिठाई गई 
* सिलेक्ट कंमेटी की सिफारिशों को कायोन्वित करने के हेतु भारत. मन्त्री लाई सैलिस- 
' बरी ने १८७४ में तीन मुख्य पिंद्वान्त रेल निर्मोए के कार्य के लिए. रखे:--(१) केबल 
: उन्हीं रेल' मांगों की निमोण आरम्भ किया जाय जिनके दास ; ज््याज पर लिया गया 
ऋण उसके “निर्माण. काल, में द्वी पुनः चुकाया ज्ञा,स़के और, ये. रेल-भागे उत्पादक 


भारत-में रेल॑ निमोण का: इतिहास शपूहः 


हे 


सिद्ध हो सके । (२) अकाल आदि दर करने के लिए जो प्रयत्न किए. जायें उन-पर 
खच होने वाली रकम उस्त साल को वित्त-आय में सें-प्राम की जाय और यदि यह्द 
रकम कार्य के लिए, पर्योत्त नदोतो ऋण लिया जाय। (३) भारत में ही ऋण 
सावजनिक कार्यों के लिए उत्पन्न किया जाय । रलों पर द्ोने वाला व्यय २३ मिलियन 
पौंड प्रति वष तक ही सीमित रखा जाय । यंत्रपि यह व्यय उपरोक्त रकम तक ही 
निश्चित किया गया था किन्तु १८७६-८० काल में यह व्यय कभी भी ३३ मिलियन ' 


से कम नहीं हुआ बल्कि औसत वाषिक व्यय तो ४० लाख॑ पौंढ॑ से भी अधिक 
का होता रहा |& 


सन्‌ श्य८१ में लाड द्वाटिज्वटन (भारत मन्त्रों। ने कुछ नियम भारतीय रेल 
सार्गो के निर्माण कार्य में सहयोग देंने के लिए. बनाये। उत्पादक और अनुत्पादक 
कार्यों में विभिन्नता रखी गई । जो रेल मार्ग अपने बनने के ५ वर्षो” के भीतर द्वी उस 
पर लगी पू जो पर ४% व्याज को चुका सकने में समर्थ हो वह उत्पादक समझो गया। 
' बचातब हेतु जो योजनाएं बनाई गई --जिंनसे आथिक लाभ न होकर केवल मांन॑वें' 
जीवन का संरक्षण श्रादि हो सकता था--उन्हें बचाव की योजनाए' (?7006०४०८) 
कहा गया। भारत मन्त्री ने यद भी आदेश दिया कि निजी पू'जो को आकर्षित करनें 
के लिए गारंटी व्यवस्था का आसरा न लिया जाय | इसी बीच में भारतीय अकाल 
श्रायोग (ारतर  (00णायां5बं0ा) ने श्८८० में भारंत में ५००० मील रेल 
मार्ग निर्माण करने के लिए भारत' सरकार को सुझाव दिया किन्तु सरकार के पांस' 
रेल मार्गों तथा अन्य योज॑नाओं को कार्य रूप में परिशणित्र करने के लायक पर्यात घंन॑ 
नहीं था अस्तु, विवश होकर सरकार को निजी कम्पनियों द्वारा रेलवे निर्माण करने 


का आदेश देना पड़ा | सत्‌ १८६६-१८८्य१ में रेल मार्गों, में जो विस्तार हुआ बह 
इस प्रकार था. ह 


वर्ष. #द६ रघए०-जै  रैवउप-७३. शदद०-८ह शवटश-८र 
मीन लग्बा क्‍ क्‍ *.. 
रेल मार्ग... उर्फप्ष डेडउप४. दृषशह हुए  धहुठणप | 

.... इस अवधि में प्रति. वर्ष में ४६८ मील लंब्रा रेल मार्ग बन्नाया जा. सका जब 
कि १८४०-६८: में वाषिक- औसत केवल २६५ मील. लम्बे ,टुकड़े का ही थरा-। 
सम्पूर्ण रेल मार्गों की लम्बाई का,६१३२ मील ईस्ट इ डियन रेलवे और ३७४३ मील 
भारत सरकार के स्वामित्व. में था। इस काल.में कुछ बड़े २ पुल भी बनाये गये ।- 
१्प्०१ तक सब:भिला, कर- ११४ करोड़. रुपये खर्च हो.चुक़े थे. किन्तु सरकार-द्वारा 
निर्मित रेक्ों पर केवल ३५ . करोड़,.«पये...ही व्यय... हुए, थे। इस अवधि, में सरकार 
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वो लगभग १५ करोड़ रुपये की आधिक हानि उठानी पड़ी। सरकार को रेलों द्वारा 
केवल ४४ करो रुपयों की ही प्रासि हुई जब कि ब्याज तथा आर्थिक सद्दायता देने 
में इसे ५६ करोड़ रुपये खर्च करने पड़े | 


पिछले काल में जो रेल मार्ग तंग-गोज पर बनाये गए थे वे काफी खर्चीले 

हुए. अ्रतः भारत सरकार ने रेल-गोजों को पुन: दो भागों में वर्गीकृत किया-मुख्य 

मुख्य. रेल मार्ग त्राड गोज और सहायक रेल माग नरो-गोज पर बनाए गए. । किन्तु 

इन पर भी सरकार को अधिक खच करने से बचाने के लिए. अधिकांश रेल माग 
मीटर गाज पर ही निर्मित करने का आयोजन किया गया । 


(३ , नई गारंदी व्यवस्था का काल (रिट्एंए० रण (074८७) 
[१ण८१-१६०२ ] 


राज्य द्वारा निर्माण और संचालन काल में सरकार को उत्पादक और 
अनुत्पादक दोनों द्वी प्रकार के रेल मागों को बनाने का अधिकार था किन्तु आथिफ 
कठिनाइयों के कारण मरकार ने यद्द निश्चय किया कि सभी अनुल्यादक मार्ग बनाने 
का कार्य सरकार के द्वाथ में रहे और उत्पादक मार्ग केवल निजी कमनियों द्वारा 
द्वी बनाये जायें ताकि रेल मार्गों के वस्‍्तार देेतु व्यक्तिगत पू'जी उपलब्ध दो सके । 
अस्तु, इस काल में प्‌ जी को इस्तगत करने के लिए सभो उत्पादक रेल मार्गों को 
निर्माण करने का कार्य निजी कम्पनियों को सौंपा गया और अ्रनुत्पादक रेल मार्ग 
सरकार द्वारा बनाये जाने लगे |# किन्तु सरकार की यइ नीति सह्दी नहीं थी क्‍योंकि 
यदि सभी अनुत्पा दक रेल मार्ग सरकार द्वारा निर्मित किए जाएं तो सरकार ऋ णा- 
ग्रस्त हो सकती थी,श्रत; परिस्थिति का ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने भारत मंत्रीके 
सम्मुख एक प्रस्ताव ४००० मील लंबे रेल मार्ग बनाने के देतु--जिस पर अनुमानतः 
३२० लाख, पौंड व्यय होता था,रखा । इस प्रस्ताव में रेल मार्गों को दो भागों में बांटा 
गया-[श्र) वे रेल मार्ग जिनका बनाया जाना सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से अ्रत्यंत 
आवश्यक था तथा अ्रन्य रेल मार्ग (ब) श्रेणी के अर तगंत रखे गए । इस योजना को 
कार्यान्वित करने में ६ वर्षो का अनुमान लगाया गया। भारत मंत्री ने इस प्रस्ताव 
की बहुत खर्चीला समझा अत: इसकी जांच करने को पालामैंट सिलेक्ट कमेटी नियुक्त 
की गई। इस कमेटी ने श्ए्४ में अपनी सिफारिशों में कद्दा कि देश के विभिन्न भागों 
को अकाल से होने वांलौ हानि से बचानें और भीतरी तथा विदेशी व्यापार को वृद्धि 
हेतु रेल मार्गों का विस्तार क्रिया जाना बहुत जरूरी हे। इस कमेंटी की राग्र में 
रेल नि्मोण को कार्य निजी कंपनियों और सरकार दोनों ही द्वाश किया जाना 
उपयुक्त दोगां। संरकार, यंद्रपि उत्तादक और अनुत्पादक' दोनों ही श्रेणी के रेल 
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कक 


मार्ग बनावे किन्तु अधिकांशतः सरकार अपने हाथ में वे ही रेल मार्ग लें जो 
आत्म निर्भर हो। इस काया के लिए कमेटी ने सिफारिश की कि सरकार 
वाषिक ऋण ३० लाख पौंड तक ले सकती है कित्तु यह ऋण भारत में ही उत्पन्न 
किया जाय | 

भारत मंत्री ने कमेटी की भ्रधिकांश सिफारिशों का मान लिया। उद्पादक 
और अनुत्पादक कार्यों के लिए, अकाल-कोष के अतिरिक्त ५ लाख पौंड और 
सरकार को दिया गया । सरकार द्वारा ऋण लेने की सीमा ३१५ लाख पौंड रखी 
गई । इस प्रकार इस काल में रेल-निमोण के लिए पू'जी निजी कम्पनियों, प्रान्तीय 
तथा सरकारी वित्त, अकाल-कोष तथा ऋण आदि साधनों से इकट्ठी की गई । इसमें 
से अधिकांश पू'जी उन रेल मार्गों पर व्यय की गई जो सामरिक दृष्टि (उत्तरो 
पश्चिमी सीमा प्रान्त) से महत्व की थी। 

भारत सरकार ने इस कांल में बंगाल-नागपुर, रूहेल खंड- कुमायू', दक्षिणी- 
मरहठा और बंगाल तथा उत्तरी पश्चिमी रेलवे कम्पनियों से कई समझौते किए 
जिनकी विशेष शर्ते ये थीं-(१) रेलवे लाइनों पर राज्य का स्वामित्व माना गया और 
२५ वष्र पश्चात्‌ दस साल के किसी समयान्तर पर समभौते की समाप्ति कीजा 
सकेगी यह भी स्त्रीकार कर लिया गया। समझौते की समाप्ति पर कम्पनी द्वारा लगाई पू जी 
वापस करना भी तय हुआ (२)गारंटीड ब्याज की दर ३३ प्रतिशत मानी गई। (३)वास्तवरिक 
लाभ में राज्य का भाग $ रखा गया। इन रेल-मार्गों की ब्यवस्था कंपनियों के द्वाथ में 
ही रखी गई। पुरानी गारंटीड कंपनियों का समझौता समाप्त करने का जब अवसर आया 
तो सरकार ने प्राय: समभौता तो समाप्त कर दिया पर व्यवस्था के बार में सरकार ने 
एक सी नीति नहीं बरती । पूर्वी बंगाल, अवध-रूहेलखंड तथा द० पंजाब रेलवे की 
व्यवस्था तो सरकार ने अपने हाथ में -लेली किन्तु ईस्ट इन्डियन रेलवे और जी० 
आई० पी० रेलवे की व्यवस्था कम्पनियों के पास द्वी रहने दी गई | जब नई गारंटीड 
कम्पनियों के समझौते समाप्त करने का अवसर आया तब भी यही किया गया। 
सरकार ने भी रेल-निर्मोण का कार्य चालू रखा। इसका फल यह हुआ कि रेलवे 
निर्माण और प्रबन्ध के बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं बन सकी। चिसने 
(((४87८9) के शब्दों में “आ्राज एक रेल-मार्ग बेच देना और कल ही दूसरा 
खरीद लेना तथा आज एक रेल मार्ग बनाना और कुछ समय पश्चात ह्वी उसे गिरवी 
रख देना या भाड़े पर उठा देना और निजी कम्पनियों से दूसरा रेल मार्ग भाड़े पर 
ले लेना आदि बातें इसी ओर निर्देशन करती हैं कि भारत सरकार की रेलवे- 
निर्माण नीति बिल्कुल ही अस्पष्ट थी | इसका नतीजा यही था कि रेल संचालन आदि 
से जिस व्यवस्था की आवश्यकता थी उसका नितान्त अभाव था ।*% 
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निजी कम्पनियों के बनने के साथ एक बार पुनः रेलवे गॉज का प्रश्न खड़ा 
हुआ | सन्‌ श्यू८४ की पालियामैंट सिलैक्ट कमेटी ने अपना निर्णय दिया कि देश 
के सभी प्रमुंख रेल भार्ग-उनके सद्दायक मार्गों सद्दित-आंड गॉज पर ही निर्मित किये 
जांय॑, भ्रस्य॑ सभी स्थानीय मार्ग-जहां रेल निर्मोण सस्ता हो-मीटर गॉज पर ही 
बनाये जांय [” १६०२ के अन्त तक १४००० मील लंबा ढुकड़ा बआ्राड गाज ओर 
११००० मील लंबा टुकड़ा मीटर गांज के अन्तर्गत था। इसी काल में कुछ रेलों के 
बीस की दूरी २ फीट और २६ फीट भी रखी गई | २६ फीट गॉज की लाइन पहाड़ी 
भागों में और दो फीट वाला गांज बड़े शहरों के निकट्वर्ती रेल मार्गों पर रखा 
गया । इस प्रकार के गांज वाली रेलवे की लम्बाई ६६८ मील थी। ये रेलये “॥98]१: 
रिध५७०५४ के नाम से जानी जाती थी। नीचे की तालिका में १८८२-१६०२ की 
अवधि में रेल मार्गों की उन्नति बताई गई है;-- 

द रव्तरि. रैब्लए.. रिपहरए.. रैेघ्हए.. रैछण्र 

मार्ग की लंबाई 


(मीलों में) १०,०६६. १४,०६८ १७,७६६ २१,११५ रफपष्य 
पूजी (लाख... 

रुपयों में) १४,३२४ श्यरप्पए २२,७३० रेण।र२१२ १४,६७७ 
वास्तविक आय ण्ध्द धशर६ १२१३ १३११ १,७२२ 
(लाख २० में) 

पू जी और वास्तविक 

आय का प्रतिशत ५३६ ११२ भू ८२ ४६५ ४8२ 


इस तालिका से स्पष्ट शात होता है कि इस अ्रवधि में रेल मार्गों का विस्तार 
आशाजनक रूप से अधिक हुआ | वाषिक झ्रौसत ७३३ मील लंबा टुकड़ा इस काल 
में बनाया गया | इस समय सच्च मिलाकर €८ रेल मार्ग चालू थे जो ३३ विभिन्न 
रेलवे कम्पनियों के निय त्रण में थे। केवल श्री. बी. एंड. सी. आई और मद्रास रेलगे 
को छोड़कर प्रायः सभी पुरानी गारंटीड रेलें राज्य के श्रधिकार में आ गई' किन्तु 
इनकी व्यवस्था नई गारंटीड कम्पनियों के हाथ में दी रखी गई । 


. अध्याय १२ 
भा त में रेल निमाए का इतिहास-२ 
प्राज'0र२र९ 07 एशा.ए५७५५ एप तप08 वा 
बीसवीं शताब्दी में रेल-निर्मांण काय 


प्रथम महायुद्ध के पूष रेल्ों को वृद्धि एवं विकास का काल (१६००-१६१४) 
बीसबीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में रेल-निर्माण कार्य में बड़ी उन्नति हुई । 

पिछुले वनों की अपेक्षा रेलों द्वारा अधिक यात्रियों को लेजाया जाना तथा व्यापार. 
ओर उद्योग-धन्धों में भी अधिक उन्नति हुईं | सन्‌ १६०० से ही रेलों से आथिक लाभ 
होने लगा अस्तु जनता यद्द अनुभव करने लगी कि पू'जी को यदि रेल-निर्माण कार्य 
में लगाया जायगा तो काफी लाभ होगा अत: परयौप्त मात्रा में पू जी उपलब्ध होने 
लगी | सन्‌ १६०१ में श्री थामस राबटंसन को भांरतीय रेलों की व्यवस्था और कार्य 
प्रणाली का अ्रध्ययन करने के हेतू नियुक्त किया गया । उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव 
पेश किए. पुरानी रेलों की प्रगति तथा नई रेलों के निर्माण कार्य के लिए, एक रेलवे 
कोष स्थापित करने की सिफारिश की गई । रेलों की कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए 
भी कई सुझाव दिए गए | रेलें राज्य द्वारा निमित और संचालित की जांय या निजी 
कम्पनियों द्वार, इस प्रश्न पर भी श्री राबर्टंसन का ध्यान गया । उन्होंने कहा कि 
बतंमान अव्यवस्था और अनुत्पादक ख्चां की अधिकता का एक मात्र कारण यही 
है कि कुछ मार्ग निजी कम्पनियों के नियन्त्रण में है और कुछ राज्य के । अस्त उन्होंने 
इस दोध को दूर करने के लिए यद्द सिफारिश की कि समस्त रेलवे लाइनें कम्पनियों 
को ही भाड़े पर देदी जांय और नई रेलों के लिए. सरकार कम्पनियों को व्याज की 
गारंटी दे तथा एक रेलवे बोर्ड भी स्थापित किया जाय । किन्तु भारतीय स्वदेशी 
आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय जनता इस बात के सर्वथा खिलाफ थी कि रेलों का 
स्वामित्त और व्यवस्था अंग्रंज कम्पनियों के अधिकार में हो । सतांथ ही सरकार भी 
इस बात के लिए तेयार नहीं थी कि व्यवस्था के लिए, रेलें कम्पनियों को भाड़े पर 
देदी जांय । अस्तु इस' सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई नई नीति नहीं बरती। १६०५४ 
में एक रेलवे बोर्ड (२०॥|७०५४ 50270) स्थापित किया गया किन्तु रेलवे कोष 
निर्माण नहीं किया गया । 


१५६ भारत सें व्यापार और यातायात 


इतना सब होने पर भी रेलवे सुविधाए' अ्रपर्याप्त द्वी रही । सन्‌ १६०७ में 


बस्था की जांच करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई । इस कमेटी ने निर्णय दिया 
कि देश में वर्तमान यातायात के साधनों का पूर्ण अभाव है और इसके लिए, कमसे 
कम १०,००० मील लम्बे रेत मार्ग का होना आवश्यक समझा गया | इसने प्रति 
वर्ष १८७५ करोड़ रुपये (१ करोड़ २५ लाख पौंड) रेलवे विभाग में खर्च करने की 
सिफारिश की। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि बड़ी २ रेलवे लाइने' अपने खर्चे 
से ही ब्रांच लाइने' बनावें। कुछ राज्य नियंत्रित रेलों को कम्पनियों के अधिकार में 
दे दिया जाय और रेलवे बोर्ड को अधिक अधिकार दिए. जांब। यद्यपि इस श्राधार 
पर तो रेलवे का विस्तार नहीं हो सका किन्तु १६०८ में रेलवे बरोड पुनः स्थापित 
किया गया तथा इसके अधिकार विस्तृत किए गए. | १६०८८-१३ के बीच में ६२ 
करोड़ रुपया इस काम में खर्च हआा। कुल १०००० मील से श्रधिक की ब्रांच रेलवे 
'लाइने' इन ६ वर्षों में बनीं। १६१४ तक रेल मार्गों की लम्बाई ३५,२८५ मील दोगई 
अथांत्‌ 4ैति वर्ष रेल निर्माण का श्रौसत ७७४ मील पड़ा | 


प्रथम महायुद्ध के समय (१६१४-१६२०) 


प्रथम महायुद्ध के आरम्भ होने के साथ साथ, भारतीय रेलों की स्थिति बहुत 
बिगड़ गई क्योंकि विदेशों से डिब्बे, ॥ जिन तथा अन्य आवश्यक सामान आ्रायात 
नहीं किया जा सका | १६१७-१८ में तो कई ब्रॉँच लाइने' उखाड़ डाली गई" और 
उनकी रेले', रोलिंग स्टदाक तथा कर्मचारी मध्य-पूवे के युद्ध-स्थलों--पूर्वी श्रफ्रीका, 
मैसोपोटामिया, फिल्लीस्तीन आदि देशों--को भेज दिया गया था। देश के भीतर 
भी रेलों द्वारा अ्रत्यधिक संख्या में फौजे' एक स्थान से दूसरे स्थान को लेजाई जाती 
थीं। अ्रस्त रेलों पर कार्य भार बहुत बढ गया जिसके फल्लस्थरूप व्यापारियों और 
उद्योगषतियों को काफी आथ्िक हानि उठानी पड़ी क्‍योंकि डिब्मों की कमी के कारश 
उनका माल कहीं भेजा नहीं जा सकता था। रेल भागों' की मरम्मत आदि का कार्य 
भी कुछ समय तक के लिए स्थगित करना पड़ा । एकवर्थ कमेटी ' के शब्दों में, “कई 
मील लम्बे रेलमार्ग, सेकड़ों इंजिन तथा हजारों डिब्बे आदि मरम्मत के लिए. बहु त लम्मे 
समय से इन्तजार कर रहे थे किन्तु अ्रमी तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका था ।”! 
माल के दृट-फूट के लिए भी कोई अ्रलग कोष नहीं बनाया गया जिससे युद्धासर काल 
में कुछ आधिक सहायता मिल सके | रेलवे द्वारा होने वाली आय का नाम भी 
सामान्य अश्रथ विभाग में डाल दिया गया | 


इस काल में रेल निर्माण काय में जो प्रगति हुई वह इस प्रकार है;-- 


भारत में रेल निर्माण का इतिहे।स॑ २ १५४७ 
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प्रथम महायुद्ध के पश्चात (१६२०-१६३०) 


पिछले ४० व्ों में (१८८ २-१६२०) सरकार की रेलवे सम्बन्धी नीति कुछ 
इस प्रकार से रही थी-- 


(क) जिन कम्पनियों को सरकार ने व्याज की गारंटी दी थी उनका स्वामित्व 
राज्य ने अपने अधिकार में ले लिया किन्तु ब्रांच लाइनों का स्वामित्व--जो विशेष 
शर्तों पर बनाई गई थीं-निजी कम्पनियों के हाथ में ही छोड़ दिया गया। 


(ख) अधिकांश रेलों की व्यवस्था पुरानी गारन्टीड कम्पनियों अथवा नई कम्प- 
नियों को नई शतों पर देदी गई । द 

(ग) निश्चित तारीखों के बाद सभी सममौते भारत मन्त्री द्वारा-समाप्त किए. 
जा सकते थे। 


किस्तु इन सब बातों से भारतीय जनता को कोई लाभ नहीं हुआ । अब भी 
तीसरे दर्जे के णात्रियों के साथ दुब्यंवह्दार बढ़ता जा रहा था और रेल की दरों में 
इतनी बेश्मानियां हो रद्दी थीं कि साधारण . व्यक्ति इस बोझ को उठाने में असमर्थ 
था । भारतीय ब्यापार और उद्योग को बढ़ाने में-- अधिक किराये की नीति के कारण 
रेलों ने कोई सहायता नहीं पहुचाई। १६००में एक जद्दाजी सविस बम्बई और मद्रासके 
बीच में खुली जिसके फलस्वरुप रेलों का अधिकतर व्यापार सामुद्रिक मार्गों की तरफ 
चला गया । अस्तु इस प्रकार होने वाली आथिक द्वानिक्ों रोकने के लिए बी. बी. एएड 
सी० झाई० रेलवे को अधिक ऊ'ची किराये की दर लगाने को आज्ञा दी गई और 
इस प्रकार जहाजी कम्पनी को ठेस पहु चाई गईं | जनता को यह विश्वास था कि राज्य 
द्वारा संचालित रेलों में किफायत होगी, अंधिक भारतीयों को रेलबें दफ्तरों में कार्य 
मिल सकेगा तथा भारतीय व्यापार और उद्योग को अधिक लाभ क्री सम्भावना होगी 
अस्तु लोगों ने कम्पनियों द्वारा संचालित रेलों को राज्य द्वारा संचालित किए, जाने की 
मांग उठाई 


शपथ भारत में ब्यापार श्रोर यादायात 


एकवर्थ कमेटी (8८७०४) (0०ग्रा॥0(८० 920) 

इस सारी स्थिति की जाँच करने के लिए १६२० के नम्बर मास में सर पिलियम 
एकब्र्श के समापतित्व में एक रेलवे कमेटी की स्थापना की गई । इस कमेटो को निम्म 
बातों पर विचार करके अपना मत देना था (१) जे रले राज्य केस्वामित्र में हैं 
(क) यदि उनकी राज्य द्वारा सीधो व्यवस्था हो अथवा (व) इंगलेड स्थित अंग्रेज 
कम्पनियों द्वारा व्यवस्था हो अथवा (ग) भारत में स्थित इन कम्पनियों द्वारा व्यवस्था 
हो अथवा (थ) संग रूप में उनकी व्यवस्था हो तो उनके सापेतज्षिक शासन सम्बन्धी 
ओर झाथिक लाभ क्‍या होंगे तथा इस बात पर निश्चित मत देना कि जब कंम्प- 
नियों और राज्य के बीच हुए समझौते समांप्त होंगे तो राज्य की नोति रेल निर्माण 
व्यवस्था और संचालन में क्‍या होंगी ? 

(२) रेलवे बोर्ड के विधान, उसके कार्य और स्थिति को जांच करना और 
भारत सरकार द्वारा रेलों पर नियंत्रित किये जाने बाले अधिकार की व्याख्या करना 
ग्और भविष्य में रेलवे का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित सुझाव देना | 

(३) मारतीय रेलों की श्र व्यवस्था की जांच. करना और इस आंत का पता 
लगाना कि निजों कम्तनित्रों द्वारा नई रलत्रे लाइन बनाया जाना कहां तक हित: 
कर होगा ? । 


कमेटी के सत्र सदह्प इस बात पर सहयते थे कि निश्चित समय के -श्चात 
जब पुराने समझौते समाण्त द्वो जानें तो बे पुनः जोवित ने किये जानें और भारतीपर 
रेलों की व्यवस्था इ ग्लेंड में स्थावित कम्पनियों द्वारा न द्वाॉकर भारत में ही स्थापित 
हुई कम्पनियों द्वारा की जाय | प्रश्ध राज्य द्वारा हो या निम्रो कशनिपों द्वारा इस 
प्रश्न पर मतभेद रहा । कुछ सदस्यों का कहना था कि रेलों का सीधा प्रभन्ध राज्य 
द्वारा ही हो और कुछ का मत था कि रेलों का प्रगस्ध निजो कम्पनियों द्वारा हो। 
किन्तु श्री एकवर्थ ने समापति को हैसियत से श्रपना मत यही दिया कि रेलों का 
सीधा प्रबन्ध राज्य द्वारा हो किय्रा जाना चाहिए । मिले सपयथ में अ्रंग्नजी कम्पनियों 
के प्रबन्ध से चाहे कितना ही लाभ: हुआ हा किन्‍मु अब बतेमान अ्रधत्या को देखते 
हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं हाना चाहिए क्योंके इस पद्भति का 
कार्य संतोषजनक नहीं रहा है| इस बारे में सरकार को नीति चाहे क्रितनी ही बुद्धि- 
मत्तापूर्ण क्‍यों न हो निजी कम्पनियों के डाइरेक्टरों की अद्रदर्शिता के कारण रेल 
प्रबन्ध में होने वाले दोषों का रोका जाना असम्भव ही था| इसके अतिरिक्त इस 
कमेटी ने रेलवे शासन सम्बन्धी व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था तथा रेलवे बोई के विधान 
और कार्य आदि के- बारें में बड़े महत्वपूर्ण सुकाव दिये | एकवर्थ कमेटी ने इस बात 
पर विशेष जोर दिया कि रेल की वित्त व्यवस्था भारत सरकार की सामान्य विस 


भारत में रेल निर्माण का इतिहास २ पे 


व्यवस्था से अलग हो । रेल भाड़ा नीति के विचार के लिए एक रेलवे भाड़/ निर्णायक 
कप्रेटी (रि4[७०५४ ७८४ पतछपणं) की स्थापना भी की जाय तथा प्रांतीय 
आर केद्रीय तलाहकार समितियों में जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व किया जाय । 
इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि वर्कशाप की उन्नति की जाय, दफ्तरों में 
श्रौर विभिन्न रेज्ञ विभागों में भारतीयों को अधिक स्थान दिया जाय और मुख्य रेलवे 
लाइनों द्वारा द्वी अपने ज्षेत्र में ब्रांच लाइनों का निर्माण किया जाय । रोलिंग स्टाक 
की टूट फूट की व्यवस्था के ज्ञिण एक संचित कोष और बिसावट कोष॑ भी खोला 
जाय । | द 
भारत सरकार ने मोटे रूप से उपरोक्त बातों को स्वीकार कर लिया । रेलवे 
बोर्ड की पुनः व्यवस्था की गई | केन्द्रीय और स्थानीय सत्लाइकार समितियाँ खोली 
| रेल-वित्त व्यवस्था को भारत सरकार की सामान्य वित्त-व्यवस्था से अलग कर 
दिया गया तथा भाड़ा आदि तय करने के लिये भाड़ा सलाहकार समिति (२०८25 
&0ए78079 (72070(८८) स्थापित कर दी गई | 
एकवथ कमेटी की अन्य सिफारिशों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 
अन्य समितियां नियत कीं | सन्‌ १६२६ में सर आर्थर लौस डिकीनसन के समभा- 
पतित्व में एक कमेटी रेलवे के हिसाब किताब की जाँच करने तथा उसमें सुधार करने 
के लिए सुझाव देने को नियत को। इसी वर्ष एक अन्य कमेंटी देशी राज्यों को रेलों 
के मेकेनिकल डिपार्टमेंट की जांच करने के लिए श्री विस्तेंट रोवेन के नेतुश्व में बिढाई 
गई । इन दोनों कर्मेटियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिम्हें भारत सरकार ने 
अधिकांशत: स्वीकार कर लिया । 
सन्‌ १६२५ में केंद्रीय सलाहकार समिति के आदेशानुसार ब्रांच लाइनों 
सम्बन्धी नई नीति निर्धारित की गई | भारत सरकार ने उन रेल मार्गों को बनाने का 
विचार किया जो उत्पादक थे। अनुत्पादक रेल मार्गों का निर्मोणं॑ जिनका बनाया 
जाना स्थानीय राज्यों द्वारा होता था .तभी केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिया 
जाता था जत्र प्रांतीय सरकारें अपने वित्त में से हानि पूरी करने की गारंटी देती थीं 
इस प्रकार १ जनवरी १६२५ और १ जुलाई १६२४ को भारत सरकार ने क्रमश: 
ईस्ट इण्डिया रेलवे और जी० आ।ई० पी० रेलवे का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया । 
१६२६ में सरकार ने नकद रुपया चुंकाकर देहली अम्बाला कालका रेलवे भी खरीद 
लीं। इस प्रकार अब देश की अधिकांश रलों का सोधा प्रबन्ध राज्य के हाथ में ही 
खरा गया | राज्य द्वारा प्रबन्ध दोने के कारण अधिक भारतीयों का काम पर लगाया 
गया और भारतीय कोठार विभाग ([700%7 $007८5 ॥0८0) द्वारा ढ्वी अधि- 
कांश माल खरीदा जाने लगा। रेल के डिब्बों में भी याश्रियों की सुविधा के लिए 
झरधिक आरामदायक सीटें, ऊ'चे प्लेटफार्म तथा स्टेशनों पर विश्रामग्रह बनाये गए 


१६० भारत में व्यापार श्रोर यातायात 


कई नये स्टेशनों का निर्मोश क्रिया गया तथा अधिक व्यापार वाले नगरों के बीच 
में दुददरी लाइनें भी डाली गई । नदियों पर बड़े और मजबूत पुलों श्रादि का निर्माण 
किया गया। मद्रास और बम्बई के निकट्वर्ती स्थानों पर बिजली द्वारा रेशें जाने 
. लगीं। इस प्रकार १६३० तक रेलों का जो विस्तार हुआ वह इस प्रकार है :-- 


2६२४-२५ ?९६९६-रै ० 
रेलमार्ग (लम्बाई मीलों में) ३८,२७० . ४१,७२४ 
लागत पूजी (करोड़ रु० में). ७३३२७. , ८५६७५ 
कुल आय ११४७५ ११६*०८८ 
खर्च ६६३७ ७५ "४६ 
वास्तविक आय का लागत पूजी ६१६ ४७४ 


में प्रतिशत 


विश्व मंदी काल से ह्वितीय मद्ायुद्ध के आरंभ तक (१६३०-३६) क्‍ 

१६२६ में जो विश्व व्यापी मंदी का युग आरंभ हुआ उसका प्रभाव भारत पर 
भी पड़ा | श्८८ से १६२६-१० तक के समय में रेलों को बराबर लाभ द्वोता रहा 
अस्तु इस काल को रेलों की आथिक सफलता का समय कहा जा सकता है किन्तु 
इस विश्व व्यापी व्यापारिक मंदी के कारण रेलों को आथिक द्वानि उठानी पड़ी 
क्योंकि देश के श्रायात और निर्यात व्यापार में काफी कमी दो गई थी अस्तु रलों 
द्वारा होने वाली आय में भी कमी द् गई । रेल और सड़कों के बीच में प्रतिस्पद्धां भी 
आरंभ हो चुकी थी अ्रस्तु रेलों को बराबर आथिक द्वानि होती रद्दी। १६३०-३१ में 
सब मिलाकर ६,२० लाख रुपये की हानि हो चुकी थी | 


रेलों की बिगड़ती हुई श्रारथिक स्थिति को रोकने के लिए भारत सरकार ने 
१६३१ में एक कटौती समिति (८००८४८४7००४ (:0777(१८८) बिठाई जो 
इस बात पर विचार करे कि किस प्रकार रेलों के काय में किफायत की जा सकती 
है । इस समिति ने केवल शासन संबंधी किफायत पर ध्यान दिया और ये सुझाव 
रखे ;-- 

१. रेलवे बोर्ड के उच्चतम तनख्वाद वाले अफसरों की संख्या में कमी की 
जाय।. ः 

२, रेलवे भाड़ा सलाइकार समिति. को समाप्त कर उसकी जगह एडद्टाक 
(&47000० (307077/02८) की स्थापना की जाय | 

३, केंद्रीय प्रकाशन कार्यालय. (?पोजरटा(ए ऐे८&पप) को समासत कर 
दिया जाय और इस का काय रेलवे बोढ को सौंपा जाय। 


है. 


भारत में रेजल् निर्माण का वृतिहॉस २ १६५ 


४, भारतीय रेलों के लंदन स्थिति दफ्तर में काय कर्ताओं की संख्या में कमी 
को जाय। 

५, धीर २ कार्य कताँओं के वेतन में ३३ से २०९ तक कटोती की 
जाय । 


पोप कमेटी (709९ (0०छप्णांध८८) 


सरकार ने यथाशक्ति इन सिफारिशों को माना और इसके फल स्वरूप ३ करोड़ 
रुपयों को बचत हुईं | उपरोक्त कमेटी ने केवल रलवे-शासन संबंधी खर्चा की किफायत 
के बारे में सुझाव दिए थे किन्तु इसने लाइनों पर प्रतिदिन के होने वाले ख्चां के 
बारे में कोई ध्यान नहीं दिया अस्तु भारत सरकार ने १६३२ में श्री. पोप के 
सभापतित्व में एक कमेटी रेलवे लाइनों पर होने वाले प्रतिदिन के ख्चों में किस 
प्रकार कमी की जा सकती है इस बात पर विचार करके उचित सुझाव पेश करने के 
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लिए. बिठाईं | पोप कमेटी ने अपनी रिपोट में निम्नलिखित सुझाव पेश किए :-- 


(१) खास २ रेलवे में 'जोब एनेलिसिस! (]00 &793]9»&) के. लिए, 
संगठन कायम किए जाये जिनका राय रेलवे के प्रत्येक काय की इस निगाह से 
जांच करना था कि वे यह ब्रता सके कि काय क्षमता में सुधार के लिए और 
क्रिफायत करने के लिए क्‍या करता चाहिए ? 


(२) रेलों द्वारा अधिक से अधिक माल ढोंकर ले जाने के लिए यह 
आवश्यक हे कि द्वेश के आयात और व्यापार क्रा पूछो रूप से अध्ययन किया 
जाथ। 

(३) जहां मोटर की प्रतिद्वन्दिता कड़ी है वहा सस्ते इकहरे और सप्ताह तक 
के लिए वापसी. टिकट जारी किए. जाय, माल का भाड़ा कम किया जाय तथा पासल 
लेने-देने के लिए शहरों में ही रेलवे के पार्सल दफ्तर खोले जांय । तीर्थ स्थानों के 
लि: विशिष्ट रेलें चलाई जांय | 

(४) एजिन, बठने की गाड़ियां, मशीनरो' और प्लांद का पूरा २ उपयोग 
करने, बेकार डिब्बों को हटा. देने; विभिन्न रेलों के साधनों का एकीकरण करने तथा 
बिना टिकट की यात्रा पर रोक लगाने और आंमदनी बढ़ाने के बारे में भी उपयोग 
छम्राव दिए. गए.। 

इन, सिफारिशों को भारतीय रेलों ने पूरी तरह अमल में नहीं लिया। धाटे के 
समय चघितावट,कोष से रुपया . निकाल सकने को .आजशा होने के कारण कार्य में. 
क्रिफायुत झौर काय,च्ुमता का . विचार बिल्कुल दी निरर्थक हो गया | जो कुछ भी 
खर्चे, में: कमो,हो.,सकी वरद्द केवल रेलूवे,क्े रांलिंग स्टाक, रेलों आदि की मरम्मत, नई 
खरीद के न करने से दी हो सकी थी । ' 


१६२ भारत सें व्यापार और यातायात _ 


बजबुड कमेटी (४४८००४८७४००१ (ठछण्ाप्रा।0९८) 


भारत सरकार ने अक्टूबर, १६३६ में एक और कमेटी श्री बजुब्रढ के 
सभापतित्व में राज्य के स्वामित्व वाली रेलों की स्थिति शी जांच ऋरने के लिए 
बिठाई | इस कमेटी को यह काय सौंपा गया कि बह रेलों की आय बढ़ाने, उसकी 
आर्थिक स्थिति को मजबूत बसाने और रेल-सड़क प्रतिस्पद्धों को दूर करने के बारे में 
उचित सिफारिश दे। 

इस कमेटी ने पोप कमेटी द्वारा प्रेषित की गई सिफारिशों को श्रमल में लाने 
के लिए बड़ा जोर दिया और कहा कि रेलवे में शासन-संबंधी किफायत लाने के 
लिए एक केंद्रीय किफायत, अनुपंधान समिति ((720078]  (५८07000९ 
]0२९४८७/०७ (7०ए्रप्गर८८) की स्थापना की जाय। रेलवे पर होने वाले खर्चे 
की पूरी तरइ जाँच की जाय और प्रत्येक लाइन पर होंने वाले खर्चे के अनुपात में 
. काय कताओं की संख्या में कमी की जाय | २) ए'जीनियरिंग काय कत्तोंश्रों में श्रंग्रेज 
लोगों की संझ्या बढ़ाई जाय ताकि वे रालिंग स्टाक से अधिक काम ले सके । (३) 
रेलों को समाचार पत्रों तथा व्यापारी समुदाय से ग्रधिक संपर्क रखना चाहिए | उस 
'काय के लिए एक प्रकाशन कार्यालब् को स्थापना भी होनी चाहिए। (४) 
भारत सरकार को जो वाषिक रकम सामान्य वित्त बिभाग के लिए रेलवे द्वारा दी 
जाती है उसका दिया जाना बंद कर दें और गिसावट तथा रेलवे संचित कोष में 
वृद्धि करनी चाहिए। ५) मोटर से द्वोने वाली प्रतिस्पद्धों का बस सबिस चालू करके 
और रेलों की गति बढ़ाकर तथा अन्य उपायों से मुकाबला करना चाहिए | 

यूरोपियन कार्यकर्त्ताश्रों की संख्या बढ़ाने और भारत सरकार को दी जाने 
वाली रकम रोकने सम्बन्धी सिफारिशों का देश में बहुत विरोध हुआ । अस्तु सरकार 
ने इन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिय्रा और इस बात का प्रयत्त द्वोता रहा कि 
अधिक से अधिक भारतीयों को रेल-विभाग में जगद्द दी जाय | 

इस काल में (१६३०-३६) में नए. रेल-पथ का निर्माण बहुत ही कम हु आओ 
केवल १३०० मील नई रेल और बनाई गई किन्तु १६३७ में ब्रक्षा के भारत से झलग 
होजाने से लगभग २००० मील के रेल माग की भारत में कमी दो गई | इस प्रकार 
१६३६-४० में भारत में सम्पूर्ण रेल माग की लम्बाई ४११,५६ मील थी जिसमें 
८१२५६ करोड़ रुपयों को पूजी लगी थी। १६३०-३१ से १६३५-३६ तक रेलों 
को आयिक द्वानि उठानी पड़ी क्योंकि व्यापारिक मन्‍्दी के कारण व्यापार से कुछ 
शिथिलता आगई थी और मोटर-रेल॑ स्पर्धा भो बढ़ गई थी | इस 'सम्बन्ध में बेजबुड़ 
कमेटी ने यह अनुमान लगाया कि इस प्रतिस्पर्धा के कॉरंशु रेलों को लगभग ४६ 
करोड़ रुपये की हानि हुई हे--३४३ करोड़ रुपये यात्रियों और ३/४ करोड़ रुपये माल 
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ले जाने में | च'कि वास्तव में आय व्याज चुकाने के के लिए भी पर्याप्त नहीं द्वोती थी 
अतः यह कमी बिसावट कोष और संचित कोष से धन निकालकर पूरी की जाने 
लगी । 


द्वितीय महायुद्ध का समय (१६३६-४७) 


युद्ध काल में रेलों के विस्तार में कोई प्रगति नहीं हुई किन्तु साथ २ ही 
रोलिंग स्टाक, डिब्बों, रेजों और इजिनों की भी मरम्मत का कार्य काफी अश तक 
रुक गया | रेल-निर्माण काल में यह समय सबसे अधिक अर घेरे का था । व्यापारिक 
मनन्‍्दी के समय हुई आधिक हानि ने इस काल में रेल मार्गों तथा रोलिंग स्टाक को 
उचित अवस्था में रखने तथा मरम्मत आदि के लिए होने वाले खर्च में भी रुकावर्टे 
डालीं | युद्ध के कारण विदेशों से मरम्मत के लिये आने वाले आवश्यक सामान में 
भी कमी पड़ गई। यही नहीं रेलों के लिए इजिन और अन्य आवश्यक पुजों का 
आयात भी असम्भव होगया । ६ सौ मोल लम्बा रेल माग उखाड़ दिया गया तथा 
देश की रेलों, इ'जिनों और अन्य सामानों का मध्य पूर्वी देशों को युद्ध में सहायता 
देने के लिए उपयोग किया गया । विदेशों को इस प्रकार ४००० मील लम्बे रेल मार्ग 
४०,००,००० स्लोपर, तथा ८४ मीटर गाज के इजिन और १५% मीटर गाज के 
डिब्बे युद्र सहायता के लिए. दिए गए। देश में यात्रा करने में कठिनाइयां पड़ने 
लगी। पेट्रोल तथा कोयले की कमी और रेलों का अभाव होने से मोटर आदि याता- 
यात के अन्य साधन भी पूर्ण रूप से काम नहीं दे सके | क्योंकि जो कुछ भी माल 
या सवारी गाड़ियां और मोटर थी वे फौजें तथा कोयला और युद्ध का सामान देश 
की सीमा तक पहु चाने के लिए व्यवह्गबत की जा रह्दी थी। रेलों पर इस काल में इतना 
अधिक भार पड़ा के पू जीगत साथनों की भी. टूट-फूट और थिसावट पूरी हुई | इसके 
अतिरिक्त बड़े २ रेल-कारखानों में अ्रव युद्ध का सामान बनाया जाने लगा और इस 
प्रकार देश में रेलों को न केवल यात्रा दी बल्कि सामान ढोंने के लिए. के भी अभाव 
होगया | जब जापान युद्ध में शामिल होगया तो समुद्रतटीय आवागमन बहुत कम हो 
गया और वह सारा बोक खास तौर से कोयलें को लाने लेजाने कां रेलों पर आ पड़ा 
इ ससे साधारण जनता के लिए उपलब्ध डिब्बों की कमी आ गई । 


ेल्‍ यात्रा करना तो और भी दुष्कर होगया | १६३६-४० में जहां रेलों द्वारा ५३ 
करोड़ मुसाफिरों ने यात्रा की वहां १६४४-४५ में यह संख्या ६३ करोड़ तक पहुंच 
गई | रेलों ने भरसक इस बात का प्रयत्न किया कि कम से कम लोग यात्रा करें, 

द्वेतु यात्रा सम्बन्धी जो झुविधायें पोप कमेटी के आदेशानुसार दी गई थीं वे भी बन्द कर 
दी गई । मेले व्या तीर्थ स्थानों को जाने वाली विशिष्ट रेलों को रोक दिया गया। 
श्लों की संख्या में भी कमी कर दी गई अस्तु यात्रा में बड़ी कठिनाइयां उपस्थित दो 


१६४ भारत में ब्यापार और यातायात 


। बैठने. के लिए. जगह मिल्ञना भी दुष्कर द्वोगया | अधिकांश व्यक्ति पॉवदानों 
आर डिब्बों की कतों या खिड़कियों पर बैठकर यात्रा करने लगे अस्त रेल दु्धेटनायें 
भी अधिक होने लगी। माजगाड़ियां भी देशवासियों के उपसोग के लिए. आ्रावउश्यक 
माल ढोने में अ्रसमर्थ ही रहीं। कारखानों को कबन्चा सामान समय पर न मिलने के 
कारण कई दिनों तक बन्द रहना पड़ा | नीचे की तालिका में रेल द्वारा होने वाले 
यातायात की स्थिति बताई गई है:-(दस लाख टन में) 


0६२६-४० 2829-7५ 
यात्रियां की संख्या ,२६ ६२६ 
यात्रा (मीलों में) ै १८,५२९ ३५,४६० 
सामान ढोया गया (टनों में) ६२ १०२ 


१६४२ में. भारत सरकार ने यातायात के साधनों में समन्वय करने के लिए, 
युद्ध यातायात बोर्ड (४०० ॥7७08907: 0270) की स्थापना की जिसमें रेल 
विभाग को भी सम्मिलित किया गया । इस बोई के सामने तोन प्रभुख समस्‍यायें थीं-- 
(१) रेल द्वारा किस प्रकां: अधिक से अधिक फौजें और युद्ध का सामान भेजा जा 
सकता है? (२) यातायात के अन्य साधनों को सुविधायें उपलब्ध करना शोर (३) 
उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए एक नई व्यवस्था कायम करता अस्त एक केस्रीय 
यातायात बोड और प्रान्तीय यातायात बोड़ं की स्थापना की गई । 
भारतीय रेलों पर विभाजन का प्रभाष 
१५ अगस्त, १६४७ में भारत स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही देश दी भागों 

में बंद गेंया-याकिस्तान के निर्माण स्वरूप उन रेलों के जो पाकिस्तानी प्रांतों में थी, भी 
. टुकड़े किये गए.। इस प्रकार पाकिस्तान को उत्तरी पश्चिमी रेल और पूर्वी बंगाल रेल 
तथा जोधपुर हैदराबांद रेल' का अधिकांश भाग मिला और भारत में बम्बई बड़ीदा सध्य 
“भारत रेलवे; ग्रे ८ इण्डिया पेनिनेशु ता रेलवे, गगाल' नॉगपर रेलवे; मद्रास झौर दक्षिणी 
_मरहठा रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे, दक्षिण भारत रेलवे, ब्रीकानेर रेक्षत्रे तथा 
हैदराबाद राज्य की रेलवे मिली। भारत के हिस्सों में रेल में लगी पू जी के ६६७४३ 
करोड़ और पोकिस्तानें में! १३६ करोड़ रुपये आये। इजिनों, डिब्मों तथा अन्य 
रेलिंग स्टांक का भी बंटवारा हुआ | इस प्रकार पाकिस्तान के हिस्से में' भ्रविभाजित 
भारत की समस्त रेल मार्ग का १७% मिला किन्तु इसमें अधिकांश ऐसी रेलें थीं 
जिनका फौजी महत्व ही अधिक हे. व्यापारिक बहुत कम | नौचे की तालिका में 
: भारतीय रेलों पर विभाजन से द्ोनें वाला परिणाम बताया गया है ।--- 

'शैल्ल मार्ग ' बॉडगोज . मीटर गोज . नेरोगोज योग 
१. बंगाल आसाम रेलवे. पहऋ३ ७६. २,६२४१६ . ३७१४. ३,४४४ ०७ 

भारत ' शैध्शपाण १,४७७ कु ६४ १७४० १,६४११९२ 
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पाकिस्तान प४१ धाम १,०४१५२ १६७४५ १,६१३ १५ 
२ उत्तरी पश्चिमी रेलवे ६ ३०५६६ ले ५६७६१ ६,६०३*४७ 
भारत १,9४६ ६६ लण+ १२७६२ १,८७६: 
पाकिस्तान ४,३४६ ३० - ४३६ ६६ ५४,०२४ ६६ 
३ जाधपुर-है दरावा द रेलते -> १,१२७६६ . -- ११२७'६६ 
भारत -++ प्०६!(६५ . +- घय०ण्घ ६५. 
पाकिस्तान --> .... इधृश्दाजड. -++» ३८४ 
४. भारतीय रेल' १५,६२६ ४८ १४,६५६ ६३ ३,४५६३'र८ट ३४१४७ ३६ 


साम्प्रदायिक भमड़ों और पाकिस्तान के बन ज्ञाने से भारत और पाकिस्तान 
के बीच रेल कर्मचारियों का बहुत बड़े पेमाने पर परिवर्तन हुआ इससे, रेलों की 
कायक्षमता म॑ बड़ी अव्यवस्था फेली | भारत में स्थित अधिकांश मुस्लिम रेल-कर्मचारी 
जो ड्राइवर, खलासी तथा अथवा काम करते थे-सब पाकिस्तान चले गए; और पाकिस्तान 
हिन्दू कमचारी जो अधिकांशत: क्‍लक थे भारत में आ गए इससे . रेलों की संख्या 
में कुछ काल तक कमी करनो पड़ी ! माजगाड़ियों के ड्राइवरों को कमी से कोयला 
खानों से कारखानों तक पहुंचाया जाना मुश्किल हो गया | किन्तु इन सभी कठि* 
नाइयों का जैसे तैसे मुकाबला कर लिया गया! विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव रेलों 
की श्राथिक स्थिति पर पड़ा। रेलों को आय घट गई झोर खर्च'बढ़ गया | पहले 
७३ महीने में द्वी (१५ श्रगस्त से ३१ मार्च; १६४८) रेलों को २७४ करोड़ रुपये का 
घाटा रद्द | 


: अध्याय १३ 
भारत में रेल निर्माण का कार्य-३ 


ना5उढा'णरश 07 ७॥7॥,.ए७४१७ प हर) 8 ॥॥] 
विभाजन के पश्चात (१६४७-१६४१) 
द द्वितीय महायुद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ रेलवे कर्मचारियों ने इस बात 
पर जोर दिया कि उनके वेतन में बृद्धि की जाय, महंगाई का भत्ता बदाया जाय 
तथा काम करने के घंटे और सवेतन छुट्टियाँ मिलने के नियम लागू किए जाय॑ । भ्रस्वु 
केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय वेतन आयांग ((९४78) 4४५ ()0॥0778४07॥ ) 
नियुक्त किया किन्तु इसकी सिफारिशों से रेल कर्मचारियों का संघ अ्रसंतृष्ट दी २ | 
ग्रतएव १६४६ के नवम्बर महीने में रेलवे जांच समिति (र५७०७५ 0 णी०५ 
(॥0777४77८८) ब्रिठाई गई जिसका उहू श्य यह था :-- 

(१) रेलवे के सभी विभागों में खर्चे में करिफायत करके किस प्रकार रेलवे 
की आमदनी में वृद्धि की जा सकती है इस पर विचार कर अपने सुझाव देना | 

(२) रेलवे विभागों में जो »तिरिक्त कर्मचारी हैं उनकी संख्या निश्चनत 
करना और यदू बताना कि उनको रेलवे की नौकरी में कहां काम पर लगाया जा 
सकता है ? | 

विभाजन के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान में इलजिनों, डिब्बों तथा 


झन्‍्य रोलिंग स्टाक का वितरण इस प्रकार हुआ ; 
इजिन सवारी के डिब्बे . मालगाड़ी के डिब्बे. रेल मार्ग 





(मीलों में) 
भारत ७३ ९४८८ २०,१६६ २,३१०, ५६६ ३०,०८७ ०५ 
पाकिस्तान १,३३६ ४, रे८० ४०,२२१ ६,६४७*प 
योग ८,भप्प७... २४,४४६ २,५१,०२० ३६,६७५*० ३ 


इस समिति को स्थापना के पश्चात्‌ ही ब्रिभाजन के फलस्वरूप देश में दगे 
फछाद तथा श्रव्यवस्था हो गई अ्रस्तु कुछु समय तक समिति के कार्य को बाधा 
मिली। किंतु फिर १६४८ के मार्च से नवम्बर तक इस समिति ने पं० हृदयनाथ 


भारत में रेल निर्माण दा कार्य ३ १६७ 


कुजरू को अध्यक्षता में का किया और अपने सुझावों की एक विस्तृत रिपोर्ट १६४६४ 
में पेश की। 

कमेटी में विभिन्न रेलों की व्यवस्था संबंधी और टेकनिकल समस्याओं का 
पूर्ण रूप से अध्ययन किया और यह कमेटी इस निर्णाय पर पहुंचो कि मजदूरों की 
कार्य-ज्ञमत। में २३-४०% की कमी हो गई है | इसका मुख्य कारण . मजदूरों में 
नौकरी से निकाल दिये जाने का डर- का अभाव, अयोग्य अफसरों का होना था 
कमेटी ने कह्य कि, “यदि यह कहा जाय कि मजदूर दिन भर में जितना वेतन पाते 
हैं उतना भी काम नहीं करते तो कोई अत्युक्ति न होगी |” कमेटी ने 'जोब एनेक्ति 
सिस' के लिए भी जोरदार सिफारिश की और अफसरों तथा मजदूरों की कार्य क्षमता 
बढाने के लिए. भी कई उपयोगी सुझाव रखे। इस कमेटी ने इस बात पर अधिक 
जोर दिया कि मजदूरों को उनके कार्य में शिक्षा दी जाय जिससे वे श्रधिक कुशल 
बन सके | रेलों में बिजली का अधिक प्रयोग किया जाये तथा कलकत्ता के निकट- 
वर्ती स्थानों को ब्रिजली द्वारा ही रेलें चलाई जांय यह भी कमेटी ने सुझाया। बहुत 
सीरलों का प्रबन्ध एक. में मिलाने (२८४7०ण[४78) का प्रस्ताव कमेटी ने ५ 
साल के लिए स्थगित कर दिया। कमेदो ने एक शिफारिश यह भी की कि महंगाई 
के कारण रेलवे-कर्मचारियों कोग्रेन शाप ((/«7 5007) द्वारा जो सस्ता 
अनाज आदि दिया जाता है। वह बंद कर दिया जाय और जहाँ कहीं भी 
ग्रेन-शाप दों वे बंद कर दी जायं और 'इस प्रकार होने वाली द्वानि से कर्मचारियों 
की नकद रुपया देकर बचाया जाय | 

भारत सरकार ने इनमें से कई सुझावों को स्वीकार कर लिया किन्तु ग्र न- 
शाप बंद कर देने और बहुत सी रेलों का प्रबन्ध एक में मिलाने के प्रस्तावों को 
ठुकरा दिया | द 

जैसा कि ऊपर कहा गया: है कि विश्व'व्यापी मंदी काल में हुईं आर्थिक हानि 
तथा द्वितीय महायूद्ध में रेलों पर युद्ध आदि का बोका बढ़ जाने से रोलिंग स्टॉक 
'तथा इंजन व डिब्बों और रेल की पटरियों आदि की मरम्मत का कार्य स्थगित दी 
रद्द क्योंकि रेलवे के पास पूजी की कमी थी। इस समय ८३३७ के लगभग इंजिन 
हैं जिनमें से श८% को शीघ्र मरम्मत कौ आवश्यकता है. प्रत्येक इजिन की 
ग्रौसत आयु ३० वर्ष और उसकी साधारण आयिक आयु ४० वष की मानी 
नाती दे। सरकार की नई पुनंसंस्थापन नीति के अनुसार रेलवे के प्रकारों में 
कमी करके प्रत्येक इजिन का कार्या काल २० वषं करने कां विचार है। 

इसी प्रकार सम्पूर्ण डिब्बों की संख्या २३ लाख के लगभग है जिनकी आयु यदि 

४० वर्ष सान. ली जाय तो ध्रति वर्ण ५६०० डिब्बे उनकौ जगह नए, बनाने की आवश्य- 
कक्षा दोगी। इस नीति के अनुसार झ्रागामी ४ वर्षो में प्रति वध १९,००० से १३,००० 


श्ध््य्ः भारत में व्यापार झोर यातायात 


डिब्बे तक प्रानों की जगह नए. बनाये जांयगे। अभी तक बड़ी लाइन की रेलों के 
पुनसंस्थापन पर ही ध्यान दिया जा रहा था किन्तु अ्रव छोटी लाइन की रेलों में भी 
सुधार किया जा रहा है। इस कार्य में सरकार को पर्योस धन की आवश्यकता हे । 
इस हेतु १६४६ के अगस्त माह में भारत सरकार ने ३४० लाख डालर का ऋण 
विश्व बैंक से १५ वर्ण के लिए ४० ब्याज पर लिया। इस ऋण द्वारा ६६० रेलवे 
इ जिन खरीदे जांयगे। इनमें से अरब तक ५०० 8 जिन संयुक्क राज्य अमेरिका, 
इ गलैण्ड तथा कनाडा से खरीदे जा चुके हैं। शेष भी शीघ्र ही बिदेशों से श्ाने 
वाले हैं । का 
विभाजन के बाद से द्वी रेलवे यातायात में कई दोष घुस गए हैं। रेल के 
यात्रियों की संख्या युद्ध के पहले की अपेक्षा २३ द्वो गई जिससे रेलें इतनी बड़ी संख्या 
को ढोने में असमथ ही रहीं । अ्रस्तु रेलझयात्रा में स्थानाभाव के कारण यात्रियों की 
कठिनाइयां बढ़ गई' | इस कठिनाई को दूर करने के लिए. कई नई रेलें तथा जनता 
एक्स ग्रेत (]७॥(७ 2597289) चालू की गई हैं जिनमें भुख्यत्र: तीसरे दर्जे के 
यात्री सफर करते हैं। उपलब्ध इंजिनों और मालगाड़ी के डिब्पों से अधिक से भ्रिक 
कार्य लिया जा रहद्दा है तथा रेलों से उनकी श्रायोजित मात्रा में सामान ढोया जाने: 
लगा है| युद्ध के समय जो माल ले जान-लाने 'के बारे में प्रायामकता पद्धात 
(?707409 59820))) जारी की गई थी उसके श्रयुसार श्रावश्यक्र पदार्था-भोज्य 
पदार्थ, लोहा और स्पात, वस्त्र तथा सिर्मेट आदि-को ले जाया जाना आरंभ हुआ 
किन्तु यह पद्मति अब १ अ्रप्रल १६४० से इटाली गई है केवल रेल बाड़ को 
प्राथमिकता की स्वकृृति देने का अधिकार है पर यह अधिकार बहुत क्रम क्राम में 
लाया जाता है । रेलवे गाड़ियों की संझ्या बढ़ा कर, तथा तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के 
लिए. जनता एक्सप्रेस चालू करके भीड़ को कम करने का प्रयत्न क्रिया जा 
रदा है | ्््््ि 
.... रेलवे इ'जिन विदेशों से तो मंगवाये ही आा रहे हैं. किंतु भारत में भी अ्रथ 
एक कारखाना पश्चिमी बंगाल में ववितरंजन में एंजिन बनाने के लिए १६४८ में 
खोला जा चुका है' जिसने १६५० से कार्यारंभ कर दिया है। शंगर्लंड से मंगाये 
गए पर्जों को भारत में मभोड़कंर पहला एंजिन १ नवम्बर १६४० में तैमार किया गया | 
१६४६ में एक पंचवर्षीय समझौता चिंतेरंजन में ए'जिन तैयार करने के लिए भारत 
सरकार ने इंगंलेंड की लोकीमोटिव निर्माण कम्पनी से किया | यह कंपनी एजिन 
तैयार करने के लिए टेकनीकल संध्दायता तथा कुशल इजिनीयरों का सहयोग देगी 
और भारतीयों की इंगलैंड में टैकनिकल शिक्षा भी 'देगी। हसके बदले में भारत 
सरकोर इस कंपनी से कम से कम ४० वर्षों'के भीतर २०० एजिन लेंगी। शेसा 
अनुमान लगाया गया है कि १६४६ के श्रंत तक चितर जन के कारखाने में १२० 


भारत सें रेल निर्माण का कार्य ३ १६६ 


भाष से चलने वाले एजिन और ५० बायलर प्रति वर्ष तेयार हो सकेंगे। यदि 

ले ५ हीं जिले ५ 
परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो पहला भारतीय एंजिन १६४४ तक बनकर तंयार हो 
जायगा। जेसा कि निम्न तालिका से ज्ञात दोगा $-- ' 


ब्षे ए'जिन जो ह पुजों का निर्माण 
बनाये जांयगे क्‍ प्रतिशत में 

१६५४० डे क्‍ -+ 
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१६५२ ४५ | . ७० 

१६५३ ६६ ट० 

१६४४ €० ५१०० 


एक रेलवे वकशाप आसन सोल के निकट ओडल में बनाया जां रहा है 
जहां सवारी गाड़ियों के डिब्बे बनाये जाय गे। 

विभाजन के फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल और आसाम के बीच यातायात 
संबंध नष्ट प्रायः हो चुका था | भारत संघ की सीमा और आसाम के बीच में केवल 
१२ मील का ढुकड़ा है। इसी तंग भाग में होकर आसाम और शेष भारत को मिलाने 
वाली रेलवे लाइन बनाई गई है। यह रेल मागे १४२ मील लंबा है। इस काल में 
भारतीय रेलों के विस्तार में ७५६० मील की बृद्धि हुई क्‍योंकि देशी राज्यों के भारत 
संत्र में मिले जाने के कारण उनके रेल मार्ग भी के द्विय शासन के अंतर्गत आ गए 
ओर अब देश की सभी रेले यातायात मंत्रालय के अधिकार में है। 


रेलों का प्रादेशिक संगठन (२९८९:०परआंए2 ए रिक्रोए०9एड) 


बहुत समय से भारतीय रेलों की व्यवस्था अलग २ कम्पनियों के हाथ में रही 
है। अ्रस्तु इस व्यवस्था की बजाय देश की समस्त रेल्नों को प्रादेशिक आधार पर 
बांगटने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव पहले ही से चला आ रहा था कि 
विभाजन के फलस्वरूप जब उत्तरी पश्चिमी रल और आसाम-बंगाल रोल का. 
विभाजन हुआ तो यह आवश्यकता और भी जोर दार रूप में अंनुमव की जाने लगी 
कि र लों का सामूहीकरण किया जाय। अस्तु, जून १६५० में एक उपसमिति इस 
प्रश्न पर विचार करने के लिए, नियुक्त की गई। इस कमेटी की सिफारिशें स्वीकार 
करनें के पहले प्रान्तीय सरकारों, मजदूर संघों, पूंजीपतियों तथा व्यापारिक संस्थाशओ्रों 
और उद्योगपतियों की राय भी जान ली गई। सबने कमेटी की सिफारिश का समर्थन 


किया । सामूद्िकरण की नीति अपनाने में र लवे (3प77070 ८४8) ने निम्न प्रश्नों 
पर विचार किया-- 


(१) जहां तक संभव हो प्रत्येक र लबे एक संबद्ध क्षेत्र में होकर जावे । 


१७० भारत में व्यापार और यातायात 


२) प्रत्येक जोन (2072८) इतना बढ़ा हो कि इसमें रेलवे के हैडक्यांट्स 
स्थित किये जा सके जिनमें हच्च ओर कुशाग्र बुद्धि अफसरों का जमात्र दो ताकि 
रेलवे के संचालन और कार्यज्ञगता, तथा मरम्मत के लिए उपथुक कारखाने और 
ग्रनुसंधान को सुविधायें सरलता से मिले तके | 

(३) वर्तमान शासन पद्धति में नये सामूहीकरण के क्रारण कम से कम 
परिवतन हो जिससे रेलों को काय क्षमता पर द्वानिकर प्रभाव ने पढ़ सके ; 

जोन बनाते समय एक तो इस बात का ध्यान रखा जाय कि प्रत्येक जोन में 
अधिक ए.क रूपता हो और दूसरा यह कि ट्रेफिक की वास्तविक दशा क्या है ? 

सम्पूर्ण भारत के ३४,००० मील लम्बे रेलमार्गां को निम्न ६ प्रदिशिक 
भागों में बांदा जाने का प्रस्ताव किया गया-- 

(/) उत्तरी रेलवे (४०७४४८०7 रिय)५४9५)-जिसकी लम्बाई ५,२५६ 
मोल द्वोगी-में पूर्वों पंजाब रेलवे, ई० आई० रेलवे के पश्चिम में लखनऊ से कानपुर 
ओर देहली से सहारनपुर तक के ठुकड़े तथा बम्बई, बड़ौदा, मध्य भारत रेलब्रे की 
छोटी लाइन का आगरे से कानपुर तक का दुकड़ा और गबध तिरहुत रेलये (छुपरा 
के पश्चिम का भाग) का समावेश द्वोगा । 

(२) पश्चिमी रेलबे (४९०४८४४ ९७॥७४५७)--जिसकी लम्बाई ५४५२ 
मील होगी-के अ्रन्तगंत बी० बी० एएड सी० शआ्राई० रेलवे (कानपुर श्रागरा के हुकढ़े 
को छोड़कर) तथा सौराष्ट्र, राजस्थान, जयपुर और कचछु की रेलें होंगी | 

(२) मध्यवर्ती रेलवे ((८7०७) ॥२७]५४४५)--जिसकी लम्बाई ५३१५ 
मील होगी-में बी० बी० एएड सी० आई० की बड़ी ज्ञाइन तथा जी० आई० पी० 
रेलवे का अधिकांश भाग और घोलपुर तथा सिंधिया रेलों का समावेश दोगा। 

(9) दत्तिणी रंलबे (90प07०० रि७।५४५)-की लम्बाई ४७२४ मील 
होगी इसके श्रन्तर्गत दक्षिणी भारत रेलवे, मेसूर रेलवे और मद्रास तथा दक्षिण 
मरहठा रेलवे का श्रधिकांश भाग होगा। 

(५) पूर्वी रेलवे-(8४:८७० रिव्वए४०ए)-में जी० झाई० पी० मद्रास 
तथा दक्षिणी मरहठा रेलवे का शेष भाग तथा बंगाल नागपुर रेलों का समावेश 
दोगा । इसकी लम्बाई ५०१६ मील होगी । 

(६) उत्तरी-पूर्वी रेलवे (५००0७/-४०४८ट7 रिह)५0०४५)-की लम्बाई 
६३३६ मील होगी जिसमें ई० आई० आर० अवध तिरहुत रेलवे का शेष माग, 
तथा आसाम रेल-जोड़-का समावेश होगा। 

रेलों के सामूद्दीकरण से डोने वाले परिणाम के बार में दो विभिन्न मत हैं । 
एक विचारधारा के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सामूहीकरण से देश 
को कोई लाभ नहीं होगा | सरकार ने जो योजना बनाई है वर्तमान अवस्था में पूर्णा 
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रूप से लागू नहीं की जा सकती और न उसका लागू किया जाना ही बांछुनीय है । 
प्रत्येक जोन के अन्तर्गत ५४०० मील लम्बे रेल पथ का शासन करना न केवल काय 
क्षमता में ही कमी लायेगा बल्कि खच्चे में भी इद्धि करने वाला होगा । अस्तु रेलों की 
वर्तमान आथिक अवस्था और व्यवस्था प्रणाली को ध्यान में रखकर यही उपयुक्त 
ज्ञान होता है कि रेलों का सामूहीकरण खंड रूप से ही किया जाए। छोटी २ रेलों 
को बड़ी रंलों में मिल्ला दिया जाय किन्तु बड़ी रेलों का प्रबन्ध स्वतन्त्र रूप से दी 
किया जाय । 


प्रयेक जोन में नए. दफ्तर (लि&००4ए०४०८०७), कारखाने (ए0०+ 
3870.08), और कर्मचारियों के बंगले आदि तथा अनुसंधान और सांझ्यिक 
संस्थाओं के निर्माण में काफी खर्चा होगा | पिछली दोनो संस्थाओं का कार्य तो बहुत 
ही खर्चीला हो जायगा तथा काम भी बंद जायगा | इसके अतिरिक्त जब रेल्ों का 
सामूहीकरण हो जायगा तो एक ही जोन के विभिन्न स्थानों को रेलवे कर्मचारियों का 
स्थानान्तर होने लगेगा जिन स्थानों व परिस्थितियों से वे सबंधा अपरिचित होंगे 
अस्तु इनसे उनकी रहन-सहन सम्बन्धी असुविधायें बढ़ जायगीं। इसका प्रत्यक्ष 
प्रभाव उनकी काय क्षमता पर पड़ेगा। रेलवे सफज्नतापूर्वक तभी काय. कर सकतीं हैं 
जब कर्मचारियों में अपने काम के प्रति रुचि और अपने विभाग के प्रति सहयोग की 
भावना हो | अस्तु सामूहीकरण इस विचार से लाभदायक सिद्ध न होगा, प्रशन्ध के 
मामले में स्थानीय स्वतन्त्रता कम हो जाने से भी काय क्षमता पर असर पड़ेगा | 

इसके अतिरिक्त रलवें स्टोर, रोलिंग स्टाक तथा अन्य आवश्यक सामान 
खरीदने में भी रेलवे को कोई विशेष किफायत नहीं होगी क्योंकि अभी भी सारा 
सामान यातायात मंत्रालय के मातहत में द्ी खरीदा जाता है | 

कु जरू कमेटी ने इस बात पर जोर दिया था कि सामूहीकरण करने से कार्या 
क्षमता में हानि होगी अस्तु जब तक देश की अवस्था पूर्णतः स्वस्थ्य नहीं हो जाती 
तथा रेलवे कमंचारियों को नौकरी सम्बन्धी व्यवस्था एक सी नहीं की जाती और 
रेलों की वर्तमान काय पद्धति में क्षमता नहीं बढ़ाई जाती, तब तक सामूहीकरण की 
इस योजना को काय्बित नहीं किया जाना दी अच्छा होगा | इससे इस योजना 
को ५ वर्षा के लिए स्थगित करने की सिफारिश की | 

दूसरों विचारधारा के अनुसार यदि रेल्ों का सामूहीकरण किया गया तो 
देश को बहुत लाभ होने की संभावनाएं हैं। सामूहीकरण का मुख्य उद्देश्य रेलों की 
व्यवस्था सम्बन्धी अवस्थाओं में प्रगति करना, उनका आथिक नियन्त्रण रखना और 
कारखानों आदि का वज्ञानीकरण करना है। अस्त ॒रेलों के सामूहीकरण से कार्य - 
क्षमता में वृद्धि, खर्चे में किफांयत ओर शासन प्रबन्ध में सुधार द्ोने की पूरी आशा 
है | चूंकि अधिकांश बड़ी रेलों को एक दूसरे में मिला दिया जायगा अस्तु उनके 


१७२ भारत में व्यापार ओर यातायाव 


दिन प्रति दिन द्ोने वाले खर्चे में भी बहुत किफायत हो जायगी। दो था अधिक 
रेल्ों के एक ही जोन में हो जाने से ऊ'चे दर्जे का शासन प्रबन्ध का एकीकरण हो 
जाथगा । इससे ख्चों कम होगा। श्रलग २ रेक्नों के बीच में जो श्राज बहुत सा पत्र 
व्यवहार होता है और आपस में जो कई तरह की समस्याएं सुलभानी द्वोती हैं बह 
सब कार्य कम होकर सुलभ हो जायगा । इस प्रणाली से काम भो जलूदी द्वोगा, कर्म 
चारियों की कम आवश्यकता दोगी और खर्च में श्राशातीव कमी होंगी। व्यापारी 
व्यवसायी वर्ग का भी अ्रल्लग २ रेल कम्पमियों की अपेज्ना एक बढ़े प्रदेश भें एक बड़े 
अधिकारी वर्ग से ही काम पड़ेगा। इससे उनकी सुत्रिधा होंगी और काया भी शीघ्र 
निबरट. जायगा | एंजिन, डिब्बों तथा अन्य रोलिंग स्टाक को बढ़े प्रदेश में समुद्दीकरण 
होने से उनका अधिक उत्तम उपयोग हो सक्रेगा | इस प्रकार व्यवहार भें आने के 
. ज्ञिए, कम पूंजीगत ख्चों की आवश्यकता होगो। कारखानों का वेशानीकरण हो 
जाने के फलस्वरूप कम खर्चे पर अ्रधिक उत्मादन हो सकेगा। इसी प्रकार श्रावश्थक 
सामान के खरीदने में भी केख्धियकरण हो जाने से काफी किफायत होने की 
गुजाइश है । 


समूहीकरण से होने वाली द्वानियों की जो आपत्तियां ऊपर उठाई गई हैं थे 
ठोस आधार पर आधारित नहीं की गई मालूम होती है| यह याद रखने योग्य बात 
है कि ज़ोन बनाते समय चालू आन्तरिक अ्रवस्था को ज्यों-की-त्यों रखनेका विचार दे । 
इस समय अधिकांश रेलोंकी व्यवस्था विभागीय आभार (00०७ एटा 999) 
पर है-केवल पूर्वी पंजाब रेलवे और पूर्वी भारत रेलवे को छोड़कर न कि प्रादेशिक आधार 
पर (कंरंशं०7बवं 0888) | इस व्यवस्था' को फिलद्दाल जेसी है बेसी ही रहने देना 
होगा | इससे कमचारीगणों का इधर से उधर परिवर्तन भी अधिक नहीं होगा और 
नई व्यवस्था का काम भी आसानी से शुरु हो जाथगा | 


नई जोन पद्धति का आरम्भ ([77000८.07 ए॑ 7707९ 89827) 


उपयु क्व समी बातों पर उचित रूप से बिचार करके अ्रप्रेल १६५१ में दक्षिण 
रेलबे जोन (30प ९८7८४ रि०]७४०५ 2072) निर्माण किया गया । नवम्बर 
१६४१ में मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे जोन बनाये गए.। इस प्रकार ये तीनों 
जोन उपरोक्त समूहीकरण की ५०% योजना को कार्योन्बित करते हैं। 

(१) दक्षिणी रेलवे जोन भें मद्रास और दक्तिणी मरहटा रेलवे, दक्षिणी भारत 
रेलवे और मेसूर राज्य रेलवे का समावेश किया गया है। यह रेलवे २००,००० बर्ग 
मील भूमि के काम आती है । इसके अन्तगत १७५५ मील चौड़ी लाइन (87020 
(5४०४८) और ४२४४ मील छोटी तथा तंग लाइन है | इस प्रकार इस की संपूर्ण 
लम्बाई ५६६६ मील हे। विभागीय आधार तो चालू रहेगा किल्तु केन्द्रिय करण 
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की कम करने के लिए सारे जोन को काम की दृष्टि से तीन सहायक प्रदेशों में बांदा. - 


गया है--इस विभाग में डिस्ट्रिक्ट (विभाग के आधार पर जो कम से कम क्षेत्र तय 
किया गया है) अफसर, सहायक प्रादेशिक अफसर, विभागीय अध्यक्ष और जनरल 
मनेजर का क्रम रहेगा। इनके दफ्तर क्रमशः त्रिचनापली, मद्रास और मसूर में 
रहेंगे | 

(२) मध्यवर्ती रेलवे जोन ((/९०४:७] रिक्र].३ए 2076)--के अन्तर्गत 
जी० आई० पी» रेलवे, निजाम स्टेट रेलवे, सिंधिया स्टेट रेलवे और धौलपुर राज्य 
की रेलें हैं। इस रेलव की. सम्पूर्ो लम्बाई ५,४०५ मोल है जिसमें ४,०६७ मील बड़ी 
लाइन और ७४८ मील छोटी लाइन और ५६४ मील तंग लाइनों की रेलें हैं । इसके 
द्वारा २१०,००० वर्गमील क्षेत्र को लाभ पहुंचा है। इस रेलवे ज़ोन में जी० आईं० 
पी० रेलवे की व्यवस्था को ही मान्य किया गया है। छोटी २ रेंलों को अद्ध -प्रादेशिक 
अधार पर इस प्रकार मिलाया गया है कि अधिक से अधिक लाभ हो सके | 

(३) पश्चिमी रेलवे जोन ( ५४८४८४० रि>०४ए 2076 ) भें बम्बई, 
बड़ोदा और मध्य भारत रेलवे की छोटी और बड़ी लाइने, राजस्थान रेलवें, जयपुर 
स्टेट रेलवे और सौराष्ट्र की रेलों को सम्मिलित किया गया है। इसकी संयुक्त लम्बाई 
५,६७३ मील है जिसमें १२६६ मील टुकड़ा बड़ी लाइन का, ३६१४ मील छोटी लाइन 
ओर ७६३ मील तज्ञ लाइन का है । इसके द्वारा १५०,००० वर्गमील भूमि को लाभ 
पहुंचा है। इस ज़ोन के मुख्य बन्दरगाह बम्बई, कंडला तथा सौराष्ट्र के अन्य बन्दर- 
गांह हैं। बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे और सौराष्ट्र रेलों की व्यवस्था विभागीय 
आधार पर ही रखी गई है। सम्पूर्ण जोन तीन भागे में बांदा गया है--बड़ी लाइन 
का दफ्तर बम्बई, छोटी लाइन का अजमेर और तंग लाइन का सौराष्ट्र में रखा 
गया है। 

अन्य रेलवे जोन भी शीघ्र ही बनाये जाने वाले हैं । 

रेलवे स्टोसे जांच समिति (रिक्ष|॥३५ 300768 फरितप्ा-ए 00फ्रप्ं/टट) 


रेलवे को प्रतिवर्ण अ्रपने पु'जीगत सामान्नों और दनिक व्यवहार में आने 
वाली वस्तु को बहुत बड़े परिमाण में खरीदना पढ़ता है | यह सामान रेलंवें बोर्ड, . 
व्यक्तिगत रेलों और सरकार के उद्योग तथा'पूर्ति विभाग द्वारा खरीदा जाता है किन्तु 
इस पद्धति से न तो सामान समय पर ही उपलब्ध होता है और न किफायत हो सकती 
है। इसके अतिरिक्त सामान भी निम्न श्रेणी का होता है। अस्तु. रुथेस खरीदने की 
वर्तमान व्यबस्था बड़ी अ्रसंतोषजनक रही है | इसमें आमूल परिवर्तन करना आवश्यक 
समझकर भारत सरकार ने एक कमेदी १६५० में. श्री ए० डी० श्राफ के समभापतित्व में 
नियुक्त की | इस कमेटी को .यह कार्य सौंपा गया कि वह वर्तमान व्यवस्था की जांच ' 
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करे और भविष्य में स्टार्स आदि खरीदने के लिये केस पद्धति का पालन क्रिया जाय, 
किस संस्था द्वारा माल खरीदा जाय, माल की श्रावश्यकता केसे श्रंकी जाय और माल 
को लाने के लिए. किन उपायों का अवलम्घन किया जाय, धिसे और व्यर्थ के श्रति- 
रिक्त सामान को किप्त प्रकार निकाला जाय, तथा देशी उत्पादन को किन उपायों द्वारा 
बढाया जाय आ्रादि समस्याओं पर अपनी राय पेश करें। 
कमेटी ने सारी स्थिति पर विचार कर अगप्रेल १६५१ भें एक रिपोट प्रस्तुत 
की । कमेटी अपनी रिपोटट में इस निरेय पर पहुच। कि स्टार खरीदने की बतंमान 
ः. व्यवस्था जिसमें रेलवे के अलावा भारत सरकार के यूसरें मन्त्रालय भी रेलवे स्टेस 
खरीदते हैं, असंतोष जनक है। स्टेस प्राप्त करने के तरीके भी बड़े ही असुविधा- 
जनक हैं जिसके कारण कुछ विशेष प्रकार के स्टोस शीघ्र ही ब्रिगड़ और खरात्र हो 
जाते हैं जिससे उन्हें कम कोमत पर बेचना जरूरी दोजाता है और रेलबे के श्रना- 
बश्यक आधिक हानि उठानी पड़ती है। रेलवे र्यवस्था और कारखानों के श्रविचल 
रुप से उत्तादन बढ़ाने के लिये जिस सामान की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव हे 
उसकी खरीद रेलवं पर ही छोड़ी जाय | श्रन्य श्रावश्यकता के सामान सरकार के श्रन्य 
प्रिभाग खरीदें | 
रेलवे स्टोस की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये रहानें बेड के श्राधीन एक 
केख्रिय स्टोर्स तज़ठन (0000 80708 ()एक्प्राक्षा।णा) कायम करने 
झौर सामान के उच्च स्तर (इव्ग्तेक्षातांइअ007) को ओर ध्यान देने की 
कमेटी ने सिफारिश की | वेशनिक खोज की अ्रत्रिक श्रच्छी सुविधा १९ भी कमेटी ने 
.. आर दिया कमेटी की सिफारिशों को सरकार के रेलने मन्जालय ने स्वीहार कर लिया 
. है और उनके अनुसार कार्यवाद्दी करने का प्रयत्न आरम्प दोगया है। मजदूरों के 
हितों की ओर अ्रधिक ध्यान दिया जा रहा है यश्यप्रे मजदरों की मांगे संतु"्ट नहीं है! 
सकी हैं और जब-तब संध्रप्त का बातावरण उत्पन्न होता रहता है। रेल दुर्घटनाओं को 
कम करने का भो प्रयत्न किया गया है। दो फ्रांसीसी विशेषज्ञों को भारत में दी इंजिन 
बनाने और रेल मार्गों में विस्तार करने के लिए आवश्यक जांच कर रिपोर्ट' तैयार 
करने को आमन्त्रित किया गया है | उनकी रिपोटट सरकार के विचाशधीन है। तीसरे 
दर्ज के मुसाफिरों को अधिक सुविधा की व्यवस्था फरने के लिए. भी उपाय किये जा 
रहे हैं। तोसर दर्ज के डिब्बों में बिजली के प॑खों तथा स्टेशन पर ठंडे पामी, विश्रामा- 
लय, और प्लेटफार्म पर छाया करने के प्रयत्न किए गए. हैं | डिब्बों में बैठने की 
अच्छी सुविधा, सफाई का अच्छा प्रबन्ध, टिकट बांटने की अच्छी सुविधा आदि बातों 
पर ध्यान दिया. जाने लगा है। पर इस सम्बन्ध में रेलवे अ्रधिकारियों को अ्रधिक 
. समक्त बूक से कास लेने की आवश्यकता हे | उदाहरण के लिए तीसर दजे' के 
. असाफिरों को शीत भंडारों (२९८॥४४८०७४००) के उन्डे पानी और मुसाफिर परों में 


भारत में रेल निर्माण का कार्य १७प 


बिजली आदि के पंखों की उतनी आवश्यकता नहीं जिंतनी कि डिब्बों में बेठने के 
लिए गुजाइश बढ़ाने, बेठने की दृष्टि से उनको अधिक सुविधाजनक बनाने तथा 
डिब्बों में चलने फिरने के लिये पर्यापत जगह होने और सामान रखने की अधिक 
अच्छी व्यवस्था की आवश्यकता हैं | तीसरे दर्जे" के किराये में कमी करना भी अत्य- 
न्‍त आवश्यक है | 


पंच वर्षीय योजना और रेलें ([ए८ एटब७ ?|०7 27वें ०५७०९) 


भारत सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग (74778 (/0छणा8- 
507) ने जो पांच वर्षीय योजना प्रकाशित की है उसमें आने वाले ५ सालों में रल 
मार्ग के विस्तार का कोई प्रश्न विचारणीय नहीं है क्योंकि द्वितोयथ महायुद्ध और 
उसके बाद के समय में अधिक बोकका और यात्रियों को ढोने के कारण रोलिंग स्थ्वक, 
डिब्बों तथा ए|जिन आदि में जो मरम्मत आदि की आवश्यकता मद्सूस की जा रही 
थी (और जो पूृ'जी के अभाव में अब तक स्थगित होती रही है) उसी को इस योजना ने 
प्राथमिकता दी है। इन पांचों वर्षों में रलों की वर्तमान असंतोषजनक स्थिति के 
सुधारने तथा दीर्घकाल से बिना मरम्मत और टूट फू: सुधारने को रोलिंग स्टाक पड़ा 
थाउसे सुधारने का प्रस्ताव किया गया है ताकि जहां तक उनकी कार्यक्षमता का 
प्रश्न है वे युद्ध के पहले जेसी स्थिति में लाई जा सके | इस आयोग ने इस बात पर 
राय प्रंकट की है कि यदि सवारी गाड़ी के डिब्बों की धतमान संख्या दुगनी भी कर 
दी जाय तो भी मुसाफिरों को ले जाने की समस्या हल नहीं होगी। पहले पांच वर्षों में 
२०० करोड़ रुपया रलो की मरम्मत, तथा अन्य आवश्यक ख्चों पर व्यय किया 
जायगा । योजना के द्वितीय भाग में कुछ आ्रावश्यक रंल मांगा के विस्तार के लिए, 
१०० करोड़ रुपये का इन्तजाम किया गया है। इस प्रकार १६४४-५६ तक देश में 
रलों के विस्तार की कोई गु जाइश नहीं रही है | 

१ अ्रप्रेंल, सन्‌ १६५१ को भारतीय रलों के विस्तार संबंधी कुछ आंकड़े इस 
प्रकार हैं :-- ' 
रेलें लम्बाई (मीलों में, लागत पू'जी (करोड़ रुपयों में) 
भारतीय या राज्यकीय ह द 
र लें जिनका प्रबन्ध सीधा 
ध्तरकार द्वारा होता है या जे 
विभागीय आधार पर प्रबंधित होती हैं. ३९,८०६ े उधर परे 
२. ब्रांच लाइनें जिनको 
प्रबन्ध कम्पनियों या मुख्य क्‍ क्‍ 
रेलों द्वारा किया जाता है ५६३ रेब्ह 


१७६ भारत में घ्यापार शोर यातायात 


३. ऐसी कम्पनी लाइनें जिनको 

किसी प्रकार की सद्दायता 

नहीं मिलती ३०० २"६७ 
४, डिस्ट्रिक्ट बोर्डो द्वारा दी 

गई आधिक सहायता पाने 


वाली रेलें २५३१३ १७९ 
५, अन्य रेसें ६७ २२*प्६, 
योग २४,०२२ प्१२ ८७ 


आ्राय के अनुसार भारतीय रेलों को तीन भागों में बांदा गया है;-- 
(?) प्रथम श्रेयी (73: (988) की रेलें वे हैं जिनकी वाषिक कुल आय 
५० लाख या उससे ऊपर रुपयों की होती है। ऐसी रेलों की लम्बाई ३०,४०० मील 
मानी गई है | 
(२) द्वितीय श्रेणी (388 3८0070) के श्रन्तर्गत थे रेल मार्ग आते है 
जिनकी वार्षिक आय १० लाख से ४.० लाख रुपये तक दोती है। इनको लंबाई 
२,५०० मील क्ू ती गई हे । 
(३) तृतीय श्रेणी (70770 (689) की रले' वे हैं जिनकी झ्राग १९० 
लाख रुपये सालाना से भी कम है। इनकी लम्बाई क्रेवल १,१०० मील है | ; 
उपरोक्त वर्णन से ज्ञात द्वोगा कि भारत में केवल, ३४,०२२ मील लम्पा रोल- 
पथ है| समस्त देश के विस्तार, क्षेत्र आर जनसंख्या की देखते हुए. यद्द लम्भाई 
बिल्कुल दी अ्रपरयांस है। श्रन्य देशों की तुलना में तो यद्द विस्तार नगश्य सा ही है 
जैसा कि नीचे दी गई तालिका से ज्ञात द्ोगा :- 
देश रेल मार्ग. प्रति ?०० वर्ग मीलों प्रति (००,००० व्यक्षियों 
(मीलों में) पीछे रेलों का विस्तार पीछे रेलों का विस्तार 


क्‍ (मीलों में) 
सं० रा० अमेरिका २,४५०,००० ७ भर २२४ 
इंगलेंड २३,७०० २०१० ४६ 
कनाडा ४२,२०० १'र्‌ ४प 
अरजेनटाइना २३,३०० २१ क्‍ १७५ 
फ्रांस २६,८८० ० १२*३ ६६ 
जमनी ३६,००० २० ५६ 
रस ४ंप: ०० १५ द २६ 


चीन द ह ०" १९३ 


भारत में रेल निर्माण का काय ३ र्छ७ 


आस्ट्रेलिया और 


न्यूजीलैंड ११,१०० १च क्‍ 
भारत संघ । २४,०२२ र्‌'प १*०७ 
रेलों से ज्ञाभ 


(१) रेलवे लाइनों से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि देश म॑ पड़ने बाले 
: दूर्भिज्ञों को भय करता बहुत कम हो गई। भारत में जो दुर्भिज्षकाल में असँख्य 
मनुष्यों तथा पशुओं की मृत्यु हो जाती थो वह बन्द हो गई | अब रलवे लाइनों के 
बन जाने से खाद्यान्न का अकाल नहीं रहता वरन्‌ द्रव्य का अकाल भर होता है .। 
रलों द्वारा खाद्य पदार्थ एक स्थान से वदूसर स्थान पर सरलतापूर्बक भेजे जा सकते 
हैं। १६४१३ में जो बंगाल में दुर्मिक्ष पड़ा था। वह एक अपवाद था | 


२) रत्नों के खुल जाने से भारत के किसान का संम्बन्धे संसार के बाजार 
से हो गया है। भारत में रलों का विस्तार हो जाने से खेती का स्वरूप ही बंदल॑ 
गया है आज भारत केगांबों में खेती का धन्धा गांव कीं दी आवश्यकताओं की 
पूरा करने के लिए नहीं किया जाता । जिन प्रदेशों में रेलों का विस्तार नहीं हुआआा 
है वहाँ खेती स्थानीय आवश्यकताओं. की पूर्ति के लिए. अरब भी की जाती है 
वरन्‌ व्यापारिक खेती बहुत बढ गई हैं | इसका मतलब यह है कि किसान अब 
स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं वरन्‌ सुदूर बाजारों के लिए खेती 
की पेदाबार करता है। अब वह जूट, गन्ना, कपास तिलहन इत्यादि को खूब पेदा- 
वार करता है। द 

(३) भारत जसे विशाल देश को एक बनाने में रेलों को बहुत॑ हाथ रंह्य 
है। भिन्न-भिन्न प्रदेशों के रहने वालों के एक दूसरे से मिलन के कारण देश में 
राष्ट्रीता की भावना का उदय हुआ हे साथ ही. शासन को दृष्ट्रि से मी रेलों द्वारा 
देश में शान्ति बनाये रखने में सहायता मिली है। रेलों द्वारा आने ,जाने की. सुविधा 
होने के कारण छूआ-छूत तथा सामाजिक रूढ़ियां भी कम हुई हैं। रेलों में यात्रा 
करने पर आदमियों का कट्वरपन नहीं चल सकता और क्रमशः वे उन रूढ़ियों की 
छोड़ते जाते हैं। 

(४) यातायात के साथनों का विकास होने से मजदूरों. की गतिशीलता बढ़ी 
है। जिन प्रदेशों में जनसंख्या बहुत कम थी वहां . बने आबाद प्रदेशों से आकर 
लोग बस गए हैं और उनकी सहायता से वहां की पंदावार बढ गई । आसाम तथा 
पूर्वी पंजाब की नहर--उपनिवेश उसके मुख्य उदाहरण! हैं। मुख्य औद्योगिक केन्द्रों 
में कई प्रदेशों से आये हुए; मजदूर काम करते हुए पाये जाते हैं यह भी रेलवे के 
कारण ही सम्भव द्वो सका है। 


श्ष्य भांरत में व्यापार ओर यातायात 


(५) रेलों के कारण देश में बहुत से धन्‍्वे आरम्भ हुए और आज भी उनके 
कारण ही वे पनप रहे हैं बड़े २? कारखाने तब तक स्थापित हो नहीं ही सकते थ जब 
तक अत्यधिक राशि में कच्चा माल, मशीने इत्यादि लाने और तैयार माल को दूर 
२ बाजारों में भेजने की सुविधा रेल्ो द्वारा प्राम्न न द्वो जावे | कोयले, लोहे, स्टील 
तथा अन्य खनिज भधन्बे और लकड़ी का धनन्‍्धा बहुत कुछ रेलों की मांग पर ही 
निर्भर है। यही नहीं रेलवे एक बहत बड़ा पन्धा है। रेलत्रे लाखों की संख्या में 
मजदूरों को काम देती है। रेलवें बकशापों में बहुत बढ़ी संख्या म॑ मजदूर काम करते 
हैं। यही नहीं भारत'में रेलवे के कारण ईटे बताने, ३ जिनिप्रिंग तथा मिस्त्रीगीरी 
का कारबार आरम्भ हुआ | तेजी से रलों. द्वारा वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान 
भेजी जा सकने के कारण देश के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई । श्राज देश बिदेशों की 
वस्तुएं कोने २ में पहंचती हैं | दूध, घी, फल, सब्जी, अंडे, मछली जेसे नष्ट 
वाले पदार्थ भी आज बड़े २ नगरों में दर २ से पहंचते हैं जो पहले सम्भव नदों था। 


रेलों द्वारा होने वाली हानियां 
रेलों से केवल लाभ द्वी नहीं हानियां भी हुई हैं। रेलों की सुविधा दाने के 
कारण व्यापारी ऐसे पदार्थों को भी देश से बाहर ' भी भेज देते हैं. जिनकी देश को 
बहुत आवश्यकता होती है । रेलो में विदेशी माल को देश के कोने २ में पहुंचकर 
देश के कुटीर अथवा ग्रह-उद्योग धन्धों को नष्ट कर दिया | इसका फल यह हुआ कि 
जो असंख्य कारीगर (जुल्ादे, लुद्ार, तेली इत्यादि) ग्रह-उद्योग-धन्धों में लगे हुए. 
थे, बेकार हो गये और उन्हें खेती में लगना पड़ा । इसका एक बुरा परिणाम यह 
हुआ कि खेती पर ज़रूरत से ज्यादा लोग निर्भर हो गए. । क्‍ 
] (२) रेलों ने पुराने :नगरों तया औद्योगिक केन्द्रों को महरूदोन कर दिया 
आर नये केन्द्रों को उत्तन्न कर दिया। उससे एक हानि यह हुई कि देश का पराना 
आर्थिक संगठन नह हो. गधा: किन्तु सया संतुलित आशिक संगठन अच्छे प्रकार से 
स्थापित नहीं हुआ । रेलों-ने जिन व्यापारिक केन्द्रों का निमोण किया वें विदेशी माल 
की बेचने की मशडियां - मात्र'थीं। ' 
(३) जिस समय रेलवे लाइनों को बनाया गया उस समय देश के प्राकृतिक 
ब्रद्व की ओर ध्यान नहीं दिया, इसका परिणाम यह हुआ कि रेलवे लाइनों ने बहुत 
से स्थानों पर प्राकृतिक बहाव को रोक दिया जिसमे देश में मलेरिया का प्रकोप 
बढ गया। ..: 
“. (४) रेलवे लाइनें आरम्भ में विदेशी कम्पनियों के द्वाथ में थीं, इस कारण 
उनकी सदंव यंदू नीति रहती थी कि देश में विदेशों से पक्का माल श्रा सके और 
, ऊँच्चा माल विदेशों को भेजा जा सके देश के उद्योग धन्धों को उन्होंने कभी भी 


( 


भारत में रेल निर्माण का कार्य १७६ 


प्रोत्साहन नहीं दिया। अधिकतर उनकी नीति देश के उद्योग धन्धों के हितों के 
विरुद्ध रही | 

(४) रेलों से एक हानि यह हुई कि विदेशों से आने वाली बीमारियां भी देश 
के कोने २ में फेल गई' । । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रेलों से देश को हानियां भी बहुत हुई हैं किन्तु 
लाभों की ओर दृष्टि डालने से उनकी उपयोगिता स्पष्ट जान पड़ती है। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि रेलें देश की अत्यन्त अमूल्य सम्पत्ति हैं। 


अध्याय २४ 


फू तु 
रलव वित्त व्यवस्था 


, रि00,9४७५४ ०7४९३: 


रेलों के विकास काल के आरंभ से ही रेलों की वित्त-व्यवस्था भारत सरकार को 
वित्त-व्यवस्था में ही सम्मिलित थी। १६२० में जो एकबर्थ (820॥५०७0)) कमेटी 
नियुक्त की गई थी उसने रेलवे सुधार संबंधी कई सुझावों के साथ २ यह भी सिफारिश 
की थी, कि रेलवे का बजठ भारत सरकार के साधारण बजट से प्रथक्क कर दिया जाये। इसके 
लिए इस कमेटी का कहना था कि रेलवे एक व्यापारिक कारबार है, व्यापारिक हष्ट 
से ही उसका श्राथिक प्रबन्ध होना उचित है। जिस वर्ष अ्रभिक लाम दो उस बर्ष 
रक्षित कोप बढ़ना चाहिए और जिन वर्षों में लाभ न ह। उन वर्षा में रक्षित कप का 
का उपयोग होना चाहिए | जब रेलब बजट भारत सरकार के साधारण बज: भें 
सम्मिलित था तो उस समय रेलबे का लाभ तो राज्य के अन्य कार्यों पर व्यय हा 
जाता था और जब सरकारी बजद में घाटा इोता था तो रेलवे को भी श्रावश्यक कार्यों 
के लिए, रुपया नहीं मिलता था; चाए रंज़बे में लाभ ही क्यों ने हुआ ही। इसके 
अतिरिक्त एक कठिनाई और भी थी कि वर्ष के बजद में जो रुपया किसी कार्य के 
लिए. रखा गया है उसको किसो न॑ किसो तरह व्यय करना दी पड़ता था, अभ्यथा 
वर्ष की समाप्ति पर वह रुपया भी समाप्त हो जाता था। इसका परिणाम यह दोता 
था कि बहुत रुपया व्यथ द्वी व्यय इंता था। एकबर्थ कमेटी ने राय दी कि रेलवे 
बजद साधारण बजट से प्रथक कर दिया जाय और रलमें को एक व्यापारिक संस्था के 
रूप में चलाना चाहिए । 


साधारण वित्त से रेलतब्रे वित्त व्यवस्था का प्रथीकरण 


रेलवे द्वारा सरकार को आय श्रधिक होती थी। यदि किसी बर्ष रलने की 
आय अधिक दो गई तो साधारण बजट की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती थी और जिस 
वर्ष र लबे में अ।य कम दो गई तो साधारण बजट में भारी थाटा हो जाता था। रे लवें 
की आय वर्षो पर निभर थी | यदि वर्षों अच्छी दोती तो माल और थात्री श्रपिक 
चलते और यदि वर्षो कम होती तो रलबे की आय में कमी हो जाती। इसका 
परिणाम यह होता था कि साधारण बजट भी श्रनिश्चित हो जाता था, ग्रतएब कमेटी 
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की यह राय थी कि दोनों बजटों के प्रथ कू कर दिया जाय, जिससे रोलवे अपने 
की व्यापारिक ढंग से सफज़ता पूर्वक चला सके | इस बात की जांच के लिएं 
दोनो के द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा एक उपसमिति नियुक्त की गई | इस 
समिति ने यह निर्णय दिया कि एकाएक रोल-बजट साधारण बजट से अलग करना 
कठिन है। हां, रलों की उन्नति के लिए ५ वर्ष के भीतर १५० करोड़ रुपया का देना 
निश्चय हुआ। व्यवस्थापिका सभा ने उपसमिति की राय मान ली । इसके साथ 
र लबे बजट के साधारण बजट से प्रथकररण का सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया गया । 
इस हेतु २० सितम्बर १६२४ को भारत-सरकार ब भारतीय धारा सभा ने इस संबंध 
में एक प्रस्ताव पास किया जिसकी मुख्य धारायें यह थी: .. क्‍ 

(१) भारत सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से रेलवे वित्त व्यवस्था अलग 
की जायगी और प्रति वर्ष रेलवे बजट से भारत सरकार को एक निश्चित रकम 
मिला कर गी। 

(९) यह निश्चित रकप्त कनियों अथवा देशी राज्यों द्वारा लगाई हुई पूजी 
को छोड़ कर व्यापारिक रलग्र में लगी हुई बाकी सब्र पूजो पर १ प्रतिशत और 
इसके अतिरिक्त भारत-सरकार को मिलने वाली उक्त निश्चित रक्रम काटने के बाद 
जो वास्तविक लाभ बचे उसका १॥६ भाग के बराबर होगी | मारत सरकार को रोलवं 
से मिलने वाली यह निश्चित रकम रोलवे की वास्तविक रकम पर पहली देनदारी 
भानी गई थो। यदि किसी वर्ष रेलबे आग्र उपयुक्त १% चुकाने के लिये काफी न 
हं। तो अगले वर्षों की आय में से यह रकम सबसे पहले चुकाई जाय और उसके बाद दी 
लाभ का वितरण किया जाय। सामरिक महत्व की रंलों में लगी हुई पूजी पर ब्याज 
और उनमें होने वालो द्वानि भारत सरकार को मिलने बाली निश्चित रक्रम में से कम 
करली जायगी और बाकी की रकम भारत सरकार को दी जायगी। क्‍ 
(३) भारत सरकार को दी जाने वाली निश्चित रकम चुकाने के बाद जो 


भ 


रकम बच जावे वह रंलव॑ के रक्षित कोष में जमा हो। यदि यह रकम किसी वर्षा 
३ करोड़ रुपये से ग्रधिक हो तो ३ करोड़ से ज्यादा रकम का २।३ रोलबों के रुच्षित 
कोष को और शेष १।३ भारत सर॒कार को दी जाय | 
(४) रलवे के रक्षितर कोष का उपग्रोग इन सदों पर किया जायगा (अ) 
भारत सरकार को दी जाने वाली वार्षिक रकम चुकाने के लिये, (व) ब्रिसावट की चढ़ी 
हुई रकम चुकाने के लिए,पू जी को कम करने या बेबाक (७८धंए8 ०) करने में 
तथा (स) रेंलों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए,जिससे जनता को अधिका- 
घिक सुविधायें दी जासक्ले और किराये में कमी की जासके | 
! का |! | ह अ,, (३ 8९ 
(४) २ लब को भारत सरकार द्वारा निश्चित शर्तों के अनुसार किसी खर्च 
के लिए. उस वर्ष को आमदनी में गुजाइश न होने पर अस्थायी कर्ज लेने का अधि- 


श्दर्‌ भारत में व्यापार ओर यातायात 


कार भी दिया गया। यह कर्ज पु जी या रक्षित कोप से लिया जा सकता है और 
आगामी वषों की आय में से चुकाथा जा सकता है। 
घिसावट ओर रक्षित कोष (२८४९८०४८७) 
इस प्रस्ताव में केन्द्रीय व्यवस्थापिका समा के सदस्यों की रेलों. फे लिए 
'स्टेंडिंग फाईनेंस कमेटी! (॥47008 गरितत्ताठठ (0%770:८०) बनाने का 
निर्णय भी किया गया था। यह बात भी तथ की गई कि साधारण बजट पेश देने 
के पूर्व द्वी रेलवे बजट व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख विचार-विनिमत्र पेश किया 
जाय | इसके अतिरिक्त पिसावट कोष (९०/९८/00०0 7एा०) की स्थापना 
की गई जिसमें प्रति वर्ष रेलब आय से कुछ रकम जमा की जाती थी। इस कोष का 
आयोग रेलों की हालत सुधारने तथा घिसावट आदि की व्यवस्था करने में होता था | 
इससे सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि किसी पू जीगत सामान आदि को निश्चित 
वषों की अ्रवधि के बाद (जब वह काम में आने लायक नहीं रहता था) सरलता से 
ही धिसावट कोप से रकम प्राप्त कर बदला जा सकता था। दूसरा लाभ यह हुश्रा 
कि अतब्र रेलब' बिना वित्त विभाग के इस्तक्षेप के कई ब्षों के आभार पर अ्रपनी 
योजना बना सकता है क्योंकि आधिक वर्ष के समाप्त दाने पर रकम डूब जाने की 
आशंका नहीं रही | नीचे की तालिका में बिसावट कोष की प्रगति बतलाई गई है:--- 
वर्ष जमा की गई पू'जी निकाली गई पू'जी बचत 
(लाख रुपयें में) 


१६२४-२४ १,०१५ ७, २६ २१,०६ 
१६२५-२६ १,०६७ ७,६८ २,६६ 
१६२६-२७ २९,०८६ ८,०१५, २,८८४ 
१६२७-२८. ११३८ १५०६६ ४२ 
१६ रणप-+२६ १,२०० ६8० २,४० 
१६२६-३०. १,२४६ ११,७६ ८४ 


_ घिसावट कोष के निर्माण से रेलबे को बड़ा लाभ हुआ | उनकी आर्थिक 
अवस्था सुधर गई तथा जिन वर्षो में आ्राय श्रधिक होती उन वर्षों में घिसाव८ रोष 
में जमा रकम बढ़ जाती और घादे के वर्षों में, इसका उपयोग थादा पूरा करने के 
उपयोग में लेली जाती है | प्रो० तिवाड़ी के शब्दों में, “प्रथम महायुद्ध के पश्चात के 
काल में साधारण बजट से रेलवे बजट के प्रथकीकरण होजाने से रेलवे के आर्थिक 
जीवन में नवीन युग का आरम्भ हुआ | इस परिवर्तन का मूल उद्देश्य रेलों की स्थिति 
सुदृढ़ बनाना था किन्तु इसका महत्व सरकार को इस शर्त से--कि प्रति वर्ष रेलके 
को अपनी आय में से एक निश्चित रकम भारत सरकार के साधारण बजद को देनी 


रेलवे वित्त व्यवस्था श्र 


होगी-कुछ कम होगया ।” नीचे की तालिका में रेलवे के रक्षित कोष की प्रगति 
बतलाई गई है । 


रेलवे का रक्षित कोष 
वष रेलों द्वारा भारत शेष रक्रम जो कुल लाभ 

सरकार का देन जमा की गई 

(लाख' रुपयों में) क्‍ 
ध्ध्रड-र५. ६.७८... १३,१६६ 
१६२४-२६ ४,४६ ३,७६ ध्र्द 
१६२६-२७ ६,०१ १,डप्प . ७.४६ . 
१६२७-२८ ध,रद । ४,२१७ १०८ 
६६२८-२६ . *७ ९३ २,भप्८ ७८१ 
१६२६-३०. ६,११२ शेयर क्‍ | ४,०४ 
योग. शे0,€३ १६,७२ ५२,६३१ 


ट्वितीय महायुद्ध के पूष तक रलों की आर्थिक स्थिति 

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारतीय र लें हा/न का कारण ही रहीं। धीर 
२ माल और सुसाफिरों का आना जाना बढ़ने लगा | प्रजाब में नहरों के बनने से 
खेती की उन्नति हुई और उससे भी. र वे की आय बढ़ी | सन्‌ १६०० में पहली बार 
र लवे से सरकार को थोड़ा सा, लाभ हुआ |१६०८-०६ के साल को छोड़कर १६२०-२१ 
तक रलों को बराबर ज्ञाभ होता रहा, किन्तु १६२१-२२ में फिर हानि उठानी 
पड़ी! १६१६-२० से १६२६-३० तक का समय कुल. मिलाकर भारतीय रेलों'के लिए 
ग्राथिक सफलता का समय रहा । कुल आय १६१६-२० में ८६*१४ करोड़ रुपये से 
१६२६-३० में ११६०८ कराड रुपये तक पहुंच गई | इसी “प्रकार चालू खर्च भी 
५०६४ करोड़ रुपये से ७५४९ करोड़ रुपया हो गया । असल बचत ३८ "४६ करोड़ 
रुपया हो गई । आ्रपरेटिंग रेशों' ((27678078 १७00) ६३% के लगभग था 
किंतु ध्रिसावट को निकाल देने पर वह ५२% ही आता था । लगी हुई पू जी पर असल 
आझ्ाय ५३९ प्रतिवर्ष हईहै। १६२४ से १६३० के बीच में सरकार को श्रोसतन 
५६८ करोड़ रुपया साल मिला और रक्षित कोष में २७६ करोड़ रुपया साल जमा 
हुआ। .... क्‍ क्‍ द 
१६२८-२६ में रेलवे के रक्षित कोष में श्८्'८ करोड़ रुपये की बृद्धि हुईं। 
१६२६-३० में इस कोप से २'०८ करोड़ रुपये निकाले गए. ताकि साधारण वित्त की 
कमी पूरी की जा सके | १६३०-३१ में इस कोष से१०"६३करोड़ रुपये और १६३१-३२ 


श्प्ड भारत सें व्यापार शोर यातायात 


में ४५६५ करोड़ रुपये निकाले गए।। इस प्रकार तोन वर्षों में इस कोष से कुल 
मिलाकर १७६६ करोड़ रुपया निकाला गया। घिसावदट कोष का उपयोग रेलों की 
दशा सुधारने में किया गया किंतु रिट्रेचर्मंड कमेटी की सिफारिशों के श्रनुसार रेलवे 
इस कोष का रुपया अपना मादा पूरा करने में भी कर सकती थी। 

१६२६-३० से ही रेलों की अवनति का युग आरंप हुआ श्रौर कई कारणों 
से उसकी आधिक दशा बिगड़ती गई। एक ओर तो व्यापार की विश्वव्यापी मंदी 
इसी समय आरंभ हुई जो १६३३-३४ तक चलती रद्दी, जिससे चौजों का भाव गिर 
गया। गेहूँ का निर्यात घद गया । दूसरे विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन के कारण 
वस्त्र का आयात घट गया। फिर देश में सबिनय अ्रवजश्ञा आन्दोलन का प्रभाव भी 
 रेलों पर पड़ा | व्यापार ओर उद्योग धंघे इसी काल में मन्दे रहे, अ्तएव रेलों को आय 
घट गई | इसी काल में कई बार नदियों में बाढ़ें आई और भीषण भूकम्प भी हुए । 
इन कारणों के श्रतिरिक्त एक कारण और भी है जिससे रेलों की श्राय घट गई । बह 
है सड़कों की प्रतियोगिता | श्रनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष लगभग ४६ करो 
रुपये की हानि सड़कों को प्रतियोगिता के कारण हुई | दमारे देश तथा श्रन्प देशों 
क्री कर नीति का भी हमारी रेलों की श्राय पर दहानिकर प्रभाव पड़ा है। पहले ७ 
वर्षों में श्रोसत आय घट कर ६५४०६ करोड़ झपया वापिक हो गई। ओपरेटिंग 
रेशियों घिसावट सद्दित ७०% दो गया और पूंजी पर मिलने बाली अभ्रसल श्राय ३*३% 
रद गई | १६३१-१२ से १६३६-३७ के बीच म॑ रक्षित कोष में जो रुपया था बह 
ब्याज चुकाने और १६३०-३१ का, मारत सरकार की वाषिक रकम घुकाने में खत्म 
हो गया ओर इसके अतिरिक्त बिसावद फेड से ३१ करोड़ रुपया व्याज चुकाने के लिए, 
उधार लित्रा गया तथा भारत सरकार को दी जाने बाली वापिक रकम का १६३१० 
२२ से चुकाना स्थगित कर दिया गया । यह चढ़ी हुई रकम १६३१-१२ से १६३६० 
३२७ तक ३०७४ और १६४४० तक ३६०३ करोड़ हो गई थी। जेसा कि नीचे दी 
गई तालिका से ज्ञात होगा:-- 


वर्ष कुल रकम रकम जो बढ़ी हुईं 
जो चुकानी थी चुकाई गई रकम 
(लाख रुपयों में) 

१६२६-३० ६,१२ ६,१२ ना 
१६३०-ह३ १ ५.७४ ४,७४ अल 
१६३१-३२ ५., ३६ >< ५.२६ 
१६३२-३३ ३५२३ )< ४३३ 


१६३३-२४ ५२२ >< ५,२२ 


रेलवे वित्त व्यवस्था! ्श्य्प्‌ 


१६३४-३५ ४,१४७ >< ५१,१५४ 
१६३५-३६ ५,२१ ><  पू,२१ 
१६३६-3३ ७ ४,६१ >< ४५६१ 
१६६३७-रे८. डडप्प्य २,७६ शहर 
१६ १८८-३ ६ ४५२१३ १५३७ रद 
१६३६-४० ४.४० ४, ३ ३ १७ 

योग. ३६,०३ 


रेलवे की इस बिगड़ती हुईं आथिक स्थिति को. धारना आवश्यक था | इन 
वर्षों में तीन कमेडियां नियुक्त की गई--रेलवे कटौती उपसमिति (१६३१), पोष कमेटी 
(१६३४-३५) और वेजबुड' कमेटी (१६३७) । इन कमेटियों ने भी खर्च कम करने 
संबंधी कई सिफारिश की और जहां तक संभव हुआ उनको स्वोकार भी किया गया | 
अन्त में १६३६-३७ में आथिक स्थिति ने पलण खाया और रेलवे को ब्याज आदि 
चुकाने के बाद १२१ करोड़ रुपये का लाभ हुआ | आगामी तीन वर्षो में (१६३७- 
३८ से १६३६-४० तक) मिलाकर रेलों को ८४६ करोड़ रुपये का लाभ हुआ | यह 
सारी रकम साधारण वित्त विभाग को चुकाई गई। १६४० में कुल आय ११५१"४ 
करोड़ रुपया हो गई जब कि १६२६-३० में यह ११६०३ करोड़ रुपये थी। , 
थिसावट कोष से लिया हुआ ऋण, जो नियमानुसार रेलवे के लाभ में से सबसे पहले 
चुकाना चाहिए, था, कुछ वर्षो, (१६४३ तक) तक के लिए नहीं चुकाने का प्रस्ताव 
स्वीकृत किया गया | 


द्वितीय महायुद्ध ओर उसके पश्चात (86८00 छ०ठ-व ७०० & 47८० 


१६३६ में द्वितीय महायुद्ध आरम्म होगया | इस काल में रेलों की आमदनी 
बढ़ने लगी। जहां १६३६-४० में रेलों की आय १११"५ करोड़ रुपया थी वहां 
१६४४-४५ में यह बढ़ कर २३२६२ करोड़ रुपये तक पहुंच गई। असल आय भी 
१६३६-४० में ३२ करोड़ रुपये से १६४३-४४ में ७६ करोंड़ दोगई और इसी वर्ष' 
में ५०८४ करोड़ रुपये की बचत रही | १६४३ तक थिसावट कोष का ऋण और 
भारत सरकार का बकाया वाषिक देनदारी का रुपया भी चुकां दिया गया। 

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात के वर्षो में रेलों की आशिक स्थिति फिर बिगड़ी । 
युद्ध का प्रभाव तो था ही पर देश के विभाजन से भी कई समस्‍यायें उध्ट खड़ी हुई । 
शांति व्यवस्था के भंग होने से भी बहुत हानि हुईं | इसका प्रभाव आशिक स्थिति 
पर पड़ना स्वाभाविक ही था। अस्तु रेलव॑ की आय कम दोगई-और खर्चा बढ़ गया। 
देश के! विभाजन के बाद १५ अगस्त १६४७ से ३१ मार्च १६४८ तक रेलवे बजट 


श्प्६ भारत में व्यापार और यातायात 


में २७४ करोड रुपये का घाटा रहा जिसकी पति रक्तित कोप से करनी पड़ी । नीचे 
की तालिका में १६३८-३६ से १६४७-४८ तक को रेलवे को श्राविक स्थिति बताई 
गईं है;-- 

क्‍ (करोड़ रुपयों भें) 


वर्ष कुल आय रेलों का खर्चा असल बचत था साधारण 
आय. बाटा वित्त विभाग 
(ब्याज चुकाने पर) को दिया गया 
श्श्शे८ट--३६ ६६८५, ६६१८ ३०९६७ १३७ १३७ 
१६३६-४० १०३३७ ६६*६३ ३३१४४ ४३३ ४३३ 
१६४०-४१ ११८४३ ७१२६ ४७१४ १८८९४ ६ १२९१६ 
१६४१-४२ १३६९०७ ७६पप्‌ ५२५१ रा ण्प् २०११७ 
१६४२-४१ १५४७'३६ पड" २६ ७३११० ४५, ०७ २०१३ 
१६४३-४४ ११८८२१ १०्प्:्'प्प्ड ७६३७ ४७० पथ ३७६४ 
१६४४-४४ २१६६१ १४२९*२३ ७७१३७ ६, यह, ३९९०० 
१६४४-४६ २२६*प्प. १६४५० धर रेंप्पा २० २२०० 
१६४६-४७ २६६७४. £७१*७० ३५९७४ ८५२ ५५० 
१६४७-४प्ा १०२"७७ ६२९"२३ #०" ५४ “>>९ ७४ धार ााआआ 
निम्न श्रेणी के यात्रियों को श्रभिक सुविधायें देने के निमित १६४६-४७ में 
एक सुधारक कोष (3200 ात) १४ कर? झुपये की पू जी से ( 


करोड़ रेलवे के रक्षित कोष और ३ करोड़ १६४४-४७ के व्ष की बचत से) स्थापित 
किया गया | 


रेलों के वित्त विभाग करे प्रथीकरण का नया प्रस्ताव (१६४६) 


मार्च १६४३ में, रेलवे की झ्राथिक स्थिति में परिवर्तन दो जाने से, उक्त 
वर्णित प्रैस्ताव के उस हिस्से में जिसका मस्जन्ध भारत सरकार को दी जाने वाली 
वाधिक रकम और रेलवे के लाभ में उसकेद्स्से से था यह संशोधन कर दिया गया कि 
संशोधन प्रस्ताव स्वीकार होने तक हर साल की स्थिति देखकर इस रकम का निश्चय 
किया जायगा | यद्द संशोधित प्रस्ताव ((/09४००४०७॥) दिसम्बर, १६४६ में 
भारतीय संसद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव को भुख्य धारायें 
यह थीं ३ -- 

(१) रेलवे वित्त-व्यवस्था भारत सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से अलग 
बनो रहे । साधारण करदाता को भारतीय रेलों का एक मात्र हिस्सेदार माना जाये 


जन 


रेलवे बित व्यवस्था श्प््छ 


और रेलवे में लगी पूंजी पर ४४ लाभ ()एं6८४०) मिलने की उसे गारंटी 
दी जाय | क्‍ 

(२) घिसावट कोष में प्रतिवर्ष कम ते कम १५४ करोड़ रुपया जमा किया जाय | 

(३) रेलवे रज्षित कोष का नाम बदलकर माल रक्तित कोष (८०ए८०प८ 
८8९7ए८ >प्यये) कर दिया जाय और इस फंड का उपयोग (क) भारत सरकार 
को निश्चित रकम चुकाने और (ख) रेलवे बजट के घाटे को पूरा करने में किया 
जाय। 

(४) एक प्रगति कोष ([2९८ए८।००77०९7६४ #'प्रणत) इस उ्द श्य से खोला 
जाय कि (क) उससे मुसाफिरों को अधिक सुविधायं मिल सकें, (ख) रेलवे मजदूरों के 
हितकारी कार्य किये जा सकें और (ग) उन रेल्ों का निर्षाण किया जे सके जिनको 
आवश्यकता हैं किन्तु जो निर्माणु के समय ल्ाभप्रद प्रतीत न हों | सुधारक फंड 
की जो रकम शेष हो वह इस नए कोष के साथ इस शर्त पर मिला दी जाय कि 
आगामी ५ वर्षों तक तीन करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से मुसाफिरों की सुख- 
सुविधाओं पर खर्च किये जायेगे। 

(५) कौन सा खर्च पूंजी से हुआ ((2[0 >+हा००7ताप7८) और 
कान सा चालू आय से हुआ (२०ए८०प८ ि5०४००ां।पा"८) माना जाय इसके 
नियमों में भी परिवर्तन किए, गए. हैं| पुराने सामान की जगह नए सामान की भर्ती 
(72८[0/9०2772८770) सुधार सहित बढ़ी हुईं कीमतों को मानकर पूरा खर्चा थिसात्रट 
कोष में से होना चाहिए. | साधारण सुधार और नए! काम २५००० तक के खर्चे 
के मामूली आय में से होने चाहिए. । लाभ नहीं देने वाली रेलों पर उनकी कार्यक्षमतां 
बढ़ाने सम्बन्धी खर्च जो ३ लाख रुपये से अधिक के न हों साधारण आय से और 
३२ लाख से जितना अधिक व्यय हो वह रेलवे प्रगति कोष से होना चाहिए। जो नई 
लाइने बनाना आवश्यक हैं पर जो लाभदायक नहीं है उनके निर्माण का खर्च हो 
सके वह्मं तक रेलवे प्रगति कोष से ही किया जाना चाहिए सामरिक महत्व की रेलों 
पर (जिनसे लाभ नहीं मिलता) जो खच हो वह पूंजीगत खच माना जाना चाहिए 
पर इस पूंजी पर कोई लाभांश नहीं दिया जायगा | 

(६) ऋण खाता (!,०४7० 3/०) ओर ब्लौक खाता (80८: 3/८) को 
अलग कर दया जाय | ऋण खाता रेलवे में लगी पूजी का रहे और ब्लौक खाता 
सम्पत्ति (3582(5) हैं उनका रहें, चाहे वे रेलों की आय में से खरीदे जाय और 
चाहे ऋण से | 


यह संशोधित प्रस्ताव ५ वर्षा तक प्रभाव में रहेगा जिस अवधि के पश्चात्‌ 
संसद इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी । 


भ्टप भारत में व्यापार ओर यातायात 


इस समय भारत में रेलवे सम्बन्धी तीन कोष हैं (१) घिसावद कोष (0९0॥6- 
09007 "प0), (२) माल रक्षित कोप (२०एलशआओए रि/्कताएल गियाए): 
और प्रगति या मधार कोप् (06एट0तुआदा। 7ग्रात) | इन तीनों कोपों की 
आधथिक स्थिति इस प्रकार दे :--- 


कोष ?8928-५०.... ?६५०-प ९ ?8५४-५२ 

१. घिसावट कोष 

प्रारंभिक बचत १०१५७ १०६*०१ ११६३७ 

वध के गत की बचत १०६*०१ ११६*३७ ११४५४ 
२. माल रक्षित कोष 

प्रारंभिक बचत ६'प्य९ धर पर १२७६ 

वष के अंत की बचत ६'प्पर १२७६ २५२३ 
३. सुधार कोष 

प्रारंभिक बचत १३१३२ १३"८० श्पप्ज्द्र 

बर्ष के अंत की बचत १३८८० १३"७८: २१११ 


१६५१-४२ के आरंभ में रलवे के पास १५० करोड़ की बश्नत थी | श्ससे 
ज्ञात द्ोता है कि रेलों की आशिक स्थिति १६४८-४६ से ही बराबर सुधरती रहो है 
१६४८-४६ में रेलों को २० करोड़ रुपये की बचत हुई इसमें से ७३४ करोड़ साधारण 
वित्त विभाग को, ८४ लाख सपये सुधार क्रोष, तथा शेष घिसावद कोप को दिया 
गया | १६४६-५० में रलों का २३६ करोड़ रुपयों को आय हुई जिसमें से १६४ 
करोड़ रुपया खच्च का निकालकर २३ करोड़ रुपया ब्याज चुकाने, ७ करोए सरकार 
को देने और ४ करोड़ पघिसावबद काष में दिए जायेगे। १६४०-४१ में रलों को कुक 
आय २६३४४ करोड़ रुपयों की और कुल खर्च २१०५ करोड़ रुपया हु झ्रा। १६५४१- 
५४२ के बजट में रलों द्वारा दते वाली श्राय का ५४३ करोड़ रुपया बचत होने का 
अमुमान लगाया , गया है जिसमें से .३३'४ करोड़ रुपया सरकार को, ११६ करोड़ 
रुपया माल रक्षित. कोष को और १०० करोड़ सुधार कोष में जमा किया जायगा। 

अगले पृष्ठ की तालिका में रेलों की श्ाधिक स्थिति बताई गई है ;--- 


श्ष््ह्‌ 


रेलने वित्त ध्यवस्था 


है 


के बजट (करोड़ रुपयों में 


मंद /६२०-र१ै१... (६३०-रे६ हल 29. रैघद३8६.. #8ए8ंआ०.. ३हपण्य?,.. हपए-१२ 
(संशोधित) (बजढ) 

कुल आय १०० ६६६ २२५७ श्१३ २३१६ २६३ र्‌८० 
खर्चा छ्श्पू्‌ द्र्हर १६४५ श ७३ श्ध्ष्‌ २९० २१ ७ 
वास्तविक आय ७५ रे ० 'ह ६५४४ ४२ । ३७ ४७ बे 
ब्याज चुकाया गया ३२ ७ २६७ २७२ र२ . २३ जे -- 
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भारतीय रेलों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर प्रश्न यह रहा है कि रेलों का 
स्वामित्व राज्य के पास रहे या व्यक्तिगत कम्पनियों के पास और उनका प्रबन्ध भी 
व्यक्तिगत कम्पनियों पर ही छोड़ा जाये या स्वयं राज्य अपने दाथ' में लेले। इस 
सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति स्पष्ट नहीं थी। उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम वर्षों 
में यह प्रश्न फिर से उठा। जहां तक स्वामित् का प्रश्त था उन्नीसवी शताब्दी के 
अस्सी से ही यह तय हो चुका था कि रेलने लाइनों का धवामित राज्य के पास रहेगा । 
अब रेल मांगों के निर्माण में अ्रग्रेज लोग पू'जो लगाने का तेथार नहीं थे । नई 
गारंटी व्यवस्था के अन्तर्गत जो रेलये कम्पियां बची को उनके साथ यद्द शर्त थी कि 
कम्पनियों द्वारा निर्मित रेल मार्ग राज्य हो सम्बंसि मानी जायगी। उल्नीसवों शताब्दी 
के अन्त होते २ ईस्ट इण्डियन, जो० श्राईइ० पो०, 4स्टन बंधाल रेलवे, अवध संदेल 
खण्ड तथा सिन्ध पंजाब आदि सब रेलवे राज्य की सम्यति बन गई थी | पर जहां 
तक प्रबन्ध का प्रश्न था काई निश्चित नीति तथ नई की गई थी | १८८७० में जब यह 
बहस उठी तो भारत मन्तरी ने यददी निर्गय दिया कि सामान्य सोति कम्भनों द्वारा प्रबंध 
की होनी चाहिए और केबल उपवाद के रूप में जब कि व्यक्तिगत कम्पनी कसी रेलब 
लाइन का प्रबन्ध फरना ज्ञाभदायक ने समझे तो राज्य प्रभन्ध करें | इसका परिणाम 
यह हुआ कि आधिक दृष्टि से जो रेलबे लाइनें सफल थीं-॥ै० श्राई० रेलबे, जी० 
श्राई० पी उनका प्रगन्ध तो कम्पनियों के पास दी रहा किलु ६० बी० रलब', श्रवध 
रुदेलखण्ड, नाथ-ब स्टर्न रेलवो श्रादि कुछ रेलों का प्रबन्ध राज्य के पास रहा | 

सरकार और गारंटीड कम्पनियों के आपस के सम्बन्धों का आधार निम्न- 
लिखित था | 

(१) रेल-मांगें जिनका कम्पनियों के पास प्रबन्ध था राज्य वी सम्पत्ति मानी 
जाती थी। अधिकांश पूजी भारत सरकार की थी जो कि या तो श्रारम्भ में ही सरकार 
ने लगाई थी या पुराने ठेके समाप्त होने के समय उसने खरीद ली थी। 

(२) जब न| पूजी लगाने का सवाल आता तो तरकार को अधिकार था 
कियातो वद्द उस पूजी को लगाव या कम्पनी से कहे | सरकार और कम्पनी को 


रेलों का शासन-प्रबन्ध १६१ 


अपनी अपनी पू'जी पर निश्चित ब्याज मिलता था| जो कुछ लाभ होता था वह 
सरकार और कम्पनियों के बीच में ठेके में निश्चित अनुपात से बंद जाता था | प्राय: 
कम्पनी का हिस्सा थोड़ा होता था | द 

(३) निश्चित समय पर मारत मन्त्री को ठेके समाप्त कर देने का अधिकार 
था और ठेके समाप्त होने पर कम्पनी की पूजी लौदाना आवश्यक था । 

इसके अलावा प्रबन्ध करने वाली कम्पनियों पर भारत सरकार कां पूरा निय॑- 
प्रण था | कम्पनी का यह देखने का कतव्य था कि भारत मन्त्री के निर्णय के अनुसार 
रेलवे का संतोषजनक संचालन हो और रोलिंग स्टथाक तथा कर्मचारियों कौ कमी न 
रहे | जनता की सुरक्षा और लाइन के ठीक २ काम करने की दृष्टि से आवश्यक 
सुधार और परिवर्तन कराने का भी भारत सरकार को अधिकार था । किराये के बारे 
में भी भारत मन्त्री का नियंत्रण था। मारत मन्त्री की आज्ञानुसार कम्पनी को हिसाब 
रखना पड़ता था और भारत मन्त्री अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से हिसाब जाँच 
करवा सकता था । भारत मन्त्री को सामान्य नियंत्रण का अधिकार था। कम्पनी के 
बोर्ड पर एक सरकारी संचालक जियुक्त करने का अधिकार भी भारत मन्त्री को था। 
सरकारी संचालक को बो्ड की समस्त कार्यवाहियों को 'वियो' करने का अधिकार था। 
कम्पनी के पास जो भी रुपया आता था वह मारत मन्त्री के पास जमा होना आवश्यक 
था। भारत मन्त्री से कम्पनी के खर्च की स्त्रीक्षी भी लेनी होती थी | 

यद्यपि भारत सरकार का कम्पनी द्वारा होने वाले प्रबन्ध पर काफी नियन्त्रण 
था फिर भी देश के जनमत की यही मांग था! कि कम्पनी प्रबन्ध को समाप्त किया जाये 
आर रेलों का प्रबन्ध राज्य अपने हाथ में लेले | इस मांग के तीन मुख्य कारण बताये 
जाते हैं:---(१) प्रबन्ध खर्च में किफायत, (२) ऊंची जगहों पर भारतीयों को अधिक 
संख्या में नियुक्ति और (३) उद्योग धन्धों के प्रति सहानुभूति पूरा नीति | जब प्रथम 
महायुद्ध समाप्त द्वोने को आया तो कम्मनो द्वारा रेलवे प्रबन्ध के बार में कई तरह 
की गंभीर शिकायतें ५दा होगई' | भारतीय रेलवे प्रबन्ध की जांच करने के लिए 
एकवर्थ कमेटी की नियुक्ति को गई। इस कमेटी ने रेलवें प्रबन्ध के प्रश्न पर भी 
विचार किया । इस प्रश्न के बारे में पक्ष-विपक्ष में जो दलीले दी जाती थी वे 
निम्नलिखित थीं:-- ः | 

कम्पनी प्रबन्ध के पक्ष में ये दलीले दी जाती थी- , 

(१) कम्पनी द्वारा प्रबन्ध होने से रेलों को नीति में जो एक रूपता रद्दती है 
बह राज्य द्वारा संचालित रेलों में सम्मत्र नहीं हो सकती | 

(२) कम्पनियों द्वारा प्रबन्धित रेलों का अधिक विकास होना सम्भव है । 

(३) कम्पनियों के संचालक स्वयं रेलों के मालिक होने से प्रबन्ध में विशेष 
दिलचस्पी लेते हैं । 
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(४) राज्य के कामों में जो पक्षपात (००-४७ [४87) का दोप द्वोता है 
वह यहां भी लागू छोता है । 

(५) राज्य आवश्यक पू'जी को व्यवस्था नहीं कर सकता । इससे रेलवे विस्तार 
में रकावट आना सम्भव है । 

(६) राज्य द्वारा प्रबन्धित रेलों में किफायत नहीं हो सकेगी । 

(७) कम्पनी द्वारा प्रबन्धित रेलों में नये और सुधार के काम आसानी से दा 
सकते हैं । 

(८) जिन मामलों में स्वयं सरकार एक पक्षु के रूप में हं। उनका न्यायोचित 
निंय करना कठिन होता है। 

(६) राजनेतिक तथा दूसरे कारणों से राज्य द्वारा प्रबन्धित रेलों को हानि 
पहुंच सकती है । 

राज्य द्वारा रेलों के प्रबन्ध होने में निम्न दलीलें दी जाती थीं :--- 

(१) यद्द सत्य नहीं है कि कम्पनी का प्रबन्ध अ्रभ्रिक अच्छा दीता है। 
एकबर्थ कमेटी ने भो यददी राय दी थी | 

(२) कम्पनी का प्रबन्ध दोने से रेसखों का किराया नीते देश के झआयोगिक 
विकास के लिये दानिकर सिद्ध हुई हे । 

(३) कम्पनियों का रेलवे कर्मचारियों के साथ श्रच्छा व्यवद्धार नहीं रहा है । 

(४) कम्पनियों कं पू'जी उसी द्वालत में मिली थी जब राज्य ने ब्याज की 
गारंटी दी थी। इसलिये राज्य का पू'जी का अ्भात्र रदेगा, यह कहना अ्रस॒त्य है । 

(५) कम्पनी के प्रबन्ध में राष्ट्र के द्वित की श्पेज्षा तत्काल फे लाभ का श्रधिक 
ध्णन रहा है | 

(६) रेलों में लगी पूजी का बहुत थोड़ा श्रंश कम्पनियों का है। उनका 
आशिक स्वार्थ कम हॉने से श्रच्छी व्यवस्था करने की उनकी विशेष चिन्ता नहीं 
हो सकती | राज्य को यथेष्ट मात्रा में नियंत्रण रखना हो पदुता हैं। ऐसी हालत 
में सारा प्रबन्ध राज्य के हाथ में श्रा जाने से कोई बड़ी कठिनाई नहीं दीने बाली है। 

एकवर्थ कमेटी ने इन सब बातों पर विचार करके राज्य द्वारा रेलों के 
प्रबन्ध किये जाने के पक्षु में अपनी राय दी। रेलबे बित समिति (२७५७५ 
[0800९ (००770 :८९) और भारतीय कदोती समिति ([00]890 र८(०॥- 
0०07776०६ (07777॥0८८) ने भो यही राय दी थी। सरकार ने इस सिफारिश को 
स्वीकार कर लिया, परिणाम स्वरूप १ जनवरी १६२५ को राज्य ने ई० आई० आर२० 
आर १ जुलाई १६२५ को जी० आई० पी० रेलों का प्रबंध अपने दाथ में लेलिया | 
इसके बाद भारत सरकार ने बराबर इस नीति का श्रमुतरण किया और आज भी 
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भारत की सब रेलें सरकार के हाथ में है। १ अप्रेल १६५० से देशी राज्यों के 
भारतीय संघ में शामिल हो जाने के कारण उनकी रेलवे भी भारत सरकार 
के प्रबन्ध में आ गई इस प्रकार ७५६० मील लम्बा रेल माग भारत सरकार के 
प्रबन्ध में और आ गया और अब भारत की समस्त रेलें, रेलवे-मंत्रालय के 
नियंत्रण में हैं । क्‍ 

रेलों का शासन प्रबन्ध 7२ &ण2ए 3 097/78078007) 


आरंभ से ही रेलों के निर्माण का कार्य अंग्रेज पूजी पतियों और व्यवस्था- 
पकों के हाथ में सौंपा गया था। लाड डलहोजी की राय थी कि चूकि रेलें 
राष्ट्रीय सम्पत्ति है अस्तु उनके निर्माण, गॉज और काय आंदि पर सरकार का 
नियंत्रण होना आवश्यक है | यह बात रेलवे कंपनियों के साथ किए. गए. सममभोते 
में भी पूणतः खुलासा की गई | इसके अनुसार भारत मंत्री किराये आदि का भी 
नियंत्रण करता था और उसे सभी सरकारी कायवाहियों को 'वियो' करने का श्रधिकार 
भी प्राप्त थ। कंपनियों द्वारा प्रबंधित रेलों का नियंत्रण करने के लिए एक 
इंजीनियर ((4008पो (78 एराट्ठा|7८८०) नियुक्त किया गया किन्तु जब यह 
आवश्यकता महसूस होने लगी कि कुछ ऐसे विशेषज्ञों की भी जरूरत है जो विभिन्न 
प्रदेशों के हाल चाल से वाकिफ हों तो प्राम्तीय सरकारों में भी एक २ कंसलटिंग 
इंजीनियर नियुक्त किये गये | इन सबके कार्यो' को समन्वय करने का मुख्य काम 
भारत सरकार के प्रमुख इजीनियर के हाथ में था। जब्र रेलों का विस्तार हुआ 
ओर एक रेलवे कई प्रान्तों को छूने लगी तो प्रत्येक रेलवें के लिये एक २ इंजीनियर 
नियुक्त किया गया । १८७० में जब राज्य द्वारा प्रबंधित किये जाने का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ तो श्य७४ में एक राज्य रेलवे संचालन विभाग (540८ 'रि।५०9 
]0)720(078/८) बनाया गया । १८७७ में राज्य की रेलों को तीन भागों में बांटा 
गया और प्रत्येक को एक संचालक के अधिकार में रखा गया। इसी समय एक 
राज्य की रेलवें स्टोर के लिए एक संचालक की मी नियुक्ती हुईं किन्तु १८७६ में 
दो सचालकों की जगह समाप्त कर दी गई और अब एक डायरंक्दर जनरल 
' श्राफ रेलवे की नियुक्ती की गई | १८६७ में यह स्थान भी रिक्त कर दिया गया 
आर उसकी जगह साव॑जनिक कार्य विभाग के अंतर्गत एक मंत्री रखा गया । 


१६०१ में भारत मंत्री द्वारा राबग्सन कमेटी भारतीय रेलों के प्रबन्ध और 
कार्य की जांच करने के लिए, नियुक्त की गई जिसने तीन ऐसे कमिश्नरों का जिनको 
रेलवे के कार्यो' कां व्यवह्यरिक शान हो एक छोटा बोड स्थापित करने की राय दी। 
इस कमेटी का सभापति वायसराय की कॉन्सिल का एक सदस्य दोना चाहिये। 
सरकार ने इस कमेटी के सुझाव को स्वीकार कर १६०५ में एक रेलवे बोर्ड 
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(२०५४५ 30व7त) की स्थापना की | उस बोर्ड में बोड के श्रध्पक्ष के अ्रतिरिक्त 
दो और सदस्य थे | यह बोडढ़ भारत सरकार के व्यापार-उद्योग विभाग 
((077९०९९ & वातेप्शए9 ॥00000 के आधीन रखा गया जिसका कार्य 
रेलों की व्यवस्था और निर्यंत्रणा करना था , बोर्ड बनाते समय यह आशा की गई 
थी कि यह बोड ब्रिना किसी हस्तक्षेप के रेलों का प्रबन्ध भली भांति कर सकेगा । 
इस बारे में लाख कर्जन ने कहा “रेलबे बोढ का उद्बेश्य यह था कि इसमें ऐसे 
सदस्यों की सदस्यता होनी चाहिए जिन्हें रेलवे आदि के व्यापारिक सिद्धान्तों पर 
व्यवस्था करने का अनुभत्र हो ।” क्रिंतु सरकार के व्यापार उद्योग विभाग के बारे 
में हस्तज्ञेप के कारण यह बोर्ड अधिक सफलता पूर्वक कार्य न कर सका | वास्तव 
में यह बोड एक धोमी गति से चलने वाली उस अमानब मशीन की तरह था 
जिसका ध्यान जनता के हितों की और बिलकुल न था। १६०७ में मेक्ते कमेटी ने 
भी भारत सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किए गए हस्ततज्ञग की कड़ी आलोचना 
की | १६०८ में भारत सरकार के ब्यापार-उ्ोग विभाग के ृश्तक्षप को श्रपेक्षाक्ष् 
कम करने की दृष्टि से बोढ के अध्यक्ष के अधिकारों में थोड़ी शरढ्धि कर दी गई। 
आर बोर अब रेलवे विभाग के नाम से एक स्वतंत्र बिभांग बसा दिया गया । 
१६०६ में इस रेलवे विभाग को वैज्ञानिक सलाह देने के लिए एक प्रमुस्ध इजीनियर 
को नियुक्त किया गया किंतु यह विभाग अरब भी व्यापार सदस्य के आधीम दी रहा। 
यह सदस्य रेलवे की विभिन्न समस्यातओ्ं से सबंधा अनभिजश रहते थे। इसके पास 
अपने विभाग का ही इतना अधिक कार्य रहता था कि बह रेलबे विभाग के विकास 
की ओर ध्यान तक नहीं दे पाते थे। जब कभी संसद में रेलने संबंधी कोई 
पेचीदा प्रश्न था समस्या उठ खड़ी होती तो वे बगले फाकने लगते थे और प्राय: 
अपने अन्य संसदीय साथियों का दी साथ देते थे न कि रेलवे विभाग का। एकवर्थ 
कमेटी का कहना था कि “ इस विभाग के साथ एक सौतेले बच्चों की तरह का 
व्यवहार किया जाता रहद्दा है जिसको पनपने देने के लिए कोई महतत्वपरर्ण कार्य नहीं 
किया जाता [! 

इस कमेटी ने पूरी तौर से रेलवे बाई की कार्य प्रणाजी और उसके विधान 
की जाँच की और उन दोषों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जिनके कारण 
रेलवे विभाग और रेलों की प्रगति रुक रही थी। इस कमेटी ने रेलवे बोढे के सुधार 
हेतु निम्न सुझाव पेश किये :-- 

(१) संसद के एक सदस्य के अधोन एक नया विभाग--यातायात संबाद- 
बद्दन विभाग (0८09/#एए८४0 6 (०छाषपाशं28४0708) स्थापित किया 
जाय जिसका कार्य रेलों, बन्दरगाहों, भीतरी जलमाग. तथा सड़कों और तार विभाग 
का विकास करना होगा | 
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(२) रेलवे आयोग, संवाद वहन विभाग के प्रमुख सदस्य के अन्तर्गत कार्य 
करेगा जिसमें प्रमुख आयोगकरत्तों, वित्त आयोगकर्ता और पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी 
विभागों के तीन आयोगकर्ता होंगे | प्रमुख आयोगकर्तता का काय रेलों की टेकनिकल 
समस्याओं को हल करना, और वित्त आयोगकर्त्ता का कार्य उन इलों को कार्योन्बित 
करने में आथिक सहायता देना तथा अन्य तीन आआयोगकर्त्ताओं के जिम्में देश की 
व्यापारिक संस्थाओं ओर रेलवे बोड में अधिक निकटवर्ती मम्बन्ध स्थापित करने 
का काम सौंपा जाय । 


(३) आयोग के आधीन टकनीकल विशारदों की वृद्धि को जाय | 


(४) अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकने में समर्थ होंने के लिए 

कमेटी ने राय दी कि रेलवे बोड स्वृतन्त्र रूप से काम करे। 
भारत सरकार ने इनमें से कुछ ही सिफारिशों को माना और इसके फलस्वरूप 
रेलवे बोर्ड के विधान में उपयुक्त परिवर्तन किए गए और रेलवे बोड का १६२२ में 
पुनः संगठन किया गया | बोड के अध्यक्ष की जगह चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की 
गईं | इसका काम रेलवे नीति का निर्धारण काना था। उसके निणर्य को बदलने 
को सामथ्यं उसके अन्य दो साथियों में भी नहीं था अस्तु जो कुछ निर्णय दिया जाता 
वह स्वीकृत हो जाता था | चौफ कमिश्नर के अतिरिक्त दो और बोड के सदस्य थे। 
इन तीनों के अतिरिक्त एक वित्त कमिश्नर भी बोर्ड का सदस्य था इस प्रकार रेलवे 
बोर्ड में चार सदस्य थे | सदस्यों के काम का बंठवारा विषय के आधार पर किया 
गया था न कि प्रादेशिक आधार पर जैसी कि एकवर्थ कमेटी ने राय दी थी। बोर्ड 
' के सदस्यों को अनावश्यक कामों में अपना समय खर्च न करना पड़े और नीति 
सम्बन्धी मामलों पर वे अपना ध्यान केन्द्रित कर सके तथा रेलों के विकास में सहयोग 
देने के लिए स्थानीय संस्थाओं, सावेजनिक संस्थाओं आदि से सम्पर्क स्थापित कर 
सके, इसलिए सिविल इजीनियरिंग, में केनिकल इ जीनियरींग, ट्रेफिक और एस्ट्ब्लीश- 
 मैंटस तथा वित्त के संचालक और ११ उप-संचालक तथा २ सहायक संचालकों की 
नियुक्ति की गई । चू कि धीरे २ मजदूरों सम्बन्धी समस्याओं की हल करने का महत्व 
बढ़ता जा रद्द था इसलिए श्रम सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिए, १६२६ में 
बोड के तीसरे सदस्य की नियुक्ति की गई । विश्व मंदी (१६३१-३२) के समय सभी 
विभागों में किफायतशारी करने के लिए प्रयत्न किए, जा रहे थे | अस्त रेलवे विभाग 
में भी बचत की दृष्टि से कुछ ऊची जगहों को खाली कर दिया गय्रा और इस समय 
रेलवे बोर्ड में केवल तीन सदस्य रखे गये--एक चीफ कमिश्नर, एक वित्त-कमिश्नर 
ओर एक अन्य सदस्य | इनकी सहायता करने के लिए तीन संचालक, ६ उप- 
संचालक और एक मंत्री भी रखा गया किन्तु कई 4ैकार की व्यवद्यारिक कठिनाइयों 


१६६ भारत में ब्यापार श्रीर यातायात 


के कारण उपरोक्त तोड़ी हुई ऊ'ची जगद्दों की किर से पूर्ति की गई। द्वितीय महायुद्ध 
के पूर्व रेलबे बोर्ड में एक चीफ कमिश्नर, एक वित्त कमिश्नर, दी सदस्य तथा ६ 
संचालक, ७ उप संचालक झौर एक मंत्री तथा एक सह।यक संचालक थे। १६३८ 
में जब भारत सरकार ने संवाद-बाइन-विभाग की स्थापना की तो रेलमे बोंडो' को 
भी इसके आ्राधीन कर दिया गया । तभी से रेलवे बोर्ड के कमचारियों की संख्या में 
वृद्धि होती रही है । नीचे की तालिका में बोर्ड के दफ्तर में प्रथम श्रेणों के अफसरों 
की संख्या १६३६ और १६४६ में बताई गई है :-- 


द 0६२४६. ?६४६ 
चीफ कमिश्नर और सदस्य ४ प्‌ 
संचालक दर ७ 
ज्वाइंट संचालक ले ६, 
उप-संचालक पु १४ 
सहायक संचालक १ ५ 
मंत्री १ १ 
उप-मंत्री हल १ 
सहायक मंत्री ई ५4 

योग २० ४३ 


द्वितीय अणी के अफसरों की संख्या १६३६ में १४३ थी यह बंद कर १६४६ 
में ६८७ हो गई किन्तु विर्मानन के फलस््ररूप यह अरब ४७३ ही है। रेलने बोर्ड के 
कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हने के कई कारण हैँ-यथा (१) राज्य द्वारा 
व्यवस्थित रेलों में वृद्धि द्ोना (२) सरकार द्वारा उप्रादित व्यापार आदि में बृद्धि' 
होना आदि है । 

कु जरू कमेटी ने अ्रपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि वर्तमान रेछूवें बोर्ड के 
धथान पर यूनियन रेलवे आथोरिटी (7700 रित्॥४५ ७0079) स्थापित 
की जावे और राष्ट्रीय यातायात संस्था (४४०/ढ७ं नफ्शाओु०00: 0एा0709) 
के अधीन में यातायात के सब साधनों का सर्मन्वय किया जाय | स्वतंत्रता प्राप्ति के 
_ पश्चांत से दी के द्र में एक यातायात मंत्रांलय की स्थापना दो चुकी है अस्तु अब्र 
रेलने संबंधी सारा काम इसी मंत्रालय के द्वारा होता है। ' रेलवे मंत्री ने १ श्रप्रेल 

१६५१ से रेलवे बोड के पनगंठन करने की जों योजना धोषित की थीं उसके अनुसार 
उक्त तारीख से चीफ कमिश्नर रेलवे बोर्ड का पद हटा दिया गया है। श्रव बोर्ड में 
तीन सदस्य तो काम के आधार पर रहेंगे और एक वित्त कमिश्मर ' होगा | बोर्ड: का 


रेलों का शासन-प्रबन्ध १६७ 


एक सदस्य श्रध्यक्ष होगा और वही यातायात मंत्रालय का मंत्री भी होगा। वित्त 
कमिश्नर वित्त के मामले में मंत्रालय का मंत्री रहेगा। इस बोडे का काम मंत्री को 
तमात बड़े नीति के मामतोों पर सल हद देना और रेलवे के शासन के लिए आवश्यक 
श्राज्ञए' जारी करना होगा। 


रेलवे की सलाहकार समितियां (2पएा5079 (:८४077८८४) 


रैलवे के शासन-प्रबन्ध से सम्बन्धित कई समितियां भो है यथा-वित्त कमेटी 
(9थाताएए कंगथभा०८ (०९९), केद्ररय सलाहकार परिषद्‌ ((+८०- 
0 5 40ए0506ए (6प्राली), रेलवे भाड़ समिति (रि००ए अकि4८8 
पृछा०प्र॥») आदि । 


(?) वित्त कमेंटी का मुख्य काय रेलवे के वित्त-सम्बन्धी मामलों पर विचार 
करना है | नई रेलों के निमाण और आवश्यक रोलिंग स्टाक आदि खरीदने का 
क्राम भी इसी समिति के जिम्मे है। सरकार द्वारा प्रस्तावित खाँ पर भी यही समिति 
पहले घिचार करती है और फिर स्वीकृति के लिए भारतीय पालियामैंट के सम्मुख 
पेश करती हैं | 


(२) क्रेद्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना एकब्र्थ कमेटो की उस सिफा- 
रिश के अनुसार हुई थी जिसमें कमेटी ने जनता और रेलवे विभाग में सम्पक बढ़ाने 
के लिए, इस कमेटी की स्थापना पर -जोर दिया था। जिसमें जनता, सरकार तथा 
व्यापारिक और ओऔद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं| इस परिषद का मुख्य कार्य 
रेलवे नीति निर्धारण करने में सलाह देना, यात्रियों के लिए सुविधाए' बढ़ाने के 
सुझाव देना और कर्मचारियों की नौकरी संबंधी अवस्थाओं पर उचित सलाह देना 
है। कितु यह परिषद साल में १-०२ बार ही अपनी बठक करता है और सरकार «| 
इसे केवल नाम मात्र की संस्था मानता है | जिस की विशेष विषयों पर राय जान लेना ही 
काफी समझ्का गया है| कु जरू कमेटी ने सिफारिश की थी कि इसके अधिकांश सदस्य 
ध्यापारिक श्रोर श्रौद्योगिक संधों के प्रतिनिधि हो होने चाहिए तथा कमेटी को बेठक 
भी कई बार होनी साहिए । 


एकवर्थ कमेटी की सिफारिश के अनुसार स्थानीय सलाहकार समितियों -की 
'भो नियुक्ति की गई है | प्रेत्येक शासन के लिए अलग ,२ समितियां है जिनमें सरकार, 
प्रान्तीय संसद, व्यापारिक वर्म तथा अनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक 
सदस्य केन्द्रीय सलाइकार परिषद द्वारा भी निवाचित किया जाता है। इस कमेटी का 
अध्यक्ष रेलवे का सामान्य मैनेजर होता है। इन कमेटियों का कार्य अपने २ न्षेत्रों में 
चलने वाली रेलों में यात्रियों को अधिकाधिक सुविधा , देने, नई रेलबे लाइनें खोलने, 


श्ध्द भारत में व्यापार और यादायास 


स्टेशन बनाने तथा समय विभाग में बथा संभव परिवतेन करने आदि बातों मे सलाइ 


देना है । 


रेलवे भाड़ा सल्ाहाकार समिति (१५89५ ९७९८४ :५प४४079 
(07॥080/0८) 

रेलब द्वारा लिए जाने बाले भाड़े या किराये का प्रमाव जनता पर पढ़ेता है 
अत: यदि रेलवों अधिक किराया वसूल करने लगे तो देश के निवासियों पर यह 
भाररूप हो सकता है अतः किराये का व्यवस्थित करने आदि के लिए रेलों पर कुछ 
नियंत्रण आवश्यक समझा जाता है। आरंभ में जब विदेशी पूंजी से रेलों का निर्माण 
आर विकास किया गया तो इन कंपनियों को अपनी पूजी पर ब्याज देने की गारंदी 
सरकार ने दी किंतु कम्पनियों द्वारा नियत क्किए गए. किराये पर सरकार का नियंत्रण 
हंने पर भी कोई विशेष लाभ जनता को नहीं हुआ | अस्त भारत सरकार ने एकवर्थ 
कमेटी को सरकार द्वाए निंत्रण रेलों के किराये आदि की बत॑मान पद्धांत की श्रवस्था 
ओर रेलब तथा भारतीय व्यापारियों के बीच झगड़े सुलकाने वाली संस्था की जांच 
करने के लिए नियुक्त किया | इस कमेटी ने रेलबों और व्यापारियों के बीच के संबंधों 
का अध्ययन क्रिया और यह निशय दिया कि रलब भाड़ा आदि नियत करने में बड़ी 
स्वतंत्र है, तथा यह बिल्कुल अयाछुनीय है। कमेटोफो रात में रेलते रेट्स ट्रिब्यूनल का 
स्थापित किया जाना आवश्यक था। किंतु सरकार यद्द ट्रिब्यूनल स्थापत नहीं 
करना चाहती थी। जनता की पुकार को मान्यता देने के लिए १६२५-२६ में भारत 
सरकार ने एक भाड़ा सलाहकार सर्मिष्ति (रिमोजए एिता58 :(०8079 
(0707700 68) स्थावित करने का निश्चय किया । इस कमेटी में सभापति सहित 
तीन सदस्य नियुक्त किए गए। सभापति एक ख्तंत्र अफसर था जो पूरे समय के लिए 
नियुक्त किया गया | एक सदस्थ रेलब' और एक सदस्य व्यापारिक संख्थाश्रों का 
प्रतिनिधित्व करने को नियुक्त हुआ | 


इस कमेटी के जिम्मे निम्न कार्य सौंपा गया :-+ 

(१) पक्षपात के मामलों में की गई शिकायतों की जांच करके रिपोर्ट पेश 
करना । 

(२) भाड़ा के अत्यधिक और अवांछनीय होने की शिकायतों पर विचार 
करना । 


(३) सामान आदि (जिसके नष्ट दो * जाने की आशंका दोया जिससे श्रन्य 
सामान नष्ट दो जाता हो) भेजने के लिए. किए, गए. पैंकिंग की दुरुस्‍्ती अथवा दोष 
पूर्ण सिलाई के लिए. अपनी राय देना । 


रेलों का शासन-प्र बन्ध १६६ - 


(४) बिभिन्न दरों पर ते जाये जाने बाले सामान के पैकिंग इत्यादि की जांच 
करना | 
प्रारंभिक अवस्था में यह तय किया गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत 
करने के पहले १००) एक प्रार्थना पत्र सहित रेलवे के एजेंट के पास जमा करा दिए. 
' जावें। रुपया जमा होने के तीन महीने के भीतर यह एजेंट एक स्टेटमैंट बनाकर 
अपनी सिफारिस सहित रेलवे बोर्ड को भेजेगा किंतु १६२७ में यह पद्धति परित्रतित कर 
दी गई और यह तय किया गया कि प्रार्थना पत्र केवल १०) शुल्क के साथ सीधे 
रेलवे विभाग के यहां प्रस्तुत किया जाय यह विभाग इस पर उपयुक्त सिफारिश कर 
रेलवे एजेंट के सम्मुख पेश करे | रेलवे एजेंट इस पर अपनी राय देकर प्रार्थना पत्र 
पुनः २ मास के भीतर रेलव विभाग को लौटठाबे। इस प्रत्थुत्तर पर रेलवे विभाग यह निश्चय 
करे कि अमुक प्रार्थना पत्र को भाड़ा सल्लाइकार समिति के सम्मुख निर्णय देने के लिए 
प्रस्तुत करें या नहीं | यदि विभाग इस प्रार्थना पत्र को कमेटी के सम्मुख पेश करना 
लचित न समझे तो वह अस्वीक्ृत कर दिया जाय और इसकी सूचना प्रार्थी को देदी 
जाय | किंतु यदि मामला कमेठी के विचारार्थ प्रस्तुत कर. दिया जाय तो प्रार्थी के 
पास रेलवे श्रपना मत लिखकर भेज देगी जिसका उत्तर उसे २ सप्ताह में देना 
पड़ेगा | 
इस लम्बी अनावश्यक पद्धति के कारण यह कमेटी सफलता पूब क कार्य नहीं 
कर सकी | इसके काय में कई दोष पाये गए--(१) प्रार्थी अपनी शिकायत का प्रार्थ- 
नापनत्र भारत सरकार के पास भेजता था और यदि सरकार उप्तका कमेटी के सम्मुख 
पेश करना उचित नहीं समझ तो प्रार्थी के लिए अपनी सुनवाई कराने के लिए कोई 
अन्य मार्ग नहीं रहता है । उसे चुप होकर बेठ जाना पड़ता है | सरकार इस बात 
की अधिक कोशिश करती थी कि कमेटो के सम्मुख प्राथनापत्रों कौ बाद न आजाय 
(२) प्रार्थनापत्रों पप विचार-विनिमय करने में ही बहुत समय लग जाता था | (३) 
कमेटी के संदस्यों में जनता का कोई विश्वास नहीं था क्योंकि किसी भी मामले में 
उनकी स्वतन्त्र राय नहीं हो सकती थी। (४) शिकायत को सिद्ध करने का भार प्रार्थी 
पर ही रहता था | प्रार्थी को अपनी बातें सही सिद्ध करते के लिए कई (58903008] 
02088) को आवश्यकता पड़ती थी जिमका प्राप्त कत्ता प्रायः असम्भव ही था । 
शग्रस्तु बहुत से व्यापारी तो इस कठिनाई से बचने के लिए. मन मार कर चुप हो जाते 
थे | (५) कमेटी की सिफारिशे' केवल सलाह के रूप में ही होती थी जिनको स्वीकार 
या प्स्त्रीकार करना सरकार के हाथ में था। अस्ठु व्यापारिक बर्ग में इस बात पर 
बड़ा असंतोष था । द 
इस प्रकार यह कमेटी न तो अपना काम छुचार रूप से ही कर सकी ओर न 
जनता का विश्वास ही प्राप्त कर सकी। रेलवे बोर्ड अथवा जनता की दृष्टि में इस 
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कमेटी का कोई महत्व नहीं था | अ्रस्तु जनता बार २ एक भाड़ा समिति (१८७४५ 
(608 0 ी०पा७)) के स्थापित किए जाने की मांग कर रद्दी थी जिसके सदस्य 
जनता में से दी चुने जांय। भारतीय रेलों के १६४८ के कानून [70%/ ॥र2|- 
498 7000॥72८07 (/४८.) 948] के श्रमुसार ४ शअ्रप्रेल १६४६ को एक 
रेलवे भाड़ा ट्रिब्यूनलत (रिक्री७8७9 ॥६0९8 '॥फ्पा०)) की नियुक्ति को गई । 
इस का कार्य जनता और रेलवे के बीच भाड़े सम्बंधी ऋणड़ों का निपटारा करना 
है। इस ट्रिब्यूनल में एक सभापति, दो केन्ट्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सदक्य हैं। 
केवल वही व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते हैं जी। एक उच्च न्यायालय के जज बनने 
योग्य हो | इस ,समय इस ट्रिव्यूनल में एक चीफ जस्टिस सभापति और २ वकील 
सदस्य हैं । निर्णय निश्वय करने में ट्रिब्यूनल एसेसर (888285079) से भी सद्दायता 
लेता है। ये एसेसर एक तो व्यापार, उद्योग कृषि सम्बन्धी संस्थाश्रों का प्रतिनिधित्व 
करेंगे जिनकी संख्या ६० से ऊपर नहीं होगी। इसमें से कम से कम ३ सदस्य 
व्यापार, ? उद्योग और । कृषि संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका चुनाव 
केन्द्रीय सरकार देश को व्यापारिक, थी प्रगिक और कृषि संस्थाओ्रों के सहयोग से 
करेगी। दूसरे एसेसर रेलवे का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनकी संख्या ३० से अ्रधिक नहीं 
होगी | इसके सदस्य वे ही दो सकेंगे जिन्हे रेलवे का अनुभव दोगा । 

इस ट्रिब्यूनलके वे दी भ्रधिकार होंगे जो एक सिविल कार्ट (॥४॥ ()७प/४) 
के द्वोते हैं श्रथांत्‌ मामलों को सुलझाने के लिए, ट्रिन्यूनल गवाहों के बयान लें सकता 
है, गवादहों की उपस्थिति पर जोर दे सकता है, सम्बन्धित कागजातों की पेश करने के 
लिए, जोर डाल सकता है और गवादों की सुनवाई के लिए आयोगों की नियुक्ति कर 
सकता है । इस ट्रिब्यूनल को रेलवे के खिलाफ निम्न बातों की शिकायतें सुनने और 
उन पर अपना निर्णय देने का अधिकार भी है; -- 

(१) कम से कम तोल, पैकिंग तथा सामान भेजने में जोखिम होने की दृष्टि 
से उन पर लगाया गया भाड़ा अधिक है, इसका निर्णय करना | 

(२) श्रतुपयुकत भाड़ा लगाने पर विचार करना | 

(३) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच सामान ले जाने के किराये की दर 
बताने पर विचार करना | * 

: (४) किसी वस्तु को अनावश्यक रूप से उसकी वास्तविक श्रेणी से ऊ'ची 
श्रेणी में रख कर अधिक माड़ा प्राप्त करना | 
" ट्रिब्यूनेल चादे तो दो स्टेशनों के बीच की दरों को निश्चित कर सफता है 

अथवा किसी वशच्तु को ऊंची या निम्न श्रेणी में वर्गीकरण कर सकता है किन्तु इस 
प्रकार के अंधिकार का उपयोग ट्रिब्यूनल केबल केन्द्रीय सरकार से पू'छ कर ही कर 
सकता है। संक्षेप में इस ट्विब्यूनल का कार्य यद्ट निर्णय करना है.कि भाड़े की अमुक 
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दर अधिक है या उचित ही है, अधिक स्वतन्त्रता पूवक सामान एक स्थान से दूसरे 
, स्थान को ले जाने में सहयोग देना और अमृुक वस्तुओं का वर्गीकरण सही,है या 
नहीं | द 
किसी मामले का निर्णय करने के लिए ट्रिब्यूनल ने कुछु नियम बना रखे हैं 
जिसके अनुसार कार्य किया जाता है। भाड़े सम्बन्धी शिकायत कोई व्यक्ति निजी 
तौर से अथवा रेलवे शासन या केन्द्रीय सरकार द्वारा थ्रस्तुत की जा सकती है। सभी 
प्रार्थनापत्र मन्‍्त्रो के पास १००) शुल्क तथा ५०) अतिरिक्त जमा के साथ भेजे जाने 
चाहिए, | ट्रिब्यूनल एक रजिस्टर में सभी प्रार्थनापत्र प्राथमिकता के अनुसार दर्ज 
करता रहता है इसकी लिखित सूचना संबन्धित व्यक्तियों के पास भेज दी जाती है 
जिसका उत्तर एक महीने के भीतर देना अनिवार्य छोता है अन्यथा उत्तर न आने 
पर एक तरफा का्यवाह्दी कर दी जाती है | मामलों का निर्णय ट्रिब्यूनल के अधिक 
सदस्यों की राय से ही होता है, यह निर्णय दोनों पत्तों पर लागू होता है । 
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पू्वकालीन नीति--जिस समय भारतवर्ष में सर्व प्रथम रेलवे का प्रचार हुआ 
उस समय राज्य ने,जो पू'जी कम्पनियों द्वारा लाई गई थी, उसपर ब्याज की निश्चिठ 
सुविधा प्रदान की थी और साथ ही साथ अ्रन्य प्रकार की सुविधायें भी प्रदान की 
थीं। उसके बदले में सरकार को यात्रा का दर आदि निर्धारित करने का पूर्ण रुपेण 
अधिकार प्रास था। सवारी गाड़ी से बहुत द्वी कम आय प्राप्त होने की श्राशां थी । 
वहां रेलवे पूरी तौर से माल गाड़ी की दर पर निर्भर करती थी । शुरू में जो दरें 
लगाई गई थीं उनका प्रथम उद्देश्य यही था कि देश के श्रान्तरिक भागों से कच्चा 
माल बन्दरगाहों तक पहुंचे | तीन श्रेणी यात्री और पंचम श्रेणी माल की गोजना 
की गई । ईस्ट इश्डिया कम्मनी द्वारा कोगले के लिए एक विशेष दर निर्धारित की 
गई | भारत की दीन श्राथिक दशा और यहां के निवासियों का जीवन स्तर देखते 
हुए दरें बहुत दी ऊची और अनुचित थीं। भारत सरकार ने अ्रपनी नीति की 
धोषणा की- रेलवे ज्यादा से ज्यादा जनसाधारण के लिए! उपयोगी हो ।” उपयु क्र 
दृष्टिकोंणु को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार दर व किराया 
निर्धारित करने के कार्य में पूर्णरूपेण उत्सुक प्रतीत दती थी । 

सन्‌ १८६१-६२ में सरकार द्वावरा यह निश्चय किया गया कि बजाय निश्चित 
दरें स्थापित करने के उच्च स्तर कायम किया जाना चाहिए.। उच्च स्तर से वास्तविक 
दरें स्थापित करने का कार्य व्यक्तिगत कम्पनियों के अ्रधिकार में ही होना चाहिए । 
उस समय सरकार का यह उदय श्य था कि बद रेलवे लाम को जनसाधारण तक पहुंचाना 
जाहती थी और वद्द काय दरोंको नीची करने से दी संपन्न हो सकता था किंतु इसके विपरीत 
कंपनियोंकी यह इच्छा थी कि उच्च स्तरीय दरोंका निधारण हो। सन्‌ १८६४५ में सब प्रथम 
बम्बई लाइन पर उच्च दर स्तर को क्रियात्मक रूप दिया गया। तलश्चात्‌ अ्रन्य लाइनों में 
: प्रांतीय सरकारों द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया। उसी साल माल की सुविधा 
के लिए. मांग बढ़ी और इतनी बढ़ी कि रेलवे उसके लिए श्रपयाप्त प्रतीत होने लगी। 
रेलवे कम्पनियों ने सुविधायें अधिक बढ़ाने की अपेज्ञा खर्च अधिक बढ़ा दिया । 
भारत सरकार ने इस प्रकार की अनुचित ओर द्ानिकारक नीति पर नियन्त्रण करने 


रेलवे दर और किराया. र्ण्के 


का विचार किया। मारत सरकार और रियासती सचिव के बीच में इस प्रकार दर 
ओर किराये के सम्बन्ध में एक विवाद उठ खड़ा हुआ | अन्त में भारत सरकार ने 
यह काय अ्रपने हाथ में लिए और स्थानीय सरकारों के हाथ में उच्च स्तर स्थापित 
करने का अधिकार सौंप, दिया गया जिसमें कि कम्पनी से संबंधित कुछ सुविधाओं 
का ध्यान अ्रवश्य रखा जाय | 

सन्‌ १८६६ मे भारत मंत्री ने मद्रास में उच्च स्तर के बढ़ाने पर जोर दिया 
ओर साथ ही अ्रवध के लिए भी यही बात थी। इस प्रकार किराया दर बृद्धि की 
नीति संकीण दृष्टिकोण को थी और देश के कल्याण की भावना उसमें न थी। ट्रैफिक 
रसीद का प्रचलन हुआ और भारत में रेलवे विकास का श्रोगणेश हुआ। निम्नां- 
कित तालिका जो कि सथ्‌ १८६६ की है दरें और किराये की ओर इंगित करेगी :-- 


दर किराया पाइ्यों में 
रेलवे... पति मील . माल प्रतिटन ग्रति मील 
प्रथम द्वि० तृतीय प्रथम द्वि० तृतीय चौथा पंचम षष्ट विशेष दर 
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यह समय राज्य द्वारा रेलवे निमौण का समय था। (मीटर गाज) छोटी 
लाइनों पर रेलवे का निर्माण कर खास टरन्क लाइनों से देश के आनन्‍्तरिक भागों को... 
जोड़ना इसका उदेश्य था। स्वेज नहर, के खुलने और जी० आई० पी० और ई० 
आाई० रेलवे के जबलपुर में मिलने से आयात और निर्यात एक इद तक बहुत ही 
बढ़े । यह काय १८६६-७० में हुआ | सन्‌ १८६६ में भारत मंत्री के दबाब के 
कारण किराये की दरें भी बढ़ा दी गई | किन्तु भारत सरकार ने इसे “अन्धनीति' 
माना । राज्यों को रेलवे के पूर्ण होने, पर सरकार यह चाहती थी कि माल की दरों 
ओर यात्रियों के किराये में कमी की जाय | सरकार की यह राय थो--कि उस समय 
निम्न श्र णी का किराया और दर भी माल को आकर्षित नहीं कर सकता था। 
सड़के और नदियां बहुत ही बड़े माल के भाग को इस ओर आकर्षित करते ये। 
शासन की सूच ना द्वारा ज्ञात दोता है-यह निसन्देह कहा जा सकता हे कि अधिक 
. माल कम दर, पर ले जाना श्रधिक सुरक्षित प्रतीत होता हे, अपेक्षाकृत कम माल 
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अ'थी दरों १९ | निम्न दरों के होने से शुरू में थोड़ा मुक्सान होगा किन्तु माल को 
इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलने से बंद अ्रर्प काले में हानि की लाभ रूप में परिणित 
कर देंगा।” संरकारी संचालकों ने इसी सम्मन्ध में यह कहां है- भारत जैसे देश में 
जहा कि विशेंषतः जनसंख्या अधिक और दरिद्र हैं यद्द एक मूर्खतापूर्ण बात होगी 
कि ऊंची दरें स्थापित की जांय जिससे कि यात्रियों श्रोर माल का आवागमन बन्द 
सा हो जाय | सच्ची नीति इस सम्बन्ध में यह होगी कि इस ऐसी निर्धारित दरें बनाये 
जिससे कि अधिक से श्रधिक जनता को लाभ पहुंचे। ताकि अधिक मात्रा और 
मॉल का आवागमन दो | 

सन्‌ (१८७३-७४ में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का बिना दूरी का श्रन्दाज 
लगाये दरों का निर्धारण किया गंया । 


माल प्रतिमन यत्री प्रति यूनिट 
तीसरी श्रेणी ८ आना प्रथम श्रेणी ८ आना 
द्वितीय 77 ६ 9) द्वितीय ,, ४ 9) 
प्रथम ,, ४ ,) तृतीय ,, है 3३ 
विशेष १ आर कर विशेष ,, ५ १9 


किन्तु उन कुल दरों को दो साल बाद ही परिवर्तन करना पड़ा | उसकी जगह 
मील की दरें स्थापित करनी पड़ीं | इसी समय अनाज पर से दरें धदाई गई उसका 
भार अभ्रकाल था और उसके कारण रेलवे की आय भें उल्लेखनीय प्रगति दृश्टिगोचर 
हुईं। भारत सरकार ने बार २ कम्पनियों पर इस बात का दबाव डाला कि थे वरे' 
कम करे और उसके परिणामस्वरूप दरे' कम की गई। इसका परिणाम कार्य और 
आय दोनों की दृष्टि से उत्तम रहा । 
भॉरत सरकार जिसने कि दरे बंदाने के लिए, श्तना जोर दिया था उस पर 
विशेध॑त: ब्रिटिश व्यापारियों के स्वार्थों को. असर था। इंग्लैंड को इंस समय कंन्म्ये 
माल की आवश्यक्रता थी। रेलवे दरों को इसलिए संधारनें की ्रावश्यकंता अ्रनुभन् 
हुई कि जिससे कच्चे कंपांस का निर्यात बढ़े साथ हीं गेहूँ और अ्रंत्य पंदार्थ मी बोहेर 
जाये और बादर से पक्का माल आयात हो। रेलवे का सामात और पू'जी बाहर से 
आयात की जाती थी और इंस रूप में आयोत औरे निर्यात का संतुलन रखेंनें का 
प्रय॑ंत्म किया जाता था। इस रूप में विदेशी उद्योगों को अनुचित लोभ पहुंचाया 
गया जहां कि यह के उद्योगों को नुकसान हुआ | सिर्फ यद्वां कृषि को मंहत्वं प्रदान 
किया गया । इस प्रकार यंद दरों की नीति भारत के ऑस्थिर आशिक विकास में 
संदायक हुईं | 
... इस संसय के मंध्य. में रेलेवे व अन्य आंधार्गमेन के साधन पूँ्णँ नहीं हों सुके 
मे आ्रौर तांथ ही रेलवे अपनी दक्षता को बंदामँं की और भी रंतंषी मेँद्दी थीं। 


रेलवे दर शोर किराया | २०५ 


राजपृताना-मालंवा-राज्य लाइन के खुलने से बाद में अवश्य हीं प्रति स्पर्धा होने 
लंगी जिससे कि अ्रव्यंवस्थां को धक्का पहुंचा ! | 
१८८२-१६०३ के मध्य दरें व किराया 
सन्‌ १८८७ में राजपूताना मालवा राज्य लाइनका निर्माण हुआ जिसका जंकशन 
बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के स्थान अहमदाबाद पर था| इससे बम्बंई और 
दिल्ली के बच ३४५ मील दूरी कम हुईं। छोटी लाइनका कुंल मार्ग देहली बेम्बई वाया 
राजपूतानाथां | मलावा लाइन ८८६ मील थी वहां अन्य बड़ी लाइनों का रास्ता जो कि 
इलोइंबोद और जंबंलपुर था लगभंगं२३४मीले थां। इस रूपमें बम्बईने कलकत्ता से एंक 
अनुकूल स्थति गहणु करली थी | एक बहुत बड़ा नियात्‌ रूप में कपास, गेहूं व अन्न 
बम्बई से होने लगा । बम्बई से देहली अन्न की दर ११ आना प्रति मन थी वहां 
कलकत्ता की बड़ी लाइन पर १३ आना प्रति मन थी, उसका परिणाम कलकत्ता पर 
बुरा पड़ा | कल्षकतां के व्यापारियों ने भारत सरकार को इस बात के क्षिये विवश 
किया कि यह पुनः कलकत्ता के स्तर को . लौदाने का प्रयत्न किया जावे। किन्तु 
भारत मंन्त्री ने भारत सरकार की बात स्वीकार न की और यह घोषित किया गया--दरों 
का घटाना और प्रतिस्पद्धों का इटाया जाना एक अबास्तविक वस्तु स्थति है और यदि 
ठीक भी होती तो यह संभव नहीं हैं, क्योंकि भौगोलिकता के कारण जो लाभ 
प्राप्त है' उसे प्रतिबन्धों के द्वारा कम नहीं किया जा सकता। भारत मंत्री इस प्रति 
स्पर्धा के पक्ष में थे क्योंकि इससे श्रौर भी किराया व दरें धठेगी। भारत सरकार ने 
इस सिद्धान्त के स्वीकार कर लिया और उन कणोतियों का स्वागत किया गया जो 
कि प्रति स्पर्धा के फल्त स्वरूप हुई | 
सन्‌ १प८्प्णरे ई० में सेवा का मूल्य 'मात्रानुतार दर' आदि सिद्धान्तों को 
स्वीकार किया गया जिससे कि साधारणतया निम्न व उच्च स्तरों का निर्धोरण 
काय हो जांय | प्रकाश का मूल्य भी साथ दी जोड़ दिया गया। बहुत सी रेलवे 
कम्पनियों मे श्रपने किराये व॑ दरों में इसलिये कटौती की जिससे पड़ोसी रेलवे के 
माल को आकर्षित किया जा सके | अब रेलवे अलग रूप में उपस्थित नहीं थी 
धरन उन्नमें एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पधों की भावना थी और अन्त में इतनी बढ़ी 
कि सरकार को उसमें हृ्तत्षेप करना पड़ा | 
सन्‌ श््८्ड में सिलेक्ट कमेटी ने यह देखा कि सरकार द्वारा निर्धारित दरों 
का प्रचार है। श्रत: उस रूप में इस बात की. सिफारिश की कि सरकार उच्च व 
निम्न स्तर निर्धारित करे। उसमें पूंजी लगाने वाले के स्वाथ का भी ध्यान. रखा 
जाय ।उस समय तक एक रेलवे का विभागीकरण अन्य से भिन्न था। प्रो» आर» 
डी० तिथारी के शब्दों में “कम्पनियां समय समय पर अपनी दरों की तालिका 
निधोरित करती थीं जितके कारण अन्यावश्यक रूप से पेचीदापन श्रा जाता था। 


२०६ । भारत में ब्यापार ओर यातायात 


भिन्न २ दरों व वर्गों' का तथा सुरक्षा नियमों से व्यापार एवं उद्योग में शिथिलता 
थ्रा गई | सन्‌ श्य८०४-- ८४ में मारत सरकार ने आआन्तरिक भशड़ों को सुलभाने 
ग्रौर एक्यता लाने का उपयुक्ष प्रमत्न किया । 
श्य्ण७ का भस्तात 
. निम्नांकित उच्च और निम्न मील दरों का अ्रंक्नन किया गया-- 
माल दर पग्रविमन ग्रति मील. 5ति सवारी किराया ग्रतिमील 


श्रेणी उच्चतम पा० निम्न पाई. श्रेणी. उच्च स्तर पा० नि० पाई 
प्रथम श्रेणी पर 'घ प्रथम श्प १२ 
द्वितीय ,, ड्टै दे द्वितीय ६ ६ 
तृतीय ,, पे ३ मध्यम ४ ५ 
चतुर्थ १9 ि तृतीय रे १५ 
पंचम ,, ५ २ 


कम्पनियों को दरों और किराये के निर्धारण में पूरी स्वतन्त्रता दी गई किन्तु 
ग्रस्वाभाविक प्राथमिकता यह समझी गई । इसके साथ दी इस बात की भी सिफारिश 
की गई कि सभी रेलवे ६० आई० शआ्रार० का बतंभान वर्गीकरण स्वीकार कर अपनाये | 
इसके साथ ही इस बरात पर जोर दिया गया कि दरों में सुविधायें प्रदान की जाय। 
प्रस्ताव में यद कद्दा गया-भिन्न मित्र रेहये कम्पानयों को जहां तक संभव हो यह 
बताने का प्रयत्न करना चाहिये कि मानो वे एक ही व्यवस्था के श्रन्तर्गत हैं और देश 
का उत्पादनकतों भिन्न भिन्न प्रकार के अनुमान आदि से घबरा मे जाय. जब कि उसे 
निर्दिष्ट स्थान पर माल पहुचाना पड़े |” 
यह प्रस्ताव सभी कम्पनियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया । सरकारी तालिका 
में इस बात की स्वतन्भता नहीं प्रदान की गई कि जिससे कुछ भी परिवर्तन संभव हो 
ओर वर्गीकरण में परिवतन भी अ्रवांच्छंनीय था। उसके अ्रतुसार सरकार ने १८६७ में 
उसे बदला-- । 
माल देर अति मील अति मन पाइयों में किराया प्रति मील प्रति यात्री पा० 


श्रेणी उच्चतम निम्न. श्रेणी उच्चस्तर निम्न 
स्पेशल (विशेष) $६ बढ 

प्रथम हर हे प्थभ श्८ श्र 
द्वितीय ह हु द्वितीय । €्‌ ६ 
तृतीय ई रे मध्यम ४६ हे 
चतुर्थ . हैं १) तृतीय. $ ११३ 
पंचम  ' १ आम मर व मो 
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रेलवे दर और कियया | २०७ 


नवीन परिवधित और संशोधित, वस्तु भी कुछ कम्पनियों द्वारा स्वीकार न की 
गई” (जी० आई० पी०, बी० बी० एएड० सी० आई० आर और मद्रास रेलवे )यह उसी 
समय काय रूप में ग्रं सकता था जब कि सरकार प्रथम इकरार की शमाप्ति के 
पश्चात॑ उसे श्रपने द्वाथ में ले ले। 

बीसवी सदी के श्रारम्भ में ही यह अनुभव होने लगा कि रेलवे एक उत्तम 
उद्योग है। माल का श्रावागमन बढ़ रहा था और यह आशा की जाती थी कि दरों 
के कम होने पर इसमें और भी प्रगति होगी । दो विशेषज्ञ मि० रोव॑ट्सन और प्रि स्टले 
ने भारत, इ गलेश्ड और अमेरिका की दरों का अध्ययन कियां और इस निष्कर्ष पर 
पहुंचे कि भारत में दरे बहुत ही ऊची है। उन्होंने दरों और किरायों में कमी की 
सिफारिश की और साथ ढी ठेपरिंग ओर देलिस्को दरों की शुरुआत पर ध्यान» 
दिलायां.। 


१६०३--१६१४ के मध्य-दररें 

रेलव के बीच ध जहाज-रानी और रेह्ब के बीच आन्‍न्तरिक और तटीय 
'हथानों में प्रति स्पर्धा के परिणाम स्वरूप दरों में कशौती हुईं । यह समय १६०३-१४ 
का था | प्रथम-विश्व-युद्ध के शुरु होने से मूल्य और पारिश्रमिक में वृद्धि और रेल्व 
फा अन्य खर्च भी बढ़ा | रेलवे ने उस समय दर-कंगढ़े का अनुभव किया | उच्च 
खर्च की वृद्धि ने उन्हीं से युक्कीकरण के लिये विवश किया और प्रति स्पर्धा का युग 
समाप्त दो गया | अक्टूबर १६१६ में रेलब-बोर्ड की 'स्थापना दरों ब किंराये के 
निर्धारण रूप में हुई। 


प्रतिस्पर्धो' ने निसन्देह दरों में कटौती पदा की किन्तु इससे देश में अ्रन्य 
श्रावागमन के साधनों की उन्नति नहीं हुई। दक्षिणी-मारत-रेलब और त्रिमालसल 
चावल केन्द्र के बीच प्रति-स्पर्धा देतु, रेज्व-कम्पनी ब्रिठिश-इस्डिया-स्टीम नेवीगेशन 
कम्पनी से समझौते में शामिल हुईं जिसके आधार पर जदाज-कम्पनी ने बन्दर पर 
“अपनी नावों का आवागमन बंद किया। इस प्रकार बह भार रेलव की ओर गया | 


आर बन्दर नष्ट हो गया | इससे जनता की कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि रेलव 
फिराया कम व जल्‍दी ही ले जाने जेंसी रुविधा नहीं प्राप्त थी। 


ध्यापार और उद्योगो को 'प्रतिबन्धात्मक-दरों से नुक्सान हुआ। इन दरों के 
अनुसार एक लाइन से दूसरी लाइन पर आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाया जांता था। 
घी० वी० एण्डं० सी द्वारा यह दरें इसलिये प्रयोग में लाई जाती थीं कि जिससे भड़ौच 
"की जहांज-कम्पनी का उद्योग नष्ट हो जाय / भमडोंच और बस्बई के मध्य एक जहाज-- 
खविस 'चालू हुईं थी जिसके कारण उधर का माल जहाज द्वारा द्वी जाता था, परज्तु 
“प्रति बन्धात्मक-दरों' के कारण वद्द बिल्कुल समाप्तं दी कर दी गई। 


श्०्८ भारत में ब्यापार और यातायात 


रेलधो-दरों के निर्धारण में एक उदेश्य यह कार्य कर रहा था कि कच्चे 
माल का निर्यात्‌ और पक्के माल का आ्रायात बढ़े । उत्तर-प्रदेश के व्यापारी चेम्भर 
ने किरायों के संबंध में इस प्रकार कद्दा है-अस्तमान रेलवे दरों का वितरण भारतीय 
उद्योग को अत्यधिक दानि कारक है। दर इस प्रकार नि्धोरित की गई ह कि 
ज़िसके द्वारा निर्यात (कच्चे माल) आर आयात (पक्के माल)को प्रोत्ताइन मिले । कई 
रल्वो कम्पनियों की प्रति स्पर्धो ने दरों को अनुकृज्त लाने में काफी भाग लिया। 
१६१६-१८ के औद्योगिक आयोग ने इस बात की ओर इंगित किया था-- दरों का 
परिवर्तनशील इतिहास इस बात को बतलाता है कि जिससे माल एक बन्दर से दूसरे 
बन्दर की श्रोर बदलता है।' इसके परिणाम स्वरूप उद्योग भी बन्दरगाद वाले शहरों 
में ही अधिक रूप से स्थापित हुए । 


प्रथम महायुद्ध के समय दरें 


प्रथम महायुद्ध के समय यात्रा और माल दोनों पर अत्यधिक रूप से भार 
बढ़ा । भारत को रेलवे सामान के लिए बिदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था और उन 
श्रायातों पर प्रतिबन्ध सा लग गया था। इसके साथ ही रेहते की शुद्ध सामान 
और सेना को ले जाना पड़ता था। साधारण ट फिक रोकने के उपाय किये गये। एक 
केन्द्रीय प्राथमिकता समिति की स्थापना की गई जो कि श्रावश्यक, प्राथ मिक्र, साधा- 
रण ट्रेफिक का निर्णय करे | कार्यशील व्यथों को सुचारू रुप से चलने देने के लिए 
दरों और किराये में वृद्धि होगई | अ्रप्रेंल १६१७ से दी प्रति मन कोनला पर १ पाई 
ओर अन्य सामान पर २ पाई अतिरिक्त किराया लगाया गया | यह एक युद्ध जनित 
उपाय था जिससे सरकार को सद्दायता मिल्ञतो। साथ ही सरकार द्वारा साधारण उप- 
' थोग के लिये रेलवे कार्य में श्ञानी थी | द 


हस समम के मध्य में दरों में एक्यता न थी और अलग अलग वर्गीकरण थे 
परन्तु समय समय पर इस बात का प्रयत्न किया गया कि दरों में समानता हो। एक 
सर क्षणात्मक-समिति की स्थापना प्रथम १६०५ में रल्‍्बे समिति द्वारा फी गई। प्रथम 
साधारण रूप से माल का वर्गीकरण १६१० में हुआ जिसको १६१५ में रेलवे बोर्ड 
ने मान्यता देदी । द 


युद्ध-पश्चात रैल्वे-दरें और किराया क्‍ 
युद्ध के समग्र नवीतत रेल्त्रे लाइनें स्थापित नहीं की जा सकी. । अतः युद्ध 
प्रच्चात यहू सम्रत्ष्या प्रकट रुप से सामने आई | भारत का विदेशी व्यापार अहुत ही 


वरद्वा | ज्यों ही काग्रशीत्र खज्े ब्रढ़े उस्ी इुप में मूल्य और पारिश्रप्तिक में इद्ि हुईं। 
इन ख्चों को व्यद्नस्प्रित रूप द्रेले के लिए अतिरिक्त किराया कढ़ाग्रा गया जिसका कि 


 रैलवे दर और किराया. २०६ 
रेलवे और व्यापारियों ने विरोध किया। रेलवे कम्पनियों ने इस बात का सुझाव रखा कि 
उच्च समवरें साधारण रूप से निश्चित हो जानी चाहिये | साथ ही इस बात की 
इच्छा प्रकट की गई कि वास्तविक दरों का काय स्वयं उनके हाथ में द्वी हो। एकवर्थ 
समिति ने भी दरों में बृद्धि की सिफारिश की थी | इस रूप में भारत सरकार ने 


उच्चतम दर-विभाजन को दोहराया | दरों का निधोरण १५४ से २५० था। ये सब 
परिवतन १६२२ अप्रेल से कार्य रूप म॑ आये--- 





माल दर (पाइ्यों में)... प्रति मन प्रति मील 
श्रेणी... उच्च निम्न | श्रेणी उच्च. निम्न 
प्रथम... ०१८7 , | प्रष्म ०») 
द्वितीय ०४२ |' | 85०० | सप्तम ०६६ 
तृतीय... >»'प्ट  ह ख्ष्टम ११०४ ५ ०१६६ 
चतुर्थ ०६२ ०१६६ |. नवम श्र 
पचम ०"७७ दस १८७ ) 


: वृद्धि का अधिकार रेलवे के अधिकारियों को दिया गया क्‍यों कि उच्चतम दरें 
तो वह निर्धारित करसके पर निम्नतर दर पुराने स्तर पर स्थिर दी रही। भारत सरकार 
का यह काय न्यायसंगत न था क्‍योंकि बढ़ते हुए ख्च की दृष्टि से निम्नतर रतरों में 
भी बृद्धि आवश्यक थी । जनता ने इस बात की आलोचना की कि ये दरें भारत से 
कच्चे माल के निर्यात और पक्के माल के आयात पर जोर देती हैं। एकवर्थ कमेटी की 
सिफारिशों के अनुसार दरों का ट्रिब्यूनल स्थापित न करने से जनता में संदेह और 
भी बढ गया ओर इससे व्यापारिक ज्षेत्रों में असन्तोष ने प्रकट रुप धारण किया । 


यात्रियों के उच्चवम किराये में १६२२-२३ में वृद्धि हुई। किन्त सन्‌ १६२४ 
में उच्चतम श्रेणी का किराया कस कर दिया गया और तृतीय श्रेणी का किराया उसी 
स्तर पर रखा गया | यह बात ध्यान में रखी गई तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी कौ माल 
की रसीदों में कमी की गई, उसकी प्रति क्रिया स्वरुप यह कार्य किया गया। किराये 
कम दहोजाने पर भी आय और यात्रियों में कमी हुई | रेलवे झ्रधिकारियों ने तृतीय 
श्र णो के ट्रेफिक को विकसित करने की ओर, ध्यान नहीं दिया किंतु इस पर भी वह वृद्धि 
पर थी। इसके साथ यदि वे तृतीय श्रेणी का किराया आदि कम कर देते तो निश्चित 
रूप से आय में भी वृद्धि हवाती । इसके विपरीत रेल्बे अधिकारियों ने प्रथम और द्वितीय 
श्रणी के ट्रेफिक की ओर ध्यान दिया | तृतीय श्र णी के कम्पाट मेंट में दम-घुटने जेंसी 
स्थिति. में थे वहां प्रथम और दितीय श्र णी बहुत कम वा खाली चलते ये | 


सन्‌ १६३०-१६३६ तक दर नीति 
आ।थिक संकट के कारण टो फ़िक रसीदें भी घटी और खर्च बराबर बढ़ते रहे | 


२१० भारत में व्यापार और यातायात 


रेलवे-शासन जेसा कि उसके लिये यह साधारण वाता थी कि उसने खर्च के टीक 
रूप देने के लिये किराया में ब्रद्धि की है। उत्तम तरीका यह द्ोता कि उन खर्चो को 
व्यवस्थित रूप देने को अन्य उपाय द॑ं ढे जाते। सन्‌ १६३० के अ्रन्त में दरें व 
किराये प्रमुख रंलवे लाइनों में बृद्धि पा गये। जह एक ओर रेलबे आग पर व्यापा- 
रिक आथि+ संकट का प्रभाव था वहां दूसरी ओर 'बेड़ी सी दूरी के लिये मोटर 
आवागमन उपलब्ध ही रहा था | 

मोटर-प्रति स्पद्धों से बचने के लिये बहुत सी रेलवे कम्पनियों ने अपने किराये 
में कमी की, किन्तु लम्बी यात्रा की दरों में परिवर्तन नहीं किया गया। यह एक 
अवांच्छुनीय कदम था । यात्री ट्रेफिक को अ्रतिरिक्त रुविधा देने के लिए. टिकट और 
अन्य अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की गई । सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भी यात्री- 
ट्रोफिक कम हुआ इसमें ग्रार्थिक संकट और सड़क प्रति स्पद्धों कारण थे | निम्नांकित 
तालिका इस बात को प्रकट करता है-- 


बेंसेन्जर (यात्री) टू फिक्ष ओर रसीद (आय) 
साल यात्री संख्या करोड़ों में आय (करोड़ रुपये। ये) 
१६२६--३ ० ६२.४३ रैप्पा+ ६, 

१६३८--३६ ५३,०५६ ३०,७२३ 


माल के ट्रैफिक की दरें मी बृद्धि पर थीं जिससे कि उनकी आय में कमी न हो 
किन्तु फिर भी राज्य द्वारा संचालित रेलबें की आय में कमी रही। यह समय 
१६३०-३३ का था। सन्‌ १६३४ में प्रथम बार रसीदों की वृद्धि हुई श्रौर उससे पनः 
समन्वय १६३६ तक होता रहा | कुछ प्रकार के ट्र फिक ठीक करने के लिये कन्शेतन 
दर निर्भारित की गई । मुख्य रेलवे द्वारा प्रकाश संबंधी दरें भी शुरू की गई | 

सामान का वर्गीकरण १६२२ में शुरू हुआ था जिसका जनता और रेलवे 
अधिकारियों में से किसी ने भी स्वागत नहीं कियां। उनमें भिन्न भिन्न समस पर दोष 
बतलाये गये और उसमें परिवर्तन की माँग की गई | इसी के श्रनुसार भारत सरकार 
ने मई सन्‌ १६३६ में माल का वर्गीकरण किया। इसके अनुसार श्रेणियों की 
संख्या १० से १६ कर दी गई | वह इस प्रकार है :-- | 


पाई ग्रति मन ग्रति मील पाईग्रति मन ग्रति मील 
श्रेणी उच्च निम्न श्रेणी उच्च निम्न 
जाप जय याड “पमत्ा 
२ ०४२ है ०६२ ०१६६ 
श्श्र ०४६ 0 ०"१०० श्र ०'६७ | 
र्ब ०४० | कक छब... ०७२ 


र्स पड) घ ०७६ 


रेलवे दर और किराया २१ 


६ ०'८रे ] 


है १०४ 5 
ध्ञ ०'८६ 9 ०११६६ & १२६ ०१६६ 
् ०'६६ | १० १प्य७ 





दरों के स्तर को साधारण व सरल बनाने के लिये रेलवे अधिकारियों द्वारा 

हीई भी कार्य नहीं किया गया। वैज्ञानिक अंक उपलब्ध न ये और इस रुपमें भिन्न २ 

वस्तुओं का निर्धारण कठिन व असंभव था । वैज्ञनिक अंकों की बिना उपलब्धि के ये 
श्र शी विभाजम बेकार थे। इस संशोधित वर्गीकरण से भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं 
हुआ। कार्य शोल खर्च ऊंचे रहे और अपने घाटे को पूरा करने के लिये उसने 
“डेप्रिशिएशन फण्ड”” से रुपया लिया। रेलवे ने कभी मी खर्चों को कम करने का 
प्रयत्न नहीं किया | प्रो० आर० डी तिवारी के शब्दों में “रेलवे-संड़क व्यवस्था 
के असफलता का एकमात्र कारंण, साहस, दृरदर्शिता और निर्णय की कमी थी। 
उन्होंने कभी भी ट्रैफिक को आकर्षित करने और मितव्ययता लाने का प्रयत्न नहीं 
किया | रेलवे अधिकारी अपनी पुरानी भावनाओं के कारणस्वरूप पूर्ण रुपेण परिवर्तन 
आदि तो न कर सके और उसकी जगह कुछ मिंतव्ययता करके दरों को बढ़ाते रहे।” 


१६४०-४७ तक दर-नीति 


द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने के साथ ही रेलवे की आंय में दृद्धि हुई किन्तु 
उसके साथ ही मूल्य और पारिश्रमिक आदि में भी वृद्धि हुईं। भारत सरकार ने साधा- 
रण रूप से आय बृद्धि के लिए मार्च १६४० में दरों और किराये में वृद्धि की। 


सिंवा कोयला, कोक, ई धन, सेनिक सामान, रेलवे सामान, श्रन्न, खाद को 
छोड़कर सबमें १२३६५ की बृद्धि की गई । इसी प्रकार कोचिग ट्रेफिक में भी वृद्धि की 
गई। कोयला, -कोक, और ई धन में १२६% से १५५ वृद्धि की गई। इसके बाद 
उसमें २०% वृद्धि हुईं | सब यात्री ट्रेफिक में १ आना प्रति रुपया बढ़ा। इस प्रकार 
साधारण बजट के लिए रेलवे सेवाओं का उपयोग अनाथिक आर अनुपयोगी व॑ 
संकीण दृष्टि का द्योतक है । 


युद्ध का समय रेलवे के लिए वृद्धि का कारण हो सेका | अनुमाोभित ट्रफिंक 
आय ६६*६२ करोड़ रुपया १६१८-३६ से २२५९७४ करोड़ रुपया १६४५-४६ में 
हो गई । निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट है कि यात्री ओर माल ट्रेफिक बढ़ा :-- 


रा श्र थी रेलवे (मिलयन) क्‍ 
साले... यात्री संख्या मील माल (टन) टने मील 
श्ध्ब्स्श्ह.. आह. १७,७८०. ११३,३ २१,७८६ 


१६४५-४६ १,०१३ ३६,६१८... १३२६ रे ७ श्र 
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इसके साथ द्वी का्यशील ख'्च भी३४ ०१ करोड़ रुपया १६३८-३६ से १४५ ०४६ 
करोड़ रुपया १६४५४-४६मे हो गया। मूल्य और पारिश्रमिक बृद्धि पर था तथा उसके 
परिणाम स्वरूप भत्रिष्य में कायंशोल ख्ने भी बढ़ेंगे। युद्ध के समय में नबीन रेल 
मार्गों की स्थापना का कार्य बन्द था। अतः सुद्धके बाद पूर्व स्थापनका प्रश्न सामने 
आया । झ्राय को बढ़ाने के लिए यात्री किराये में ? आ्रना,१ सपया पर वृद्धि की गई । 
यह काय १ मार्च १६४७ से दी हुआ । जहां तक सामान का साल है, कुल अ्रल्तग 
अलग रूप में वृद्धि हुई । 


द्र-स्तर में दोष 


दर स्तर में इतनी जटिलता थी कि हमेशा से जनता की यह मांग रही कि 
इसे सरल, नियन्त्रित किया जाय | ये शिकायतें वेगबुढ' समितिके सामने प्रस्तुत की गई, 
जिस तालिकामें श्रपवाद श्रेणी दर के अलाबा भमिन्नर मील प्रथा की शिकायत भी थी | 
जो दरे' ली जाती थी बे तीन प्रकारकी थीं-(१)श्र'णी दर(२)शिट्ल दर (३) स्टेशन 
दर | भिन्न २ चध्तुएँ १६ श्र शियों में निभाजित थी | हर एक श्रेणी के लिए' उच्चतम 
आर निम्नतम दरे' निर्धारित थी जो कि रेलने बाई की स्व्रीकृति से थी परन्तु उस 
मध्य में रेलबे वस्तुऐे ले जाती थीं। ये श्राधारभूत श्रेणी दरे' प्रति मन प्रति मील 
समान थी। इन दरों में दूरी व दूरी की रुकावट श्रादि का मिन्न २ प्रकार से निर्धारण 
नथा। श्रेणी दरों के अलावा शिड्ूल्प दरे थीं जो कि उच्चतर स्तर से नीचीं और 
निम्न से ऊची थी। स्टेशन दर वा बिशेष॑ दर विशेष परिस्थितियों के अनुसार 
निर्धारित की जाती थी जिससे नत्रीन उद्योगों को संरक्षण मिले ब पुराने उद्योग अपने 
अस्थायी संकों का सामना कर सके |. 


'फलैट' समतल-श्रेणी दर लम्बे समय व 'ट्रोफिक के. लिए, अनुपयुक्त थी। 
इसके अ्रलवा शिड्ूल्य दर में मिन्नता थी। अ्रन्न, दर से और अन्य बस्तुऐ' भिन्न २ 
रेलों में भिन्न २ श्रेणियों में रखी गई.) श्रावागमन के खां के अलावा जो भिन्न २ 
प्रकार के खच कम दूरी, अधिक दूरी, जहाज, घाट खत्र --दर के स्तर को भरकम 
बनाते थे। इस प्रकार के श्रतुमान में जटिलता बहुत थी और उसके कारण अनुभवी 
व्यक्ति भी गलती कर देते थे। हर एक रेलवे अपना स्वतन्त्र अ्रश्तित्व रखते हुए, 
व्यापारिक स्वातन्त्र को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील थीं । प्रत्येक रेलये,ने यह्द 
निधोरण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए; किया था मन कि उसमें राष्ट्र: 
आर सम्पूर्ण रेलवें का ध्यान रखा । 
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श्रासत भारतत्र्षीय रेलवे परिषद ने १६४४ में यह निर्णय किया कि रेलवे 
दर के साधारणीकरण व स्तर के बारे में जांच की जाय | जांच का कार्य स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति के साथ ही पूर्ण होगथा । कु 


सन १६४७-४१ तक रेलवे-दर नीति 

स्वतन्न्रता प्राप्ति. के पश्चात भारत की भिन्न २ रेलवे ओर शक्य रेलवें एक 
रूप में मान ली गई। यह आशा की गईं थी कि सभी रेलवे अपने शक्ति और साधनों 
को केन्द्रित कर देश के व्यापार आदि को उन्नत करने की चेष्ठा करेंगे । 
क्‍ भारत के विभांजन के परिणाम-स्वरुप टे फिक आय घर गई। माल की आय 
भी बर्ट गई, उसका कारंण कमे-दर और “दंगे! के कारश गड़ब्डी था। रेलवे में 
पुलिस का आवागमने देश में एक व्यवस्था स्थापन के रुप में बढ़ गया | कुल काये 
शक्ति-ब्यंय॑ २५ करोड़ रंपया था जिससे केन्द्रीय-वं तन आयोग की सिफारिशे 
अन्य कन्‍्शेसन तथा कोयले की कीमते' बृद्धि पा गई | 

इन यात्री और माल के खर्चो को व्यवस्थित रुप देने के लिए. . १ जनवरी 
१६४६ से दर व कर में (ंद्धि की गईं। यह सभी श्रेणियों के लिये लागू था। नये 
किराये श्रेणी बद्ध प्रति पाई प्रति मील, प्रति यात्री निम्नलिखित थे--प्रथम ३०, 
द्वितीय १६, मध्यम ६ (मेल) और ७ (साधारण) तृतीय ४ (साधारंण)। 
रेलिस्कीोप आधार पर किराये में वृद्धि हहकर समतल (फ्लेट) इर निधारित 
की गए | द 

यद्यपि" रेलवे पैरिषद-समिति ने अपना साधारंणीकरण का काय. परा कर 
दिया किन्तु उसको १६४० में अ्रग्तिम - रुप नहीं दिया जा सका | इस. समय के मध्य 
में घाटे को पूरा करने के लिए माल को दर घुंद्धि . हुईं। कुछ वस्तुएं निम्न श्रेणी 
से ऊंची श्रंणी पर हुंई और कुछ दरों को बृद्धि टेलिस्कीप आधार पर हुई | अन्न 
की दरों में वास्तविक रुप' से कोइ भी वृद्धि नहीं हुए .। अतिरिक्त किरायां: २० से ३०% 
अर मासिक ब्यय ५०% बढा । ' | 
यात्री किराया 

यह एक सर्व साधारण की शिकायत थी कि रेलवे अधिकारी आवश्यकता से 
श्रधिक॑ प्रंथम॑ व द्वितीय श्र णी को तृतीय 'अश्रे शी की अपेक्षा महत्व प्रदांन करते थे । 
तृतीय श्र शी में दोने वाली आय, कुल का बहुत बड़ा भाग है| रलबें-मन्त्रणालंय ने 
प्रयोगात्मक रुप में एक नवीन योजना प्रस्तुत की | चतुर्थ श्रेणी विभाजेन--प्रथ मं. 
द्वितीय, मध्यम,तृतीय,परन्तु १६४६में इसको छोड “दिया गया और इसकी जगह तीन 
श्रेणी प्रेया का ही अवलम्बन किया गया | प्रथम, द्वितीय, तृतीय । प्रथम्र में २४ पाई 
प्रति मील॑ कमी हुई ।.. इस आशा से: किं द्वितीय श्रेणी .में यात्रा करने वाले 


२१७ भारत सें व्यापार श्रोर यातायात 


प्रथम में यात्रा करंगे। किन्तु देखा यह गया कि यह घटा हुआ किराया भी मध्यम 
बर्ग के लिये भारी था| तीन श्रेणी विमाजन व संशोधित व्यवस्था जिसमें द्वितीय 
श्रेणी सोने की व्यवस्था शामिल थी न तो अधिक प्रसिद्ध और न सफल दी हुई । 
प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मध्य एक “विशेष द्वितीय श्रणी का लाया गया । यद्द 
कार्य १ दिसम्बर १६४६ में कार्यान्त्रित हुआ और इसका किराया १४ पाइ प्रति 
मील था| सोने व अन्य प्रकार की व्यवस्था प्रदान की गई । इस प्रकार पुरानी चतुर्थ 
श्रेणी प्रथा को लाया गया। 


पूर्व नाम करण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मध्यम १ जुलाई १६७४० से पुनः 
चालू हुआ । अतिरिक्त किराया ६ पाई मी० प्रति यात्री था। प्रत्येक यात्री के लिये 
हवा युक्त-कोच व्यवस्था समाप्त सी कर दी गई | उसका किराया ३० पाई प्रतिमील 
हुआ । १ अरप्रेल १६५१ को पुनः किरायों आदि में नवीन विकास योजना के द्वारा 
परिवतन लाया गया | 


यात्री कियया प्रति मील-पाइयों में 


कर रे ध्य तीय 
किराया हवा श्रेणी प्रथम द्वितीय न मां ० मेल साधा० 
पुराने किराये... ३० श्४. १४ 8६ ७छभू ५४५ ४ 
नवीन 
संशोधित दर ३० २७ १६ १०४५. ६ ६ ४ 


तृतीय श्रणी में प्रथम ब द्वितीय श्रेणी के किराये के अनुपात में अ्रधिक बृद्धि 

हुई । भीड़ तो तृतीय श्रेणी की पुरानी कद्दानी है | बेठने की व्यवस्था न होने पर भी 

उच्च-किराये की मांग करना साधारण जनता का शोषण करना ही है जो कि न्याय 

गत नहीं कहा जा सकता | पुनं॑स्थापन की योजना से इन्कार नहीं किया जा 

सकता किन्तु समय समय पर किराये में वृद्धि श्रवांच्छुनीय दे। सरकार को पत्येक 
प्रकार से मितव्ययिता का प्रयत्न करना चाहिये । 


माल ट्रे फ्रिक 


जेसा कि पूर्व वर्णन दो चुका हे कि रेल परिषद-समिति ने साधारणीकरण 
का जांच-कार्य हाथ में लिया था | सन्‌ १९४७ में एक सलाइकारिणी-समिति-जिसमें 
दस-आफिसर भी थे--ब्नाई गई जो कि रेलवें बोड को युद्ध-पश्चात समस्याओं पर राय 
दे। सन्‌ १६४८ के मध्य में युद्ध पश्चात स्थापित सलाइकारिणी-समिति ने श्रपना 
कार्य पूरां कर टेलिस्कोप-भ्रं शी-दर और शिड्वल्य-दर भ्रस्तुत की | मंत्रि-मंडल के 
द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर १६४६ से ही यह नवीन वर्भीकरण कार्य में 
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जोया गयां। इनके निर्धारण में साधारण स्तर का ध्यान रखा गया जिसमें वस्तुओं 
के मूल्य के साथ आय वृद्धि हो | 

निम्नांकित तालिका द्वारा उच्चतम निम्न स्तर दर प्रतिमन का निर्धारित कार्य 
क्रम समझ में आ सकेगा--- 


आधार टेलिस्फोप दर 


अ्णी प्रथणभ + २३०० + उसके उच्चतमपाई निम्नतम पाई उच्चतम दर 
_ ऐ०० मील भील आये आगे की प्रति मन ग्रतिमन जिसमें जहाजी 
दूरी. अतिमील , प्रतिमील खर्च नहीं 
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के] 


दरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से हुआ (१) स्टेएडड टेलिस्कोप श्र सो दर 
(२) स्टेश्डर्ड टेलिस्कोप वेगन भार दर(३) स्टेशन-स्टेशन दर । 

स्टेएड्ड-टेलिस्कीप श्रेणी दर-सभी वस्तुए' १५ श्रेणियों में व्मिक्त हैं। 
इनको अनुमानित करने का ढंग टेल्षिस्कोप है। उच्चतम दरे जो कि तालिका में है 
वे इस बात को प्रकट करती हैं कि प्रतिमन, प्रति मील प्रथम॑ ३०० मील में क्‍या 
लगेगा | द 
.... स्टरडर्ड-टेलिस्कोप वेगन भार स्तर दरें-बे हैं जो ठे फिक चलने पर बोल 
दी जाती हैं | ये स्टेण्डड टेलिस्कोप श्रेणी दर से कम छोती है- किन्तु कुछ विशेष 
बस्तुओं के दी प्रयोग में आती दे । | 


२१६ भारत में दयापार औझौर थयपतायात 


स्टेशन स्टेशन दूर--यद्ध विशेष दर है जो कि कुल दूरी जो कि दो स्थानों 
(स्टेशन सिफ) मे द्ोती है, ली जाती है । व्यक्तिगत रेलवे को श्रभी भी यद्द श्रधिकार 
है कि वह स्टेशन-स्टेशन दर धोषत करें जो कि स्टेएडर्ड टेलिस्कोपश्न शी से कम 
हं।ती है. परन्तु यह अधिकार सीमित है। कोई भी रेलब किसी भी वस्तु में साधारण 
बटाव नहीं कर सकती । 

कोयले कोक व ई/धन के लिए अलग दरे निर्धारित की गई हैं| इसके 
अलावा अल्प-दृरी ६ पाई प्रति मन सभी वस्तुश्रों पर ली जाती है जब कि दूरी ७४ 
मील से कम हो। चार आदि के लिये भी विशेष दर निर्धारत को जाती हैं जन्र 
कि सरकार रेलवे को राय देती है और जब उसकी आवश्यकता अनुभव हो । 

शिट्ल्य-दरों और विशेष दरों की समाप्ति ने दरों की विशुद्धि और निर्भरता 
पर जोर दिया है। रेलवे बोर्ड ने भी सभी रेलवे करो इस प्रकार का आदेश दिया है 
कि वे दर रजिस्टर तेयार करे | जनता की यद्द एक पुरानी शिक्रायत है कि दर-- 
रजिस्टर के श्रमाव में उसे इसकी पूरी सूचना पाने में अ्रत्यन्त श्रापकत्ति का सामना _ 
करना पड़ता है। ऐसी आशा की जा सकती है कि इस दर रजिस्टर के बनने से सह 
शिकाथत दूर हो सकेगी । 

एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि नवीन नीति द्वारा झागा है बह टेलिस्कोप 
आधार का अपनाना है जिसमें मील और बेगन शिड्ृल्य दर शामिल है | अत्र दूरी 
स्टेशन से लेकर निर्दिष्ट स्टेशन तक बिना सीमा को ध्यान में रखे गिनी जाती है । 
जहां पद्दिति अन्य खर्च अलग अलग होते थे परन्तु अ्रत्र एक स्तर किया 
गया है। 

युद्धू-पूर्व समय में व्यक्तिगत रेलब द्वारा कम दूरी वा रास्ते का सस्ता दाम 
लेना उसकी दूरी की कमी का सूचक नहीं था| अब ऐसी बहुत सी भिन्नताश्रों को 
हटा दिया गया है। नवीन पद्धति के श्री गणेश से शस्ते की समस्या का हल स्पष्ट 
निकल सका है। किन्तु जटिलता वहां उपस्यित होती है जहां कि वास्तविक रूप में 
दो स्टेशनों के मध्य दो प्रकार से मार्ग जाब | इसमें कम दूरी वाला स्थान कम समय 
का. स्थान नहीं ग्रहण कर सकता और न श्आराथिक श्रन्तर द्वी पेंदा कर सकता है । 
अतः रेलब परिषद-समिति और रेलव बोर्ड ने यह तय किया है कि ७५ मील से 
कम में जहां कि टूट न हो उतार-चंढाव खर्च जोड़ दिया जाय । द 

. इस नवीन-दर स्तर की सफलता वा श्रसफलता दी स्टेशन-स्टेशन से दरों 

की थोषणा की साथकता प्रकट करेगी। यदि कुछ सालों में टे फिक का भार देलिंस्कोप 
दरों पर ठीक रुप 'से चल निकलेगा तो सफलता है और यदि यद्द पाया जाय कि 
टे फिक पर प्रति स्टेशन खर्च, लिया जाता है तो यह साधारणीकरण करने का प्रयत्न 
एक असफलता मानली जायगी | 


| 


रेलवे दर ओर किराया २१७ 


किन्तु इन आधुनिक परिवर्तनों से मी जनता सन्तुट्ट नहीं हुई है| व्यापारिक 
जाति तो और भी साधारणोकरण के लिये दबाव डाल रही है। घाठ और कम दूरी 
खर्च अभी भी अपमान है| रिस्क्र रेट की समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है और 
उसमें महान परिवतेन को आवश्यकता है । व्यापारी मालिक की जिम्मेदारी पर 
जहाजी इच्छा का उपयोग करता है अथवा किन्ही में रेलवे रिस्क्र के आधार पर | 


इन दोनों में अन्तर होता है। डा श 
यह एक सर्व साधारण की मांग है कि एक केन्द्रीय दर निर्धारण समिति की 


स्थापना की जाय | राशनिंग को नीति के साथ हो हमें आवागमन की खुविधाश्रों 
का ख्याल रखना होगा । रेलवे दरों का ठीक रूप से निर्धारण तब तक संभव नहीं 
है जब तक कि रेलवे, सड़के, आन्तरिक, वाद्य, तगीय, जल-आवागमन का समन्वय 
न हो। अब्र जो भी दर निर्धारण समिति में है उन्हें राष्ट्रीय कल्याण के इृष्टिकोश को 
सामने रखकर व्यापार, उद्योग, कृषि की उन्नति का लक्ष्य सामने रखकर यह काय 
करना चाहिए | 
यात्री और माल ट्रेफिक आय तुलना 

रेलवे द्वारा जो ट्रेफिक को लेने ले जाने का आन्दोलन चलाया 
गया उसके द्वारा राष्ट्र का कार्य विकास की दिशा में बढ़ा। वें देश के 
कुल यात्री ट्रेफिक का ८०% और माल का ७०% ले जाती है। सन्‌ १६०० में 
कुल मा ट्रेफेक ७००० विलियन टन अवतुमानित है. वह १६४८-४० में २४०१८ 
मिलियन टन बढ़ा है। इस प्रकार की वृद्धि भारत को आथ्िक प्रगति का सुन्दर 
सूचक है। 
द्वितीय महायुद्ध के कारण यात्री और माल का आना जाना बढ़ा । यात्री 
ट्रेफिंक १६४६-४० में यात्री संख्या को देखते हुये १६३८-३६ से तिगुना था । 
यात्रियों की एक्सप्रेस, व साधारण से यात्रा १५६% युद्ध पूर्व समय से अधिक 
थी। फ्रेंद भी इसी प्रकार की बृद्धि बतलाता है। टन प्रतिशत २१% युद्ध पूव से 
ग्रधिक है और वही ३५% टन मील बृद्धि बतलाता है । 

निम्नांकित तालिका इन दोनों की तुलनात्मक समीक्षा का सुन्दर अंकन है-- 

माल ओर यात्री आय 


(अनुमानित) 
ताल यात्री आय माल आय 
१६०० रेड ६५४ 
श्६०६ ३७ क्‍ ६० 
१६१६-२० ११ मई प३ 
२६२५-२६ ४० ५७ 


१६२६-३० श्र ६० 


स्श्थ्य भारत में ब्याप्रार श्रीर यातायात 


८३१३-३४ ड्प ६२ 
१८४१-४२ कप ६५ 
शैेह ४४-४५ ४४७ पक 
१६४६-४७ ४, ड£, 
१६ ४७०४८: है. (नह ५ ४६ 
4 ६४ए:- ४८ छह डॉ, 
३६४६-४० 3 ५४ 
१६४०-१५ * है. पर 
१६४१-४२ 4 पूप 


उपयुक्त अंकों से यह स्पष्ट प्रतिभासित द्वोता है कि यात्री (मार) ट्रेफिक 
अधिक विकास प्रके८ करता है और दोनों के बीच आय का स्तर बअ्र्थात्‌ फ्रोट और 
यात्री ट्रीफ़िक लगभग समान हैं| यह यात्री ट्रेफिक बढ़ने का परिणाम है। यथा 
आन्ियों की पर्योत्त भीड़ शादि शावतियों का सामना करना पड़ता है फिर भी उनका 
बनत्व कप यहीं हुता | १६४८ थ६ से यात्री ट्रफिक को प्रतिशत में जा कम! अनुभव 
दाती है उसका कारण उनके आवागमन में कमी हु $, उस बात का निदेशक सुचना 
नहीं है वरन £ अक्ट्रवर १६४६ से नवीन संशोधित स्टेशडड दरों के नि्भाश्ण ये बह 
वस्तु स्थिति घटित हुई है । 


द अध्याय १७ 
भारतीय रलों की प्रमुख-समस्या 


शर08ा,८&५5 0ए एरफा&ए ए७॥,ए४5 
बिना टिकट यात्रा-- 


.... एक बहुत ही स्थायी समस्या जो मारतीय रेलवे के सः्प्रस्ल हैं, वह है बिना 
टिकट यात्रा | टिकट-विह्वीन यात्रा से होने वाले नुकसान का हम अन्दाज ठीक रूप 
से नहीं लगा सकते। रेलवे बोड ने अमी हाल में इस प्रकार के वार्षिक नुकसान के 
श्रंक २ करोड रुपये बतलाये हैं। कु जरू-समिति की सूचना अनुसार-- “टिकट विद्दीन 
यात्रा करने वाले तीन श्र सी में विभक्त किये जा सकते हैं (१) वद छोखे वाज 
व्यक्ति जो कि पास में पेसा रखता है परन्तु यदि संभव दो तो किराया तक नहीं देना 
चाहता (२) द्रव्य द्वीन यात्री (३) परिस्थितियों के शिकार जो कि टिकट खरीदने का 
प्रयत्न करता है परन्तु खरीद न्ीीं सकता। माधारणुतया उसका कारण या तो 
बुकिंग-आफिस रूमय पर नहीं खुलता या उसे ऐसी सुविधा नहीं मिलती ॥ 


भारत और अन्य देशों में रेलवे को धोखा देना अनेतिकता नहीं मानी जाती 
है। “वास्तव में व्यापारी को धोखा, आयकर से बचना और बिना टिकट-रेलवे 
यात्रा करना कभी कभी साइसिक कार्य माने जाते हैं” प्रथम भ्रेणी के बिना टिकट 
यात्रा करने वाले को निष्नेध्यात्मक कानूनों द्वारा ही बंद किया जा सकता हैे। 
कुजरु समिति ने यह सिफारिश की है कि स्टेशन पर निगरानी चतुर जांचकर्ता 
आर अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति इसके रोकने में सहायक हो सकते हैं। साथ ही 
जहां कहीं इससे भी अधिक आवश्यकता अनुभव हो वहाँ पर रेलवे मजजिस्ट्रट भी नियुक्त 
किये जाये जिससे अनाधिकार चेष्टा रुके | द्रव्य दीन लोगों की संख्या भी कम की 
जा सकती है यदि 2िकट-जांचने का खर्च प्रभाव पूति हो | तीसरी श्र णी के टिकट 
विद्वीन यात्री रेलवें की अनिपुणता के द्योतक हैं । 


इन साल में रेलवे ट फिक का घननन्‍्व काफी विस्तार पा गया है। सन्‌ १६४६- 
५० में यात्री-ट फिक १६३८-३६ से दना था। यात्री मील-यात्रा युद्ध-काल ले 
पूष १४५६% अधिक थी युद्ध के पश्चात जो एक समस्या साधास्ण आदमी को 
आश्चर्य में डालती है वह यदद कि भीड़ का बढ़ना। बहुत बड़ी संख्या में यात्री 


२२० भारत में व्यापार और यातायात 


टिकट नहीं ले सकते और परिणाम स्वरूप वें बिना-टिंकट यात्रा करते हैं। साथ दी 
तृतीय श्रेणी में भीड़ अधिक होने से उन्हें उच्च श्रेणी में त्राना करने के लिये भजवूर 
होना पड़ता है। दशा आजकल सुघर गई है किन्तु श्रमी अतिरिक्त भीड़ दृदाने का 
प्रयत्न करना है । 
इस समस्या को शक्ति के साथ हाथ में लेना लाहिये। टिकट--विद्दीन बागी 
को पूर्ण रूपेण रोका जाना संभव नहीं है जबतक कि रेलवे कर्मचारी इस घुराईके (#द; 
कटिबद्ध नहीं हो जाते | कुछ हृद तक तो रेलवे टिकट जांचने में भी श्रशाचार- 
विरोधी संस्था बनाना चाहिए जो कि विश्वास आदि का सामना कर । अ्रतिरिक्त 
बुकिंग आफिस खोले जायें और उनका समय टिकट की मांग के आधार पर दं।। 
इसके अलावा स्टेशन के दरवाजों पर हुई बुराइयों का निराकरण हो जिसमें टिकट 
जांचे जाय और अचानक तालाशी ली जाय । रेलवे-मजिस्ट्रेट श्रौर विशेष पुलिम 
इस बुराई से लड़ने के लिये नियुक्त की जावे। भिन्‍न रेलवे व्यवस्थाओं द्वारा दिक्ट 
विद्दीन यात्रा को रोकने के प्रयत्नों के लिये जाने के बाद भी, उत्तर प्रदेश और 
बम्बई सरकार ने इसके लिये विशेष प्रैयत्न किया है। इन संभर अयत्यों के परिणाम 
स्वरूप दशा में कुछ सुधार है । 
यात्रियों को सुविधायें 
भारतीय रतवे बराबर !स और प्रवमशील है कि निम्न श्रेणी में याशां 
करने बाले की अधिक से अ्रधिक मबिधाएं, मिलें | गत तीन साल से इस बात की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। १६४६-४७ “मे उत्तमता कोप १ की स्थापना 
की गई जिससे कि निम्न अ्रणी भें यात्रा करने बालों की सुविधाशों को योजना थी। 
किन्तु अलग रेलवे प्रथा में सुधार करने के मार्ग के अनुसरण के कारगा स्वरूप 
“उत्तमता कोष को विकास कोप में परि|णुत कर दिया गया जी+-भ्) याजियों की 
सुविधाएं (आरा) भ्रम-उन्नति (६) रेलवे योजना जो कि आवश्यक दा परन्तु ये 
पुरस्कारयुक्त कई कार्यों में विभाजित था | 
पु तीन श्रेणियों का विभाजन' इस इच्छा से क्रिया गया कि जिससे कि 
अधिक सुविधाएं मिले | किन्तु रेलवे को पुनः पुराने चार श्रेणी विभाजन पर लोदना 
पड़ा कारण कि नवीन ढंग सफल नहीं हुआ | इस बात के प्रयसान किए जा रहे हैं कि 
अधिक भीड़ हटे और दशा में सुधार हो | बड़ी चौड़ी कुसियां और पंखों की व्यवस्था 
तृतीय श्रेणी के लिये की जा रह्दी है | सामाजिक नेतृत्थ करने बाले मनुष्य नियुक्त किये 
गये हैं जोकि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की रक्षा करें। एक पंच वर्षीय योजना जो कि 
सन्‌ १६५० से चलेगी वह ३ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सुविधाओं की बृद्धि के लिये व्यय 
करेगी | उदाइरण के लिये विश्रामगद्द, प्लेटफार्म पर चहर पंखे श्रादि लगाना | 
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अतिरिक्त बुकिंग आफिस सुविधाएँ कई जगह सुविधा के लिए प्रदान की गई 
है। विश्राम गृह आदि भी बनाये गये हैं बिजली, पंखा, छुत,सड़क आदि की सुविधाएं 
यात्रियों के लिये की गई हैं। 

रेलवे में अभी भी अधिक भीड़ चल रही है। उसके लिए. महत्वपूर्ण कारण 
जो इसका उत्तरदायी है वह डिब्यों की कमी है जो कि पर्यात समय से पूर्न स्थापन 
की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्र में इस प्रकार के निर्मोणकारी 
कारखानों का अभाव है। इसको दूर करने के लिए. विशेषतः एक्सप्रेसकी जगह जनता 
एक्सप्रेस चली है | इस प्रकार की रेलों को संख्या १८ हैं । 


रेलवे का विद्य तिकरण 


यह एक महत्वपूरा शक्ति का काय है। एक तृतीय श्र॑णी को रेल वा पटरी 
के लिए भी बहुत अधिक पूंजी और संग्रह कौ आवश्यकता है जिसमें फीडर, तार, 
उप स्टेशन बनाने होते हैं | यह पूजी जो कि एक स्थान पर व्यय हो जाती है वह 
इतनी दृढ़ है कि यदि वह योजना असफल हो जाती है तो भी वह वहां से हटाई नहीं 
जा सकती | 

रेलों का विद्य तीकरण करने से कई लाभ होंगे। इससे कोयले की बचत हो 
सकती है जो कि अन्य जगह ओद्योगीकरण में सहायक हो सकता है। प्रत्येक भारतीय 
अर्थ शास्त्र के विद्यार्थी को यह ज्ञात होगा कि उच्च श्रेणी का कोक, भाष, गेस 
कीयला भश्डार केन्द्र भारत में सीमित रूप में है। समय २ पर इस बात की मांग 
उठता है कि उच्च श्रेणी का कोयला अन्य उप्रोगों के लिए सुरक्षित रखा जाय जब 
कि रेलने में अन्य प्रकार का कोयला प्रयोग में लाया जा सकता है। कारण कि 
उसकी ४५% शक्ति ही उपयोग में लाई जातो है और बाकी बेकार जाती है। इसके 
अलावा भी उच्च श्रेणी के कोयले की अपनी रसायनिक और ओरोद्योंगिक महत्ता हे। 
उसके आन्तरिक तत्वों पर बहुत से उद्योग निर्मर करते हैं।लोह फौलाद उद्योग 
जिसकी सीमा विस्तारयुक्त है उसे उच्च श्रेणों का कोयला बहुत बड़ी तादाद में चाहिए 
झौर इधर रेलवे का कोयले का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र की ओशग्रोगिक प्रगति 
रोकता है । 

बिग तीकरण से कोयले का उपभोग कम हो जायगा। इसके अलावा गर्म 
शक्ति स्थान जा कि विद्य,त पूर्ति काय करेंगे उससे भी कोयले में ६०% बचत होगी। 
इसके अलावा ऐसे स्थानों में निम्न श्रेणी का कोयला भी प्रयोग में आ सकता है । 
इसके साथ ही जहां पर जज्न शक्ति प्राप्त है वहां कोयले की १००% बचत हो 
सकती है | 

विद्य तीकरण से गति में भी अन्तर आ सकता है कारण कि बसे उन्हें 
कोयले व पानी आदि लेने के लिये के लिए ठहरना पढ़ता है इसके अलावा 


२२२ भारत में ब्यापार और मादशया् 


मरम्मत आदि में भी भाष से कम समय लगता है| भारतीय रेलवे जांच आयोग ने 
१६४७ में यह अनुमान लगाया “एक विश्य॒त यन्त्र भाप के यन्त्र से बुना मील 
ले जाने में वाषिक रूप से महायक है और इस रूप में वह पूंजी की कमी ही होगी 
पर साथ ही एक विए ते यन्त्र की कीमत भाष वाले सन्त्र से ६००, ऊंची दोंगी।' 
बिद्य त शक्ति यन्त्र का वाषिक खर्च कम होता है अ्रपेज्ञाकृत वाष्प के) कारण उसका 
यह होता है कि उसमें ग्रांइल आदि की आवश्यकता नहीं दोतीं। श्रमिक खर्न भी 
ब्रढ़ जाता है। डा० डो० एल० मलहोंत्रा के कमनासुतार निम्भोकत खचे विद्युत 
और बाष्प खर्च मे गिने जा सकते हैं| 


ग्रति एन्जिन मील रुपयों में 


वाष्प विद्य्‌त 
मरम्मत ८ 9" डं 
लुबरीकेशन ७१० 9 के 
पानी ००४८: री 

० प्ट४ ०४ 


विद्य॒तीकरण में एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि इसमें पुओ्रों का असर 
नहीं होता | इससे यात्रियों का सुख्व बढ़ता हैं| साथ द्वी स्टेशन की सफाई का खर्च 
कम पढ़ता है और सिंगनल बिलकुल स्पष्ट दोखते हैं। इस से गति बढती है श्रौर 
समय आदि का सहुपयोग होता है। उससे एक पथ पर ही अनेकों गाड़ियों के चलने 
की सुविधा मिलती हैं। सामय्रिक सेबाएँ भी इसके द्वारा प्रदान की जा सकती हैं | 


रेलों के विद्य,तीकरण के लिए. बहुत बढ़ी भारी पूंजी की आवश्यकता हे 
जिससे कि सेवायें सस्ते म॑ उपलब्ध हों शोर घनत्व भी ठीक रूप से हो। उन क्षेत्रों के 
लिए, भी विद्रुतीकरण न्यावसंगत है जहां कि कोमले की पूति कठिनाई से हो वा 
न हो। अपवाद में जी० आई० पी० भोर,आरौर थाल घाद। प्रथम बिद्य त लाइन १६२४ 
में खोलीं गई | उसके बाद इस दशा मे बहुत ही कम प्रगति की गई है। ऐसी आशा 
की जाती है कि देश में जल-बिद्य॒ त की योजना के सफल होने के बाद मुख्य रेलों के 
विद्य,तीकरण के प्रश्न को उठाया जायगा। 


सवारी गाड़ी की सुरक्षा और दुर्घटनाए' 
जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है वहां तक भारतीय रेजवे विदेशी रेलों की तलना 


में प्रशंसा पात्र हैं | दुर्घटनाओं और मृत्यु का अनुपात लाखों में से अनुमान किया 
जाता है । १६४६-४० की दुघदनाएं" ००८ और अकस्मिक ०२६] १६४६-४० 
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में अन्य समय से अधिक दुर्घटनाऐ' हुई हैं। निम्नलिखित तालिका * ६४५४-४६ से 
१६४६-४० तक की दुघंटनाओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेगी :-- 


साल संख्या घटनाएं संख्या दुर्घटनाए' 
१६४४-४६ ५६ ०"द्प्य २५३ ७२३ 
१६४६-४७. ६३ ०'ल्प्र ३४० ०'२६ 
१६४७--४प्पए... १६'प८ ०२६ ७२१ ७६६ 
१६४प्ए-४६ प्रूप्‌ ००५ २६० ०२२ 
१६४६-५० १११ ०्ण्द ३२६५४ ७०२६ 


पन्‌ १६५०-५१ की दुर्घटनाओं में पर्यास' जन क्षति हुई। उनमें चार मुख्य 
है ओर उनमें मरने वाले की संख्या १६६ है। कुछ भले ही अ्रसाव्धानी और गलती 
से हुई दो परन्तु बाको रास्ते से इटने पर ही हुई। . 

पथ से हटने पर राज्य सरकारों द्वारा, रेलवे अधिकारियों द्वास, सुरक्षा पुलिस 
द्वारा पर्योष्त विवाद दो चुका है। अत: उसके परिणाम स्वरूप पेटे।ल आदि की 
व्यवस्था तथा पाश्लट एजिन की व्यवस्था तथा सुरक्षा पुलिस का प्रत्नन्ध कर दिया. 
गया है | इसके साथ ही निश्चित रेलवे लाइनों पर रास्ते जल्दी से गर्म नहों उसके 
लिये विशेष योजना की गई है । 

दो एंजिनों की सेवा, जो कि एक तो लोकॉमोटिव में ठीक हो और दूसरा पथ 
में, धारणा फ्रांस की राज्य रेलबो अधिकारियों से आई । उसका कारण शिकायतों 
के बारे में श्रधक पूछताछ व पथों का अरुत व्यस्त होना था। उन्होंने इस बात 
की सूचना दो की डब्ल्यू० पी० लोकोमोटिव ६० मील प्रति घश्णा चाल से चले तो 
सुरक्षित है, मुझवजों आदि की शीघ्र ही जांच-पड़ताल हो सके इसके लिये क्‍लेम- 
कमीशन नियुक्त किये गये हैं जो क्लि इसकी पूरी व्यवस्था करे | द 


विभागीय प्रथा 


किसी भी बड़े उद्मोग में और विशेषतः रेलव उद्योग में कई प्रकार के कार्यों. 
का समादन होता है और कई स्थानों पर छोता है। कार्य विभिन्न भागों में विभाजित 
किया जा सकता है । उसके दो भाग,कार्य की व भाग की दृष्टि,से किये जा सकते हैं | 
प्रत्येक प्रकार के कार्य के वर्गीकरण का पहले निधोरण होता है और उससे सम्बन्धित 
कर्मचारी को बह कार्य भार सौंप दिया जाता है | इसके पश्चात भागीय (देश के 
भागों रूप में) वर्गीकरण किया जाता है जिसमें एक अधिकारी पूर्रा र॒पेणः अपने 
उत्तर-दाययित्यों को निभा सकता है। इन सब में समन्वय पैदा करने के लिये एक 
जनरल मैनेजर कार्यकारिणी में से होता है और कुछ सलाहकार होते हैं । यह ग्ादेशों 
की श्दूला दो उपायों (कार्य विभागीय) से सम्बन्धित द्ोती है । 
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विभागीय संस्था में प्रत्येक भागीय अधिकारी प्रत्यक्ष रुप से प्रधान अ्भिकार 
के प्रीति उत्तरदायी होता है ग्रथांत्‌ सभी अधिकारी किसी विशेष विभाग के श्रन्तर्गत 
उसके प्रधान अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उससे जनरल में नेजर के 
प्रति उत्तर दायी दोते हैं। 

भागीय संस्थाएं में एक भागीय सुपरिनटेन्डेन्ट नियुक्त किया जाता है जिसके 
प्रति सभी विभागीय अधिकारी जो कि उस भाग मे होते हैं और मागीय अन्य अ्रधि-- 
कारी उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसके द्वारा जनरल मेनेजर के प्रति उत्तर 
दायी होते हैं। जनरल मेनेजर मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति अपनी सद्दायता के 
लिये करता है जो कि उसके मुख्य सहकारी रुप में काय करते हैं । 


विभागीय-अ्रथा के गुण-दोष 

इस प्रकार की व्यवस्था एक केन्द्रीय रूप लेती है। बहुत से अ्रधिकारी श्रपने 
विभागीय कार्य में विशेषश दोते हैं और उसके कारण अपने कार्य में निपुण दी जाते 
हैं| मुख्य अधिकारी सारे विभाग की समस्या को सोचने में उत्तम रहते हैं | इससे 
अपव्यय और देरी का बचाव द्वीता है। यद्द देखा गया है कि विभागीय रेल में 
जिला अधिकारी अच्छी तरह से प्रत्यज्ञ नियन्त्रण रग्ब सकता है उससे ग्रनुशासन और 
निपुणता बढ़ ती है । 

किन्तु विभागीय व्यवस्था में कुछ दोष भी है। कई विभागों में पत्र व्यवद्दार 
में द्वी पर्याप्त समय नष्ट हो जाता है | इसके अलावा भिन्न मिन्ष अधिकारियों म॑ किसी 
वस्तु को देखने की अलग अ्रलग वृ,त होती है। श्रत: उनमें समन्वय काठनाई से 
हाता है। यह भी डर रहता है कि स्थानीय अधिकारियों को हृदा दिया जाय और 
उसके बाद जनता का सम्पर्क ने बढ़ सके | यदि विभाग में इस प्रकार का मतभेद 
हो तो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक कि मामला स्व॒र्य मेनेजर 
के पास न पहुचे। जब हम इसके गुणों अवगुणों का समन्वय करते हैं तो यह कह 
सकते हैं कि इसमें केन्द्रीयता का रूप है परन्तु केद्रीय रूप इतना भारी और 
भरकम हो जाता है कि जिसके परिणाम स्वरूप किसी जिले में किसी की उत्तर-दायित्व 
सोंपना जगथ्लि हो जाता है जो कि प्रयत्तु रूप में एक श्रवगुण है | 


भागीय (डिवीजनल) प्रथा के गुण-दोष 

इस व्यवस्था में किसी व्यापारिक क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी और एन्जीनियर 
एक मुख्य अधिकारी के प्रति उत्तर-दायी होते हैं। इसमें एक गुण यह है कि कार्या 
शीत और निर्णय ब्रिना मत सेंद के ह। जाते हैं| इ ससे पत्र उयवहार की दुविधा बच 
जाती है। उत्तर दायित्व का भार इस्तान्तरिंत किया जा सकता है। इस विकेन्द्रीय 
करण का गुण है ओर स्थानीय-समन्वय की मह्ता है। 


भारतीय रेलों की प्रसुख-समस्या २२५ 


किन्तु भागीय व्यवस्था भी अपने आपको अवगुण्ों से नहीं बचा सकी है 
क्योंकि इसमें विशषज्षता का अभाव होता है। यह मी कहा जा सकता है कि यह 
प्रथा श्रपव्ययी भी है और अधिकारियों में व्यक्तिगत सम्पर्क का अभाव होता है कारण 
कि भाग काफी बड़े होते हैं | यदि रेलवे विभागीय संस्था रूप है तो उसमें १० भाग 
या जिले होंगे। किन्तु वही भागीय व्यवस्था में सिफर ५ विभाग से ही अपना, काम 
निकाल ले | इसके साथ हो सम्पर्क के अभाव के कारण डिवीजनल-अधिकारी अपने 
कार्थालय पर ही रहते हैं। यह साधारणतया स्वीकार किया जाता है कि बड़ी 
व्यवस्था भागीय काय ठीक रूप से कर सकेगो | विभागीय व्यवस्था छोटी रेलवे के 
लिये अधिक उपयुक्त है उप्की सोमायें बिल्कुल स्पष्ट है। 


दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ--विभागीय और भागीय-भारतीय रेलवे में पाई 
जाती है | ई० आई० और ई६० पी० रेलवे भागीय संस्था रखते हैं जब कि अन्य की 
व्यवस्था विभागीय है। जी० आई० पी० रेलवे की व्यवस्था दोनो का मिश्रितरूप है। 
विभागीय-संस्था पूर्ण रूपेण कुछ अधिक लाम-दायक मालूम हुआ । कुजरू- 
समिति की सूचना में-इसके कुछ भी कारण हें! किन्तु विभागीय-व्यवस्था ने सिवाय 
बी० बी० एएड० सी० आई० को छोड़कर हर ओर संतोष जनक परिणाम दिखाये 
हैं।! किन्तु समिति ने इस बात की भी सिफारिश को है कि भागीय प्रथा को बिल्कुल 
ही छोड़ने से पथ उसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिये। अ्रमी तक सरकार को जोन-- 
शासन के लिये कौन सी व्यवस्था अपनानी चाहिये इसका निर्णय नहीं किया है | 
जोन का निर्माण अपने आश्रय के आधार पर ही होगा। अंतिम निर्णय में पर्याप्त 
अनुभव प्रास होंगे और दोनों के गुणों का समन्वय हो सकेगा | 


माल-ट्रे फिक-काय 


युद्ध और युद्ध पूव में माल को भेजने में वेगन की कमी खटकती थी। 
वेगन की कमी कुल वेगन संख्या पर नहीं किन्तु उनके उपयोग पर निर्भर करती है। 
कु जरू-समिति ने यह वर्णन किया है--वे गन की कमी एक रोग के लक्षण हैं। यह 
स्वयं रोग नहीं है । एक व्यापारी जब ५ वेगन चाहता है और रेलवो एक की योजना 
करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे चार का अस्तित्व नहीं है | उसका 
मतलब यही है कि वे कही लगे हुये और उन्हें इस रूप में बतां जा रह्य है कि निसमें 
उसका पूरा उपयोग न हो सके ।” 


काय बीच में रोक़ना' देरी के कारण है। किन्हीं स्थानों पर इनकी भीड़ 
विशेषत: बड़े शहरों में ही देरो के मुख्य कारण है और उसके कारण बहुत बड़ी 
संख्या में वेग कट कर पड़े रहते हैं । 


अध्याय १८ 


भारत में सड़कों के विकास का इतिहास 
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अति प्राचीन काल से ही भारतीय शासक राष्ट्र की उन्नति में सड़कों का महत्व 
समभते रहे हैं | मोहनजोदड़ो और हृडप्पा में जो खुदाई की गई, उससे इस बात के 
पर्याप्त प्रमाण मिले हैं कि मारतीय ४००० वर्ष पूष भी सड़कें बनाने की कला में 
निंपुण थे । २१५०० और ३५०० वर्ष पूव जो नगर बवियमान थे उनमें सड़के' काफी 
चौड़ी थी तथा पानी के विकास के लिये भी उचित प्रशन्ध था । ग्रार्य काल में भी 
उत्तम सडकों का अभाव नहीं रहा | राजा विम्बसार द्वारा ६ वो. शताब्दी भ॑ बनाया 
गया एक महाप्रथ अ्त्र भी पथना जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है । मौर्य काल 
में भो सड़कों की व्यवस्था बडी उत्तम थी । इसका प्रमाण कौटल्य के श्रणशास्त्र से 
मिलता है। कौटिल्य के अनुसार राजकीय मार्ग (जिन पर रथ चलते थे) तथा अरा- 
गाहों को जाने वाली सडक २४ फीट चौड़ी द्वोती थो। युद्वस्थलों, शमशानों श्रीर 
गांवों को जोड़ने बाली सड़के' ४८ फीट तथा भागों, बगीचों श्रोर जंगलों का जाने 
वाली सडके २४ फीट और मनुष्यों तथा चौपाये के उपयोगार्थ ३ फीट चौड़ी सड़कें 
ब्रनाई जाती थी। चन्द्रगुप्त के राज्य काल में सइ॒कों की व्यवस्था की देख रेख' करने 
के लिये एक यातायात विभाग द्वोता था तथा निश्चित वूरी पर जगह २ ऊचे खंमे 
गड़े हुए. ये जिन पर दूरी श्रक्धित रहती थी | एक मुख्य सडक पथ्ना से उत्तर-पश्चिमो 
सीमा प्रान्त को जोडती थी। स्ट्रेबों का मत है कि इस मागे के सद्दारे सदारे इरस्टथनीज़ 
आर मेगस्थनीज़ दो यूनानी विद्वानों ने भारत का भ्रमण किया | इन सड़कों का बीच 
का भाग कुछ उन्नतोदर द्वोता था जिससे पानी सुगमता पू्ेक बहकर चला जा 
सकता था। 

सम्राट अशोक ने भी अ्रपने राज्य काल में सड़के बनाने में बडा। ध्यान 
दिया | उसके समय के एक शिलालेख से शात होता है कि उसके राज्य में सह्ृकों 
के दोनों किनारे बढ़ श्रादि के छायादार पृत्ष लगाये जाते थे, जिसके नीचे यात्री और 
पशु थकान दूर करने के लिए विभ्राम करते थे | प्रत्येक आधे कोस की दूरी पर आम- 
जामुन श्रादि फलों के वृक्ष लगे हुए थे । सडके| के किनारे यात्रियों की सुविधा के 
लिये मीठे पानी के कुए' और पक्की धमंशालाए' भी निर्मोण की गई थी। ५ वीं 


शताब्दी में आने वाले चीनी यात्री फाहीयान ने उस समय की सड॒कों की स्थिति की 
. बडी प्रशंसा की है। इस प्रकार हिन्दू राज्य काल में ऐसी सड़के” अधिक थी जो देश के 
विभिन्न भागों को राजधानी से जोडती थी। 

मुस्लिम काल में भी रोड निर्माण में काफी प्रगति होती रही | मुहम्मद तुगलक 
ने एक ट्रक रोड दिल्ली से दौलताबाद तक बनाई जिसके बारे में मुस्लिम यात्री इब्न- 
बतूता का कहना है कि यह यात्रा ४० दिनों में समाप्त होती थी। सडक के दोनों 
ओर कई प्रकार के छायादार वृक्ष लगे थे जिससे यात्री यही समझता था कि वह एक 
सुन्दर बाग में होकर गुजर रहा है। प्रत्येक तीन मील के अन्तर पर विश्राम घर भी 
बनाये गये थे । शेरशाह के राज्य काल में भी सड़कें की रक्षा कौ जाती थी। वारीखे 
शेरशाही नामक पुस्तक में इस सम्बन्ध में लिखा है कि “बादशाह ने गरीब यात्रियों 
की सुविधा के लिये सडक के दोनों ओर प्रति दो कोस की दूरी पर सरायें बना रखी 
हैं| एक सडक तो उसने पंजाब में अपने किले से आरम्म कर पूर्वी दंगाल के सुनार- 
गांव तक बनाई थी | एक दूसरी सडक उसने आगरा से दक्षिण में स्थित बुरहानपुर 
तक बनवाई थी | इसके अतिरिक्त एक सडक आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तथा 
दूसरी लाहौर से मुलतान तक मी बनवाई जिनके किनारे यथा स्थान सरायें भी बनाई 
गई थी। उसने सब मिला. कर विभिन्न सड़कें पर १७०० सरायें बनवाई। सड़कें के 
किनारे फल और छायादार वृक्षों का भी आजुय्यं था जिसके नीचे थक्ित यात्री विश्राम 
करते थे ।” इस प्रकार मुग़ल काल में सड़केाँ की देखरेख और निर्माण होता रद्द । 
श्य वीं शताब्दी में लिखी गई चहार गुलशन ((279090 (पाॉँ४797) नामक 
पुस्तक में २४ सड़कें का वर्णन मिलता है जिनमें से १३ मुख्य इस प्रफार थीं--(१) 
ग्रागरा-दिल्ली; (२) दिल्ली-लाहोर; (३) लाहोर-गुजरात-अटक; (४) अटक-काबुल 
(५) काबुज-गजनी-कंघार; (६) गुजरात-श्रीनगर; (७) लाहइोर-मुल्तान; (८) दिल्ली- 
अजमेर; (६) दिल्ली-बरेली-बनारस-पटना; (१०) दिल्ली-कोल, (११) आगरा-इलाहा- 
ब्राद; (१२) बीजापुर-उज्जेन और (१३) सिरौंजा-नरवाड़ | 

हिन्दू और मुगल कालीन सडके' अधिकतर देश की सुरक्षा के लिए युद्ध की 
दृष्टि से ही बनाई गई थी अतः व्यापारिक और नागरिक ((४०७7) काय॑ के 
लिए. सड़कों का श्रभाष सा ही था। मुख्य सड्कों से दूर के स्थानों में तो यातायात 
के साधनों का नितान्त श्रभाव था। 


अंग्रेजी काल (छे0095॥7 ९८०००) 


अंग्र जी राज्य की स्थापना के बाद भारतीय सड़कों का व्यवस्थित रूप से 
विकास किया जाने लगा। किन्तु इस समय भौ पदलें उन्हीं सडके को बनाया गया 
जिनका सेनिक अथवा शासन सम्बन्धो मश्त्व दही अधिक था अ्रस्तु देश के ब्यापार 


श्रथवा आधिक विकास के लिए सडकें का बनाया जाना पूरी तरह नही किया गया | 
सबसे बड़ी योजना जो पुन; कार्योन्चित की गई, वह थी ग्राणड ट्रंक रोड ((+870 
॥7प्र 7९080) जिसको १८५८ में ५० लाख रुपये की लागत से लाहौर से पेशावर 
के २६४ मील लम्बे टुकड़े की मरम्मत की गई | इस पर १०३ पुल्त भी निर्माण किये 
गए.। किन्तु सडके' बनाने की नीति में लाडे बेंशिंक और लाई डलदौजी के (मय 
में परिवतन किया गया । इस काल में सेनिक्र ओोर्ड (१४7६४७ए उ0व70) के स्थान 
पर एक केन्द्रिय साव जनिक कार्या विभाग ((माएयों ?पीओंए छणए 00[थाएप 
7707) की स्थापना की गई । किन्तु इसी काल में रेले, की उन्नति हो रद्दी थी, अतः 
धनाभाव के कारण कुछ समय तक सड़कें के निर्माण में बाधा पड़ी। प्रारम्भ में 
स्वायत शासन से भी सडके' बनाने के कार्थ में सहयोग मिला किन्तु केन्द्रीय सरकार ने 
सड़कें के निर्माण को ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसका ध्यान इस समय 
केवज़ रेलमार्गों के विस्तार और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कोँ के निर्माण में ही 
लगा था। प्रान्तीय सरकारों ने भी सड़कों के बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय संस्थाओं 
पर छोड' दी, जिनकी स्वय की आर्थिक अवस्था अत्यन्त गिरी हुई थो अ्रस्तु बड़ी 
सड़के नहीं बनाई जा सकतो थो। इस प्रकार । थम युद्ध के पूब' के काल में भारत में 
सड़कों की स्थिति बड़ी द्वी दोपपूर्ण और श्रपर्याप्त थी किन्‍्मू धीरे २ रेलों के निर्माण से 
सड़कों के निर्माण को सहायता मिलने लगी। देश के आन्‍्तरिक भागों से रेलों के 
लिए माल की पूर्ति करमे और उनका लाया हुआ माल देश के आन्तरिक भागों में 
पहुंचाने के लिए रेल की लाइनों से समकोण बनाने वाली सड़कों की बड़ी श्रावश्यकता 
थी और धीरे २ इस ग्रावश्यकता की पूर्ति की गई । 


लाइ रिपन को विकेन्द्रीयकरण की नीति के फलस्वरूप स्थानीय संस्थाश्रों की 
स्थापना हुई । इन संस्थाओं तथा विभिन्न प्रांतों ने अपने २ ज्ेत्रों में सड़क निर्माण 
का काये आगे बढ़ाया । परन्तु जसा कि ऊगर कहां गया है, उनके पास घन का! 
ऐसा श्रभाव रहता था कि पर्याप्त मात्रा में सड़कों के निर्माण पर व्यय नहीं कर सकते 
ये, विद्यमान सड़कों की रक्षा करना और उन्हें ठीक दशा में रखना (७४ 
(2८0470८) ही उनका मुख्य कार्य था। अ्रतएब नवीन सड़कों के निर्माण का कार्य 
बहुत मंदा रह | प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ देश में मोदर यातायात की बड़ी तीन्र गति 
से वृद्धि होने लगी अस्त जनता ने देश में अधिक सह के बनाये जाने की मांग की । 
१६२७ में श्री एम० आर० जयकर (707. '/( 7, ]०४४८्थ०) की अ्रध्यक्षता में 
एक सड़ंक-विकास-संमिति (रि००0१ ॥020८2]07०ए०%7 (४0777 ५८४) की 
स्थापना की गई | इस समिति को मोटर यातायात की बृद्धि को ध्यान में रखते हुए 
पर्योप्त मात्रा में सड़कों का विस्तार करने के सम्बन्ध में जांच करने तथा उपबुक्त 
सुझाव देने का कार्य सौंपा गया | 


भारत में सड़कों के विकास का इतिहास २३५ 


इस कमेटी ने १६२१८ में अपनी विस्तृत रिपोण भारत सरकार को प्रस्तुत की । 
कमेटी ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि देश को सर्वांगीण उन्नति के लिए 
सड़कों के विकास को परमावश्यकता है।इस आवश्यकता के तीन मूलभूत कारण 
बताये गए. | (१) गांवों का कृषि पंदावार को शदरों या मंडियों तक लाने (२) आमोरण 
जनता की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति तथा (३) रेल-मार्गों की उन्नति में 
सहायता देने के लिए सड़कों में विस्तार होना आवश्यक समझा गया। कमेटी ते 
यह प्रस्ताव रखा कि देश को सवोगीण उन्नति को ध्यान में रखते हुए सड़कें 
बनाने को जिम्मेदारी केंद्रोय सरकार को ही होनी चाहिए क्योंकि सड़कों पर चलने 
बाजी मोटरों था अन्य सवारियों द्वारा जो कर वधूल किया जाता है वह सब केन्धोय 
सरकार के सामान्य वित्तविभाग में जमा हो जाता हे अस्तु केद्रय सरकार प्रमुख सड़कों 
का बनाना अपने हाथ में ले और स्थानीय तथा प्रातीय सरकारों को इस आथिक बोम 
से मुक्त करें | कमेटी का यह भी सुझात्र था छि रेलें भी सड़कों के निमण कार्य में 
आधिक सहायता दें क्योंकि उनकी आय का एक बहुत बड़ा भाग सड़कों द्वारा ढोये 
गए सामान के जरिये ही होता है किंतु कमीशन ने इस बात का विरोध किंया कि सड़कों 
के निर्माण के लिए ऋण न लिया जाय क्योंकि इससे अन्य आवश्यक योजनाश्रों के 
धनाभाव के कारण पूरा होने में बाधा पड़ सकतो है। सड़कों के निर्माण कार्य में 
सहायता देने के लिए कमेटी ने पेट्रोल कर में २ आने (४ आ० से ६ आ०) प्रति 
गेलन वृद्धि करने की सिफारिश की | 

समिति के सुकावों पर विचार करके के द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ 
प्रस्ताव पास किए. जिसके अनुसार मोटर हिप्रट पर मार्च १६२६ में कर लगाया गया 
और इस प्रकार बदी हुई आय को सड़कों के निर्माण पर व्यय करने के लिए एक 
प्रथक कोष केन्द्रीय सड़क विकास कीष (0४४४७ ००० ८ए20097%९0४ 
एप70) में जमा करने का निश्चय हुआ | इस कोष में से भिन्न २ भ्रांतों को सडक 
निर्माश के लिए. उसी अनुपात में धन प्राप्त हाता है जिस अनुपात में उनमें पेट्रोल 
का उपभोग होता है। इस कोष में से केवत १३४०८ धन एक के'द्रोय संरक्षित कोष 
((९णाएखा रिट822ए८ कफीपएते) में इस उदृश्य से इक्ट्रा किया जाता है कि 
उससे विक्रास कोष के शासन तथा टेकनाकत़ अनुसंधान संबंधी कार्यो का खर्च चल 
सके | इस फण्ड में ३११ भार्च, १६४७ तक २७०३ करोड़ रुपया एकत्रित हो चुका 
था (प्रेति वर्ष १३ करोड़ रुपया इस कोष में जया किया जाता रहा है) इसमें से ५*०६ 
करोड़ रुपया तो संरक्षित कोष में रखा गया और शेष २१६४ करोड़ रुपया राज्यों में 
बांटने के लिए उपलब्ध हुआ | इस धन में सं १८"४ करोड़ रुपया ३१ मार्च १६४७ 
तक वास्तव में बांदा जा चुका था | 


२३६ क्‍ भारत सें ब्यापार और यातायात 


१६२६ में जब सड़क कोप का निर्माण हुआ तो उसके पूत प्रा्यीय सदृकों 
का व्यय प्रांत की साधारण आय से तथा स्थानीय संस्थाय्रों की सड़कों का व्यय 
उनकी साधारण आय से दिया जाता था। उपयुक्त कोप की स्थापना का उद्देश्य 
था उनके काय में सहयाग देना जिससे नवीन सड़कों का निर्माण ६ सर्के। किश्तु 
नुर्भाग्यवश उसके पश्चात के १० वर्ष व्यापारिक मंदों के थे अस्ठ प्रान्तों और 
स्थानीय संस्थाओं को धनाभाव का सामना करना पड़ा | इससे जे अपनी साथारगा 
आय में से जितना व्यय पद्ले कर सकते थे अब उतना भी व्यय करन॑म॑ श्रम २४६ । 
इसका परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार की सहायता पाने पर भी में अधिक 
सड़कों का निर्माण नहीं कर सके। १६२८-२६ में गबनरी प्रान्तों में ६४३८० जार 
रुपया सड़कों पर व्यय हुआ किंतु १६३८-३६ में यह रकम शब्द कर ६०२१७ 
हजार रुपया ही रह गई । अस्त, अब भारत सरकार को यह स्वीकार करना पढ़ा 
कि सड़क कोष में से राज्य को मिलने वाले रुपये का २५ प्रतिशत सहायक सड़कों 
(७८०८७ 70०08) पर खर्च किया जा सकता है किन्तु जो सडक रलों के मुकाबले 
मे प्रतिश्यद्धों करती है उन पर भी अपने हिस्से के २५१ से श्रभिक रुपया राज्य की 
सरकारें खर्च नहीं कर सकती । धनाभाव के कारण सड़कों का पूर्ण विकास नहीं दो 
सका | हमारे देश में सड़ कों का विकास कितना धीमा #श्रा है दुसका श्रनुमान 
उसी सेल्लग जाता है कि १६०७-४४ तक ४५ वर्षों में हमने जितनी मील लंबी सह के 
बनाई उतनी गील सके संयुक्त राज्य श्रमेरिका ने कंबल १३ वर्ष में ही बना लकी 
थीं। १६०० भें श्रअ्न जे भारत में १७६,००० मील लम्बी सड़के थी । १६४५ में यह 
लम्बाई बढ़ कर २१६५,३५ मील ६ गई--श्रथात्‌ ४४५ बषों में भारत मे केबल 
६०,५२४ मील लंबी सड़के दो बनाई गई | यदि हम केवल पक्की सड़कों को ही लें तो 
सन्‌ १६०० में सब सड़कों की लम्बाई ४७००० भील थी, वह १६४५ में ७८६६० 
मील हो गई अर्थात्‌ ४५ वर्षों में केबल ३१,६६० मील लम्बी दी पकक्की सके भारत 
में बन सकी | सड़कों पर जो खर्च हाता रहा है उससे भी इस धीमे विकास का पता 
लगता है। सड़क कोप बनने के बांद सड़कों पर होने बाला कुल जचे प्वितीय महायुद्ध 
तक बढ़ने की अ्रपेज्ञा उल्श कम ही हुआ, क्योंकि प्रान्तों और राज्यों ने अ्रपन 
आय में से सड़कों पर कम खर्च किया यद्यपि इन बर्षों में मोटर यातायात ५२ लगने 
' बाले करों में *हुत अधिक बूड्ि हुई | 

संक्षेप में १६३६ तक सड़क कोष द्वारा दी गई आशिक सहायता से सक़कों 
के निर्माण में इस प्रकार प्रगति हुई-केंद्रीय शासित और प्रान्तीय ज्षेत्रों में २५३ ज्ञाख 
रुपयों की ला-त से १८२ नए पुल्नों का निर्माण किया गया श्रौर और ४२ लाख 

रुपये विद्यमान पुलों की मरम्मत तथा विकास में व्यय हुआ। १२३० मील लम्पों 
कंक्रीट की सड़कें और १५०० मील लंबी तभो मौसम में व्यवद्धत की जाने योग्य सद॒के 


भारत सें सइकों के विकास का इतिहास २३७ 


ब्रमाई गई” तथा २२०० मीज् लंबी विद्यमान सड़कों की मरम्मत की गई। इसके 
अतिरिक्त २२ लाख रुपये मिश्रित कार्यों पर खर्च किये गये | 

सन्‌ १६३४ में भारत तरकार ने एक अद्ध >राज्य-संस्था -- भारतीय सड़क 
कांग्रेस ([7तांक्षा। रि०वत (70087285) का निर्माण किया। इस संस्था का 
उहूँ श्य भारत के विभिन्न भागों के सड़क विशेषज्ञों के सड़क निर्माण और रक्षा कार्यों 
में प्राम श्रमुभवों और विचारों का आदान प्रदान करना था | इस संस्था का वाषिक 
आधिवेशन प्रति वष होता है इसमें पुल्ों के निर्माण कार्य, अनुसंधान तथा प्रयोग, 
मिट्टी का परीक्षण आदि बातों पर महत्व पूर्णा विचार और विवाद किए. जाते 
हैं तथा समय २ पर बहुमूल्य सुझाव मारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत भी किए 
जाते हैं। ” द 


द्वितीय महायुद्ध ओर नागपुर योजना 


जब द्वितीय महायुद्ध आरभ हुआ तो भारत सरकार के सामने धड़कों का 
महत्व और अधिक सामने आया और थुद्धकाल में इस ओर विशेष रूप से ध्यान 
दिया जाने लगा जब कि सेनिक कार्यो के लिए युद्ध सामग्री तथा फौजें सीमान्त 
प्रदेशों में भेजने की शीत्र आवश्यकता अनुभव हुईं। देश के पश्चिमी और पूर्वी 
सीमाओं पर सड़कों का वथेष्ट विस्तार और सुधार हुआ। १६४०-४१ में गबरनरों 
के प्रान्तों में सड़कों पर कुल ६२६१ करोड रुपया व्यय किया गया। १६४३-४४ 
में यट्ट खर्ब ७८४६ करोड़ रुपये तक पहुंच गया ओर २६४५-४६ में १३:३७ 
करोड रुपये तक और १६४६--४७ में १२८७ करोड़ रुपया खर्च हुआ जबकि 
भोटर यातायात से प्राप्त दने वाली आय इस काल में क्रश: १०६७ करोड; ८१२७ 
२६४६ और २०"१० करोड़ रुपया थी | इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
खर्चकी श्रपेज्ञा आय अधिक रही है | 


सड़कों के भावी विकास के धश्न पर विचार करने के लिए. नागपुर में १६४३ 
मे भारत के विभिन्न प्रान्तों तथा देशों राज्यों के प्रधान इ जीनियरों का एक सम्मेलन 
हुआ था इस सम्मेलनर्म आगामी २० वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 
सड़कों के निर्माण सम्पन्धी एक योजना स्वीकार की गई थी। इस योजना के अनुसार 
श्रविभाजित भारत में ४ लाख मील लम्बाई की ४४८ करोड़ रुपये कौ लागत पर सड़के' 
बमाने का प्रध्ताव स्वीकार किया गया । इस सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि 
भारत सरकार एक केद्रीय सड़क बोड (४7४४) २००७० 80270) की अ्रविद्वम्ब 
स्थापना करें जिसको शड़के प्रतिदिन की रक्षा सम्बन्धी नीति को लागू करने का 
पूरा २ अ्रधिकार दो । इस योजना के अनुसार भारत में सड़कों का विस्तार इस प्रकार 
होने का निश्चय किया गया :- 


श्श् भारत में व्यापार श्रीर यातायात 


सड़कों की किसमें लम्बाई व्यय 
(कर/डू रुपयों में) 
राष्ट्रीय राज्यमार्ग २२,००० ४७ 
»9 सड़क (४४४) ३,००० रे 
प्रांतीय राजमार्ग ६५,००० १२१ 
प्रमुख' जिला सड़फे' ६०,००० ६२ 
अन्य जिला सड़फे १००,००० ० 
ग्रामीण सड़के १५०,००० ३० 
युद्ध काल का शेष ८ १० 
पुल आदि बनाने ८ ४५, 
भूमि इस्तगत करने आदि पर >< ५० 
४४०० ,००० ४४प करोड़ रुपये 


भारत का विभाजन हो जाने से भारत के दिस्से भें ३७३ करोड़ भपगे की 
लागत पर ३,११,००० मील लम्बाई की सह़के' बनाना रहा | इस योजना में यह 
भी सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय सड़कों को बनाने और उनको ठोक दालत में 
रखने की पूरी आधिक जिम्मेदारी भारत सरकार की होनी चाहिए | इसके अतिरिक्त 
भारत सरकार का काम देश के विभिन्न भागों की सड़क योजनाओं में समस्यय करना 
होना चाहिए और इस दृष्टि से केन्द्रीय सड़क शोध संस्थान ()एगाछो 
रित््रते िहल्लाएंँ. वगाइपाए), (लो. 8एचॉेद्ातह 9960- 
7080४0708 और व्कनीकल सलाइ की भारत सरकार को व्यवस्था कश्नी चाहिए । 
सड़कों के निमोण सम्बन्धी आवश्यक सामान सीमेंट, मशीने झ्रादि को उपक्षब्ध करने 
ओर अ्रधिक कुशल हजीनियरों की संख्या बढ़ाने तथा टैकमीकल शिक्षा सम्बन्धी 
ब्यवस्था करने के लिए भी भारत सरकार के उपयुक्त कदम उठाने चाहिए । 

इस योजना का मुख्य उदुश्य देश में सड़कों का इस प्रकार निर्माण करना 
है कि विकसित कृषि प्रदेश का एक भी गांव किसो न किसी मुख्य सड़क से ५ 
मील से श्रधिक दूर त रहे। इसी प्रकार जो प्रदेश क्ृषि प्रधान (7४०7-#ह7- 
८णोाए०४)) नहीं है उसका कोई गांव किसी न किसी मुख्य सड़क से २० मीक्ष से 
अधिक दूर न रहे । भारत सरकार और राज्य की सरकारों ने इस योजना को सामान्य 
रूप से स्वीकार किया पर कितने समय में यह योजना कार्यानिबित द्ोनी चाहिए इस 
बारे में विचार भेद रहा। अन्त में १० वर्ष के आधार पर ३०० करोड़ रुपये के 
खर्च की एक योजना बनी किन्तु आधथिक कठिनाई, शिक्षित श्रौर कुशल सड़फ 


भारत सें सड़कों के विकास का इतिहास २३६ 


विशेषज्ञों के अभाव और पर्याप्त मात्रा में सामान न मिल सकने की कमी के कारण 
इस योजना के अनुसार प्रगति नहीं हो सकी । 

नागपुर योजना के अनुसार भारत की सड़कों का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
गया है :-- 

(?) राष्ट्रीय राजमार्ग (१७७६४०४००) [720५998)--इस प्रकार की सड़के 
समस्त देश को न केबल आधिक दृष्टि से ही बल्कि सेनिक दृष्टि से भी एक सूत्र में 
ब्रांध देगों | इन सड़कों द्वारा राज्य की राजधानियां, बड़े २ औद्योगिक और व्यापारिक 
नगर, मुख्य २ बन्दरगाह आपस में एक दूसरे से मिला दिए जायेंगे । भारत को 
ब्रह्मा, नेपाल और तिब्बत से भी ये सडके मिलायेगी। विभाजन के पश्चात्‌ इन 
सड़कों की कुल लम्बाई १३,४०० मील है जिसमें से लगभग ११,८०० मील लम्बी 
तो सड़के बनी हुई हैं और लगभग १६०० मोल लम्बे बीच २ के ठुकड़े छूटे हुए हैं । 
ये सड़के' अधिकतर पक्को ($प79०८८०॥ हैं | 

(२ प्रान्तीय राजमाय (?7०शंग्रटं॥। साह७४०9५४)-ये प्रांतों और 
राज्यों को प्रमुख सड़के' हैं जिनका महत्व व्यापार और उद्योग की दृष्टि से बहुत 
अधिक है | ये सड़के' राष्ट्रीय सड़कों द्वारा अथवा निकटवर्ती राज्यों की सड़कों से 
मिली हुई हैं | प्रान्तीय सरकारों पर इन सड़कों के निर्माण और उनको ठीक दशा में 
रखने की जिम्मेदारी है । 

(३) जिले की सड़के (080000 7१0555)-ये जिले के विभिन्न भागो को 
आपस में जोड़ती है अथोात्‌ इनका काय उत्पत्ति क्षेत्रों को बाजारों या मंडियों से 
जोड़ना हैं। बड़ी सड़कों तथा रेलों से भी उनका सम्बन्ध है। इनकों बनाने का जिम्मा 
जिला बो्डों के आधीन है | इनमें से अधिकांश सड़क कच्ची हैं जो वर्षों के दिनों में 
सर्वेथा श्रनुपयुक्त हो जाती हैं । क्‍ 

(9) गांव की सड़क (५७॥०९2४ 7१०००5)-ये सड़के गांवों को आपस में 
एक दूसगे से मिलाती हैं| इनका सम्बन्ध निकटवर्ती जिले ओर प्रांतों की सड़कों से 
भी होता है। प्राय; ये पगइंडियां मात्र हैं| ये अधिकतर गांव बालों के सहयोग से 
ही निर्माण की जाती हैं । 

नागपुर सम्मेलन के सुझावों के फलस्वरूप केंद्रीय सरकार ने निश्चय किया 
कि १६४७ के पश्चात्‌ राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का उत्तरदायित्व वह श्रपने ऊपर ले 
लेगी। इसी निर्णय के अनुसार १ अप्रेल १६४७ से इन सड़कों को बनाने और उनकी 
ठीक दिशा में रखने का जिम्मा भारत सरकार ने ले लिंया है, किन्तु इसकी मुर्खेय 
'शर्ते यह हैं 

(१) केन्द्रीय सरकार जिंस सड़क को उचित सममेगी उसे द्वी राष्ट्रीय राजमाग 
बोषित कर सकेगी तथा इस प्रकार की सड़कों को बनाने में प्राथमिकता देने का पूर्ण 


२४० साग्त सें व्यापार और यातायात 


अधिकार भी केस््ीय सग्कार का एगा ! 

(२) सड़कों पर कितना डयये किया जाने यह लिश्चय केंटद्रीव सश्कार की 
सहमति से ही किया जायगा | 

(३) यश सड़के' शादि के निशोश काय के लिए सान्तीय सालजानक कार्य- 
वेभाग ही होगा. किला यदि कद्बीय गरकार चाह यो सहका के निर्माण ओर देख 
रख के लिए अन्य पधाग थी स्थापित किया जा सकता है | 

(४) भोदर आदि मवारियों पर आन्श्थी लकक्‍्स मे री इं-्अस्व कोई नया 
कर नहीं लागू किया जायगा ओर केसीय सरकार को समस्त झअव्यापारक सोटरे 
आदि प्रान्तीय अथवा स्थानीय करों भे मुक्त हांगी | 

(५) प्रान्तोंय सरकारों का सुख्य काय जिले आर गांवों की सद्कों का विकास 
करना होगा । 

भारत सरकार ने सागपर योजना में प्रस्तुत किए भए. कई सुझावों के मान 
लिया है। श्य भुझानों के अनुसार निमिश्ष प्रास्तीय सरकारों ने सी श्रपनी पंच-यर्षीय 
थीजनाथे' बनाई जिस पर १ अप्ज :8४७ से झआरब्ा दांभ वाले वध शे ५ वर्षों के 
भीवर १४६'प८ूए कराड़ रुपया खा दोते का अनगान लगाया गया | गाण्यी ने भी 
पांच बर्षा के भीतर ३१,३६३ मील सड़कों की मश्णशत, १७,४०७ मील लम्मी नई 
डुकों का निर्माण और ३०,०६३ मील लग्ली सढ़का की भघारना अथवा पुनः निर्माण 
करने का | निश्चय किया इस योजना के अन्तर्गत निधीरित कार्य पहुत ही थीम ह श्रा 
क्योंकि. वाया उपायों के कारण सरकार को खर्चों में का। 
करनी पड़ी । इसके अतिरिक्त दितीय महायुछू के पश्चाव के वर्षों में देश की श्राथिक 
खवस्था (रूप मे ने सुधर सकने तथा भूमि के प्राणा धोने मे देरी हाने खोर से द्र्की 
के निर्माण मंबन्धी मशीनों तथा अन्य आवश्यक सामान के उपलब्ध ने द्वी सकतने 
के कारण भी सड़के के निर्माण काग् में देरी हुई। १६४७ की अपग्रेल से १६४० 
की मार्च तक के तीन सालों में ए श्रेणी के राज्यों में १९₹"नशण कराए; थो' श्रेणी 
के राज्यों में ३७०२ करोड़, और सी श्रेणी के राज्यों म॑ं ०२७२ कशोइड--कुल 
२७११२ कराड़े रुपया सड़क पर खच हुआ है जब कि नागपुर योजना के अनुसार 
इन वर्षों में राष्ट्रीय सड़ेकें के आतरिक्त (जो भारत सरकार के जिम्मे है) ६११ करोड़ 
पया खर्च हो जाना. चाहिए था | इसके मुकाबले में केबल २७"११ कराद झपया 
खर्त हुआ अर्थात्‌ इन बर्षों में केबल ५% प्रगति हुई | 


सड़कों के भावी विक्रास के लिए वैज्ञानिक खोज का एक वडा महत्व है। इसी 
उद्देश्य से सितम्बर १६७० में सड़कों संबन्धी एक केंद्रीय अनुस धान संस्थान 
( (67078] रिट(८क 00 7805५७८ ) की स्थापना की गई है। इसका कार्य 
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| 


स्थानीय शोध-संस्थानो के--जो मद्रास, कलकत्ता, पटना और लखनऊ आदि 
स्थानों में स्थित हैं--कार्मों का समीकरण करना और उनको मार्ग दर्शाना होगा | 
पंच वर्षीय योजना और सड़कों का भविष्य 
' भारत सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग (४७४०॥7०) 747 7709 
(077775207) ने देश के सर्वाज्भजीण विकास के लिए एक पंच-बर्षीय योजना 
जुलाई १६५० में प्रस्तुत की है । सड़कों के विकास के बारे में आयोग का मत है 
कि सड़कों का निर्माण काय नागपर योजना में बताई गई गति से नहीं हो सकता 
किन्तु यह आवश्यक है कि सड़कें संबन्धी योजना आथिक जीवन के अन्य ज्ञेत्रों जसे 
कृषि, उद्योग आदि संबन्धी योजनाओं की आवश्यकता को ध्यान सें रख करे बनाई 
जानी चाहिए। कृषि उत्पादन में जो सड़के सहायक हों अथवा जिनके द्वारा नयी 
भूमि को जोड़ा जा रहा है या जो सड़के' रेलो की संद्वायंक या पुरक रूप में काम 
करती है ओर किन्हीं स्थानों पर भीड़ को कम करती हैं उनको प्राथमिकता देनी 
चाहिए, | सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों को भी पहले बनाना चाहिए. | किस सड़क 
को प्राथमिकता दी जाय यह संबन्धित राज्यों पर ही छोड़ा गया है। ये राज्य अपने 
राज्य में सड़कों को आवश्यकता और उनकी प्राथमिक्रता का ध्यान रखते हुए. 
केन्द्रीय विकास परिषद ((९7०07-७) >2ए200977570 (/0एए7८)।) के आदेशा- 
नुसार अपनी योजनाए, बनावे । 
पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय सड़कें के बारे में इस प्रकार से प्राथमिकता 
का निशय किया गया है--(१) अ्रभी कुल राष्ट्रीय सड़कें की लम्बाई १३४०० मील हैं 
जिनमे से केवल ११८०० मील लम्बी सड़के बनी हैं ओर लगभग १६०० मील लम्बे 
बीच २ में ढुकड़े छुटे हुए हैं। सड़कों के बीच में इन छुटे हुए! ठुकड़ों को बनाना। 
. पंच बर्षोष योजना के अनुसार १६०० मील में से ७५० मील टुकड़े प्रथम पांच बर्षो 
में बनाये जायेंगे (जिनमें से ४०० भील पूरे ब्रन जायेगे और ३१५४० मील आधे बन 
पावे गे) (२) सड़कों के ऊपर की सतह में सुधार करना ताकि वे अधिक बोका बदों- 
श्त कर सके | वर्तमान समय में से ११८०० मील्त में से केवल ४३०० मील लम्बी 
सड़के ही अ्रच्छी सतद्द वाली हैं शेष ७५०० मील लम्बी सड़कों में से केवल २२०० 
मील ही लम्बी सड़कों की सतह में श्रागामी ४ वर्षी में सुधार किया जायगा । (३) 
पुराने पुलों में सुधार करना ताकि उन पर द्वोकरं अ्रधिक भारी बोकका ढोया जो सके । 
अभी राष्ट्रीय सड़कों के बीच में ११२ पुलों की जगह छुटी हुईं है, अस्त, आगामी ५ 
ब्षों में ६० पूलों कों ३०० लाख रुपये की लागत से तेयार किया जायगा। 
पंच वर्षीय योजना के अनुसार इस काय के लिए २३ करोड़ रुपया भारत 
सरकार, ५० ५८८६४ करोड़ रुपऐ. 'ए' श्रंणी के राज्य, १४७७६ करोड़ रुपये 'बी' 
श्रेणी के राज्य और ५३०१६ करोड़ रुपये 'सीं श्र णी के राज्य--कुल मिला कर 
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६ ३७३७६ करोड़ रुपया सड़कीं पर ख् करेगी। 
: सड़कों की वतमान स्थिति (728000 70007 ० २0908) 

हमारे देश में सड़कों की वर्तमान स्थिति असंतीषजनक है। अविभाजित 
भारत में २,६६,००० मील लम्बी सड़कें थीं किन्तु विभाजन के फलस्वरूप अब देश 
में केबल २,३६,००० मील लम्बी सड़कें ही रद्द गई हैं | इसका श्र्थ यद है कि इसारे 
यहां प्रतिवर्ग मील ज्षेत्रफल पीछे केबल ०*“२२ भील लम्बी सड़कें हैँ जब कि इतने ही 
च्षेत्रफल पीछे अमेरिका में १९०३ और ब्रिटेन में २०२ मील, फ्रांस में १८४ मील 
आर जम॑नी में ०६५ मील है | नीचे की तालिका में श्रन्य देशों के मुकाबले में भारत 
की सड़कों सम्बन्धी स्थिति बताई गई है#:-- 
देश कज्षेत्रन्‍ल्त जन संख्या. मोटर योग्य मोटर अयोग्य कुल लंब/ई 
[वर्ग मील लाख) (लाख में) सड़कें. सड़के (मीलों में) 
संयुक्त राज्य 
अ्रमेरिका ३०"२९५७ १३२०"७०० १,०१०,००० २,००६,००० £,0०0०६,००० 


यूनाइटेड! 

फिंगडम ०८६ ४६००० १६०,१२० १६,१७०. १७६ ,२६० 
फ्रांस २१३ ४१८०० “न ध् 

भारत १२९१७ ३११८८७१०० १८८१ ,४०६ ४७,५७४. २१६, ०५८१ 
पाकिस्तान ३६५. ७१९०० ५,४६६ ४८४, १ १६, ५५,९११ 


इस प्रकार हमारे देश में १६४६ में कुल २३६,०८१ भील लंबी सड़के थी 
नमें से ६५,२१८ मील लंबी पक्की सड़कें श्रौर १११,७६६ मील करती सडकें- 
राज्यों को छोड़कर थी। | नीचे की तालिका में कुछ प्रमुख देशों में प्रति वर्ग मील 
# केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित “()97 २०४0” से उड़ स पू० ५७ 
| मुख्य प्रान्तों में पक्की और कण्जी सइकों का जिश्तार इस प्रकार है :--- 


ग्रान्त पक्की सड़कें कच्ची सड़कें 
(मीलों में लम्बाई) 
मद्रास २३,६७० १४,१८६ 
जस्वई १०,८२४ २१,६२४ 
पृ० बंगाल ३,७७६ ७,६३४ * 
उड़ीसा २,७६५ है ,प४ ४ 
उत्तर प्रदेश ८,५ज६ २१,६६४ 
पृ० बंगाल २,७२७ ८,8६४ 
विहार ४,७०० १७,९४२ 
मध्य प्रदेश ६,४श८ १,५६६ 


सम्पूर्ण भारत का योग' ६५,२१८ ११,७६५ 


भारत सें सड़कों के विकास का इतिद्दास २४३ 


आऔर प्रति १,००,००० व्यक्तियों के पीछे सड़कों का विस्तार दर्शाया गया है, जिससे 
ज्ञात होगा कि सड़कों के विस्तार की दृष्टि से मारत की स्थिति बहुत दी 
कमजोर है&#:-- 


देश प्रति वागंमील 5ति #००,००० व्यक्तियों विशेष 


पीछे पीछे 
(सड़कों की लंबाई मीलों में) 

इटली ०'घ६ २४७ मोटर योग्य 
जापान ३१०० द्ध्ड 5 

इंगलेंड २०२ क्‍ श६२ 

फ्रांस .. #*दा४ ६३४ हि 

जम॑नी ०६५ २६० प्र 
: से, रा. अमेरिका १९०३ २,४६६ का 

भारत ०र्र्‌ प्प६्‌ केवल ३५% मोथ्र योग्य 
पाकिस्तान ०१५ ? ? 


कच्ची सइकेो के अतिरिक्त भारत में प्रायः सभी बड़े २ नगर पक्‍की सडकों 
द्वारा मिले हैं| भारत में चार बडी २ “ट्रंक रोड” हैं। ये सड़कें बहुत पुरानी हैं । एक 
सड़क जा सबसे मुख्य हे-गांड ट्र'क रोड (579०0 ॥7एार ९००0) कलकत्ते से 
इलाइबाद, दिल्‍ली और अ्रम्नतसर होती हुईं लादौर चली जाती है | दूसरी ट'क रोड 
कलकरतें से मद्रास तक; तीसरी मद्रास से बम्बई और चोथी बम्बई से दिल्‍ली तक 
चली गई है ।ये चारों सड़कें ००० मील लंबी हैं एक अन्य सडक मिजोॉपुर से 
जबलपुर द्वोती हुई नागपुर तथा दूसरी मिजापुर से गढ़मुक्त श्वर, मुरादाबाद, बरेली 
ओर बनारस होती हुईं पटना जाती है। इसी प्रकार एक सड़क आगरा से अजमेर 
होती हुई नीमच तक जाती है | देश में सबसे अधिक विस्तार दक्षिणी भारत और 
सब्रसे कम राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में हैं । 


हमारे देश की छोटी सड़कों पर तो नदियों पर पुलों का अभाव है ही बड़ी 
सड़कों पर भी पर्याप्त पुल नहीं है | उदाहरणाथं, कलकत्ता से मद्रास जाने वाली 
सड़क पर बहुत जगह पुल नहीं हैं । ग्रांड ट्रंक रोड पर सोन नदी पर सड॒क का पुल 
नहीं हे, मोटरें आदि रेल से पार उतारी जाती हैं| बहुत सी सड़के बाद के समय 
नष्ट हो जाती हैं अतएव इन सडकों पर वर्षा ऋतु में यात्रा करने में बड़ी कठिनाइयॉ 
पड़ती हैं | कभी कभी तो नदियों आदि पर पुल न होने के कारण गनतव्य स्थान तक 
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पहुंचने के लिए काफी लम्बा चक्‍कर लगा कर जाना पड़ता है। ब्षो ऋतु में संदकों 
पर भारी बोझा ले जाना दुष्कर हो जाता है अस्त, अधिकांशत: कुली आदि के मिर 
पर रस कर ही सामान इधर से उधर ले जाया जाता है। सड़कों में कई जगह 
गहरे गड़दे पड़े हैं जिनसे भी थाने जाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। गांवों की 
अधिकांश सडकों द्वारा वर्षो करत में श्ञाना जाना नहीं ही सकता श्रत: बंप के उस 
दिनों में ग्रामों का संबंध नगरों से टुट सा जाता है और इस प्रगदंडियों पर केवल 
मनुष्य ही आर जा सकते हैं#। 


देश को अधिक सड़कों के विस्तार की आवश्यकता है. 


जब से भारत में यातायात का आरंभ हुआ। है तब से सड़कों का महत्व बहुत 

बढ गया है| झ्राजकल रेल-निर्माण के साथ २ सड़कों के निर्माण का काये भी 
ग्रावश्यक माना जाने लगा है यद्यपि देद्यातों में बेलगाड़ियां अधिक चलती है. फिर 
भी सड़कों के विस्तार से लारियों और ट्रकों का प्रचार बढ़ रद्दा है। इनकी गति तीज 
होने के कारण यातायात शीघ्र ह। सकता है। अवएब बेल गाड़ियों और तांगों 
तथा इक्‍कों का स्थान पीरे २ मोटर और लारियां ले रही हैं। अतः संद्ृकों का 
पक्की बनाना तथा उनको ठीक दशा में रसना और भी आ्रावश्यक दो गया है । नगरों 
के आंस पास हरी तरकारियां, दूध, मक्खन आदि शीघ्र नष्ट दो जाने वाले पदांथों 
की नगरों में पहंचाने के लिए लारयों की जरूरत पढ़ती है। भारत कृषि अ्रधान 
देश है जहां के अधिकांश निवासी गांवों मे निवास करते हैं। परन्तु उनको अपनी 
देनिक् ग्रावश्यकताओं की पूति के लिए. दिन प्रति दिन शहरों में श्राना जाना 
पड़ता है | न्याय तथा शासन और शिक्षा व ख्रस्पताल आदि के के द्र नगरों म॑ दी 
दोते हैं अ्रस्तु, गावों से शहरों का सम्पर्क बढ़ाना बहुत आवश्यक है | इसके लिए 
तीतरगामी यानों (४८७।८।८४) की आ्रावश्यकता है। खेती में उत्पन्न होने बाले पदार्थों 
को भी उपभोग के ज्षेत्रों और श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक मंडियों तक भेजने के लिए, 
भी मोटर टकों और गाड़ियों की ग्रावश्यकता है। इसके अतिरिक्त नगरों में उद्योग” 
भ्रंधों की वद्धि होने से मजदूरों का आना जाना भी बढ़ रद्दा है जिसके लिए. शौधगामी 
य्ानों की आवश्यकता है । वूसरे, नगरों का भीड़-भड़का कम करने के लिए «थों का 
विकेन्द्रीयकरण (6९0९708॥89007' एवं जनसंख्या का. विकरण अआवृश्यक 
है | इनके लिए भी शीघ्र गामी यानों की अत्यधिक आवश्यकता है। संक्षेप में देश की 
आधिक जन्नति के लिए सड़कों के विस्तार की अत्यधिक आवश्यकता है । 


' ..ै.. * देखिये एफ० पी० आंतिया: ' (ए७०890007 (0.0.ए. ए#श[|गश ४०. 34) 
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प्रध्याय १६ 


मोटर यांतायात 


भ0एा0तर पर&5?0णरा 


.... भॉरत में सड़कों पर यातायात करने के लिए मोटर आदि यांत्रिक गांड़ियाँ का 
उपयोग थोड़े ही तमय से आरंभ हुआ है ।४० वष्ष पूव तो भारत में मोदरों को 
संख्या,.बहुत द्वी कम थी। मोटर केवल धनायों द्वारा ही प्रयुक्त की जाती थी और 
सम्पूर्ण देश में लगभग ४००० माटरें थी जो देश की जनसंख्या और विस्तृत क्षेत्रकलं 
की आवश्यकताओं के हिसाब से बहुत दी कम थी। मोद्र-यातायात की प्रगति में 
बाधा पड़ने का मुख्य कारण सड़कों. की अत्यग्त खराब॑ दशा का द्वोना था। प्रथम 
भद्दायुद्ध काल में मोटर यातायात में आशातीत वृद्धि हुई । इसका मुख्य कारण यह 
था कि युद्ध काल में विदेशों से अधिक संख्या में मोटर-गाड़ियों का आयात केया 
गया जिससे देश की सीमाओं पर युद्ध संबंधी सामग्री शीध्रता पूरक भेजी जा सके | 
जब युद्ध समाप्त हो गया तो बची हुई मोटर-गाड़ियां नागरिकीं के उपभोग के लिए 
उपलब्ध हे। सकी । भारतीयों ने इनकों क्रय कर लिया ओर इस प्रकार १६१८-२० सें 
ही भारत में मोटर यातायात की प्रगति होने लगी है | सड़कें पहले से ही बड़ी निक 
दशा में थी अस्त जब मोटरों और बसों का उपयोग बढ़ने लगा तो सड़कों की दशा 
में और भी खराबी दोने लगी। किंपु इतने पर भी युद्धान्तर काल में ध्यापार में बृद्धि 
हैं। जाने से अधिक मोटर गाड़ियों की मांग की जाने लगी। अस्त, जनता ने इस बात 
की मांग भी सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की कि वतंमान सड़का के विकास और देखे 
रेस के लिए सरकार महत्वपूर्ण कृदम उठाये। फलस्वरूप भारत सरकार ने एक 
सड़क जांच समिति श्री जयकर के समापतित्व में, १६२७ में स्थांपित की। इस 
समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि सड़कों के विकास की. जिम्मेदारी 
टर गाड़ियों पर दी दोनी चाहिए तथा उनकी वित्त-व्यवस्था समिति द्वारा आ्रायोजित 
सड़क विकास कांष में से की जाय | इकक्े लिए पेट्रोल पर कुंछ कर बृंद्धि भी की 
शुई | इस प्रकार इस काल में सबसे पहले मोटरों पर अप्रत्यक्ष रूप॑ में कर लगाया 
गया। क्‍ 
.. १६१० से ही भारत में मोटर-गाड़ियों की संख्या में बहुत इंड्धि होने लंगी। 
दन गाड़ियों द्वारा ले जाये गए. शामान में दी अधिक उच्नति हुई । अध्त॑ रलौं को 


का 


। 


२४६ भारत में व्यापार और यातायाद 


सामान न मिलने के कारण प्राति वर्ष २ करोड़ रुपये को दानि द्वाने लगी | सरकार की 
अधिकांश पूजी रेलों में लगी थी अस्तु उसने रेज़ों को इस आशिक द्षानि से बचाने के 
लिए १६३३ में मिेल-किर्कनेस ((॥27९०॥-॥९॥7४70४) समिति स्थापित की 
जितका मुख्य तह श्य रेल ओर मादर यातायात मे दाने वाली प्रतिस्पद्धों का अध्ययन 
कर इस बारे में उपयोगी सुझाव देना था | रलों से ता मादर्रा की स्पद्ों बढ़ रही थी, 
कितू विभिन्न सोदर-कम्पनियाँ में भी यातायात के, लिए अत्यधिक लाग-डांट दाने 
लगी । इससे न केबल भारतोय सड़क्रोंकी स्थिति ही बिग डी बल्कि माटररों से यात्रा करने 
बाले मुसाकिरों को भो कई कठिनाइयों और अ्रसुविधाओं का सामना करना पड़ा | 
अतएव अब सरकार ने मोटर याताय्रात को नियंत्रित करने के देतु मोटर गाड़ी कानून 
(५(0007 ४८४]८८४ 5300) सन्‌ १६३६ में स्व्रीकृत किया । इस कानून का मुख्य 
उदच्बेश्य अधिकांश में मोटर यात/यात शासन सबंधी व्यवस्थाओं और लाइसेंस आदि 
देने को सुविधाओं को प्रदान करने का था| इसी एक्ट के अंतर्गत यात्रियों के जीवन 
का थरीमा (दुर्घध्ना बीम।) करने की व्यवस्था भी रखी गई । 


जब द्वितीय मदहायुद्ध आारभ हुआ तो मोटर-मालिकों को पैट्राल तथा मोटर 
के कल पुर्जो के पर्याप्त मात्रा में न मिल सकने के कारण नुकसान उठाना पढ़ा। 
जितनी सामान ढ़ोने बाली व्यापारिक गाड़ियां थीं वे सब सरकार ने युद्ध सहायता 
के नाम पर इस्तगत कर लीं | नागरिकों को मोटर-यात्रा में असुविधा होने लगी 
क्योंकि थोड़े श्रन्तर के लिए मोटरें ही अधिक सुविधा जनक थी। पेट्रोल की कमी 


"०*ी कुछ हृद तक लकड़ी से स्ट्रीम बनाकर दूर किया गया। अंत युद्वान्तर काल में 


मोटरों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई । सन्‌ १६१६ में केवल १४४,०२०० मोटर गाड़ियां 
ही थी किन्तु १६४८ में यह संझया बढ़ कर २,७७,७३ ३ हो गईऋ | इसमें से २४,७१८: 
मोटर साइकिलें, १३३,६६८ कारें, १२११६ किराये पर चलने वाली गाड़ियां, 
३३,६८६ मुसाफिर ले जाने वाले बसें, ६५,४४२ सामान ढोने बालो गाड़ियों और 
शेष श्रन्य प्रकार की मोटर थीं ! 


मोटर गाड़ियों पर लगाये जाने वाले टैक्‍स से भारत सरकार को एक 
निश्चित आशिक लाभ द्वोता है। केंद्रीय सरकार मोटर गाड़ियों और कल पुर्जो' पर 
आरायात कर और चुगीकर तथा मोटर-टायरों पर केबल चुगी कर लगाती 
है। प्रान्तीय सरकारें मोटर गाड़ियों पर कर और फीस तथा पट्राल पर विक्रय कर 
वसूल करती हैं। किंतु इस प्रकार लगाए. गए, कर सभी प्रान्तों में समान 
नहीं है | मिचेल-किकनेस समिति के अनुमानानुसार यह कर पंजाब में सम्पूर्ण 
खर्च के २०५८ बंगाल में २०५; मध्य प्रदेश में २१%; बिशार में २३%; उत्तर 
प्रदेश में २७७ ओर मद्रास में ४०2 है। ऊ'चे करों के अ्रतिरिक्त जो मोटर गाड़ियां 
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दो प्रान्तों के बीच में चलती हैं उन पर दुह्दरा कर भी लगाया जाता है | सन्‌ १६५० में 
मोटर गाड़ी कर जाँच समिति ने इस प्रकार लगाए जाने वाले दुंहररा कर की निन्दा की है । 

१६२४ में पेट्रोल पर चार आने प्रति गेलन कर लगाया गया। १६२६ 
में यह कर ५ आना प्रति गेलन कर दिया गया। अस्तु इस समय मोटर कर से प्रात 
होने वाला धन सडकों पर किये जाने वाले खर्चे का १४०% था। १६२६ में मोदर 
गाड़ियों पर प्रति मोदर वाधिक कर ५१०) था। १६३६ में पेट्रोल कर १० आना 
प्रति गेलन और १६४६ में १५ आना प्रति गेलन किया गया । इस कर के अतिरिक्त 
राज्य की सरकारों ने पेट्राल पर बिक्री कर भी लगा दिया इससे मोटर मालिकों पर 
कर भार अधिक पष गया | 

सन्‌ १६३१ के पूर्व मोटर-कारों पर २०% और ट्रकीं तथा बरसों पर १३५७ 
भ्रायात कर लगाया जाता था | १६३२ में यह बृद्धि क्रशः ३२७३ और २५% कर 
दी गई । अब यह आयात कर क्रमश: ४५४४ और ३०१५ है । 


इन अ्रंकों से ज्ञात होता है कि भारत में मोटर यातायात पर लगाया जाने 
वाला कर श्रधिक भारी है | मिचेल-किकंनेस कमेटी ने मोदर और रेल यातायात के 
सापेत्तिक च्षेत्रों तथा उनकी काय प्रणाली और उन पर लगाये जाने वाले कर की 
जांच करके विस्तृत रिपोट पेश की | कमेटी ने यह बताया कि रेलों द्वारा केन्द्रीय सामान्य 
वित्त विभाग को ५*२४% आय प्रत्यक्ष रूप से और ०"४७% आय कर द्वारा मिलती 
है यह सब मिला कर रेलों पर होने वाले खर्चा' का ५"८६% आता है| यदि इसमें 
१३*७५ ब्याज और देखरेख की व्यवस्था का ८६५८ भी:सम्मिलित कर' लिया जाय 
तो कुल मिलाकर २९*६५ आता है इसके मुकाबले मे मोटर यातायात पर लगाया 
जाने वाला कर अन्य खां का २०% दोता है किन्तु इस कमेटी की रिपोर्ट देने के 
बाद से श्रव बिक्री कर और पेट्रौल कर में वृद्धि हो जाने से यह प्रतिशत ३०% आता 
है। अस्तु, इस कमेटी ने निरंय दिया कि मोटर यातायात इतना अधिक कर भार 
घादन नहीं कर सकता और न ही सड़कों के निर्माणु- विकास, वृद्धि और उनके देख 
रेख पर ही मोटरें भ्रधिक खर्च कर सकती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया कि पट्रौल 
कर द्वारा प्राप्त होने वाली आय का केवल १/६ भाग सड॒क कोष द्वारा सड़कों पर 
व्यय किया जाता है। मोटर यातायात द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण आय--१६ करोड़ रुपये- 
में से केन्द्रीय सरकार के सामान्य विभाग की १०१ करोड़ रुपया मिल जाता है और 
केवल ८; करोड रुपया सड॒कों आदि पर व्यय करने के लिए राज्य की सरकारों और 
सड॒क कोष को धाप्त द्ोता है। 

यातायात पर युद्धोच्त नीति निर्धारण समीति (?050 #४७० 9००9 
(077ए//26 60 7४7४०0०४7) ने १६४३ में इस बात की ओर निश्चित रूप 
से निर्देशन किया की मोटर यातायात पर उसके भार वाइन करने कि शक्ति से भी 


+े 
है] 
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अधिक कर लगाये गए. हैं। इस कमेटी ने यह भी कहा कि रलों की शअ्रपेज्ञा मोंथरों 
द्वारा सामान्य वित्त विभाग की तीन गुना अधिक धन प्राप्त द्वाता है। यद्ध कमेंटी उस 
लिश|य पर पहुँची कि “ब्रास्तव में मौदर यातायात लगाया जाने वाला कर रेलों का 
अपेक्षा अधिक विषम अनुपात में दोता है और यह नीति सरकार के उस सिद्वान्त के 
विरुद्ध है कि सरकार का कार्य किसी एक यातायात के साधन पर--चूंसरे माभनों को 
द्वानि पहुँचाने के लिए श्रष्रिक कर लगाना नहीं है।” इस कमेटी ने यह भी बताथा 
कि जहां प्रति टन मील पीछे गाइकीं पर खर्च करने के लिये १६५ पाई की दी 
आवश्यकता होती है यहाँ भारत में ल्ारियों और बसों द्वारा प्राप्त कर ओव प्र्ति 
टन मील ६ पाई से भी अधिक द्वोती है। इसका अर्थ यह हुआ कि माटरों पर 
लगाये जाने वाले कर का २८% माग सड़कों पर व्यय किया जाता है और शे५ 
७२% सामान्य बित विभाग को वास्तविक लाभ द्वोता है। आजकल तो प्रति दन 
मील ८ पाई का कर लिया जाता है । द 


मोटर यातायात पर लगाये जाने वाले कर की अधिकता श्रथवरा स्यूनता की 
जांच करने के लिए. भारत सरकार ने यातायाव प्तत्ाहकार परिषद (३0 ७0:॥५ 
30ण80"ए - (0०ए7८)) के श्रादिशानुसार एक कर ज॑चे समिति (१०० 
एल्मांलल (४४०४० घिपुर्णोए१ ()0ग्राएं(९०) सन्‌ १६५० मं बिठाई | 
इस कमेटी की यह कार्य सौंथा गया कि वह मोटर यातायात पर लगाने वाले कर की 
स्थिति पर जांच करे और यद्द भी बताये कि अधिक कर दोने से मोटर यातायात के 
विक्रास पर क्‍या प्रभाव पड़ा है। यद्द कमेटी अपनी जांच के पश्चात 2स निर्णय पर 
पहुंची कि भारत सरकार की रेल विकास सम्बन्धी कोई व्यवस्थित सौति नदी है और 
ऐसी द्वालत में मे'दरों पर कर किस द्विसाव मे लगाया जाय बद निर्श्चित रुप से 
नहीं मालूम किया जाता । इस कमेदो ने इस बात पर अवश्य जार दिया के मोटर 
रखने वाले लोगों पर विषम अनुपात. में कर न लगाया जाब। इस कमेटी ने निम्न 
सिफारिश की :-- द 

(१) एक साधारण करदाता की तरदद मोटर रखने वाला, रेलवे द्वारा विए, 
गए, कर के बराबर दी सामान्य वित्त विभाग को कर दे।... 

(२) भारत संघ और राज्यों की करनीति में हस प्रकार समन्वय किया जाग 
कि मोटर रखने वाले को अन्य योजनाओं के खर्च महन करने श्रभवा माटर उद्योग 
स्थापित करने के देतु आवश्यक पर जी देने के लिए अतिरिक्त कर न देना पढ़े। 

... (३) मोदर यावायात पर लगाई गई कर प्राप्ति में से सामान्य वित्त वेभार 
के लिए निश्चित रकम निकाल लेनें के पश्चात शेष रकम लड़कों के विकास में खर्च 


की जाय 
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(४) इस शेष रकम से एक सड़क कोष स्थापित किया जाय | 

इस कमेटी ने मोटर यातायात पर लगने वाले दुह्दरा-कर और मोटर मालिकों पर 
पड़ने वाले उसके प्रभाव की जाँच कर ने के बाद यह निर्णय दिया कि चु गी द्वारा ग्राप्त दोने 
वाली कर की रकम में ७५% की वृद्धि हुईं है जबकि १६२१ में यह रकम केवल 
७४% ही थी। यह कमेटो इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि बढ़ें २ प्रांतों में मोटर 
माल्निकों द्वारा प्राप्त होने वाली कर की रकम सड़कों पर किये जाने वाले व्यय से 
दुगुनी थी। अस्तु इस कमेटी ने दुह्रा-कर प्रणाली का-जो केंद्रीय, प्रांतीय और राज्य 
की सरकारों अथवा जिला बोड द्वारा अपने २ क्षेत्रों में लगाईं जातो हैं-घोर विरोध 
किया और यह भी कहा कि मोटरों पर आयात कर तथा पुर्जों व मोटर ठायरों पर 
आयात और चुगी कर तथा मोटरों पर बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर बहुत 
झधिक है | इस सम्बन्ध में इसने निम्न सुझाव पेश किए :-- 

(१) राज्यों द्वारा मोटर स्प्रिट पर लगाया जाने वाला बिक्री कर समाप्त कर 
दिया जाय । 

(२) इसके बजाय पढट्रोल पर प्रति गेलन ६ आने अतिरिक्त कर 
(577०7७78०) लगाया जाय | यह कर विभिन्‍न प्रांतों में पेट्रोल के उपभोग के 
अनुपात में लगाया जाय । 

(३) पंट्रोत् पर लगने वाले ख्ं में कमी करने की तरकीब निकाली जाय | 

(४) जिला बोर्डों' और ' म्युनिसिपलिटियों द्वारा मोटर गाड़ियों पर लगाया 
जाने वाला, सभी प्रकार का स्थानीय कर उठा दिया जाय। 

इस कमेटी ने मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरणु पर भी विचार किया | इस 
कमेटी ने यह स्वीकार किया कि यातायात सबिसों की साधारण व्यवस्था राज्य द्वारा 
संचालित संस्थाओं के हाथ में दो । किन्तु जब तक पहिले से ही राष्टीयकरण किए 
गये मार्गों का ठीक समन्वय न हो तब तक नये मार्गों का राष्टीयकरण न किया 
' जाय | इसके अतिरिक्त सरकार को नये मार्गों को अपने दृथ में तभी लेना चादिए 
जब उसे इस बातका पूणत: निश्चय द्वो जाय कि ज्षेत्र विशेषों में प्राईवेट कंपनियां ठीक 
प्रकार संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रही हैं। गांव और नये प्ंदेशों में मोटर 
यातायात का पूर्ण विकास करने के लिये सरकार को चाहिये कि वह निजी कम्पनियों 
को कर आदि में कुछ विशेष सुविधायें दे जिससे जिजी कम्पनियां नये मार्गों के आरंभ 
करने में रुचि ले सके | 

भारत के विभिन्‍न भागों में मोटर गाड़ियों की संख्या इस प्रकार थी :--- 

ग्रांत ९६४५-४३ ६५४८ 
मद्रास _मद्रात  'कौदशरे इअइर१:१६० 

* देखिये ४ डियन शेयर बुक (१६९५०) प० ३०४ 


४७७० अप की है 


२.० भारत सम व्यापार झार यादूयार। 


बम्बई ३०,०२६ .. शेष ८२६ 

बंगाल ३१,०७७ ३६,२६६ 

उत्तर प्रदेश १५,८२१७ २१,रेप० 

अविसाजित पंजाब ११,३१४ ८)० १ ८. (पूर्वी पंजाब) 
बिद्दर ८,५१४ १२,२०३ 

मध्य प्रदेश ५,४२४ ७,२३२ 

अरसाम ७,६६३ 8 शेप्पप 

उड़ीसा १,५१३ २,००४ 

संपूर्ण भारत का योग १४४,६६४ २३५,०३० 


मोटर उद्योग (50 प/077007[6 [#6त05४07५७) 

मोटर उद्योग एक ग्राधारभूत उद्योंग है जिसका महत्व शांति और युद्ध दोनों 
समय में बहुत है । अ्रभी तक भारत के कारणानों में विदेशों से श्रावात मोध्रों के 
विभिन्न भागों को जोड़कर मोटर तेयार की जाती रही है किस शब कुछ समय से 
भारत में विदेशी फर्मों (न्यूफालड ग्रे के) के सहयोग से पा औगा में मोटर बर्नाने का 
कारखाना खोला गया है। सन्‌ १६४६ में कुल ३६,८५४ मोदर गाड़ियां अलग २ 
भाग जोड़कर तेगार की गई । सरकार द्वारा माटरों के विभिन्न भागों को बनाने वाले 
उद्योग को संरक्षण भिला है | नोच की तालिका में प्रमुख कारखानों की उत्पादन 
क्षमता दी गई है :-- 


हिन्दुस्तान मोौदस १६,२०० मोटर गाहिया प्रीमिपर औशेगोबाइल्श १२,६०० 


जनरल मोट्स.... १५,००० ,, अशोक मोद्स ६,००० 
फोर्ड मोटर्स १४,४०० ,; रूट्स समूह ३,००० 


मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण (पक्राफाबा#वतं00. 00 ००07 
३एशु०07) 
रेल और मोदर यातायात में प्रतिस्पर्धा होने से बहुत हद तक देश कं! 
अधिक हानि पहु'ची है। अस्त,रेलों का तो पूर्णतया राष्ट्रीमॉकरण हो ही चुका, किन्तु 
मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरश- के प्रबत्न भी कई प्रान्तों में किए गए हैं | मोटर 
यातायात का राष्ट्रीयकरणु किया जाय या न किया जाय, इस समस्या पर काफी पक्ष 
ओर विपक्ष में विचार उपस्थित किए: जा चुके हैं |# सडक यातायात के साधनों 
# मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में कुछ विचार इस प्रकार प्रकट क्रिए गए है:-- 


(१) राष्ट्रीयवरण के हिमायतियों का कहना है कि यदि मटर यातायात की व्यवस्था सरकार 
के इक में भा जायेगी तो जनता की न केवल सस्ती श्रपितु कुशल यातायात भी उपलब्ध हो 
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है] 


का राष्ट्रीयकरण करने के लिये हमारे यहां तीन प्रमुख पार्टियों के भिन्न २ विचार 
हैं। सरकार को लगभग ८०० करोड़ रुपये की पू'जी रेलों आदि में लगी है इस हेत 
5४६ यह सहन नहीं कर सकती थी कि रेल-मोटर प्रतियोगिता के फलस्वरूप उसको 
किसी प्रकार की आधिक हानि उठानी पड़े | प्रान्तीय सरकारों का कथन है कि 
सड़कों को बनाने और उत्तम अवस्था में उनको रखने में उसका अधिक रुपया 
खर्च ही जाता है और इस प्रकार उन सड़कों पर निजी व्यापारी लोग अपनी मोटर 
चलाकर लाभ उठाते हैं। पूंजीपतियों का कहना है कि जब किसो ओर से सड़कों 
आदि बनाने अथवा मोटर सबिस चालू करने के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं हो रही 
हि ओ शाजी पहल लिन की तक लक ज 22 परवलिरि अ के 286 कक ++ कि किक कक वे 05 अपन मलिक कवि लि के 


सकेगा क्‍योंकि अबो तक व्यक्तिगत मालिक अधिक से अधिक किराया लेकर भी जनता को यात्रा 
संबंधी कोई सुविधा नहीं पहु'चा सके हैं क्योंकि उनका एक मात्र ध्येय लाथ कमाना है | उन्हें 


जनता की सुविधा और आराम का कोई ख्याल नहीं बल्कि वे सदैव अधिक किराया लेकर उसका 
शोषण करते रहे हैं । 


(२) ज्यों २ मोटर द्वारा को जाने वाली यात्रा में वृद्धि होती हैत्योंर मोटर मालिक 
किराया बढ़ाते जाते हैं । यह दो सकता है कि रेलों के मुकाबले में मोदर यातायात सस्ता पड़ता 
हो किंतु यद् इतन। अव्यवस्थित है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं की जा सकती कि किराया 


स्थिर रहेगा। यात्रियों श्रोर माल ढोने का किराया सभी प्रान्तों में. एक सा रहें इसके लिए यह 
नितान्त आवश्यक है कि सड़क यातायात का राष्ट्रीयरण किया जाय । 


(३) अब तक व्यक्तिगत मोटर मालिकों ने उन दूर बसे गांवों अथवा स्थानों को (जहां 
जनसंख्या कम द्वोने से ,न तो अधिक यात्री ही मिलते हैं ओर न अभ्रधिक सामान ढोने को ही 
भिलता है) बड़े शहरों अथवा व्यापारिक मंडियों से जोड़ने का काम पूर्ण रूप से नहीं किया 
है। मोटर सर्विसें उन्हीं मार्गों पर चलती है जहां उन्हे यात्री ओर सामान मिल सके । नतीजा 
यह होता हैं कि देश का एक बड़ा भाग यातायात की, सुविधाओं से बंचित ही जाता है । अस्तु यदि 
सरकार मोटर यातायात को अपने अधिकार में करले तो वह सुगमता से ही नए मार्गों पर अपनी 
गाड़ियां चलाकर देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ सकती हैं । 


(४) सड़कों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से मोटरों आदि की कार्य क्षमता भी बढ़ जायगी 
भौर जनता को यद्द लाभ द्वोगा कि ये सर्वित उन्हीं के द्वितों को ध्यान में रखकर चलाई जायगी 
क्यो कि सरकार के सम्मुख जनता की सुविधाए। अथम होंगी शौर लाभ का विचार अन्तिम । 
यात्रियों को अधिक सुविधाएँ मिल सकेंगी , मोटरें अच्छी अवस्था में रखी जो सकेगी, सर्विसें 
निश्चित समय पर चलाई जायेंगी और किराए तथा भीड़ में कमी होगी । अभी तक कोई मोटर 
मालिक इन बातों परः ध्यान नहीं देता । मोटरों में अन्धाधुन्ध यात्री भेड़ बकरियों की तरद् ठटूस दिए . 
जाते हैं. डीक समय पर गाड़ियां नहीं छोड़ी जाती तथा प्रायः गाड़ियों की मरम्मत पर भी उचित 
ध्यान नहीं दिया जाता जिससे मार्ग में यांत्रियों को असुविधा उठानी पड़ती है | अस्तु यदि सरकार 
मोटर यातायात पर अपना नियंत्रण कर ले यो ये सब दोष मिट सकते हैं । 


०) अभी तक सड़कें बनाने, उनको ठोक हालत में रखने का काम प्रान्तीय सरकारों के 
अधिकार में है भर मोटरों आदि की मरम्मत, टूट फूट का बचाव श्रादि करने का «जिम्मा मोटर 


२५१२ लारत में व्यापार और यातायात 


शी तब इन्हीं लोगों ने लाभ का विचार न कर जोखम होते हुए भी उन्होंने श्रपनी 
पू जी इस कार्य के लिये लगाई अस्त अ्रत्र सड़कों के यातायात साधनों का राष्ट्रीय- 
करण करना उनके दितोंके विरुद्ध दोगा। अत; राष्ट्रीयकर गा की इस समस्या को इल 
करने के लिए राष्ट्रीय सरकार ने रेलबे बो्ड की सिफारिशों से उत्साहित ध्वोकश एक 
त्रिसूती यजसा बनाई और इस योजना को कार्योस्वित करने का भार प्रान्तीय सर-- 


ब्रनाने का उदेश्य था जिसके हिस्से केन्द्रीय रेलबे विभाग, प्रान्तीय सरकारे' और 
निजी प्‌ 'जीपतियों में बांठे जाने वाले थे | अधिकृत पू जौ का ३० से ३३% हिस्से 


सं. 2 पसतार.. पसन्द. जरचरमाती 


मालिकों का होता है । अस्तु यदि सड़कों की बुरी दशा होने से मोटरों आदि को हानि होती है 
तो अपत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव यात्रियों भ्रौर जनता पर ही पढ़ता है क्योंकि मोटर किराए की 
दरों में वृद्धि कर दी जाती है। अस्त सबके बसाने तथा मोटर्र चलाने का अधिकार सरकार के ही 
हाथ में हो तो अवश्य नए मार्थो' को चलाने के पहले बह सब प्रकार का विचार परवे जनता को 
व्यर्थ के भार से बचायेगी । , 

(६) मोटर कर्मचारियों, नीकरों आंदि' को भी काफी राहत मिल्न सवेगी। उनके काम 
करने के घएर निश्चित होंगे और उनकी करार्यक्षमतता भी बढ सकेगी । 

मोटर गालिकों द्वारा राष्ट्रीयकर ग॒ के विपक्ष में ये दलील दो जाती हैं; - 

(१) श्री पद्रामीसीतारभेया ने अखिल भारतीय मोटर संघ कांग्रेस की पक सभा 
(अनवरी १३४७) भाषण देते हुए कहा कि “सड़कों का बियार स्वतः ही गलत है । मोटर 
मालिकों की शिकायसे सुनकर उनकी जांच करना और उपयुक्त निर्णय देता बहुत ही समझदारी 
का काम है। उन लोगों ने ऐसे समय में श्त अभिश्चित व्यवसाय में अपनी पू'जी लगाई है जब 
उन्हें लाभ की कोई झाशा मे थी | अतेक विष्म बाधाओं को पार कर भब उने कुछ लाभ होने 
लगा है तो नियस्रण, लाहमेंस लेने की दिक्‍्कतें भोर धूसखोरी इतनी बढ़ गई कि उनका जीवित 
रहना ही दुलंभ हो गया है । अतः अब यह कहता कि ने अपने व्यवसाय को सरकार' को सौंप 
दे उतना ही ह्ास्यपद होगा जितना कि किसी भलाई करते बाले | क्षाय कोई धुराई करें ।” 

(२) यद्वि मोटर यातायात विभिन्‍न व्यक्षितयों के हाथ में हो तो भरापसी प्रतिस्पर्धा होने से 
यातायात में उन्‍तति हो सकना संभव है, इसके लिये नवीनतम आविष्कार काम में लाये जा सकते 
हैं, अधिक आरामदायक गाड़ियां चलाई जा सकती हैं झौर इस प्रकार कार्य झौर सत्पादन कमता 
बढ़ाई जा सकती है. किन्तु यदि' मोटर यातायात अवाध रूप से सरकार के हाथ में भाजाता है तो 
उसके विकास में बांधा पढ़ना स्वाभाविक ही है क्योंकि सरकारी कर्मचारों इतनी रखि और लगन 


से काम नहीं करगे । क्‍ है 
(३) सरवार द्वारा राष्ट्रीयर ण कर लेने से सबसे बड़ी हानि यह होगी कि सरकार और 


उसके कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध न रह सबेगे । उनमें अधिक इड़तालें होंगी, उनकी मांगे 
पूरी न की जा सकेगी ॥र इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अलिश्चित काल तक के लिए जनता को 
भोटर यातायात से होने वाले लाभ से वैंचित रहना पढ़ेंगा। 

(४) श्रभी तक मोटरें जहां चाहे यात्रियों की सुविधा? लिये मार्ग में कहीं भी 58२ सकती 
हैं झोर नये यात्री ले सकती. अथवा उतार सकती है किम्तु राष्ट्रीयरण होजाने पर यह सुविधा न 
रद सकेगी क्योंकि सरकारों बसे नियत स्थानों पर ही ठदरती हैं । द 


मोटर यातायात २५३ 


भारतीय रेलों, ३० से ३५% प्रान्तीय सरकारों तथा शेष जनता में बाँठा जाने वाला 
था | यदि पू'जीपति चाहें तो वे नकद रुपयों की बजाय चालू अवं॑स्था की मोटर गाडी 
भी दे सकते थे । सभी प्रान्तों में इस प्रकार निर्मित निगमों द्वारा ही मोटर यातायात 
को व्यवस्था होने को थी। इस कार्य में जो भी लाभ डोगा वह हिस्खेदारों में उनकी 
हिस्से-पू जी के अनुपात में बांठ दी जायगी | इस योजना का सभी क्षेत्रों में स्वागत 
किया गया किन्तु कुछ समय बाद पू जीपतियों ने इस योजना काइस आधार पर कड़ा विरोध 
करना आरम्म किया कि यदि निगम गन गए तो नई व्यवस्था में उनका कोई महत्व 
नहीं रह जायगा और प्रत्येक बातों में रेलवे द्वारा उन्हें हार माननी पड़ेगी तथा उनके 
द्वारा दी जाने वाली मोटरों की कीमत का अनुमान सही २ नहीं लगाया जा सकेगा 
जिससे उन्हें व्यथ की आथिक हांनि उठानी पड़ेगी | किन्तु इतना होने पर भी सभी 
राज्यों ने मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाली है | पिछले ४-४ वर्षों 
में इस दिशा में विभिन्न राज्यों में यथेष्ट प्रगति हुई है । 

उत्तर प्रदेश की सरकार ने १९४७ से ही सवारियां ले जानी वाल्ली मोटरों का 
राष्ट्रीयीरण कर लिया है। इस कार्य के लिए संयुक्त पूंजी गली कम्पनियां बनाने को 
सरकार ने अपने बजट में १३३ लाख रुपये की रकम मंजूर की। समस्त प्रान्त को , 
मोटर यातायात की सुविधाओं के अनुसार नौ प्रदेशों में बांदा गया है-गोरखपुर, 
कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, मेरठ, कुमायू! और गढ़बाल-जिसमें 
प्रत्येक में एक २ संयुक्त पू जी वाली कम्पनी दोगी। मैदानी क्षेत्रों में चलने वालो 
मोदर-सब्रिस में सरकार का दिख्सा ३०% और रेल विभाग तथा मोटर मालिकों का 
हिस्सा क्रश २५% और ४५% रखा गया किंतु पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली सर्विसों 
में रेल विभाग का कोई हिस्सा नहीं रखा गया केबल सरकार (५१%) और मोटर 
मालिकों (४६%) दोनों ही को इसमें हिस्सा मिला । सरकार ने यह भी निर्णय दिया 
कि जिन मोटर मालिकों को इस नई योजना से हानि होगी उनको सरकार उन मार्गों 
पर मोदर चलाने की प्राथमिकता देगी जिनका राष्ट्रीयकरण कुछ समय तक के लिए 

(५) यदि मार्गों का राष्ट्रीयवरण होगया मो मोटर मालिको को उससे हुई हानि के उपलक्त्य 
में एबजाना देना पड़ेगा भोर श्स एवजाने को रकम इतनी अधिक होगी कि यह सरकार की कमजोर 


आधिक दशा को भोर भी श्रधिक ज्जर बना देगी । इसके अतिरिक्त एवजाने की रकम का निर्णय 


करना भी कठिन होगा 
(६) मोटर मालिकों का कहना हैं कि मोटर यातायात कानून के श्रन्त्गत सड़कों पर चलने 


बाली मोटर सर्विर्सों की कारें क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही से द्विदायतें मौजूद हैं, ऐसी हालत में 
राज्य द्वारा नियन्श्रित सबिसों से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकेगा अस्तु यातायात प्रतिस्पर्धी ओर 
एकाधिकार के दोषों से मुक्त होने का [सबसे उत्तम मार्ग यही होगा कि अत्येक सर्विस को स्वतन्त् 
रूप से चलने दिया जाय और श्सके लिये व्यक्तिगत मालिक थदि चाहे तो वे सहकारी रूप में 
आपस में मिलकर एक निश्चित श्राकार का रूप ले सकते हैं। 


२५४ भारत में ब्यापार श्रीर यातायात 


नहीं किया जा रहा हैं। कुल मागरों की आवश्यकता की आधी संख्या रेलों द्वारा 
ओर शेष मोदर मालिकों से निश्चित दरों पर मोटर खरीद कर पूरी की जायगी। 
आरभ में यद सर्विस केवल यात्रियों को दी ले जावंगी। अरब उत्तर प्रदेश मे इस 
योजना के अनुसार सरकारी विभाग द्वारा ही मोटर स्विस का संचालन द्वोता है । 
सब्सस पहली सरकारी सबिस २४ मई १६४७ को आरंभ को गई । सितम्बर १६४६ तक 
१५० भागों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था जिस पर ११६२ सवारी गा।ह्षयां, 
५५६ ट्रके श्रौर ४६ किराये की मोटर बचत रदी थीं। उत्तर प्रदश मे इस थोजना द्वारा 
सरकार को आशातोत सफलता मिली है इसका जान नीच दी गई तालिका से 
होगाः--# 
उत्तर-प्रदेश रोड़-बवेज द्वारा हुई प्रगति 


बष सवारी ८क.. किराये यात्रियों को. मार्ग फूल वास्तविक 
गाड़ियां को गाड़ियां संख्या जिन पर आय 
प्र जो शय 
भर्तिर्स.. की गई 
मलाई 
. ह१ मार १ई 
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,. आरंभ में सवारी गाड़ियों का किराया निम्न भ्रेंगी के लिए. ६ थाई प्रति मीज 
और उच्च श्रेणी के लिए ६ पाई प्रति मील नियत किया गया किंवू पेंट्रं।ल पर चु'गी 
बढ़ जाने तथा महंगाई आदि के भत्ते में बृद्धि दा जाने से निम्न श्रेणों का किराया 
६ से ७ पाई प्रति मील कर दिया गया, ऊपरी श्रेणी का किराया बद्दी रखा है। 
यात्रियों को सब प्रकार की सुविधा दी जाती है ; स्त्रियों श्रीर पुरुषों के टिकट घर 
अलग २ बने हैं। उनके ब्रेठने श्रादि का उपयुक्ष इंतजाम है। मोटर-्टेशनों पर 
पानी के पीने श्रौर ८्ट्टी घरों आदि तथा कुलियों श्रादि की भी उचित व्यवस्था की 
गई हैं। सवारी गाड़ियों में निश्चित संख्या से श्रधिक सवारियां नहीं ली जाती और 
यात्रियों की सभी सुविधाओं का यथाशक्ति ध्यान रखा जाता है। अब तो १६४० के 
अंत से ही उत्तर प्रदेश के कई नगरों के बीच भी मोटर स्विर्तस नियमित रूप से 
चलाई जा रही हैं। मेले आदि के समय भी विशेष मोटर सब्विसे चालू कर जनता 
को अधिकाधिक आरामदायक यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। क्‍ 
.... बम्बई में राज्य तड़क यातायात कम्पनी (50806 रि०४0 7&एछ०077 
_(००7०79) की स्थापना १६४७ में की गई। इसमें भारत सरकार और प्रांतीय 

# देखिये भटनागर, बद्दादुर भ्रादि की “ट्रांसपोर्ट श्न माडन शुरिडया” पृ, ३०४-३१० 





भोटर यातायात रफ्प 


प्रकार की पू'जी १:३ के अनुपात में लगाई गई है। इसका उद्देश्य धीरे २ राज्य 
भर के मोटर यातायात को अपने नियन्त्रण में ले लेना है। बम्बई सरकार को इसमें 
जो सफलता मिली है उसका अनुमान नीचे के आंकड़ों से लगाया जा सकता है :-- 


वर्ष मार्ग जिन पर मार्योंकी दूरी जो प्रति माह ले 
सर्विस चलती है दूरी... तय की गईं : जाये गए 
यात्रियों की सख्या 
१€४८८ य्ः श्दज १० ८,७५२ १७ ,ध्पपर 
१६५० ४६४ १४,०३६ २६१,६४७ ४२,४७,६४७ 


यह कम्पनी बम्बई के दस प्रदेशों में अपनों सविस्त चलाती है। इससे जो 
कुछ लाभ होता है उसका अधिकांश भाग उत्तम सड़के बनाने तथा यात्रित्रों के सुख' 
अ्रौर सुविधा में खच किया जाता है। 


पूर्वी पंजाब और मद्रास में भी सरकारी विभाभों द्वारा डी मोटर सविस का 
संचालन द्वाता है । उड़ोसा में सड़क यातायात निगम (००० ॥7878907॥ 
(07[07078707) की स्थापना होने वालो है जो राज्य द्वारा संचालित मोटर 
यातायात को अपने हाथ में ले लेगा | पश्चिमी बंगाल में फिलदाल कलकत्ते और 
वृदत कल्षकत्ते की बस सर्विसों तक ही राष्ट्रीयकरण सीमित होगा । मध्य 
प्रेदेश में 'सो० पो० ट्रांसाट सिसिज लिए (0, ?, [7०४99070 $67"एं८८8 
[.0) और प्रांतीय. यातायात कम्पनी द्वारा मोटर स्विसिन चलाई जा रही हैं। 
ट्रावनकोर, मैसूर, कोचीन, सौराष्ट्र आदि में मी मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण 
आरम्भ हद गया है | दिल्ली में वेन्‍्द्रोय सरकार द्वारा मोटर यातायात का संचालन 
होता है पर अब यह संचालन (दिल्ली सड़क यातायात” संस्था (0८ (२०७० 
प7७॥78007: &प८000ए) नाम की स्वतन्त्र संस्था के हाथ में चला गया है | 

दिसम्बर १६४० में भारतीय संसद ने सड़क यातायात निगम विधेयक 
(रि०40* ७9070 (70779072707 श॥)) पास कर दिया । इस बिल के 
पास होजाने से राज्य की सरकारों को सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण का अधिकार 
मिल गया है और राज्य को अपनी बस सर्विसों की 5(द0प:079 (.0४7907बं०णा 
द्वारा प्रबन्ध व्यवस्था कराने का अधिकार प्राप्त होगया हे । 

पंच वर्षीय योजना में राज्य द्वारा चलने वाली मोटर सरब्सिज के लिए “अ' 
श्रंणी के राज्यों के लिए ५*६ करोड़ रुपया, 'ब' श्रेणी के राज्यों के लिए १६ करोड़ 
रुपया और 'स' श्रंणो के राज्यों के शिए २० लाख रुपया-इस प्रकार कुल ७४ 
करोड़ रुपया रखा गया है। योजना आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि 
राज्य की यातायात सविसें जिन मोटर गाड़ियों को काम में ले' उनका 5070 47वीं 
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डा707 हो और देश के मोठर उद्याग के विकास से पुरानी मोटर गाड़ियों के स्थान 
पर नह गाड़ियां बदलने और उनकी संख्या बढ़ ने के उपायों का अवलम्बन किया 
जाय । मोथ्र गाड़ी सुधारने के कारखानों की स्थापना करने श्रौर ९८गएं- 
९४ 9९0780पर0) का शिक्षा देने को उचित व्यवस्था करने की और भीविशेष ध्यान 
देना चाहिए ।# 

न नननभाणिणाणा 


निविनिनिशी मिनी लिलमिलनिलिल्‍िल लकी अनबन. न ४ ॑॑ं॑ँँ४४४७७४४ 
# देखिये, 'फाश्व इयर प्लान ५० १७८-१७६ 
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7277, 7२0०७70 (0५एजशाा।ए0र & 
उन्तनछ&ाए (0-00॥ए०७770४ 


यातायात के विभिन्न साधनों का कार्य-क्षेत्र अलग २ होता है और इसलिए 
जब एक साधन अपने क्षेत्र को लांध कर दूसरे साधन के ज्षेत्र में जाने की कोशिश 
करता है तभी दोनों साधनों के बीच प्रतिस्पद्धां उत्पन्न हो जातो है जिसके फलस्वरूप 
हर एक साधन अपनी स्थिति को मजबूत बनाये रखने के लिये कम किराया आदि 
लेकर आ्िक संकट पैदा कर देता है। दूर २ के यातायात के लिए रेलों के बराबर 
सुविधा का साधन दूसरा नहीं है। यत्रपि हवाई जहाज की उन्नति होने से इल्का 
माल थोड़े समय में दूर २ तक ले जाया जा सकता है फिर भी माल ले जाने के लिए 
रेलों की श्रावश्यकता बनी हुई है। इसलिए रेलों का अपना प्रथक क्षेत्र है। इसके 
विपरीत रेलों को देश के आन्तरिक भाग से" माल लाने और उनका लाया हुआ 
माल देह्नतों में ले जाने के लिये लारियों और बेलगाड़ियों की आवश्यकता होती है । 
जह्ं दूरी कम है वहां रेलों का बनाना श्रौर उनके द्वारा माल ले जाना श्रधिक 
खर्चीला पड़ता है | रेल की लाइन बनाने का व्यय, स्टेशन, फ्लेटफार्म, कर्मचारियों 
डिब्बे, ए.जिन, सिगनल, कल पुरे आदि का इतना अधिक खर्चा पड़ता है कि 
रेलों की तुलना में सड़कें बनवाना अधिक सस्ता पड़ता है क्योंकि बरस या मोटर 
मालिकों को न तो सडके बनवानी पड़ती है-यद्यपि वे पेट्रोल-कर के रूप में सड़क 
बनाने का आशिक व्यय सहन करते हँ--ओऔर न उन्हें स्टेशन श्रादि बनवाने अथवा 
असंख्य कर्मचारी ही रखने पड़ते हैं। एक बस के मालिक को मोटर खरीदने के लिए 
रुपया चाहिए. और उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर, एक क्लीनर तथा एक 
आपरेटर की जरूरत है। इन सब का परिणाम यह होता “है कि मोटर लारो कम 
किराया लेकर सफलता पूर्वक रेलों की तुलना में प्रतिस्पर्धों कर सकती है। इसी प्रकार 
तटीय भागों में जद्दाजों और रेलों में भारी किंठ कम कीमती सामान ढोने के लिए 
प्रतिस्पद्धां द्ोती है | अस्तु, मिन्न साधनों-रेलों, सड़कों, जद्दाजों-आदि का क्षत्र भिन्न 
२ है और यदि दोनों का विस्तार अपने अपने क्षेत्र में द्वी हो तो उनमें प्रतियोगिता 
का भय न रदे। 


रपट भारत में व्यापार और यातायात 


परन्तु दुर्भाग्य वश हमारे देश में कुछ सीमा तक रेलों और सड़कों म॑ यात्री 
आर सामान ढोने में प्रतिस्पधों होने लगी है जिसके फलस्वरूप दोनों में यह विवाद 
छिड़ गया है कि दोनों में कौन अधिक लाभदायक है| रेलों की प्राय: यद् शिकायत 
रहती है कि मोटर उनसे अपने मार्ग में कहीं २ ठहर सकने श्रौर माल लाने ले जाने की 
सुविधा होने के कारण प्रतिस्पर्धा करने लगी हैं और 7सके लिए वे जहां उन्‍हें सामान 
मिल सकता है वहीं बे जा सकती है और कम किराये पर द्वी सामान दोकर रेलों को 
आधिक हानि पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त जहां रेलों की लाइनें ठीक दालत में 
रखने तथा उनके निर्माण में खर्न करने के त्विए रुपया व्यय करना पढ़ता है वहां 
मोटरों को सडके सरकार द्वारा बनाई मिल जाती हैं और उन्हे सुधारने आदि के लिए 
भी कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार सड़कों को सरकार प्रत्यक्षित रूप में 
आधिक सहायता मिल जाती है जब कि रेलों को इस प्रकार का कोई लाभ सरकार 
द्वारा नहीं मिलता । इन शिकायतों का उत्तर मोदर और बस वाले. यह कहकर देते 
हैं कि रेलें सामान ढोने आदि के कार्य के लिए श्रव पुरानी दं। गई हैं, उनकी महत्ता 
कम हो गई जिंसका प्रत्यक्ष प्रमाण यददी है कि दिन प्रतिदिन मोदरों श्रांदि को ही 
सामान ले जाने के लिए. चुना जाता है | इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार द्वारा 
सड़कें निर्माण की जाती हैं किंत ऐसी बात नहीं के से केबल मोटरों द्वाश दी 
उपभोग की.जाती हो | ब्रेलगा ड़ियां, साइकलों, गेस, जल तथा बिजली कम्पनियों और 
पैदले बलने वाले लोगों द्वारा भी व्यवद्भुत की जाती है | अस्तु यह कहना कि सइके 
पूरा रूप से मोटर और बसों के लिए ही निर्माण की जाती हैं स्याथसंगत नहीं कष्दा जा 
सकता | जद्दां तक मोटर तथा बसों आदि का प्रश्न है सड़कों के निर्माण में वें भी कर 
तथा लाइसेंस शुल्क देकर अप्रत्यक्ष रुप में श्रपना भाग अदा करती हैं। मोटर तथा 
बस मालिकों का कहना है कि उन्होंने अपनी स्विस-चला कर समाज को बहुत लाभ 
पहुचाया है। उनके द्वारा जो व्यापार किया जाता दे वह उन्ही की देन है, रेलों को 
नहीं । उन्दोंने दूरस्थ कई ऐसे भागों का विकास किया है जहां किसी भी यातायात के 
अन्य साधनों की पहुंच नहीं हुई है । इन्होंने रेलों के पूरक का काम किया है। इस 
प्रतिद्व दिता के युग में जनता सस्ते से सस्ता साधन सामान ढोने के लिए. ढ्ू ढती है श्रौर 
इसमें यदि उन्हें अधिक व्यापार मिलते तो वास्तव में यद् उनका महत्व ही है । इसलिए, 


रेज्न-मोटर में प्रतिस्पधों उत्पन्न हैं। जाती है । 


यदि इस रेल-मोटर प्रतिस्पर्धा के कारणों पर ध्यान दिया जाय तो ज्ञात होगा 
कि इस प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण रेलों और मोटरों द्वारा चाज किया जाने वाला 
क्रिराये का तरीका है । रेलबे अ्रद्ध-एकाधिकार की संस्थाएं हैं श्रतः में विभिन्न 
. सामानों पर उनकी, किराया चुकाने की शक्ति के अनुसार किराया तय करती हैं| इस 
पद्धति के अनुसार अ्रधिक मूल्यवान वस्तुएऐ” ऊंची श्रेणी में गिनी जाती हैं और 
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इनकी भारी और कम मूल्यवान वस्तुओ्रों की अ्पेज्ञा अधिक रेल-माडा चुकाना पडता 

है। इसके विपरीत मोटर-बरस आदि किसी माल विशेष को ले जाने के लिए ऐसा भाड़ा 
लेती हैं जिसमें उनका थोडा सा लाभ का अंश भी सम्मिलित रहता है और यह भाडा 
रेलों द्वारा नियुक्त किए गए. भाड़े से कम ही होता है। मोटरें अधिक मूल्यवान 
वस्तुओं के लिए साधारणुतया कम भाडा लेती हैं और इस लिए अ्रधिक भारी और 
निम्न श्रणी की ऐसी वस्तुएं जो कम मूल्यवान होती हैं रलों के द्वारा ढोये जाने के 
लिए छोड देती हैं। इस प्रकार रेल-मोटर प्रतियोगिता केवल अधिक मूल्यवान और 
कम वजनी वस्तुओं के लिए हो होती है | मोटरें ऐसे सामान को ले जाने के लिए, कम 
भाडा लेती है इसलिए रलों की अपेक्षा इनको अधिक व्यापार मिल जाता है। फल 
स्वरुप रलों को अधिक वजनदार सामान ढोने में कोई विशेष लाभ नहीं होता | अस्तु- 
यही रेल मोटर प्रतिस्पधों का मुख्य कारण है| 


भारत में रेल-मोटर प्रतिस्पधों का श्री गणेश अभी थोड़े ही समय से हुआ 
है। इसका मुख्य कारण यहद्द था कि भारत में रेलों ओर सड़कों का निर्माण किसी 
योजना के अव्यवस्थित ढंग से हुआ है क्योंकि १६२० के पूर्व तक. भारत सरकार 
का मुख्य उहं श्य रेलों के विकास करने का था अ्रतः सड़कों के निर्माण कार्य की 
ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया अन्यथा सडके रेलों की सहायक होती न कि प्रति- 
स्पर्धी । सइकों ओर रेलों की आपसी प्रतिस्पधों राष्ट्र के लिए, हानि कारक सिद्ध होती 
हैं । मोयर वाले अधिक मूल्यवान माल जो अधिक भाड़ा दे सकते हैं ले जाते हैं . 
तथा थोड़ी दूर वाले यात्रियों को भी ले जाते हैं। रेज्ञ को भारी ओर कम कीमती 
प्राल ओर लंबी यात्रा के यात्री जो अधिक भाडा नहीं दे सकते उन्हें ले जाना पडता 
है | इसका परिणाम यह होता है कि रेलों को घाटा दोथा है। उधर रेलों की प्रति- 
स्पधों के कारण मोटर वाले भी किराया तो अधिक नहीं लेते किन्तु बहुत अधिक 
सवारियां भर कर, रह्दी मोटरों को चला कर बहुत घन्टे ड्राइवरों से काम लेकर 
प्रतिस्पर्धा करते हैं। परिणामत: मोटर द्वारा यात्रा करने वालों को भी कष्ट होता है। 
अस्तु प्रतिस्पधों सब प्रकार से राष्ट्र के लिए, द्वानिकर है। 

कुछ ही वर्षों से भारत में रेल-मोटर अ्रतिस्पर्धो अधिक अनुभव होने लगी है। 
१६२५--२३६ में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र तक. 
नहीं मिलता किस्तु १६२६-२७ को रिपोर्ट ने इस ओर ध्यान दिलाया. क्रि रेलें 
मंटरों द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धा को अनुभव करने लगी हैं। इस रिपोर्ट में 
यह भी बताया गया कि प्रतिस्पर्धा किन ज्षित्रों में अधिक है | बम्बई में नई. बसों के 
अ्रगमन से बी० बी० एन्ड सी० आई० रेलवे के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 
व्यापार को भी इल्का धक्का लगा। इसी प्रकार कलकत्ते करे निकय्वर्ती स्थानों 
में ई० आई० और ई० बी० रेलवे द्वारा इने वाले व्यापार को भी मोंदरों से प्रतिस्पर्धा 
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करनी पड़ती है ।जिन भागों में एन० उब्ल्यू० रेलवे चलती है उनमें भी विशेषकर 
काजका-शिमला और लाहोर-अम्रतसर के बीच में माटर बर्स चलने लगीं। जी० 
ग्राई० पी० रेलवे जिन भागों में जाती है बहां उसे भी ३६ सोटर बसों से यातत्रयों के 


7 ५) 
हे 


प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी । रेल मोटर प्रतिस्प्धों के कारण रलते के सम्मु कई 
नई समस्याएं उठी जिनका निराकरण करना श्रावश्यक था| उन पराने मार्गों पर 
जिन पर पहले से रलों का आाधिपत्य था >श्रथवा उन नए भागों मे जिनमें मोटरे 
चलीं रेल मोटर प्रतिस्पर्धा शधिक बढ़ी | श्रस्तु देश के भीतरी भागों में विशेषकर 
बी० एन्‍्ड सी० झाई शरर ई० बी० रेलवे के ज्लेत्रों भ॑ इस प्रतिस्पर्धा के कारण इन 
रेलों को कॉफी आशिक द्वानि उठानी पड़ी। 

जी० आई० रेलवे ने इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए. पूना और 
लोनावाला, बड़नेरा और नागपुर तथा नागपुर--कोंटा लाइनों पर विशेष किराया कर 
दिया। अ्रन्य रेलो' को भी तीसरे दर्ज के किराये में काफी कमी करनी पड़ी ताकि 
भोररे द्वारा ले जाये जाने वाले यात्री रलों की तरफ आकषित ही सके | प्रातर््ों 
की इस भीषण समस्या बर टीका करते हुए १६२६--३० के रखने ब्रा की रिपोर्ट ले 
कहा, “पिछले कुछ वर्षा से रेल मोटर प्रतित्ष्धा ने भीषण रूप भारण कर लिया है 
ओर रेलवे शासन की भी यद्द अनुभव होने लगा है कि इस समस्या का इल करने 
के लिए बिभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के दंग काम भें लाने की पूरी ग्रावश्पकता 
है| ॥ सके लिए दिन में कई बार और बअधभिक तेज वोइने वाली रलें बलाने, वतंसान 
रेला के आने जाने के समय से यातियो की सुविधानुकल परिवर्तन करने तथा साल 
ले जाने के किराए में कमी करने से जो माल पहले मोटरों द्वारा ढोया जाता था 
श्रव बहुत दृद तक रेलों द्वारा ले जाया जानें लगा । 

१९३० की विश्व व्यापी व्यापारिक मंदी ने भारतीय रेलो' की श्राथिक स्थिति 
की बिगाड' दिया क्‍यों कि मूल्यो' में कमी ही! जाने से रेल द्वारा किए जाने वाले 
व्यापार में बहुत अधिक गाटा पड गया किन्तु इस मंदी का मोदरों' आदि पर कोई 
प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा | से झ्रत समय असमय दी सामान और यात्रियों को ले जाने 
के लिए. अपनी सबिसे चलाने लगीं बशरतें उनकी सामान और यात्री उतना किराया 
(जितना वे चाहती थी) देने के लिए मिल सके | किन्तु रेलें एसा नहीं कर सकती 
थीं | यात्री और व्यापार चाहे मिले या न मिले उन्हें तो समय पर दी जाना पड़ता 
था। अस्तु इस काल भें जब मोटरो कीं व्यवस्था में सुधार ई। गया तो रेल-मोटर 
प्रतिस्पर्धा भी अधिक भीषण रूप से उत्पन्न हो गई | इस स्थिति का/अध्ययन करने के 
लिए, भारत सरकार ने १६३३ में मिचेल-किकनेस समिति ४॥ट४८)। ए77॥0९४४ 
(20777702८८) की नियुक्ति की । इस समिति ने बताया कि प्रति वर्ष रेल मोटर 
द्वारा द्ोने वाली केवल यात्रियों, की प्रतिस्प्धों के फतस्वरूप रेलो' को २ करोड़ 
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रुपये की ह्वानि हो रही है । इस कमेटी ने यह भी कहा कि यद्यपि थोड़ी दूरी के लिए 
ही मोटरे चलती हैं किन्तु कई अ्रवस्थाओ' में तो ६५ मौल से अधिक दूरी के लिए 
भी यात्री मोटरो' द्वारा ही ले जाये जाते हैं। कमेटी का अनुमान था. कि आगामी कुछ 
वर्षों में थोड़ी और अधिक दूरी दोनो' के ही लिए, मोटर याताबात का विकास होगा 
जिससे रलो को यात्रियों द्वारा होने वाली आय में कमी पड जायगी। किन्तु 
जहाँ तक माल आदि ले जाने का: प्रश्न हे मोटरें अधिक दूरो तक सामान ले 
जाने के लिए रेले। से प्रतिस्पर्धा करने के उपयुक्त नहीं है किन्तु रेलो' पर इसका भी 
असर पडा । इस प्रकार मोटरो द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धा का प्रभाव एन० डब्लू 
रेलवे, ई० आई० रेलवे और ई० बी० रेलवे पर अधिक पडा) १६३४-३७ में 
अधिक मोटर बसो' के चलने से यह प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई क्योंकि. अब रंलों 
की ही तरह ये भी नियत समय और निश्चित दरो' पर यात्रियों और माल को 
लेजाने लगीं। क्‍ 

मिचेल- किक नेस कमेटी ने रेल-मोटर प्रतिस्थधी को कम करने के लिए निम्न 
सुझाव १६३३ में पेश किये :-- क्‍ 

(१) याद रेलों को होने वाली आथिक हानि से बचाना है ता शीघ्र ही मोदरों 
की नियन्त्रण करने के लिये कठोर नियमों का लागू करना आवश्यक है। प्रति मोटर 
के लिये ५० मील का ज्षेत्र नियत किया जाय जिममें वे अब्राध रूप से अपनी सर्विस 
चला सके | जो सड़के रेलों के समानान्तर हैं उन पर जनता की व्यापारिक 
मोटर नहीं चलाने दी जाय बल्कि यदि रेलें चाहें तो वे अपनी बस सबविसें उपयुक्त 
क्षेत्रों में चालू कर सकती हैं । 

(२) मोदरों पर सरकार द्वारा एक निश्चित कर लगाया जाय तथा रेलों की 
तरह. ही 'उच्च पर यह नियम लागू किया जाय कि वे अपने समय--विभाग और दरों 
की सूचों बसाकश सरकार से स्वीकृत करायें। उन ग्रामीण भागों में जहां रेल मार्ग 
नहीं बनाये जा सकते मोटरों को सामान लाने झ्रौर ले जाने का एकाधिकार दे 
दिया जाय | 

(१) साधारण शासन सम्बन्धी व्यवस्था के लिये एक केन्द्रिय रेल, सड़क 
जल॑मार्ग, ढाक तथा तार विभांग (.छर78] 3040 ० (णराप्रणपांट90078) 
की स्थापना की जाय | 

मिचेल-किकनेस कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई इन छषिफारिशों पर विचार करने 
के लिये सरकार ने प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शिमला में 
१६३३ में बुलाया | इस सम्मेलन ने यह अनुभव किया कि न केवल राष्ट्रीय द्वित 
में दी बल्कि जनता के छवित में भो इस बात की आवश्यकता है कि रेल मोटर याता- 
यात के साधनों में सहयोग और समन्वय स्थापित किया जाय जिससे आाथिक क्षति 
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रोकी जा सके, साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि गांबों की सड़कों को रेलों की 
सहयोग देने के जिये द्वी निर्माण किया जाय और इस कार्य के लिये सभी प्रकार से 
प्रत्माइन दिया जाय | सम्गेलन ने कमेटी के इस अस्ताव को-नके किनदीं क्षेत्रों मे 
रेलों द्वारा अपनी बस संबिस लालू की जाय--भी स्वीकृत कर लिया और इस बात 
पर जार दिया कि मोटर यातायात पर लाइसेसों आदि के देने भें तथा यात्रियों की 
सुरक्षा सम्बन्धी सविधाओं का ध्यान रखने में मोटरों पर झधिक कठोर नियन्त्रण रखा 
जाय तथा भविष्य में सुधार योजनाओ्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा आय 
कि सरकार की नीति यातायात के विभिन्न साधनों में समनन्‍्त्रथ स्थापित करने की ह। | 
सारे देश के सभी प्रान्तों में मोटर पर लगाये जाने बाले कर तथा नियमों में एक 
रूपता हो और इसको सुचारू रूप से कार्यान्बित करने के लिये एक केन्द्रीय संस्था के 
स्थापना को इच्छा व्यक्त की गई | 

रेल सड़क के इस सम्मेलन की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत सरकार ने 
१६३३ के रेलवे एक्ट को देश भर में लागू किया जिसके अ्रन्तगंत रेलों को 
अपनी बस सर्विस चलाने का अधिकार दिया गया और रंल तथा सड़क यातायात 
में समन्वय स्थापित करने के लिये एक केन्द्रीय याताय/।व सलाहकार परिषद 
((९४7व ॥फशआु०00. 08०79 (एप) की स्थापना १६३५ में की 
गई | इस परिषद ने रेल-मोटर समन्वय के लिये एक रूपरेखा तैयार की जिसके 
अनुसार मिंत्रेल किकनेस कमेटी द्वारा सिफारिश किये गये क्षेत्र तरीके! (//07/78 
७०४४०॥)) की शीमातिशीध्र काम में कार्योन्चित करने का श्रादेश दिया गया तथा 
मोटर बसों की तीसरे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये बीमा कराना आवश्यक समझा 
गया। नियमित रूप से ड्राइवरों का« डाक्टरी मुझगयनां किया जाना भी आवश्यक 
माना गया ।ग्आमीश क्षेत्रों में चतने वाली मोदरं की एकाधथिकार दिया जाय तथा 
सहायक सड़कों का निर्माण रेलों के पूरक के रूप में किया जाथ | साधारणतया मोदरों 
का अन्तर प्रान्तीय आवागसन भी रोका जाथ यदि श्रावश्यकता पढ़ ही जाय तो 
विशेष आज्ञापत्र द्वारा ही ऐसा किया जाय | 


बेजबुड कमेटी १६३६ 


इतना सब द्वोने पर भी रेल-मोटर प्रतिस्पधों कम नहीं हुई धरन्‌ वह बद्तों दो 
गई | इससे रेलों को बराबर आ्िक द्वानि दी रद्दी थी। सरकार ने १६३६ में फिर 
एक कमेरी वेजबुड कमेंटी (४४०७४०७४७०० (:0077(:८८) रेल मोटर की प्रति* 
स्पधों की जांच करने के लिये बिठाई | इस कमेटा ने बताया कि रेलों को इससे दोने 
वाली आर्थिक द्ानि १६३३ में २ करोड़ रुपये से १६३४ में ३ करोड़ और १६३७ 
में ४६ करोड़ रुपया हुई । इस कमेटी ने यद भी कद्दा कि मोट्रों को अश्रवस्था में 8धार 
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होने तथा सड़कों की लम्बाई में वृद्धि होने के कारण रेल मोटर ६ तिस्पर्धा और भी 
भीषण रूप धारण कर रही थी। 


जी० आई० पी० रेलवे और एम० एंड० एस० एम० रेलवे ने भी यही 
शिकायत की कि उनके विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद भी रेल मोटर प्रतिस्पधों बढ़ रही 
है, इसका प्रभाव यात्री और माल ले जाने दोनों पर पड़रद्दा है। १६१७ में ई. आई, 
रेलवे ने भी रेलवे बोर्ड के सामने यही कद्दा कि सारी रेल पद्धति में ही यह प्रतिस्प्धो 
आरम्भ हो गई है इसके मुख्य स्थान वे बड़े २ औद्योगिक नगर हैं जहां से मोटरे 
ओर रेलें. दोनों ही एक साथ छूटती हैं यथा गया, पटना, बनारस, इलाहाबाद 
कानपुर, .लवनऊ, आगरा, दिललो, देहराइुन और सहारनपुर। यह प्रतिस्पधों 
विशेषकर बंगाल और संयुक्त प्रांत तथा पंजाब में बढ़तो जा रद्दी थी 


: इस स्थिति . की जाँच करने के लिये सरकार नें १६३६ में वेजबुड' समिति 
नियुक्त की | सबसे पहले समिति ने इसी बात पर जोर दिया कि हमारी राय में मोटर 
यातायात को रोकने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए और जनता के 
हिताथ दोनों ही साधनों-रेल और सड॒क-का विकास किया जाय किन्तु साथ ही साथ 
कमेटी ने इस बात की ओर मी इशारा किया कि सड़क यातायात की स्थिति बहुत 
ही बिगड़ चुकी है; इसका मुख्य कारण पुरानी तथा श्रव्यवस्थित मोटरों और अधिक 
सवारियों को भर कर लेजाना है। अस्तु सड़क यातायात की उचित व्यवस्था करना 
जनता के द्वितों में आवश्यक समझा गया किन्तु ऐसा करने में कई कठिनाइयां थी । 
पहला कारण यह था कि विभिन्न प्रान्तीय सरकारे अपने प्रान्तों में सड़कों के निर्माण 
आर विकास के. लिए जिम्मेदार समझी जाती थी किन्तु कई सरकारों को इस सम्बन्ध 
में पूरी तरह अपने अधिकार भी नहीं ज्ञात थे अस्तु सड़कों के विकास में कई सरकारों 
ने तो कोई ध्यान ह्वी नहीं दिया। दूसरे प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय प्रकारों के 
बीच मेंल्‍हस . सम्बन्ध में कुछ विरोधाभास चल रहा था क्योंकि केन्द्रीय सरकार रेलों 
के विकास में ह। अपना .द्वित मानती थो और प्रान्तोय सरकारे सड़कों के निर्माण में | 
श्रस्तु प्रान्तीयः सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा था 
कि सरकार सड़कों के तिकास के मार्ग में रोड़ा अठका रही है | इन कारणों से भारत 
में अपयॉप्त सड़कों और हानिप्रेद रेलों से देश को आशिक नुकसान हो रहा था। 
इस सम्बन्ध में वेजबुड कमेटी की राय थी कि भारत में खेती तथा उद्योग धन्धों के 
उन्नति के लिए .यातायात के साधनों.के विकास की बहुत बड़ी श्रावश्यक्ता है। 
यह तभी सम्भव और सरलता पूर्वक, हो सकता है कि जब-रेल सडक का सहयोग 
तथा समन्वय स्थापित हो सके । 


इस कमेटी का विचार था.कि जहां तकः रेलों की व्यवस्था का सवाल है वह 


२६४ भारत में व्यापार और यातायात 


' काफी इृद तक ठोक है किन्तु सड़कों की व्यवस्था में सुधार दोना शीमातिशीध्ष अ्रव- 
श्यक है| इसके लिए कमेटी ने कई सुझाव रख्े:-- 

(१) इस प्रकार की सुव्यवस्था का मुख्य उहंश्य न फेयल रेलों की दी प्रतिस्पर्धा 
से रक्षा करना होना चाहिए बल्कि सड़कों और रेलों दोनों के द्वितों की ध्यान में 
रस्यना आवश्यक है | मोटर यातायात पर कठोर नियन्त्रण स्थापित करनों चाहिए। 
आर उसके लिए ममय २ पर सनकी जांच और दशा गाल करनी चादिए। निर्श्चित 
संख्या से श्रधिक सवारियाँ भर कर ले जाने पर. रूकावंट द्वोनी चा।हुए। प्रत्येक 
मोटर कितना सामान और यात्री लेजा सकेगी इसका निर्शय पहले दी कर लेना 
चाहिए और उसी के अनुसार उन्हें आ्राज्ञ मिलनी चाहिए | मोटर ड्राइवरों के काम 
के घन्टे निश्चित किये जांय | कोई भी ड्राइवर एक साथ ४ घन्टे से अधिक और 
दिन में £ भन्‍्टे से आधिक (आधे घने के विश्वाम का छोडकर) काम नहीं कर 
सकता । मोटर ड्राइवरों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच भी समय २ पर द्वाता रहदनी चाहिए । 
सभी मोटर गाड़ियों मे गति सूचक नये यन्‍्मरों का लगाथा जाना आवश्यक माना गया 
आर विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की प्रति घणट। रफ़्तार निश्चत की जानी चाहिए 
यथा इल्का सामान दोने बाली लारी के लिए २५७ मांल प्रांत बण्टा, अन्‍य साधारण 
मोटरों के लिए. १५ भौल प्रति घए्ठा और ट्रलरों क लिए ३२० माल प्रांत भण्टा की 
रफ्तार दीनी चाहिए | 


(२) इस कमेटी ने इस बात पर भी जार दिया कि केवल व्यवस्था सुधर जाने 
से ही कोई विशेष लाभ नहीं द्वोंगा ; समन्वय पूर्णा रूप से ह। सके इसके लिये यह 
भी आवश्यक है कि मोटर गाड़ियों श्रादि को जितनी मांग हों उससे अधिक गाडिय। 
न होनी चाहिये। क्योंकि यदि मोटरों की संख्या मांग से अधिक हुए तो देश की 
ग्राथिक हानि भुगतनी पड़ेगी। श्रस्तु, कमेटी ने यह सुक्तात दिया कि मोटरों के 
चलाने के लिये लाइसेंस लेना अनिवाय कर देना चाहिये । यात्री ले जाने बाली 
मीटर को विभिन्न मार्गों पर दी लाईसेंस दिये जाने चाहिये। इन विभिन्न भागों के 
लिए कमेटी ने भाड़ा तय करने का सुझाव भी दिया । इसके लिए प्रादेशिक लाइसेंस 
देने वाली संध्था दी यह निश्चय करे कि किन वस्तुओं को मोटर गाड़ियां लें जा 
सकती हैं श्रोर किन किरायों पर । 


. (३) सभी प्रान्तों में मोदरों और बसों पर कर, एक सा लगाया जाय और यदि 
करों में विभिन्नता ईं। तो उसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया जाथ | 
(४) सड़कों के विकास के लिये कमेटी का कहना था कि यद्यपि सड़कों के 
निर्माण का कार्य प्रान्तीय सरकारों पर है क्रिन्तु यह आवश्यक है कि केन्द्रीय और 
प्रान्तीय दोनों सरकारे' द्वी इस कार्य में सहयोग दे” जिससे जो च्षेत्र अभी तक याता- 
यात.की दृष्टि से पिछड़े हैं उनकी भी उन्नति हो सके । 


रेल मोटर प्रतिस्पर्धा ओर उनका समन्वय .. रद 


(५) कमेटी ने इस बात पर भी अपनी राय प्रंकट की कि रेलगबरे भी सड़कों पर 
अपनी मोयरे' चलावें और यदि चाहे तो मोथ्रों के मालिकों से लाभ के अश में 
अपना हिस्सा रख कर सामान और यात्रियों आदि के लेजाने का ठेका दे सकती 
हैं तथा अधिक से अधिक ट्रैफिक रेलों को मिन्न सकें; इसके लिये कमेटी ने कुछ 
सुधार करने के तरीके मो बताये | दूर की सफर के लिये यह कहा गया कि जो कुछ 
सुविधाये अभी हैं उनको बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ऊ'ची श्रेणी के 
यात्रियों द्वारा खर्च के इस अनुपात में आय बहुत कम होती थी । किन्तु थोड़ी २ 
दूरी की यात्रा के लिये रेलो' में कई सुधारों की आवश्यकता है। जंकशनें पर रेलो' 
के मिलने का समय इस प्रकार रखा जाय के यात्रियों का कम से कम समय वहां 
नष्ट हो । तीसरे दजं के मुसाकिरों के लिये तीटे' सुरक्षित कराने, ब्रिजली के पंखे 
लगाने तथा अच्छी बेठके बनाने के लिये सुधार किया जाना अ्रति आवश्यक है। 
प्रदशनियों, मेलों तथा यात्राओं आदि के लिये मी रियायती दर से टिक्रट जारी किए 
जांय | रेलों से माल भेजने में श्रभ! जो कठिनाइयां और व्यर्थ का विलम्ब होता है 
वह रोका जाय | 


कमेटी की सिफारिशों के अनुसार १६३६ में मोटर गाड़ी कानून (१/०/07 
७८०९४ 320) बनाया गया जिसका उचू श्य सड़क यातायात का नियंत्रण करना 
तथा रेल के साथ समन्वय करना था। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक प्रदेश में 
प्रादेशिक यातायात अ्रधिकारी नियुक्ति किए गए. हैं जो मोटर गाड़ियो का नियंत्रण 
करते हैं। मोटर लारियों को इस अधिकारी से मोटर चलाने का आज्ञापत्र लेना पड़ता 
है| इस आशापत्र में इस बात का उल्लेंख रहता है कि मोटर में कितनी सवारी या 
माल ले जाया जा सकता है। कोई भी मोटर एक दिन में ६ घंटे और सप्ताह में ४५ 
घंटे से अधेक नहीं चलेगी। १६४३ के उपराँत प्त्येक्र मोटर को तीसरे पत्ष की 
जोखिम के लिए बीमा कराना अनिवाय होगा । 


द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ 


युद्ध काल में रेल-मोटर प्रतिस्पधों एक दम कम हो गई क्योंकि अधिकांश 
सवारी और सामान ले जाने बाली ब्यापारी गाड़ियां सरकार ने सामरिक कार्य के 
लिए. इस्तगत कर लीं । रेलों को भो युद्ध का सामान और फौजें आदि भेजने में व्यस्त 
होना पड़ा, अतः नागरिक यातायात की तरफ कम ध्यान दिया जाने लगा | वास्तव में 
इस काल में यातायात के सभी साधनों का एक प्रकार से युद्ध यातायात परिषद्‌ 
(५४०० 4728727070 3027५) के आदेशानुसार समन्वय हो गया। निजि मोटर 
गाड़ियां भी पे ट्रोल की कमी और मोटरों के पुर्जे न मिलने के कारण अब कम चलने 
लगी अस्तु, रेल मोटर प्रतिस्पधों एक प्रकार से रुक ही गई । युद्ध के पश्चात्‌ सरकार 


२६६ भारत में व्यापार और यातायात 


इस स्थिति को पुनः नहीं लाना चाहती थी अतः १६४८ में एक सड़क बातायात 
निगम कानून (९२०व0 92070 (7/070[007400 7 #ठा) स्वीकृत किया जिसके 
फलस्वरूप प्रान्तीय सरकारों को इस बात का अ्रधिकार देदिया गया किये चाहें तों 
अ्रपने यातायात निंगम स्थापित कर मकती हैं अथवा ऐसी कम्पनियां स्थापित कर 
सकती हैं जिसमें प्रान्तीय सरकार, रेलें तथा सइकों पर बस चलाने वाली साभीदार 
दों। तभी से उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा दिल्ली की सरकारों ने मोटर यातायात का 
राष्ट्रीयरण कर लिया है। 

यातायात के विभिन्न साधनों के बीच में समस्वय नहीं दोने का दूसरा 
उदादरण रेलों और समुद्रतटीय जद्दाजी यातायात के बीच का है। समुद्रतटीय जद्दाजी 
यातायात और रेलों के बीच में भाडा नीति में पारस्परिक संबंध, तथा सम्मिलित 
यावायात और सम्मिक्षित भाड़ों की ब्यवस्था द्वोनी चाहिए। अब्र तक रेलवे की 
भाडा नीति से ध्मुद्र तटीय यातायात को बड़ी आथिक हानि पहु ची है | 

इसी प्रकार रेलवे और जल यातायात तथा हवाई यातायात में भी समन्वय 
की आवश्यकता है | अ्रव तक हमार देश में रेशों की ओर ही विशेष ध्यान दिया 
गया है। इसका परिणाम जल यातायात और सड़क यातायात के लिए. दानिकर 
हुआ है। अ्रय इसी कमी को पूरा करना है | योजना आयोग ने श्रपनी रिपोर्ट में इस 
बात पर जोर दिया है कि “यातायात के विकास की तमाम करेख्रीय योजनायथें एक 
के द्रीय संस्था द्वारा जांची जानी चाहिए ताकि उसित समन्वय हो सके ।” 


रमिलादा+ादबर..िशिलिमोकलरपीएा अधमंश्#ए पर लाकरोलेमापकाक मन 


अध्याय २१ 


जल मागे 
[वबा,3)0 फ़७ाफारफ् 32९5 & 020८5 7१२00]'55 


बहुत प्रार्चीन काल से छढी नदियों का महत्व न केवल भीतरी भागों में यात्रियों 
को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और माल ढोने के लिये बहुत अधिक 
रहा है बल्कि नदियां सिंचाई के भी काम में आती रही हैं | लिखित इतिद्दास के 
पहले से ही नदी-यातायात का विकास इस देश में हो चुका था | युक्ति कल्पतरु 
नामक प्राचोन संस्कृत को पुस्तक में समुद्र ओर नदी में चलने योग्य नावों की 
निर्माणकला का उल्लेख मिलता है| रेल और सड़कों की वृद्धि सें जलमार्ग का महत्व 
थट गया है । परन्तु यदि ध्यान पूवेंक देखा जाय तो जल मार्ग का महत्व श्रव भी 
कम नहीं है और उसकी उन्नति करना देश की आशिक उन्नति के लिये बहुत 
आवश्यक है | टूटने फूटने वाली या हिलंने सें खराब हो जाने वाली चोजों के लिये 
जल माग द्वारा अन्तरण बहुत उपयुक्त द्वोता है । जलमांग में पूंजी भी कम लगती 
है क्योंकि उसमें न तो संटेशन आदि का बखेड़ा द्वी करना पड़ता हे और न मरम्मत 
आदि का ही अधिक व्यय होता है। आन्तरिक जलमागग की उन्नति से एक बड़ा 
भारी लाभ यह है कि विदेशों से आने वाले जद्दाज देश के भीतरी भागों में सीपे आ 
सकते हैं, उनका माल बन्दरगाहों पर उतार कर रेल गाड़ियों पर लादने की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती। अस्तु जलमार्ग की उन्नति करना बहुत आवश्यक है। 


भारतीय जलमार्गां को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है :--- 
(१) भीतरी जलमाग्गें 
(२) सामुद्रिंक जलमार्ग 
(१) भीतरी जरा ग॑ (7870 ४३(००७७ए७») 
« जसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारतीय नदियों 
का उपयोग यातायात के लिये द्वोता रद्य है.। किन्तु नदी-यातायात का ह्वास रेलों 
के विकास के साथ साथ १८५५४ से आरम्भ हुआ । १६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 


भारत सरकार के प्रधान इंजोनियर सर आर्थर काटन (90 5700० (20(000) 
ने एक पालियामैंट को कमेथी के सम्मुख कहा था, “मेरा कइना है कि भारत के 


र्क्ट्द भारत में व्यापार श्ौर यातायात 


लिये जलमार्ग अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे । रेलों पर जितना व्यय हुआ है उससे 
आठवें भाग में नहरें बनाई जा सकती हैं जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर बहुत कम खर्च भें ले जा सकतो हैं| इन नहर से सिंचाई भा हांगी और थे 
व्यापारिक जलगार्ग का काम भा दंगी।” सर काटने से नहरें बनाने को री सबोजसा 
बनाई थी जिसमें ३ करोड़ मपपा खर्च होने का झनमान लगाया गा था। यह 
योजना इस प्रकार थी ३-- 

(क) कल्लकता से करांची-नहर द्वारा गंगा को सिंध से मिला कर । 

(ख) कोकानाडा से सूरत-गोदाबरी और ताप्ती को नद्व॒र द्वारा मिल्ला कर । 

(ग) बुगभद्वा से एक नहर निकालकर, श्ररत्र सागर के किनारे कारबार तक 
जाने का मार्ग। 

(थ) पोनंग नदी द्वारा पाल घाद और कोयंबदूर से दोते हुये एक मार । 

इस योजना द्वार समस्त भारा में नहरों का एक जाल बिलछ्ला देने का विचार 
था किन्तु अधिश पूजोवतियों से इसका निरशेध किया क्योंकि उसकी शआभिकांशत: पृ जी 
रेलों मे लगी थी। अर भारत सरकार ने भीतरों जल्लमागों को उन्नत करने का कोई 
प्रयास नहीं किया | बीसवों शताब्दी में भारत में सिन्ाई के लिये नददरों को बनाने का 
कार्य बढ़े उत्साह से किया गया। उसका प्रभाव भी नदीन्याताबात पर बुरा पड़ा 
क्योंकि नदियों में मुख्यतः: उनके ऊपरो भागों में नदरां म॑ पानी चले जाने से, पानी 
को कभी दाने लगा | 7न नदृ॒रों मं भ। देश का बहुत पृ'जी क्गो हुई है किन्तु भारत 
सरकार न॑ नदररों का जलमार्ग बनाने को ओर प्यान सही दिया । फलस्वरूप देश में 
जल भागों की उद्नात नएीं दी सकी । 

भारत की कुछ नहर भी जलमागों का काम देती हैं। उनमें से मुख्य ये हैं | 

(१) पूर्वी पंजाब की सरहिंद नहुर में द्विमालप पते को लकड़ियां ब्द्धाकर 
लाई जाती हैं। 

(२) गंगा और यमुना की नहरों में भी थोड़ी बहुत खेती की पेदाबार एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है । 


000७७॥॥७७॥७७॥७७७॥७॥७॥७॥७७७०७/७७॥॥/७७७४ ७७७३७ | आम ४४४४४ ००+ ४४०४० कंस 00 


भारत में नामें चलाने योग्य नहरों की लम्भाई इस प्रकार ४ 
(झ) ब4गाल--मिदनापुर नहर ६५ मोल, दिजली नहर ५७० मील, उड़ीसा तटीय नहर' ५४ 
मील, कलकत्ता और पूर्वी नहर ८३४ मील । 
(ब) मद्रास--गोदावरी नहर ५०० मील; कृष्ण नहर ४०० मौल; बेकिंधम नहर २६८ 
मील: वेदरासयम नहर ३५ मील, पश्चिमी तटोय नहर ४०० मील । 
(स) गंगा की नहर, ११६ मील । 
(द) बिहार उड़ीसा की नहरें, ५०० मील । 
देखिये 8, ॥, 8080 “फ४8त७! (४, ?, 0. 8७[/070) पृ० १००५१०३ 


॥%* कण? १५ माकपा, ॥#%70:%॥॥:५ ५ हि ।.. पकड़ा ५ 
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(३) बंगाल का पश्चिमी भाग तो नहरों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 
भारत के विभिन्न भागों से निर्यात के जिये जो माल कन्नकता को आता है उसका 
लगभग २४५७ जलमार्गों द्वारा ही लाया जाता है। इसका भी ६३% तो अकेले 
आसाम मे ही नदियों और नहरों द्वारा आता है। ऋवकता के जलमार्गों द्वारा 
किये जाने वाला व्यापार प्रतिवर्ष लगभग ४५ लाख टन का होता है जिसमें ३४%, 
स्‍्टीमरों द्वारा और ६६% देशी नाथजों हरा दोया जाता है। यात्री भी नावों द्वारा 
अधिक आते जाते हैं ३जली, सरकूलर, पूर्वी नहर, मिदनापुर और उड़ीसा नहर 
द्वारा पश्चिमी जिज्ञों की पंदावारें कन्नकता तथा अन्य व्यापारिक मण्डियों को 
पहुचाई जाती हैं । 


(४) दक्षिणी भांरत में बकिंघम नहर कोरोंमंडल तथ पर दक्षिण को ओर 
२७६ भील तक जाती है और मद्रास को कृष्ण के डेल्टा से जोड़ती है | 

(५) गोदावरी बहर में दोलेशबर्म तक तथा कृष्णा नहर में ४०० मील तक 
नाबे चलती हैं । 

(६) कनू ले कड़ापा नहर भी १६० मील तक नावें चलाने योग्य है| दक्षिणी 
भारत में नदिथों के डेक्टा की कपास, चावल आदि इन्हीं नहरों द्वारा ढोया 
जाता है | 

भीचे की तालिका में नदी और नहरों द्वारा द्ोने वाले यातायात की प्रगति 
ब्रतलाई गई है :-- 


वर्ष. लम्बाई नावों की माल हुलाई. यात्री 
द (मीलों में). संख्या (लाख टन) (लाखों में) 
१६०० २१,६०० २०८८,००७० २२ छ्‌ 
१६२६-३० ४,००८: २१५, १८५. १,३७ ३१ 
१६३८-३६ ४,२०५ २०६,०००.. १,०७ १६ 


१६४६-५० ५,७२४ नज-+. शहर श्च्द 
नदी यातायात ््ि द 


सम्पूर्ण भारत में जलमागों की लम्बाई ४१,००० मील है जिनमें से २६००० 
मील लम्बी नाव्य नदियां और १५,००० मील लम्बी नहर हैं। भारत में साल भर 
जारी रद सकने वाले जलमागाँ पर स्टीमर्स और देशी बड़ी २ नाबें चलती हैं । उत्तरी 
भारत में नदियों मं २०००० मीज् तक जहाज चलते हैं। जलमार्गो' की दृष्टि से 
बंगाल, आताम, मद्रास तथा बिहार महत्वपूरा हैं । 

दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, नबंदा तथा ताप्ती नदियों के निचले 
भागों में ही नावें चल सकती हैं | इनका शेष भाग पढारी है। गंगा नदी में मुद्दाने 


२७० भारत में व्यापार भौर यातायात 


से ५०० मील ऊपर तक (जहां लगातार रूप से नदी ३० फीट गदरी है) कानपुर तक 
नावें चला करती हैं | यमुना नदी में ग्रयाग से राजापुर तक साल भर नावे' चलती 
हैं। ब्रह्मत्न नदी में मुहाने से डित्र गढ़ तक ८०० मीज-नावें चलती हैं किन्तु इस 
नदी में नावे' चलाने में कुछ असुविधाओ का सामना करना पड़ता है। नदी के मारे 
में प्राय: नये २ द्वी। बनते रहते हैं जिसमें नाबों को सखेने में बड़ी श्रड़्चन पञ्ती है 
तथा वर्षो ऋतु में पानी की तेजी के कारण नाबों के उलट जाने का डर रहता है | 
हुगली नदी में भी न/दिया तक जहाज पहुँच सकते हैं। छाटी २ नहर बड़ी २ नदियों 
को जाड़ती हैं इसशिये कल्कतें से आसाम तक स्टीमर चलते हैं। 

यद्यपि भारत में नदियां बहुत हैं किन्तु फिर भी आनन्‍्तरिक आवागमन के 
लिये उनका पूर्ण उपयोग नहीं द्ोता इसका मुख्य कारण भूमि की रचना तथा श्र 
तक विदेशी सरकार का ध्यान केवल रेल मार्गों को उन्नत करना ही रहा है। इसके 
ग्रतिरिक्त निम्नलिखित कारण मुख्य हैं #:---- 


(१) भारत की अधिकांश नदियों वर्षा के दिनों में बाद भरा जाती है इस 
ममथ नदी की धारा तेज इ।ती है श्रत: उसमें नात्र खेना बड़ा कठिन होता है। 


(२) गर्मी के दिलों में अधिकांश नदियां तुखी रहती हैं। जो कुछ थोड़ा 
बहुत पानी नदियों में मिलता है वदद जाड़ों और गर्मियों के आरंभ में यद्दा की विशाल 
नहर-व्यवस्था को पानी देने के लिए उपयोग में थ्रा जाता है। सिंचाई के लिए 
पानी को इस तरद अलग कर देने से नदियों में सूखी ऋतु में पानी नहीं रद्दता । 

.... (३) दक्षिण की नदियां तो पठारी भूम पर बहने के कारण नाथे चलाने के 
योग्य है दी नहीं। क्‍योंकि इन के मार्गों में जगह २ प्रपात पढ़ते हैं। 

(४) कभी २ नदियां अपने मार्ग भी बदला करती हैं इस कारण भी उनका 
उपयोग नहीं किया जां सकता क्योंकि त्रे एक किनारे से वुसरे किनारे की ओर पतली 
धारा के रूप में बहने लगती हैं | अधिकतर नदियों के फिनारे बहुत दूर तक रेती 
रदती है इस कारण नदी के किनारे तक लदी हुई गाड़ियों का आना कठिन दो 
जाता है । 

(७) प्राय: सभी नदियां छिछुले तथा वालूमय डेल्टाशं में गिरती हे अ्रतः 
समुद्री किनारे से देश के भीतरी भागों में जद्दाज़ नहीं जा सकते । 

भारत में नदी यातायात को विकसित करने की बड़ी आवश्यकता है। पिछले 
मद्दायुद्ध के समय इसका मद्दत्व विशेष रूप से सामने श्राया। श्रभी तक जल 

यांतायोत प्रान्तीय सरकारों का विषय रद्या है इंस कारण से भी इसके देश व्यापी 
अत 3 ली किन सनननलनी+>-9मनन न न+-नन- मिस +3+भ मनन नल क मन» ++ जज. फिननलपनसनरॉनन-मपमदनन-कीन-न न म5++न भक्त तल न 5४,०३५ ८४५०-५५ 
देखिये मेमोरिया का “भारत का आयिक मूगोल” (१६१५२) प० ३२६-१३० । 
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विकास की कोई योंजना नहीं बन सको । देश में स्वतन्त्रतां प्रांपि के पश्चात्‌ जो विधान 
बना है उसमें अ्रन्तराज्य की नदियों और जल मार्गों का यातायात भारत सरकार 
का विषय कर दिया गया है और केन्द्रीय जल शक्ति, लिंचाई ओर नौका संचालन 
आयोग (एट्पफएडश. श्वाल'४०५३, ंहुबांणा धाव पिक्जेट्ुवांणा 
(7077778209) के जिम्मे देश के नदी यातायात को एक योजना के आधार पर 
विकसित करने का काम सौंपा गया हैं । 


इस प्रश्न पर यह आयोग दो दृष्टियों से विचार कर रहा है। एक तो 
मौजूदा जल मार्गों का सुधार और नये जल मार्गोंकी स्थापना करना और उनको नावें 
चल सकने योग्य बनाना । दूसरे संगठन और व्यवस्था में सुधार करना जिससे 
व्यापारियों का अधिक से अधिक सहयोग मिल सके | नदी यातायात .के मार्ग में 
एक बड़ी कठिनाई यह है |क सिचाई की नद्दरों के कारण पानी की कमी आ जाती 
है इसका उपाय यह. है कि जल संचय (९४८८० (४07867ए४०४/ 07) को उचित 
व्यवस्था की जावे | यह व्यवस्था बड़ी खर्चीली होती है और केवल जल-यातायात 
के लिए इतना. खर्च करना संभव नहीं हो सकता । इसलिए, नदी के उपयोग की बहु- 
मुखी योजनाओं (सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, यातायात आदि) के बनने पर 
द्वी यह व्यवस्था संभव है| इसलिए भारत सरकार ने नदियों को बहुसुखी योजना की 
नीति को स्वीकार किया है | इससे जल यातायात की कठिनाई दर हो जायगी | 
केंद्रीय जलशक्ति, .सिंचाई तथा नोका संचालन आयोग ने भारत के 
विभिन्न भागों में जल मार्गों की उन्नति करने की जो योजना बनाई है वह यह है :-- 

.._ (१) बंगाल में दामोंदर घाटी योजना (087070027 ५०४८७ ?7णं०८५/ 
के फल स्वरूप रानीगंज की निचली कोयले की खानों को हुंगली नदी से एक जल 
यातायात की नदर के द्वारा मिलाया जायगा तथा गंगी बेरेज प्रोजेक्ट के अ्रेन्तर्गत 
भी एक नद्दर बनाने की योजना हैं जो भागोरथी से काँसोपर के पांस मिलेगी। गंगा 
नदी और भागीरथी के बीच के जल मार्ग, तीस्ता-नदी योजना के अन्तर्गत उत्तरी 
बंगाल के जलमार्ग; पूर्वी बंगाल और कलकततें के बीच के जलमार्गों' का पुननिमाण 
किया जायगा। | सं 
...._ (२) आसाम की दीहींग, डिबू , धनसीरी, कंलॉंग नदियों का पुनरुत्थान 
कंरना | 

(३) विद्दार में गंडक और कोशी नदियों तथा उनकी सद्दायक नदियों का 
पुननिर्माण करना तथा सोन घाटौ योजना के अंतर्गत सोन नदी को १५० मील तक 


यातायात के योग्य बनाना |. .. 
(४) बेतवा और चम्बल नदियों की बाढ़ के पानीं को रोक कर ऐसी व्यवस्था 
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करना जिसके फल्ल स्वरूप शीत आठ में भी यमुना नदी में यातायात के लिए पर्यानत 
पानी की मात्रा उपलब्ध ही। सके | 

(७) महानदी योजना के अन्तर्गक्ष द्वीरा कुड बांध के पूरा दो जाने पर 
महानदी का ३०० मीज का कड़ा जल वातायात के बोग्य है सकेगा | 

(६) उड़ीसा की तटीय नह॒रों को बढ़ाकर मद्रास की चहरों से बाड़ दिया 
जाय जिससे आताम से मद्रास तक जल यातायात का सोधा सम्पर्क सथायित किया 
जा सके | 

(७) मध्य प्रदेश में नबंदा और ताप्ती नदियों की भी बातायाव के योग्य 
बनाने का प्रश्न विचाराधीन है । 

भारतीय आन्तारंक जल मार्गो' के विकास के लिए एशिया पूर्वी देशों के 
आथिक आयोग ,40070फआा० ()णगरञांहशंणा 0छि' #अंक दाते 87 4880) 
के विशेषज्ञ श्री आटो पोपर (()(० ?0०]2707) की सेवाये' इस विषय में जांच 
पड़ताल करने और भारत सरकार को सलाह देने के लिए ला गई थीं। उनकी 
यह सलाद है कि देशी नावों को सहकारता के श्राधार पर संगत करना चादिए, 
आर उनका पूरा २ उपयोग करना चाहिए। श्री पोपर से इस बात की झोर भी ध्यान 
आकर्षित किया है कि गंगा के उत्तरी दिस्‍्से में नाथों के ठहरने के स्थान (९०८ 
00708) और सामान उतारने चदान फी मसीने! ((॥७70०) श्रांद यांसिक साधनों 

की कमी है उसकी पूर्ति करना श्रावश्यक है। नदी के किलारों को स्थान छोड़ने से 

. रकने के लिए करिनारों पर माड़ियां लगाने की श्रावश्यकता पर भी उन्होंने जार दिया 
है ताके जमीन की पिसाव८ शी किनारों का स्थान ने बदले श्र उनसे इन वाली 
हानि न हो सके । उन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि यदि भौोतरी जल मार्गों 
का व्यवध्थित रूप में संगठन किया जा सके तो बहुत ही सस्ते में सामान आदि ढोया 
जा सकता है--प्रति “न मील आधा श्र।ने में जबकि श्रभी प्रति टन मील माल ढोने 
में दो शान ख्च आता है | 

पंच वर्षोय योजना आयोग ने भीतरी जल जलभार्गो' के पिकास के लिए 
१६ लाख रुपये खच करने का अश्रतुमान लगाया है। 
५२) सामुद्रिक मार्ग ((02९७7 /९०७(८४) 

भारत के प्रधान सामुद्रिक सार्ग निम्न पांच प्रधान बन्दरगाहों से आरंभ दोते 
है--यथा बम्बई, कोंचीन, मद्रास, विजिगापट्ठम तथा कलकतता। भारत इन्द महया- 
सागर के सिरे पर स्थित है जिसमें दो #र पूवे से पश्चिम को व्यापारिक मार्ग निकलते 
हैँ | यहां से पृ और दक्षिण पूर्व को सामुद्रिक मार्ग चीन, जापान, पूर्वी द्वीप समूह 
और आस्ट्रेलिया को; दांज्षेण और दक्तिय पश्चिम में संयुक्त राज्य श्रमेरिका, यूरोप 
तथा अ्रफ़ीका और दक्षिण में लंका को जाते हैं| इस प्रकार भारत पश्चिमी कला 
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कौशल प्रधान देशों को पूर्वी खेतीहर देशों से मिलाने के लिए एक कड़ी का काम 
करता है । 


भारत के बन्द्रगाहों पर मिलने वाले प्रधान जल्न मार्ग ये हैं 

(१) स्वेज जल मार्ग (5प८2 7२०७७८)--इस मार्ग के खुल जाने से भांरत 
ओर यूरोप के बीच का व्यापार बहुत बढ़ गया है | यह जल मार्ग पी० एन्ड ओ० 
(2&()) तथा बी० आई० एंस० एन (3. ।. $, ५.) कंपनियों के नियंत्रण में है । 
जहां तक भारत का यूरोप के व्यापार से संबंध हे, भारत यूरोप को कश्चा और खाद्य 
पदार्थ भेजता है तथा बदले में तेयार माल और मशीनें आदि मंगवाता है | 

(२) आशा अन्तरीप मार्य (80० ०५७८)-मभारत को दक्षिणी अफ्रीका 
आर पश्चिमी अफ्रीका से जोड़ता है | कभी २ दक्षिणो अमेरिका जाने वाले जहाज 
भी इसी मार्ग से जाते हैं। भारत इस माग से अपने यहां रुई, कोयला, शक्कर आदि 
मंगवाता है । 

(३) सिंगापुर जल मार्ग (3॥789[7072 १०पा८) का आवागमन की दृष्टि से 
स्वेज जलमार्ग के बाद दूसरा स्थान है | यह मार्ग भारत को चीन और जापान से 
जोड़ता है। इस मांग द्वारा भारत, कनाडा और न्यूजीलेंड के बीच का व्यापारिक 
समतुलन भी होता है | भारत में इस मार्ग से सूती, रेशमी कपड़ा, लोहे व स्पात 
का सामान, मशीने , चीनी के बतन,. खिलौने, रासायनिक पदा4, कागज़, आदि 
आते हैं और बदले में रुई, लोहा, मेंगनोज, जूट, लाख, अश्रक आदि निर्यात 
आते हैं । 

(४) सुदूर पूव का जलमाय (3 प४(०७॥20 ०५६८) मी क्रमशः महत्व- 
पूर्ण बनता जा रहा है । यह मार्ग भारत को आस्ट्र लिया से जोड़ता है। इस मांग 
से भारत में गेहूं, कच्ची ऊन, घोड़े और फल आदि वस्ठुओ्रों का श्रायात दोता हे और 
बदले में जूट, चाय, अलसी आदि नियांत को जाती हैं । 


ष् 
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समुद्र तटीय यातायात (१) 
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यद्यपि भारत का सामुद्रिक किनारा स्वाभाविक बन्दरगाहों से पूर्ण नहीं है 
फिर भी इसकी स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए. बहुत महत्वपूर्ण है। श्रपनी 
स्थिति, विशालता तथा आ्राथिक उन्नति के वित्ार से इस देश का समुद्री व्यापार 
में महत्वपूर्ण स्थान होना आ्रवश्वक है। बहुत आचीन काल से ही भारतीय अ्रच्छे 
साविक रहे हैं। श्री हाजी के अनुसार, “पुरानी दुनिया के महाद्वोपों के बीच में एक 
7९087 की तरह स्थित ४००० मील से भी अ्रधिक समुद्र तटीय रेखा 
तथा श्रपनी भूम की उबेरा शक्ति के लिए प्रख्यात देश भारत प्रकृति की कृपा से ही 
समुद्री व्यापार करने के उपयुक्त है ७ डा० राधा कुमुद मुखर्जी का तो यहां तक 
कहना है कि भारतीम जद्दाजी शक्ति के बिकास के फलस्वथकप ही भारतीय सभ्यता 
अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी जिसका प्रभाव विदेशी सम्यताओं पर बहुत 
अधिक पड़ा |## वास्तव में पूरी तीस शताब्दियों तक भारत पुरानी दुनिया के 
मध्य में स्थित विश्य की सबसे प्रमुख सामुद्रिक शक्ति रद्दा है जिसका व्यापारिक 
सम्बन्ध न केवल एशिया के सीमान्त देशों से ही प्रत्युत उस वक्त को शात5्य दुनिया 
के सभी देशों से था। इस ग्रात के प्रमाण अब भी विद्यमान है। श्रस्तु, यह बात 
निर्विवाद सत्य है कि बहुत प्राचीन काल से ह्वी भारतीय जहद्दाजों द्वारा समुद्री व्यापार 
होता था। सिकन्दर की फोर्जे जब लौदने लगी तो २००० जहयाज़ों के बेड़े का उन्होंने 
अपनी समुद्री यात्रा के लिए उपयोग किया था। यहां हम भारतीय जहाजी शक्कि के 
उत्थान, पतन और पुनः विकास के इतिहास का अध्ययन करेगे । 
मुगल काल (80०70७ 0 (0० प॒०७) ९०१००) 

मुगल काल में नौकाओं और जद्दाजों का निर्माण बड़े पैमाने पर द्वोने लगा 
था| इनके तीन मुख्य उपयोग द्वोते ये-युद्ध के लिए; झ्ाननद यात्रा के लिए और 
व्यापार के लिए। मुगल शासकों ने युद्ध के लिए मजबूत जहाजी बेड़े बनवाये । 
.._ ७ देखिये, एस० एन० हाजी “इकोनोमिक्स झाफ शिपिंग” पू० श्दण 

#+ देखिये र/धाकुमुद मुऊजी 'हिस्टी आफ इगिडयन शिपिंग 
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बाबर, शेरशाह सूरी तथा अ्कत्रर सभी बादशाहों ने अपने राज्य काल में नोका 
निर्मोण की ओर विशेष ध्यान दिया। अकबर के समय में बंगाल, काश्मीर. और 
लाहौर में विभिन्न प्रकार के जहाजों और नौकाओं का निर्माण किया जाता'था | 
बंगाल में हुगली और ढाका के बने जहाज बढ़े प्रसिद्ध होते थे। तत्कालीन विदेशी 
यात्रियों ने भारत की जहाजी कला की बड़ी प्रशंसा की है। बावरी (१६६६-७५ ई०); 
फ्रायर (१६७४ इ०) आदि लेखकों ने भांरतीय विशाल जहाजों को देख कर बड़ा 
आश्चर्य प्रकट किया | फ्रायर ने सूरत में ऐसे बड़े जहाज देखे जेंसे उसने यूरोप में 
कहीं नहीं देखे थे | सन्‌ १६१२ ई० में बेस्ट नामक यात्री ने गोआ में २४० भारतीय 
जहाजों के एक बड़े बेड़े को खंभात की ओर जाते देखा था। पेल सएट ने लिंखा 
है कि केवल सूरत में ८०० ते लेकर १००० टन वाले चार या पांच शाही जहाज 
पश्चिमी देशों को जाने के लिये हर वक्त तेयार रहते थें। व्यापारियों के निजी 
जहाजों की संख्या इससे कहीं अधिक रहती थी | द 

इस काल में हु गली, जेसोर, ढाका, मछज़ोपट्टम, बेसीन, सूरत, गोश्रा आदि 
स्थानों में सभी प्रकार के छोटे बढ़े जहाज बनाये जाते थे । बेसीन में तो स्पेन का 
राजा श्रपने लिये जहाज बनवाता था। इसो प्रकार कुस्तुनतुनिया का राजा.अपने 
लिये ढाका ओर हुगली में जहाज तयार करवाता था |+ सिन्ध में हर समय ४०००० 
नावें और जहाज भाड़े पर उपलब्ध हो सकते थो ।# निकोलो कोंटी के लेख से पता 
चलता है कि एक बड़े जहाज के निममोण में लगभग १५,००० स्वर्ण मुद्राए तक 
व्यय होती थीं। राज्य के लिग्रे तो जहाज बनते द्वी थ, व्यापारी लोग अपने निजी 
कार्यों के जिये भी उक्त कारखानों में जहाज और नौकाए' बनवाते थो | 

१७ वीं शताब्दी में यूरोपीय यात्रियों ने भारतीय जह्याजों के जो वर्णन किये 
हैं उनसे ज्ञात होता है कि साधारणुतवा ३०० से ५४०० टन तक माल एक भारतीय 
जहाज में लद॒ता था। जब्र कि इगलेंड में श८ वीं शताब्दी के अ्रन्त तक ३०० से 
४०० टन तक के ही अ्रधिकांश जद्दाज होते थो। १५८ूप्य ई० में जबकि इ गलेंड के 
पास सब मिला कर केवल १५० जहाज थे, भारतीय जहाजें की संख्या इससे कई 
गुना अधिक थी।इगलेंड के इन १५० जहाजें में से अधिकांश १५० टन वाले 
ही थे। १६०२ ई० में इंगलेंड की जहाजी शक्ति केवल्ल १०० जहाजें की रह गई, 
इस समय भी भारत के पास कुछु जहाज १८०० टन वकके थे । १६१२ ई० में सिडिल: 
टन नामक यात्री ने एक जहाज सूरत में देखा जो १५३ फीट लम्बा, ४२ फीट चौड़ा 
तथा ३१ फोट गहरा था आर इसमें १६४०० टन माज्ष आता था |##& बावरी के 

+ देखिए, राधाकमल मुकजों 'इकीनोमिक दविष्टी आफ इणिडया 

+ राधाकमल मुकर्नी श्कीनोमिक दिस्टी आफ इगिडया” पु० २११ 

# देखिये, राधाक नुद मुकजी 'हिस्टी आफ इगिडयन शिपिंग! (१६९१२) पु० २०२ 


२७६ भारत में व्यापार ओर यातायात 


नुसार “इस काल के भारतीय नावें और जदाज अपने दंग मे सर्वोत्तम कोटि क॑ 

है।” गोलकु डा के राजा के पास एक मजबूत जहाजी बेढ़ा था। राजा और उसके 
सरदारों के लिये अ्रच्छे हाथी ज्ञाने के लिये कई जहाज अराकान,; तनासरिम श्र 
लंका को जाते थे | किसी २ जहाज्ञ में तो २४ तक बढ़े द्वाथी बैठ जाते थे ।9८ श्रकपर 
के समय में सुब्यवस्थित नोविभाग था जिसका अध्यक्ष भीर बदरी| कहलाता »। | 
इसके अ्रधीन ये कार्य थै-जहाजे। और नौकाशों के निर्माण की व्यवस्था, अनुभव 
प्राप्त मल्‍्लाहों की नियुक्ति, नदियों तथा बन्दरगाहों की देख भाल, श्रौर चुगी की 
व्यवस्था | भारत से जहाज अधिकतर तुर्की साम्राज्य, श्रफ्तीका और यूरोप को जाते 
थे। बड़े व्यापारी जहाजे।| के साथ छोटी २ नोकाए भी होती थो | इलाहाबाद श्रौर 
लाहोर में बढ़े आकार वाले ज़द्दाज बनाये जाते थे | श्रकबर के बाद मुगलों की 
जहाजो शक्ति कमजार द्वोने लगी। ययग्राप १६६४ ६० में फिर शाह्वी बेड़े को हृद 
बनाने का प्रयत्न किया गया कित्यु हुगली, बालेश्वर और जैमोर में बड़ी कठिनाई 
से ३०० जहद्याज तेयार दो सके । 

मुगलों के अतिरिक्त भारत के स्वनंत्र दिलयू शासक भी अपने जहाजी बेड़े 
रखते थे | बंगाल, श्रासाम के शासकों, सिकरों, जादों तथा निशयनगर के राजाश्रों ने 
इस ओर काफी ध्यान दिया परन्तु सबसे श्रच्छा शक्तिशाली और व्यवस्थित मराहों 
का जह्दाजी बेड़ा था जिसका संगठन शिवाजी ने बढ़े अच्छे ढंग से करवाया था। 
मुसलमानों तथा यूरोप के लोगों से टक्कर लेने तथा लूटपाट करने में मराठों को 
इस बेड़े से बड़) सहायता मिलती थी। श्रीपुर, बकल्ल, आदि >*द्वीयों के शासकों ने भी 
अपने निजी बेड़े तैयार करवाये थे |# 
त्िटिश काल (9080 ९८७००) [१७५७ से १६४७ तक 

मराठों की बढ़ती हुई सेन्‍्य तथा जद्दाजी शक्ति का तत्कालीन #ंसीसी, 
पुतंगाली और अ्रंग्रजों को बड़ा डर था अस्तु १७४६ में अ्रवसर पाकर अ्रंग्र॑जों ने 
मराठों के जद्याजों पर श्राक्रमण' कर दिया और उनके जहाजों को जला दिया तथा 
उनकी तोपें छीन ली गई |#] इस प्रकार यह देशी जहदयाजी बेड़ा; जो लगभग एक 
शताब्दी तक यूरोपीय लोगों के लिए एक प्रधान खतरा बना हुआ था और जो हिंदू 
नौ-शक्कि का श्रंतिम उल्लेखनीय प्रतीक था, समाप्त कर दिया गया | 

मराठों के अ्रतिरिक्त १८ वीं शताब्दी में भारत के कुछ श्रन्य राज्यों ने भी 
जहाजी कला की ओर ध्यान दिया। दिल्ली, श्रागरा* के जाट, रूदेल खंड के रहेले 
तथा बंगाल के नवाब अपने बेड़े रखते थे जो प्राय: युद्ध के लिए ही प्रयुक्त दोते थे | 

३ मुकजीं--इकोनोमिक हिस्टदु)! पु० रश्श-ह२.. हु 
# मुकजी---(गिडियन शिपिंग” १० २१६-१८ 
#| मुकेजी--इशिडियन शिपिंग” पृ० २१०८-४२ 


00 क्फएाका:  प्यार-ठबक। और तक प्लस आक 4! 


समुद्र तटीय यावायात २७७ 


व्यापार की ओर इनका ध्यान बहुत कम गया | इस समय भी सूरत और भावनगर 
में जद्दाज बनाये जाते थे | सन १७५० में “दरिया दौलत” नामक एक विशाल 
जद्दाज भावनगर में बनाया गया जो लगभग ८७ वर्षों तक लगातार उपयोग में आने 
पर भी श्ए३२७ ई० तक बिल्कुल ठीक हालत में था और बराबर काम दे रहा था। 
भारतीय जद्दाजों की ऐसी दृद ता देखकर यूरोप के व्यापारी भी उन्हें खरीदते थे । 


१६ वीं शताब्दी के मध्य तक जब प्रायः सम्पूर्ण भारत में अंग्रजों का प्रभुत्व 
स्थापित हो गया तो वे अपने शासन को दृढ़ बनाने में जुटे । व्यापार का जो मुख्य 
उहेश्य लेकर अंग्रेज भारत में आये थे राजनेतिक उलमनों में पड़ जाने पर भी वे 
बराबर उसकी ओर दत्तचित रहे । पूर्वी द्वीपों का व्यापार हाथ से निकल जाने पर 
उन्होंने अपनी सारी शक्तियां भारतीय व्यापार पर लगा दी थीं। व्यापार एक साधन 
था जिसके द्वारा वे इ'ग्लैंड में तेयार हुई वस्तुओं की खपत इस बड़े देश में करके 
यहां की अपार धन राशि खींच सकते थे । भारत में प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर 
अंग्र जों ने जद्दाजों की संख्या में असाधारण वृद्धि करनी शुरू की। उन्होंने मुख्य २ 
स्थानों पर त्ह्माजी बेड़ों का निर्माण कराया । १७३६ और १८६३ ई० के बीच केवल 
बंबई बन्दरगाह में छोटे बढ़े मिलाकर कुल ३०० जहाज तेयार करवाये गये। जह्यज निर्माण 
के अन्य केन्द्र हुगली, सिलहट, चिट्गांब, ढाका और मछलाोपइम थे। कलकत्ता में 
१७८०१ ई० में ही जहाज बनाने का एक बड़ा कारखाना खुल गया था। श्द वीं 
शताब्दी के अंत तक यहां १७००० टन वालें ३५ जद्याजों का निर्माण हुआ | इसके 
ब्राद २० वर्षो में कुल १,०५,६६३ टन के २३७ जहाज हुगली में तेयार करवाये 
गए, | कलकत्ता और बम्बई में बने हुए. जद्याज बड़ी संख्या में इ ग्लंड भी जाते थे | 
विदेशियों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है |# लिंडसे नामक अग्रन॑ज लेखक ने 
भारत की जहाजी शक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि १७८६ ई० में भारतीय 
व्यापारियों के पास इतने अधिक जहाज थे कि जितने ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों, 
फ्रान्सीसियों और अमेरिका वालों के पास कुल मिलाकर होंगे | 


तत्कालीन वाइसराय लार्ड व लेजली ने भारत और इ गलेंड दोनों के दवित की 
दृष्टि से इगलंड की सरकार से सिफारिश की कि इन दोनों देशों के बीच व्यापार के 
लिये भारत में ही निर्मित जद्दाज़ों को काम में लिया जाय । उसने लिखा-“कल्नकत्ता 
के बन्दरगादह में इस समय लगभग १०,००० टन की जद्ज रानी है | ये जहाज माल 
ढोने के लिये भारत में द्वी तेयार किये गये हैं। इस बन्द्रगाह पर निज्ी जहाज रानी 
के परिणाम को देखते हुए तथा यह देखते हुए. कि जद्दाजनर्माण कला 
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0७७ के ककल्बकज > 


# मुकजी--इ'डियन शिपिंग, पु० २४५-५२ 


श्छ्प भारत सें ब्यापा. ओर यातायात 


ब्रंगाल में क्रितनी पूर्णता को धराप्त ई। चुकी है, हमारा विश्वास है कि कलकत्ता 
का बन्दरगाह अंग्रेज व्यापारियों को उन सभो, जद्ाजो आवश्यकताओं की 
पूर्ति कर सकता है जो लन्‍न्दन तक भारतीय माल को ढोने के लिये अपेक्षित हैं ।” 
बम्बई के बने हुए सागौन की लकड़ी के जदार इ“स्लेंड्र के बलूत की लकड़ी के बने 
जहाजों से अच्छे हते हैं | 


इस प्रकार बलेजली भारतीय नौ-उठथोग को हसलिये प्रात्ताइन देना चाहता 
था कि अंग्रेज व्यापारियों को भारत में तेयार जहाज मिल सकें। यद्यपि उपयुक्त 
सिफारिश में अंग्र ज व्यापारियों के लाभ का ध्यान रखा गया था, ते भी यदि वह 
स्वीकृत हो जाती दो भारत में नहाज निर्माण का व्यवसाय जारी रद्दता । परन्तु 
इ'्लेंड की पालियामैंट ने लाई बैलेजली के इस प्रस्ताव को श्रस्वीकृत कर दिया । 
इंग्लंड के लोगों ने भारतीय जद्याजी उन्नति के विरुद्ध आवाजें उठानी शुरु की | कितने 
दी अ्रंग्र ज कहने लगे कि यदि इस भारतीय उद्योग को न रोका गया तो इंग्लैंड का 
व्यवसाथ चौपट ही जायगा | १८१४ ई० तक भारतीय निर्मित जहाज १ ेंड श्राते 
जाते थे पर प्रजा द्वारा उपयु क्व विरोध करने पर इसी वर्ष बृटिश पालियार्मद ने एक 
कानून बनाया कि लंदन के बन्दरगाह में को सो ऐसा जद्दाज नहीं श्रा सकता, 
जिसमें क्रम से कम तीन च] गैथाई यात्री अंभ्रज ने होंगे. श्रौर जसका मालिक श्रंग्रेज 
के अलाबा कोई और द्वोगा, चाहे व श्ग्लेंड का ही बना हुआ जहाज क्‍यों न दो। 
यह कानून मुख्यत: भारतीय जद्दाजों को लक्षित करके बनाया गया था। इस प्रकार 
के असंगत निश्रमों के कारण भारत के देशी व्यापार पर घातक चोट पहुंची। यहां के 
जद्दाजी उद्योग का नष्ट करना तो ऐसा दी हुआ जेसे किसी व्यक्ति के दथ-पैर काट 
लिए जाय॑ | इसके फलस्वरूप भारत का यूरापीय व्यापार तो चौपद हुआ दी कितु 
अफ्रीका, अरब, ईरान तथा दत्षिण-पू्व के देशों से भी उत्तका संग्रंध विब्छिन्न दो 
गया । ये में देश थे जा शताब्दियों तक भारत से व्यापारिक संबंधों द्वारा जुड़े 
हुए थे । 

कुछ लोगों का अनुमान है कि देशी जहाज निर्म णु का व्यवत्ताय इसलिये नह 
हुआ कि१६वीं शताब्दी के श्रारम्म से जद्दाओं के निर्माण में लकड़ी का स्थान लोहे ने 
ले लिया और अ्रब॒पुराने ढंग के ज ह्ाजें| की जगद्द भाप से चलने बाले जहाजें की 
मांग अधिक बढ़ गई थी। श्रत: भारत में बनने वाले पुराने श्राकार प्रकार के जहाज 
अब उपयोगी नदहो सकते थे। यद्यपि यह अनुमान श्र शत: सत्य कद्दा जा सकता 
है किन्तु भारतोय नौ--उद्योग के विनाश का मूल कारण विदेशी शासकों की प्रति- 
कूज नीति हो थो। ऐसा नहीं थाकि भारत में अच्छे और मजबूत जद्याजें का 
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प्नना बिल्कुल ही बन्द हो गया हो | भारत में १६ बीं शताब्दी के आरम्भ में कई 
जगह नये ढंग के जहाजे| का भी निर्माण होने लगा था | १८३६ और 2१८५७ ई० 
के बीच बम्बई के कारखानों में बड़ी संख्या में स्टीमर बनाये गये थे | ये २०७ टन 
से लेकर १,४५० टन तक परिमाण वाले थे | बड़े जहाजें का निर्माण कलकत्ता में 
भी किया जाने लगा | अ्रश्नेजें के कई जलयुद्धों में ये भारतीय जहाज बड़े उपयोगी 
सिद्ध हुये | सिन्ध, दजला और फरात आदि नदियों में चलने वाले अनेक बड़े धुआं- 
कशों का निर्माण बम्पई में हुआ था। यदि बृटिश काल में पोत निमोण कला को 
भारत में प्रोत्ताहन दिया गया होता तो बड़े से बढ़े जहाजे का निर्माण यहां हो सकता 
था; क्योंकि उपयुक्त सामग्री तथा अनुभव का यहां अभाव न था | वस्तुत: बात यह 
थी कि भारतीय जहाजी कला को संवर्धित करना अग्रज लोग अपने हित के विरुद्ध 
समभते थे | इसीलिये उन्होंने उसका बिल्कुल नष्ट कर देना ही उचित समझा | 

“से प्क्रार बीसवीं शताब्दी के आरम्भ और १६ वों शताब्दी के अन्तिम 
वर्षों से ही भारतीय जहाजी कला का विनाश दोने लगा | इस समय ब्रिटेन न केवल 
अपने लिए. आवश्यक जहाजें का निर्माण करने लगा, अपितु बाहरी देशों की मांग 
भी पूरी करने लगा किन्तु श्रभागे भारत में अ्रव इस कला का विकास न हो सका | 
अग्न॑ज कम्पनियों के हाथ में भारत के समुद्री तथा तद के व्यापार का प्रधान भाग 
थ्रा ही गया, अन्य समुद्रों पर भी उन्हें अधिकार प्राप्त होते गये । ब्रिटेन की सरकार 
अन्य देश बालों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए अपने देश वासियों को आवश्यक 
पहायता बराबर देती रही, इसी कारण बोसवीं शताब्दी में ब्रिटेन की व्यापारिक 
शक्ति यूरोप में प्रमुख हो गई । द 

८५४ ई० में विलियम मैकिनपन और राबट' मैकिनजी के द्वारा एक 

जहाजी कम्पनी ( (080070(७ छपन्‍पा॥ 36८्ग 'पिणं8१प०ा (00. ) 
खोली गई । यद्द ब्रिटिश इ'डिया जद्ाजी कम्पनी की ही सहायक कम्पनी थी | इस समय 
इस कम्पनी के पास १७ जहाजों का बेड़ा था जो कलकत्ता. सिंगापुर, चिट्गांव, 
अंडमान द्वीप, मद्रास, बम्बई, करांची और फारस की खाड़ी के बीच में आ्राते जाते 
ये। सन्‌ १८७४में जब जेम्स भेके ने इस कम्पनी में सामकेदारी ली, तभी से इस कम्पनी 
का संगठन दृढ़ और अधिक सुव्यवस्थित हो गया | इस कम्पनी ने देशी कम्पनी को 
आर्थिक द्वानि पहुंचाने के लिए भाड़ा युद्ध (7८800 ए०/) आरम कर दी और 
इस प्रकार भारतीय व्यापार को हथियाने में एकाधिकार प्राप्त कर लिया | स्वेज 
नहर के खुल जाने के पश्चात तो भारत और ब्रिटेन. का व्यापार बहुत बढ गया 
इसके फलस्वरूप इस कम्पनी को भी अधिक आर्थिक लाभ होने लगा। 

सन्‌ १८६३ में जमशेद जी ताता ने भी एक कम्पनी तांता-लाइन्स (79७ 
[00८5) के नाम से स्थापित की जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से सूत ले जाना और 


जापान से तेयार सूती माल लाना था | इस कम्पनी को नष्ट करने के लिए अरंग्रोजी 
कम्पनी (20 त्ा' €ै. (ओपर्या: (:0.) से अपना किराया १६) प्रतिधन फुट 
से घटा कर केबज़ १॥) रु० प्रतिधन फुट कर दिया। ताता का किराया अंतिथन फुट 
१२) था। ताता कम्मनी से इसके लिए भारत सरकार के मंत्री से विशेध किया किन्तु 
उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप ताता कम्पनी को 
झपसा व्यवसाथ समाप्त कर देना पढ़ा | जब टादा कम्पनी हट गई तो फिर श्रपना 
थाटा पूरा करने के लिए. श्रंग्र ज कम्पनी से किराया बद।कर १६) कर विया। इसी 
प्रकार अन्य भारतीय जद्दाली कम्पनियों को-जे विभिन्न भारतीय व्यवसायियों द्वारा 
निर्मित की गई थी--विवशत: टूटना पड़ा | इसका एकमात्र कारण विदेशी कम्पनियों, 
द्वारा भारतीय जद्दाजी कमनियों का विरोध करना था। ये कम्पनिर्या भारतीय 
जह्याजों का विरोध दो तरह से करती थीं। एक तो पहले किराये को कम करके 
भारतीय जहद्ाजों को इस क्षेत्र से इृदा दिया जाता था और फिर किराया पुनः बढ़ा 
दिया जाता था। दूमरे, माल भेजने वाले विदेशी जहााजों से दी श्रपना माल भेजते 
भर शसम सन भाड़े का एक अ्रंश--प्राय १०५७ एक निश्चित समय के बाद बापिस 
मिल जाता था । भारतीय जहाओं के भाग में और भी कई कॉठियाउयां थीं। अ्रंश्रेजी 
झोर यूरोपीय बीसा कस्पनियां उसके स्यझ॥ पत्षतात का व्यवद्वार करती, ओऔर 
सपुद्रतेदाय व्यापार और मुसाफिरों के आवागमन को श्रंश्रेजी जद्दाज प्रोसाइन नहीं 
देते भे | 

अंतर जी जहाओ कम्वनियों के एकफाबिकार से दककर लेने का सप्से पहला 
कदम सच्‌ १६२० में शक सारतीय जदहाजी कम्पनी का निर्माण किया जानता था 
जिसमें प्रत्यक्ष रूप से श्री बाल चंद द्वीराचंद, स्वर्गीय श्री नेतराम मुररजी, श्री लालू 
भाई सामल भाई तथा श्रो कोलाचंद देवचंद जेस प्रसिद्ध व्यवसाथी और पूंजीपतियों 
का हाथ था | इस कम्तनी का नाम सिंधिया स्टीम नेतरीगेशन कं० (५४एत७ 
5०40 प०४५४४४६४०॥ (,०,) रखा गया । इस कम्पनी ने एक जद्दाज लिबर्टी ! 
खरीद कर भारतीय समुद्र में व्यापार आरम्भ किया किन्तु शीघ्र ह्वी कम्पनी ने यह 
अनुभव किया कि केबल एक ही जहाज से भारतीय जहाज-उदग्योग तथा तटीय 
व्यापार स्वावलम्पी नहीं हो सकता श्रत: श्रौर भी कई जहाज इंगलेड में कम्पनी 
द्वारा खरीदे गए । ये जद्दाज भारत और बह्मा तथा भारत और यूरोप के बीच के 
मार्ग पर चलाए गए । इस जहाजो कम्पनी का अ्ंग्र जी कम्पनी (छाप४0) [शरता& 
9९870 २०४०४०७(०॥ (:०.,) ने घोर विरोध किया और सब प्रकार से भारतीय 
कम्पनी को द्वानि पहुंचाने का प्रयत्न किया | फल स्वरूप अ्रंग्रेजो कम्पनी ने अम्बई 
ओर रंगून के बीच चावल ले जाने के किराये में प्रति गन पीछे १२) की क्रमी कर दी- 
१८) से भ्रटा कर ६) प्रति ठन ह्वी कर दिया। किन्तु भारतीय कम्पनी को अरब भी 
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भारतीय व्यापारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में चावल ले जाने का व्यापार मिलता रहा 
अस्तु जैसे तैसे कम्पनी अपना कार्य चलाती र ही किन्तु किराये की इस लाग डा में 
फैम्पनी को आर्थिक हानि उठानी पड़ी । १६२२ भें बी० आई० एस० एन० कम्पनी 
ने भारतीय कम्पनी को खरीदने का प्रस्ताव भी रखा किन्तु इसमें उसे सफलता नहीं 
मिली अस्तु १६२७ ई० में एक सप्रकाता इन दोनों कम्पनियों के बीच में हो गया 
जिसके फलस्वरूप सिंधिया कम्पनी भारतीय तटीय व्यापार में ७५,००० टन वाले 
जहाजों का उपयोग कर सकती थी किन्तु विदेशी व्यापार अंग्रेजी कम्पनी के हाथ 
में ही रहा । द ु 

सिंधिया कम्पनी ने अब व्यवस्थितरूप से अपने जहाजी बेड़े को संगठित 
करने और उसमें वृद्धि करने की स्वस्थ्य नीति अपनाई | इस कार्य को प्रगति के हँतु 
कम्पनी ने नए जहाज खरीदना और अन्यभारतीय जहाजी कम्पनियों को संरक्षण 
देना शुरू कर दिया। सन्‌ १६३३ में उपरोक्त दोनों कसनियों के बीच हुए. समभौते 
के पुन; दुह्राया गया । इस बार सिंधिया कम्पनी को अवश्य कुछ लाभदायक 
शर्ते प्राप्त हुई | कम्पनी के जहाजों की शक्ति १ १९०,९०० टन तक. बढ़ा दी गई 
ओर उसे बी० आई० एस० एन० कं० के साथ २ बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों 
में हवाने वाले यात्री-व्यापांर में भी माग मिला | इस समझौते के अनुसार व्यापार 
ले जाने के लिए कोटा (()002) निश्चय किया गया जिससे प्रथम बार जहाजी 
उद्योगों में स्थिरता आई । किन्तु इस बार भी विदेशी व्यापार में भारतीयों 
को कोई भाग न मिल सका | सन्‌ १६३७ में सिंधिया कम्पनी ने बम्बई से हज तक 
मुसलमान यात्रियोंको ले जाने का कार्य आरम्भ किया किन्तु शीघ्र द्वी अंग्रे जी कम्पनी 


की सहायक कम्पनी मुगल लाइन से तीवस्पर्धा होने से इसे इस व्यांपार से हाथ खं/च 
लेना पड़ा । द 


भाड़ा युद्ध ((९४८ ७४०) 


वास्तव में अब तक भारतीय कम्पनियों को इस उद्योग में लगातार ही 
आशिक द्वानि उठानी पड़ रही थी क्योंकि श्रंग्रेज सर कार और अंग्रेज कम्पनियों का 
एक मात्र उहं श्य भारतीय जद्दाजी कम्पनियों को समाप्त कर देने का ही था, इस 
.के.लिए कई अन्यायपूर्ण तरीके काम में लाए गए.। अंग्रंजी कम्पनियों ने अपने 
जहाज का किराया एक दम कम करके भारतीय जहाजों से तीज प्रतिस्पर्धा आरंभ 
कर दी | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ताता पन्धुओं द्वारा संचालित एक जहाजी 
कमनी (]309 //76) भारत से चीन तक जहाज चलाती थो | इस कम्पनी को 
'सष्ट करने के जिए श्रंश्न जी कम्पनी पी० एंड औओ० (?6&())ने अपना, किराया १६) र० 
टन से घटा कर १३ रु० टन कर दिया और जब टाटा कंपनी इस आर्थिक हानि को 


र्८र भारत में ब्यापार ओर यादायाद 


न सह सकने के कारण टूट गई तो इस कंपनी ने अपना घाटा पूर्ण करने के लिए 
पुन; किराया बढ़ा कर १६ रु० टन कर दिया। इसी प्रकार स्तरदेशी स्टीम नेवीगेशन 
कंपनी (5७वत९शाई शाला पितरंएवांता (0,,) वृतीकोरिंन और कोलंबो 
के बीच जद्दाज चलाती थी | उसे भी एक अ्रंम्नज कंपनी ने भाड़े म॑ प्रतियोगिता 
करके नष्ट कर दिया | जब सिंधिया स्टीस नेतीगेशन कंपनी ने वर्मा से चावल का 
ब्यापार आरभ किया तब जहाज का किराया £८) रुू० टन था किन्तु श्रंग्रजी 
कंपनी ने घटाकर ६) र० टन कर दिया जिससे भारतीय कंपनी को उधर से द्वाथ 
खींच लेना पड़ा | करांची से जद्टा तक तीसरे दर्ज का किराया १७२) प्रति न था 
किंत॒ अंग्रजी कंपनी ने प्रतियोगिता में उसे घटा कर २०) प्रति टन कर 
दिया ।ध्यान रहे कि इसो में से ३६) रु० प्रतिजन जहां तथा करमान पर 
कर के रूप में एबं २० २० प्रति जन भोजन आदि के व्यय के रूप में कंपनी को 
देना पढ़ता था | एक अन्य भारतीय कंपनी बंगाल बर्मा स्टीम नेविगेशन कं० 
86088 3798 ठिठवा। ऐंडएशंएश7०ा (70.,) को नष्ट करने के लिए, 
बी० आई०ण एस० एन० नामक गअ्ंग्रज कंपनी ने चिटगांब और रंगून के बीच यात्रियों 
के भाड़े को १६) से घटा कर ४) कर दिये | इसी प्रकार १६३४ में चावल ले जाने 
के भाड़े में एशियाटिक कंम्यतों ने प्रति मन पीछे १४ रु० से घटा कर ॥) प्रति मन 
कर दिया । इसी प्रकार अन्य अनुचित उपायों द्वारा श्रंग्रज कंपनियों ने भारतीय 
सामुद्रिक व्यापार को पनपने नहीं दिया । भारतीय जद्ाजों के मांगे में कई श्रन्य 
कठिनाइयां भी उपस्थित कर दी जाती थी-- उदाहरणा्े जे! स्थान भारतीय 
जदह्ाजों के ठहरने के लिए निश्चित होते थे उनमें अंग्रेजी जद्दाज स्वेच्छा पूर्वक 
आकर लंगर डाल देते ये अथवा जे व्यापार भारतीय जहाज। द्वारा द्वाने वाला 
होता था उसे अंग्र जी कम्मनियां ही ले लेती थीं ।इससे भारतीय जहाज को बड़ी 
आधिक हानि उठानी पड़ी | कई कंपनियां तो सदा के लिए ही नष्ट दो गईं। इस 
प्रकार भारतीय पूंजी की जे! द्वानि हुईं है वह अनुमानत: १०---१२ करोड़ रुपये से 
ऊपर की हुई है। बम्बई में सन्‌ १६२७ में कुल मिला कर १३१ मारतीय जद्दाजी 
कंपनियों की स्थापना हुई जिनकी अधिकृत पू'जी (&प॥०7४८० (४90४0) 
२२ करोड़ रुपए से भी श्रधिक और चुकता पूजी (?४0-७७० (श४ंधो) ३॥ 
करोड़ रुपये से भी श्रधिक थी किन्तु अब इनमें से क्रेवल ४ कंपनियां ही जीवित हैं, 
शेष्र गहरी श्राथिक द्वानि उठाकर नष्ट हो गई | इसमें कोई संदेह नहों कि यथाशक्ति 
इन कंपनियों ने बी० आई० एस० एन कम्पनी से लीदे लेने में टक्कर ली किन्तु इस 
शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा के सम्मुख ये कम्पनियां अधिक काल तक नहीं टिक सकी।| 
महात्मा गांधी के शब्दों में, “भारतीय जहाजी कंपनियों का मरण इसलिए हुआ कि 
अंग्रेजी कंपनियां जीवित र६ सकें |”? इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यही हुआ कि 
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भारतीय कंपनियों को न॒ केवल आर्थिक हानि ही उठानी पड़ी अपितु भारतीय 
सामुद्रिक व्यापार का बृहत भाग भी श्रंग्र॑ जी कंपनियों के हाथ में छोड़ना पड़ा और 
तो क्‍या तत्काज्ञीन भारत सरकार ने अपने गृप्त आदेश यह दे रखे थे कि यदि 
सरकारी कार्य के लिए सरकारों कमचारियों को यात्रा करना ही पड़े तो वे श्रंग्रजी 


जहाजें में द्वी करें | यह सब काय अंग्रज जहाजी व्यापार को उन्नतिशील बनाने के 
लिए. किए गए। 


सामुद्रिक व्यापार समिति (१(०८८४०माताल ०७४९ (॥077776९) 


प्रथम महायुद्धके बाद भारत में राष्ट्रीय जहाजी बेड़ेके अविलम्ब निर्माण करने 
की मांग की जाने लगी। देश की आथिक विकास की दृष्टि से तो यह आवश्यक था 
ही पर देश की सुरक्षा के लिए भी इसका महत्व था | भारत सरकार ने श्री पी० एस० 
शिंवास्वामी अय्यर के विशेष अनुरोध पर ३ फरवरी १६२३ में श्री हैडलम (77९80- 
877) के सभापतित्व में--जो रायल इरिडयन मेरीन के अध्यक्ष थे-एक सामुद्रिक 
व्यापार समिति नियुक्त की | इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशे' की:-- 


(१) लाइसेंस प्रणाली द्वारा देश का समुद्रतटीय व्यापार भारतीय जहाजों 
के लिये सुरक्षित रखा जाय | 


(२) भारत सरकार तत्कालीन एक अर ग्रजी जहाजी कम्पनी को खरीद ले 
आर उसकी व्यवस्था आदि भारतीय कम्पनियों के आधीन कर दी जाय जिससे 
तदीय व्यापार में भारतीयों का लाभ दो सके अ्रथोंत्‌ समुद्रतटीय बेड़े का भारतीय 
करण किया जाय । 


(३) भारतीयों को विदेशी जहाजे|ं पर अनिवार्य रूप से काम दिया जाय | 
(४) जहाज निर्माण के उद्योग को आधिक सद्दयायता देकर पुनर्जाग्रत किया जाय । 


(५) भारतीय युवकों और अफसरों को जहाजी शिक्षा देने का उचित प्रबन्ध 
किया जाय । 


यद्मपि इस समिति द्वारा प्रेषित की गई ये सिफारिशे' बड़ी महत्वपूर्ण थीं किंतु 
भारत सरकार के कानों में जु तक न रेगी। व्यथ में समिति के सुझावों पर विचार 
करने के बहाने दो वर्ष नष्ट कर दिये और अन्त में सरकार ने इन सिफारिशों में से 
केवल एक सिफारिश को स्वीकार किया । भारतीय युवकों को जहाजी शिक्षा देने 
के लिये उफरिन (/)परँि००४४) जहाज की स्थापना सन्‌ १६२७ में की गई | तरकार 
के इस कार्य का विदेशी कम्पनियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया । 


जहां सिंन्धियां कम्पनी में ४० भारतीय युवक अफसरों की स्थिति में थे वहां 
पी० एएंड० ओ० कम्पनी में केवल ४ भारतोय अफसर थे | इस प्रकार भारतीयों को 
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श्रग्न॑जी जद्दाजे| पर बहुत कस काम दिया गया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी कश- 
नियों को प्रति वर्ष सरकार द्वारा डाक आदि ले जाने के लिये १५ लाग्व रुपयों की 
ग्रथिक सहायता मिलती रही | इसके अलावा सरकार ने विदेशी जहाजें को यात्रियों 
आदि के ले जाने की गारन्टी देदी थी जिसके लिये भी इन कम्पनियों को श्रप्रत्यक्ष 
रूप से पर लाख रुपये सालाना दिये जाते रहे | सन १६३५ में तो भारत सरकार 
ने इस आशय के गश्ती पत्र सभी प्रान्तीय सरकारों को भेजे कि वे अपनी झ्रॉवश्यक- 
ताओों की वस्तुएं बिदेशों से विदेशी अहाजो में शायात या निर्यात करे! | इसका 
घातक प्रभाव हमारे देशी जहाजों पर पड़ा । 


समुद्रतटीय व्यापार के भारतीयकरण के प्रयत्न (२८६४८०४०४(४०० ता 
(0म9#9] 379770) 


सन्‌ १६९८-२६ में श्री एसण एन० हाजी ने भारतीय व्यवस्थापिकरा सभा 
में इस आशय के बिल पेश किये कि श्रागामी ५ बर्षो' के भीतर समुद्रतरीय व्यापार 
का कम से कम तीन चौथाई भाग भारतीयों के लिये सुरक्षित रखा जाय॑ शोर अ्रनुचित 
उपायों द्वारा जा प्रतियोगिता भारतीय कम्मनियों के बिरुद्ध की जाती हैं वे इश दी 
जाय । इन प्रस्तावों पर सभा में बड़ा बादबिवाद हुआ | सरकार ने इन बिलों का 
कड़ा विरोध किया और कहा कि यदि ब्यापार को केवल भारतीय जहाज के लिये 
सुरक्षित रखा जायगा तो बर्मा आदि देशों के व्यापारियों को बढ़ा नुकसान दंगा । 
किन्तु राष्ट्रीय ग्रप के कतिपय नेताश्रों--भी मोतीलाल नेहरु और ला० लाजपतराव 
ने सरकार के इस रुख की कड़ी निन्‍दा की शरीर कहा कि जब अ्रन्य देशों में तटीय 
व्यापार उस देश के निवासियों के लिये द्वी सुरक्तित रहता है तो क्या कारण है कि 
भारतीयों की इस लाभ से वंचित किया जाय । श्री हाजी के बिल्लों को काफी समर्थन 
मिला (७१ बोठों में से ४६ बोद द्वाजी के प्रस्ताव के पत्ष में थे) अस्तु, श्रथ सरकार 
ने इस पर विचार करने का भार एक सिलेक्ट कमेटी पर छोड़ा । इस कमेटी को 
ग्रपनौ राय १६२६ में पेश करनी थी। इस बीच में सरकार यह प्रयत्न करती रही 
कि येन केन प्रकारेश भारतीय और विदेशी जदाजी कम्पनियों में सहयोग श्रथवा 
समन्वय दो जाय। अस्तु, जनवरी १६९३० में तत्कालीन वाइसराय लाई इरबिन ने 
एक जदाजी सभा का श्रायोजन किया किन्तु प्रयत्न अ्रसफल ही रह्दा क्‍योंकि श्र प्रनजी 
जह्ाजी कम्पनियां, भारतीय कम्पनियोंक्रे जद्दाजी व्यापार पर किसी भी प्रकार से सहयोग 
पूर्ण समझौता करने को तेयार नहीं दो रही थी।| सन्‌ १९३० में जब देश में राष्ट्रीय 
आन्दोलन छिड़ गया तो भारतीय नेताओं में व्यवस्थापिका सभा से श्रपना सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया | फलस्वरूप कुछ समय के लिये भ्री द्वाजी के ब्िल्ों पर कोई विचार 
न दोने के कारण वे अ्स्वीकृत किए गये । 
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शन्‌ १६३७ में एक बार फिर श्री अब्दुल हलीम गजनवी ने तटीय-ब्यापार 
को भारतीयों के लिये सुरक्षित करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के सामने 
रखा जिसमें इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि भारतीय तथीय भागों मैं विदेशी 
कम्पनियों द्वारा किये जाने वाली अनुचित प्रतियोगिता भी समाप्त की जाय । किन्तु 
भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को अव्यवह्ारिक कहकर अस्वीकृत कर दिया और 
केक्ल यह घोषित कर दिया कि सरकार का उददश्य भारतीय जद्याजी व्यवसाय को 
उन्नत करना है, इसको लिये उसने एक स्वतन्त्र विभाग भी स्थापित किया । 


अध्याय २३ 
समुद्र तटीय यातायात (२) 


[7)7)47ए उ्ताएशओरब७5 

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात (9फांगह & /४० ॥॥ ४४०१० 
४४४./) 

सितम्बर १६३६ में जब द्वितीय मद्दायुद्ध आ्रारंभ हुआ तो भारत सरकार को 
यह अनुभव हुआ कि भारतीय जद्दाजी बेड़े की कितनी श्रावश्यकता है।इस काल 
में बहुत से भारतीय जद्वाज सरकार ने युद्ध कार्य के लिए अपने श्रप्रिकार में लें लिये 
जिससे देश की रज्का की जा सके | कई जहाज शत्रओं द्वारा सष्ठ कर दिए गये। 
युद्ध के पश्चात भारतीय जदाजों की संख्या केवल ६३ थीं जिनका वजन १३१,७४८ 
टन था । इनमें से ६ जहाज तो अफेले सिंधिया कम्पनी के ही थे । सम्पूर्ण जहां के 
वजन का यह ६१४८ था। 

भारत में नौ-उद्योग के पनेजन्म का श्रेय सिंधिया कम्पनी की है। पहले इस 
कम्पनी ने विदेश में बने हुए. जद्दाज खरोद कर इस दिशा में पथ-प्रदर्शत किया पर 
शीघ्र ही उसके संचालकों ने इस बात का अ्तुमत कर लिया कि बिना अपने देश में 
जदहाजों को नि्मोण का प्रबन्ध हुए इस और यथष्ठ उत्तति संभव नहीं हैं | उनकी 
यदद चिर-प्रतिक्षित अभिलापा श्रनेक बाधाश्रों को पार करने के बाद सफलोभूत हो 
सकी | २१ जून १६४१ के दिन भारतीय जहाज निर्माण की योजना का शिलान्यास 
विशाखापट्ननम (बिजगापद्वम के समीप गांधी नगर) में डा० राजेद्ध प्रसाद के द्वारा 
सम्पन्न हुआ | इस कंपनी ने पूर्वी समुद्रतद पर विजगापश्ठम में जहाजों के निर्माण का- 
कारखाना खोला और उसके लिए आवश्यक मशीनें श्रादि विदेशों से निर्यात की 
गई | कारखानें में लकड़ी, लोहे, शक्ति, ड्राइग श्रादि के विभिन्न विभाग खोलें 
गए और उनमें काम करने के लिए श्रनुभवी कार्यकर्ता नियुक्त किये गये। अ्नुभव- 
प्राप्त विदेशी एवं देशी इ'जनियरों को भी नियुक्त किया गया | अ्रत्र तक इस कम्पनी 
ने पोत-निर्माणशाना (9099 7०72-928708) पर लगभग ४ करोड़ रुपया खर्च 
किया है । पूरो योजना को कार्योन्बित करने के लिए. भ्रभी १० करोड़ रुपये की और 
आवश्यकता है| श्रभी तक जद्दाजों के लिये प्राय; सभी प्रकार का लोहे का सामान 
इंजिन, बायलर आदि विदेशों से आयात करना पड़ता है। 


समुद्र तदीय यातायात २ क्‍ र्‌८७ 


सिंधिया कम्पनी द्वारा विशाखापइ्नम के कारखाने में सबसे पहला जो जहाज 
पेना उसका नाम जल उषा रखा गया | यह जहाज ४१५ फीथ लंबा, ५२ फुट चौड़ा 
ओर ३० फुट गहरा है। इसमें २६०० अश्वशक्ति का इंजिन लगा है तथा इसका 
वजन ८००० टन है| इस जहाज के निर्माण में कुल लागत लगभग ६८ लाख 
रुपये लगी है| इसका जलावतरण पंडिंत नेहरू के हाथों १४मार्च १६४८ में सम्पादित 
हुआ | पंडित जी ने इस अवसर पर जे। शब्द कहें वे बड़े महत्वपूर्ण हैं,। उन्होंने 
कहा, “भगवान्‌ करे यह जहाज (जिसे आज हम जल में उतार रहे हैं) भविष्य में 
अवतरित होने वाले क्रितने ही छोटे बढ़े भारतीय जद्याजों का अग्रणीय बनें। इन 
जहाजों द्वारा हम भारत का संदेश संसार के कोने २ में पहुचाबें। विजगापट्टम के 
इस बन्दरगाह पर हम न केवल जहाज-उद्योग का प्रारंभ कर रहे हैं बल्कि हमने यह 
भी अच्छी तरह देख लिया है कि, यह स्थान भारत के पूर्वी तट पर सबसे महत्वपूर्ण 
नौ-सनिक अड्डा (००४) 325८) है । हम चाहते हैं कि इसका विकास हो।' 
जब में इस नये सुन्दर जहाज जल उषा” कों समुद्र पर तेरते देख रहा था तब मैं 
सोच रहा था कि यह जहाज देश की उस नौका-नवीन भारत सरकार का प्रतीक है, 
जिसका अवतरण कुछ महीने पूर्व ही हो चुका है। 


विजगापद्वम में 'जल उषा! के पश्चात्‌ दूसरा जहाज जल प्रथा? तेयार 
हुआ | इसका जलावतरण भारत के तत्कालीन उप-प्रधान मंत्री स्वर्गीय वल्‍्लभाई 
पटेल के द्वारा २० नवम्बर, १६४८ को हुआ | यह भी ८००० टन का जहाज है। 
सिंधिया निर्माण शाला में इतने परिणाम वाले तीन अन्य जहाज भी तेयार हो चुके 
हैं। पांचवे जद्दाज 'जल पद्म/ का अवतरण श्री हरेक्ृष्ण मेहताब द्वारा १४ सितम्बर, 
१६५० को किया गया | सिंधिया कम्पनी की योजना है कि वह प्रतिवर्ष ८-६ हजार 
टन बालें तथा ५५० फूट लम्बाई तक के ४-५ जहाज तेयार करे। इस समय 
विजगापट्टम में जहांजों के लिए दों अवतार मार्ग (रिपाा७99७) हैं। योजना- 
तुसार श्रभी ३ या ४ अबतार-मार्ग और बनना शेष है। पोत- निर्माणशाला में कुल 
मिलाकर २००० सुशिक्षित तथा कुशल व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। श्रव तक ८ जहाज 
बनकर तेयार हो चुके हैं। जो सभी लायड़ बीमा कम्पनी द्वारा श्रत्युतम जहाज होने 
का प्रमाण पा चुके हैं | सबसे बड़ी कठिताई यहां सामांन की है | जो जहाज इस समय 
इप्लेंड में २५ से ४० लाख रुपया की लागत में बन सकता है बेसे ही जहाज भारत 
में निर्माण करने में ६४ या ६५ लाख रुपया लगता है। इस व्यय को देखते हुए 
भारत की अधिकांश कम्पनी विदेशों में बने जद्दाजों को ही खरीदना पंसद करती हे। 
कुछ समय पूर्व भारत सरकार इस पोत-निर्मोशशाला को ३*४ करोड़ रुपये में खरीद 
लेने का विचार करतो थी किन्तु धनाभाव के कारण बह इस कार्य में सफल न हो 


स्ष्प भारत में स्यापार और यातायात 


सकी । अब सरकार इसके उत्थान और विकास में क्रियात्मक भाग ले रही है और 
भारतीय कम्पनियों को आशिक सदह्यायता प्रदान कर रहो है । 

इस समय सिधिया तथा उससे संबंधित कम्पनियों के पास छोटे बड़े ।मलाकर 
कई दर्जन जहाज हैं। द्वितीय मद्दायुद्ध में उनके ६ बड़े श्रीर ४ छोटे जद्दाज शनत्न 
द्वारा नष्ट कर दिए गए.। इस युद्ध मे सिंधिया कमनी का काम अह६ुत समय तक बंद 
रहा | अनेक बड़ी मशीनें भी विजगायउद्रम से अम्बई भेज दी गई। बूदिश सरकार ने 
युद्ध काल में बिजगापड्टम के कारखानों का पूरा उपयोग करिया। सिंधिया कम्थनी के 
जद्बाज निर्माण के देतु मंगाया गया फौलाद भी सरकार ने युद्ध कार्य के लिये ले 
लिया | १६४७ से ये कारखाने पुन: ठीक स्थिति में श्राये। इस कम्पनी के पास 
३४,००० टन वाला एक बड़ा जद्दाज है (जल-आजाद) जो द्वितीय महाथुद्ध के बाद 
के बने हुए बड़े जद्दाजों म॑ से एक है | 

सिंधिया कम्पनी का विचार है कि भारत सरकार द्वारा निश्चित २० लाग्य 
टन के जहाज बनाने के लिए भारत सरकार की सकिय कदम उठाना चाहिए। इस 
कार्य के लिए. कम से कम ४० जद्दाज २० लाख टन वजन के दीना श्रावश्यक है जो 
तदीय व्यापार में लगे हों। तथा ३६ प्राने जहां को भी मरम्मत कराने की 
आवश्यकता होगी। अस्तु इस कम्पनी का कहना है कि याद भारत की श्रावश्यकता के 
इन ७६ जहाओं को इस कम्पनी को निर्माण करने के लिए ग्रादेश मिल्क जाय तो 
पोत-निर्माणु शाला का भविष्य और भी सुगठित शोर हृद हरा सकता है। अस्प 
भारत सरकार यदि इन जद्दाओं को बनाने का कार्य ब्रिमिन्न भारतीय कंपनियों द्वारा 
इस निर्माशशाला का दिल्ला दे तो यह कंपनी आगामी दस वर्षों में ७६ जद्दाज 
सरलता और कम उ्यथ में निर्माशु कर सकती है तथा इसकी प्रोतशाला में भी 
विस्तार द्वो सकेगा | 

सन्‌ १६४७ में भारत स्वतन्त्र दो गया | इसके पूरे १६४४ में भी सी० पो० 
रामस्वामी एथ्यर को अध्यक्षता में एक युद्धान्तर पुनविकास नीति उपसमिति 
(20४०7 शि०८००7४पट०7 20009 $फ0-(१0॥770(९८) नियुक्त फी 
गई | इस कमेटी ने भारतीय जद्दाजी बेड़े के विकास के इतिहास का पूर्ण रूप से 
अध्ययन किया और अंग्रेज तरकार की श्रव तक इस सम्बन्ध में बरती गई उपेक्षा 
पूर्ण नीति का कड़ा विरोध क्रिया और कहा कि “भारतीय जह्याजी बेड़े क्रे विकास 
का इतिहास बचन भंग को दर्दनाक कहानों है |” इस कमेटो ने अनुमान लगाया कि 
युद्ध के पूर्व भारत में केवल ३० जद्बाज थे जिनकी संपूर्ण टन शक्ति १४०,००० थी | 
इस रिपोट के अनुसार १६३८-३६ में ३,२१० विदेशी ,जद्दाज-जिनकी कुल जहाज 
'रानी१,१०,१०;७६६ टन थी भारतीय बन्दरागाहोमें श्राये और यहद्दां से१,६०,६ ७००० 
टन सामान ले गये। भारत के तदीय व्यापार में जहां विदेशियों का भाग 


समुद्र तटीय यातायात-२ र्घज . 


५१,१८,६४२ टन रहा वहाँ भारत के हिस्से में केवल १७,६०,६४७ टन दी रहा 
अथोत्‌ तथीय व्यापार पर त्रिदेशियों का ७४४० प्रतिशत और भारतीयों का २५६० 
प्रतिशत भाग रद्दा | इस कमेटी की राय में यह अंक भारत जेसे विशाल जनसंख्या, 
विस्तार और इतनी बड़ो तटीय रेखा के विचार से बहुत द्वी नगण्य है ।”” 


इस कमेटी को मुख्य कमेटी ने--व्यापारिक नीति समिति (95099778 
70729 (०7प्पा(प्टट) ने १६४७ में एक विस्तृत रिपो्ट पेश की और सरकार 
द्वारा राष्ट्रीय जहाजी नीति अपनाने की जोरदार सिफारिश की। इस कमेटी ने यद्द 
निर्णय दिया कि आग।मी ५-७ वर्षो के भीतर भारत सरकार को कम से कम २० 
लाख टन का जहाजी बेड़ा बना लेना चाहिये क्योंकि कम से कम इतनी शक्ति हुये 
बिना भारत अपने व्यापारिक दायित्व को नहीं निभा सकता | इस समिति की मुख्य 
सिफारिश ये थीं :-- 


(१) भारतीय जहाजी बेड़े से मतलब उप्त जद्दाजी बेड़े से होगा जिस पर 
विशुद्ध भारतीयों का स्वामित्व तथा अधिकार और व्यवस्था होगी | किसी भी जद्दाज 
को भारतीय जद्दाज मानने के पूर्व इन शर्तों' का पूरा होना आवश्यक होगा:-- 


(क) बंदिश भारत के किसी भी बन्दरवाह या बन्दरगाहों पर ऐसे जहां की 
रजिस्ट्री होनी चाहिये । 


(ख) जहाजी कम्पनियों के हिस्सों और ऋखपनत्रों में कम से कम ७५% भाग 
भारतवासियों का दोना चाहिये। 


._(ग) सभी संचालक भारतीय दी दों। 

(ब) मैंनेजिंग एजेंट भी, यदि कोई हों, भारतीय दी हों । 

(२) भारतीय तट का श॒त प्रतिशत व्यापार, बममों तथा लंका के साथ भारतीय 
व्यापार का ७३%; समीपवर्ती देशों-अफ्रीका, मध्यपूर्व के देश, थाइलेंड, द्विन्दचीन, 
मलाया तथा पूर्वी द्वीपसमुदद-के व्यापार का ७४९ और दूरवर्ती देशों के साथ व्यापार 
का ४०% तथा उस पूर्वी व्यापार ((0767०४०) 720८) का ३० प्रतिशत जिसे 
जमनी, ईैंटली आदि विरोधी शक्तियों (58 [70५०/) द्वितीय मह्ययुद्ध में खो दिया 
है, आगामी ५-७ वर्षो में भारत के द्वाथ में आ जाना चाहिये। 


(३) यद्यपि हमारी वर्तमान शक्ति को देखते हुये इतना व्यापार इसमारे बूते 
के बाहर दिखाई पड़ता हैं तो भी कोई कारण नहीं कि अपनी टन शक्ति बढ़ा लेने. 
पर दम इतने व्यापार को--१०० लाख टन माल और ३० लाख' यात्रियों को-संचा- 
लित न कर सकें । अस्तु इस व्यापार को ले जाने के लिये में २० ल्ञाख “न जद्दाजी 
बेढ़े की आवश्यकता है (देशी नावों को छोड़ कर) । 


२६० भारत में व्यापार श्रोर यातायात 


(४) चू'कि भारतीय जद्दाजी उद्योग श्रभी अपनी बाल्यावस्था में ही है भ्रत: 
इस समिति ने उनकी टन शक्ति का निर्धारण करना उचित नहीं समझा और न ही 
उन के द्वारा होने वाले पूजीगत खर्चों पर ह्वी कोई रोक लगाई किम्तु इस बात की 
ग्रोर अधिक जार दिया कि एकाधिकार की व्यवस्था को यथाशक्ति रोका जाये । 

(५) भारतीय जद्दाओं को मिलने ताले विभिन्न नये देशों के ब्यापार को सभी 
कम्पनियों में समान रूप से वितरित किया जाय। क्‍ 

(६) जहाजी बेढ़े की टन शक्ति और व्यापर आदि के आ्रॉकाड्टीं के संचयन 
तथा प्रकाशन में आमूल परिवर्तन किया जाय | 

(७) भारत सरकार का वारिज्य बिभाग पोट्ट्रस्ट आदि को शासन व्यवस्था 
यातायात विभाग से अपने हाथों में ले ले । 

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये इस समीति ने ये उपाय भारत 
सरकार के सम्भुस रखे 

(१) एक जहाजी परिषद (४ 779 00970) की अगिलग्ब नियुक्तिं की 
जाय जिसमें जद्दाजी कम्पनियों के स्वामी, अन्य व्यापारी तथा उद्येगकर्ता, सभी सदस्य 
हों तथा इसका सभापतित्व एक ऐसे निष्पक्ष वर्याक्त के द्वाथ में दी जा चतुर, अनुभवी 
ओर न्याय में दक्षता रखता ही । इस परिषद का काम यह ईगा-- 

(के) भारतीय तटीय और विदेशी व्यापार में लगे भारतीय जहाजों के श्राथिक 
सद्दायता के लिए दिये गये प्रार्थना पत्नों पर विचार करता और उसको अपनी उचित 
सिफारिशों सद्दित भारत सरकार के सम्मुख रना। इसके अ्रतिरिक्त यह परिषद इस 
बात पर भी अपनी राय प्रकट करेगा कि जिन कम्पनियों को भारत सरकार द्वारा 
अझाथिक सद्दायता प्राप्त हुई है उनके नियन्भण में भारत सरकार का द्वाथ कहां 
तक होगा ? 

(ख) भाडाप्रतिस्पर्षा और ०९४८८ २०८७व0८४ तथा एकाधिकार के 

प्रों को दूर करने के लिये भारत सरकार को उचित सलाद देना । 

(ग) भारतीय जदाजी कंम्यनियों को आज्ापत्र (ट८70८५) देकर संटीये 
व्यापार को पूर्ण रूप से व्यवस्थित और नियनत्रित करना । 

(२) २० लाख ८न जह्याजी बेढ़े को बनाने के लिये अ्रंग्रजी जहाजी कम्पनियों 
से उचित व्यापारिक समझौते करना | इसके अतिरिक्त भारत में ही देशी कम्पनियों 
द्वारा जद्दाजी उद्योग को प्रीव्साहइन देना और सेंगुक्त राज्य से भी कुछ जहाज भारत 
के लिये खरीद लेना ओआदि। 

व्यापीरिक नीति समिति की विश्वत रिपोर्ट में दी गई ,विभिन्न सिफारिशों परे 
विचार कर भारत सरकार ने एक बेड़ी ब्योवारिक थोजना बनाई जिसमें तीमे राष्ट्रीय 
व्यापारिक निगमों (90009 (/0709078007) की स्थापना की व्यवस्था है। 
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प्रत्येक निगम के जिम्मे विभिन्नज्षेत्रों में व्यापार संचालन का कार्य रहेगा। प्रथम 
गम भारत और फारस की खाड़ो, भारत और लाल सागर के बीच तथा 
मिश्र के बन्द्रगाहों और भारत-चीन-जापान और भारत आस्टलिया के बीच व्यापार 
संचालन करेगा। द्वितोव निगम भारत-श्रमेरिका और भारत मलाया तथा पूर्वी द्वीप . 
समूह के बोच व्यापार संचालन करेगा | तोसत निगम भारत और पूर्वी तथा दक्षिणी 
अफ्रोका और इ ग्लढ' के बीच व्यापार संचालन का कार्य करेगा । अनुमान से हरेक 
निगम की व्यवस्था में लगभग १० करोड़ रुपये लगेंगे। ये तीनों ही राज्य के नियन्त्रण 
में रहेंगे। पहले यह निश्चय किया गया था कि प्रत्येक निगम के चालू करने के 
लिये कुल पूंजी में से ५१ प्रतिशत राज्य की, २६ प्रतिशत व्यवस्थायक एजेंटों की 
आर शेष २३ प्रतिशत जनता की रहेगो किन्तु बाद में परिस्थिति का ध्यान रख 
यह तय किया गया के सरकार का हिस्सा ७६ प्रतिशत रहे । इन निगमों को उहश्य 
भारतीय जह्यजों की टन शक्ति की मात्रा में शी्रातिशीब्र वृद्धि करना और जद्ाजी 
यातायात का बढ़ाना है पर भारत सरकार की आथिक और अन्य कठिनाइयों के 
कारण अभी एक ही निगम स्थापित किया गया है। पूर्वी व्यापारिक नियम (88- 
270 5एएॉ08 (0790780४07) की व्यवस्था सिंधिया स्टीम नेवीगेशन 
कम्पनी को ७६:२४ के अनुपातिक आधार पर सौंपी जा चुकी है। इसका कार्य भारत 
ओर सुद्रपूर्व आ्राध्ट्रलिया और मध्यपूर्वी देशों के बीच के व्यापार. का संचालन 
करना हे | श्रन्य॒दो निगम इंडिया स्ट्रांम नेवीगेशन कं० (वां 8007 
िव्वशं्बा07 (:0.) और भारत लाइन्स लिमिटेड (8/9746 4,708 7.00.) 
होंगे। इनमें से प्रत्येक की ठीक व्यवस्था करने के लिये ११ सदस्यों की एक समति 
होगी, जिसमें ६ सदस्य सरकार द्वारा मनोनोत, ३ व्यवस्थापक - एजेंटों के और 
जनता द्वारा निर्वाचित होंगे । एक सरकारी विशेष संचालक (()गिट4] )7८८(०07) 
इस निगम की सारी व्यवस्था का नियन्त्रण करेगा | सरकार ने कुछ जहाजों के तेयार 
करने का ठेका सिंधिया कम्पनी को दे रखा है.। इनमें से जलपञ्म और जलपालक 
नामक जदाज-८००० दन प्रति जहाज-तेयार होकर अवतरित हो जुके हैं । 

अब विदेशी व्यापार में भो भारतीयों को:हिस्ता मिलते लगा है। सन्‌ १६४७ 
में सिंधिया कम्पनी की जहाजी सविस नियमित रूप से अमेरिका और भारत के बीच 
चालू हो चुकी है । सन्‌ १६४८ में सिंधिया कंपनी और इन्डिया स्टीम कम्पनी 
की अन्य सर्विस भारत और इ गलैंड तथा योरीपीय देशों के बीच चालू हो गईं । 
बाह्य समुद्रों में भारतीय कंपनियों को उचित भाग प्राप्त कराने के लिए. सरकार जो 
आवश्यक प्रयत्न कर रह्दी थी इसके फलस्वरूप अ्रप्रेल सन्‌ १६५४० को दो देशी 
कंपनियों को अन्तराष्ट्रीय व्यापारिक सम्मेज्ञन द्वारा भारत ब्रिटेन यूरोप की. लाइन में 
यातायात आर भ करने की स्वीकृति प्राप्त दो चुकी हे। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व 


२६२ भारत में व्यापार और यातायात 


भारतीय कंपनियों के जहाज केवल बर्मा, भारत और लंका के समुद्र तटों पर दी दौख 
पड़ते थे पर अब वे दूर देशों के तडों पर भी दिखाई पड़ने लगे हैं। भारतीय 
कंपनियां अब भारत-ब्रिटेन-यूरोप; भारत अ्रमेरिका; भारत-श्रास्‍्ट्रेलिया और भारत 
मलाया आदि लाइनों में भी भाग पाने लगी हैं। 


भारत सरकार सब प्रकार से देश में «० लाख टन शक्ति का जदाजी बेढ़ा 
तैयार करने में प्रयत्नशील है | इसके अ्रनुसार कई देशी कंपनियों को सरकार द्वारा 
पर्याप्त आथिक सद्दायता भी मिलो है | भारत सरकार अपनी आवश्यकता के 
अनुसार भारतीय जद्दाज, भारतीय कंपनयों से खरीदती है | विदेशों से जद्दाज खरीदने 
में भी सरकार सहायता देती है । सन्‌ १६४९ में सिधिया कंपनी ने १५,७०० टन 
शक्ति के चार जद्दाज़ और इंडियन कौपरेटिव कंपनी ने १०,००० टन शक्ति के ४ 
जहाज़ विदेशों से खरीदे | सितम्बर सन्‌ १६११ में भारत सरकार ने संयुक्त राज्य 
अमेरिका से १५ व्यापारिक जद्दाज़ १,१०,१३० टन शक्ति बाले लगभग ११० लाख 
डालर की लागत से खरीदे तथा सिंधिया कंप्रनो और भारत स्टीमशीप कंपनी में से 
प्रत्येक ने ६ श्र भारत लाइन्स ने २ तथा ग्रेट>इस्टर्स कंपनी ने १ जहाज 
अमेरिका से खरीदा | 


जनवरी १६५४१ में एक तदीय व्यापार सबन्धी सम्मेलन ((:08४8 वां 
89909 ('00८720८८) इलाथा गया. जिसमें जद्याजी भेड़े का पूर्ण रूप से 
भारतीय करण करने की नीति पर विचार क्रिया गया । इस सम्मेलन में समुद्र तथीश 
ब्यापार की भारतीय सात्रा को और अभ्रधिक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया। 
ब्ी० आई० एस० एन०; ऐशिया स्टीम नैविगेशन कंपनी तथा सिंधिया कंपनियों से 
क्रिए. गए पुराने समभोते को रह कर दिया गया । कुछ प्रिदिश जहाजें को भमिष्य में 
लाइसंस नहीं देने का निर्णय हुआ किंतु कुछ समय के लिए. बी० झ्राई० एस० एन० 
कंपनी और एक कपनी को व्यापार करने की इजाज़त दे दी गई। भारतीय कंपनियों 
को तरकार ने यद्द आश्वासन दिया कि जहां तक संभव होगा सरकारी माल लाने ले 
जाने का काम वह उन्हीं से लेगी। बिंदेशी व्यापार के संबन्ध में भी यह निर्णय क्रिया 
गया कि कि झ्रागे से विदेशी व्यापार संबन्धी सरकारी समभौतों में यह धारा 
रखी ज़ाय कि ५०% माल भारतीय जहाजें में लाया ले जाया जायगा। इसके 
फलस्वरूप समुद्री तरीय यातायात केवल भारतीय जहाजें। के लिए. सुरक्षित रखा 
गया है जिसके अनुसार पश्चिम तट पर स्थित कलकता तक का तटीय 
व्यापार केवल भारतीय जाह्याजें के द्वाथ में द्वी रदेगा। इसका श्र्थ यह हुआ कि 
भारतीय जहद्दाजे| को श्र प्रतिवर्ष ३० लाख टन बोका ढोने को मिल सकेगा जिसको 
दोने के लिए भारत को कम से कम ३,४५७५,००० टन शक्ति वाले जद्दाजें की 
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आवश्यकता होगी जब ग्तंमान समय में हमारे पास केवल २,००,००० टन शक्ति 
के ड्डी जहाज हैं ञ्रत: इमे १,७२,००० टन शक्ति वाले जहाजों की और जरूरत 
हगी। 

नीचे को तालिका में विश्व कें प्रमुख देशों के जहाजें की टन शक्ति (१६४८) 
बताई गई है । इससे ज्ञात होगा कि भारत की स्थिति इस संबन्ध में बहुत छी 
निदृष्ट है ;-- 


देश कुल टन शक्ति देश कुल टन शक्ति 
द (००० टनों में) (००० टन में) 
संयुक्त राज्य अमेरीका २६,१६५ यूनान १,२८६ 
इंगलेंड १८,०२५ स्पेन १,१४७ 
नावें ४,२६१  डैनमाक १,१२३ 
फ्रांस २,७८६ जापान १,०२४ 
दालेंड २,७३७ जम॑नी डर्प्य 
इटली २,१०० भारत ३२७ 
स्रीडन १,६३७ पाकिस्तान . हरे 


भारत सरकारके तीन मंत्रालय इस समय भारतीय जहाज व्यांपार से संबंधित 
है | व्यापार मंत्रालय के अन्तर्गत जहाजी ब्यापार के कानून बनाने, समुद्रों पर यात्री 
श्रौर माल की सुरक्षा से ताल्लुक रखने वाला कानून, जहाजां पर काम करने वाले 
व्यक्तियों की चुनने तथा उनकी व्यवस्था करने संबन्धी कानून और भारतीय 
ज्यापारिक जहाजी बेड़े के विकास की रूप रेखा तेयार करने का काम है। इसी 
मंत्रालय के अधीन कर्मचारियों को शिक्षा देना श्रादि का काम भी सौंपा गया है। 
यातायात मंत्रालय पोर्ट ट्रस्ट आदि के प्रबन्ध संबन्धी व्यवस्था का कार्य करने तथा 
उद्योग मंत्रालयके जिम्मे पोत-निर्मोाणशशाला आदि से संबन्धित काय है। इन तीनों 
मंत्रालय के कार्यो' का समन्वय करने के लिए एक “डायरेक्टर जनरल आफ शि्धिं। 


भी है | 


पंचवर्षीय यो> ना 

सन्‌ १६४७ में जो सामुद्रिक व्यापार समिति नियुक्त कौ गई थी उसने भारतीय 
जदहाओं के लिये आगामी ५-७ वर्षों में २० लाख टन शक्ति का लद्॒ंव उपस्थित 
किया था | इस लक्ष्य तक हम अभी नहीं पहु'च सके हैं। युद्ध के पदले भारतीय 
जद्दाजों की टन शक्ति २४४,००० थी, १६४६ में १,२७,०८८ और १६५० में 
३,७७,५०० थी। भारतीय जद्दाजों की संख्या में कृद्धि करना आवश्यक है इसके 
बिना न समुद्रतटीय व्यापार, भारतीय जह्याजों के द्वाथ में पूर्णतया आ सकता है 


२६४ भारत में ब्यापार ओर यातायात 


ओर न द्वी पुराने जद्दाजों को बदला जा सकता है और न विदेशी व्यापार में हो हम 
भाग ले सकते है। अस्तु पंचवर्षोष आयोग से इस काये की उन्नति के लिए प्रथम 
प वर्धों में १४" ६ कराड़े झपया खच करने का प्रस्ताव रखा है। इस याजना के 
तुसार ४ कराड़ रुपया ८०,००० टन शक्ति वाले जहानों के लिये जा समुद्रवटोय 
व्यापार में लगे ६, ६४ कराड़ बपया १,९४,००७ टन शक्ति विदेशी व्यापार भे 
लगे जदाजों पर गौर ४५ कराड़ रुपया ६०,००० टन ईस्टर्न शीपिंग काशवोरेशन 
(जो भारत सरकार ने स्थापित किया है) प्राप्त करने मे व्यू किय्रा जाथगा । चुूकि 
जहाजों की टन शक्ति बढ़ाने के लिये भारत सरकार कम्पनियों की आधथिक सहायता 
देगी, इसलिये वह कम्पनियों पर अपनी देख-रेख भी रखेगो ताकि माल ओर यात्रनिय्रों 
से उचित भाड़ा वसूल किया जाय, प्रबन्ध अच्छा दो और लाभांश पुनः: इसी उद्योग 
की उन्नति में लगे | 
वपथु क्त बणन से ज्ञात दंगा कि किस प्रकार अनेक विध्चा आधाओं को पार 
कर भारतीय जद्ाजी उथाग का श्राधुनिक काल में पुनजन्म हुआा। प्राच्नीस काल 
में निभित नोकाश्रों और जदाजी के जो दृश्य आज सांची, कन्दरी, श्रजन्त, बरी 
बन्दर, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और मथुरा श्रादि में सुरक्षित है उन्हें देश्यकर आर 
युक्तिकल्मतर जसे ग्रन्थों में विविध प्रकार के जलवानों का वशन पढ़कर इसमे अपने 
पूर्वजों के नौ-उथोग का परिचय मिलता हे और यद् जानकर श्राश्चर्य द्वीता दे. 
कि जब विशान का आज के जैसा विक्रास नहीं हु श्रा था उस ससय भो भारतीयों ने 
इस उद्योग को इतना विक्तित किया था। भव दवश्यकता इस बात की है कि 
आंतरिक, तद़ीब तथा बाह्य व्यापार के लिये बड़ों मात्रा में नौकाश्ों श्रौर 
आधुनिक जद्दाज़ों को तेयार दिया जाय | ब्यापार के श्रतिरिक्त रक्षा के लिये भी एक 
मजबूत राष्ट्रीय जद्दाज़ी बेढ़े की जरूरत है। 


इन सबके लिये भारतमें नॉ-निर्माण को उदयागशालाएं शोध खुलनी चाहिए । 
कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यहां जहाजें के निर्माण के लिये यथेष्ठ इस्पात और 
अन्य आ्रावश्यक सामान उपलब्ध नहीं है श्रत: इस उद्याग की वांद्ध में अ्इसन 
उपस्थित हो रदी है | परन्तु इससे इसमें जहाजे| के निर्माण का कार्य बन्द ने कर देना 
चाद्िए, | इस्पात के स्थान पर मज़बूत लकड़ी के जद्दाण बनाये जा सकते हैं। 
विशेषज्ञों का कथन है कि ऐसी लकड़ी के जद्दाज इस्पात के बने जहाजे की अपेक्त 
ढाई गुना अधिक समय तक चलते हैं | इसके अ्रतिरिक्त लकड़ी के जह्जें में खर्चा 
भी अपेक्षाकृत कमय ठेंगा | अरस्तु इस बात की आवश्यकता है कि कलकत्ता, अम्बई 
विजगापड्म आदि स्थानों में भ्रधिक से अधिक जधाजे। और नाथों का निर्माण है! 
तथा पुराने जलयानों की मरम्मत का ठीक प्रबन्ध हो।... 


सम्द्र तटीय यातायात २ २६५ 


भारत की विभिन्न आर्थिक और व्यापारिक योजनाओं को सफल बचाने के 
लिए. अनुभवी इनजीनियरों, पोत-संचालकों (कप्तानों) और अन्य विशेषज्ञों की बड़ी 
संख्या में आवश्यकता है | यहां के लोगों को जहाज निर्माण तथा संचालन के नवीन 
वैज्ञानिक ढंग से भत्ती भांति परिचित होना जरूरी है | विदेशों में इस संबंध में किए 
गए, नवीनतम अन्वेषणों सम्बक्‌ जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकारी की ओर से 
तथा व्यापारिक संगठनों की ओर से प्रतिवर्ष अधिक से अधिक व्यक्ति विदेशों को 
भेजे जांय | अन्य उपयुक्त स्थानों-मद्रास, बम्बई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपर, 
विजगापट्टम तथाँ अमृतसर आदि स्थानों में जहाजे| से विभिन्न वग के कार्यकताओं 
की शिक्षा के लिए शिक्षणालय खोले जा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा कलकत्त के 
समीप दो स्कूल और एक कालेज इसी उहेश्य से खोले जा रहे हैं । 


भारत में समुद्री जहाज बंनाने का धंधा (5099 हफ0708 70080") 

. द्वितीय महायुद्ध के पहले तक कलकत्ता और विजगापट्टम में केवल नावें ही 
पनाई जाती थीं अथवा जहाजें की मरम्मत होती थी किन्तु सन्‌ १६४१ में सिंधिया 
कम्पनी ने विशखापद्चनम में समुद्री जहाज बनाने का उद्योग आरंभ किया जिसमें अब 
तक कई प्रसिद्ध जलयान बनकर अवतरण कर चुके हैं | यहां जहांज बनाने के उद्योग 
को निम्न सुविधायें प्राप्त हैं:--- 

(१) यह बन्दरगाह पूर्वी तट पर कलकत्ता और मद्रास के केंद्रवर्ती भाग में 
स्थित है श्रत: दोनों ओर से आने जाने की सुविधा है। | नम शरि 
... (२) इसका बन्दरगाह गहरा. है अतः बढ़े २ जहाजें के ठहरने की 
पुविधा है । ह 
(३) बंगाल और बिद्दार के लोहे तथा कोयले के क्षेत्र बहुत ही निकट हैं। 
विजगापद्टम थी. एन. रेलवे द्वारा ताता नगर से जुड़ा है, अत: ईस्पात मिलने की 
सुविधा है । क्‍ 

(४) जहाज बनाने के उपयुक्त मजबूत लकड़ी विहार, उड्योसा श्रोर छोटा 
शायपुर के जंगलों से प्राप्त ही जाती है । 

(५) कुशल और दक्ष मजबूर बंगाल और मद्रास से आ जाते हैं। 

क्‍ समुद्री जद्दाज बनाने के>व्यवसाय का भविष्य बड़ा उजवबूल है क्योंकि जिन 
कच्चे मालों की आवश्यकता पड़ती है वे भारत में दही मिल जाते हैं। 


अमनिक्रोन 2९ कप > जप 2 ३-फ/आ३ कस क३ ७. विचका३३4 हे कृप#क, 


अध्याय २७ 


अमुख बन्दरगाह 
[0॥70२7'86[ए7' ?0।२75 
बन्दरंगाहों की उन्नति के साधन: 


समुद्र तट पर स्थित जन नगरों द्वारा किसी देश का व्यापार विदेशों से होता 
हैं वे बन्दरगाद कहलाते हैं। कोई भी बन्दरगाह समुद्र से भूमि में जाने का 
प्रवेश द्वार होता है। वास्तव में जलमार्ग पर बन्दरगाह एक ऐसा स्थान द्वोता है जह्द| 
व्यापाश्कि माल उतारने और लादने के लिए. जद्दाज ठहर सकते हैं। समुद्री बन्दर- 
गा भूमि और समुद्र दोनों के व्यापार के नामित्रिन्दू (7008) 00079) कहे जा 
सकते हैं किसी देश में बनन्‍्दरगाह की उत्तत्ति के लिये कई बातें जरूरी हैं जैसे (१) 
जिस स्थान पर बन्दरगाद बनाये जायें वहां की जमीन कड़ी द्वानी चाहिये क्योंकि बालू 
दी जगह में बन्दरगाह बनाने और बाद में मरम्मत करने में बहुत खर्च हो जाता है । 
(२) श्मुद्र तट के निकट पानी काफी गहरा होना चाहिये जिससे ज्वार भादा के कारण 
बड़े बड़े जहाज तट के निकट झाकर ठद्र सके। (३) बन्दरगाहों पर ठदरने वाले 
जद्दाजं का तूफान अथवा आंधी से भी बचाव होना चाहिये अन्यथा वर्षो में जब 
समुद्र में आंधी आ्राती है तो जद्दाजें के टूट जाने का डर रद्दता दै। (४) बन्दरगाइ 
के श्रात पास के समुद्र में नदियों द्वारा बद्धाकर लाई गई रेत और मिट्ठी जमा न 
होनी चाहिये श्रगर ऐसा हुआ तो समुद्र का तल ऊँचा द्ोता रहेगा और तब या तो 
जद्दाजें| को समुद्र में दूर 5दरना पड़ेगा श्रथवा लगातार उस मिट्टी की यन्‍्त्रों द्वारा 
निकालने का प्रयत्न करना पड़ेगा इसमें अधिक व्यय होगा। (५) बन्दरगाद का 
सम्बन्ध देश के भीतरी भागों (पृष्ठ देश) से रेल मार्गों, सड़कों श्रथवा नव्य योग्य 
नदियों से होना श्रावश्यक है तभी विदेशों का शझ्रायात माल देश के कोने कोने में 
भेजा जा सकेगा और देश की तेयार वस्तु श्रथवा कश्चा माल घिदेशों को भेजा जा 
सकेगा। यद तभी संभव दो सकता है जब किसी बन्दरगाद का प्रष्ठ-देश उपजाऊ, 
भना आबाद और आवागमन के मार्गों से पूर्ण हो । 


भारत के तट षर बन्द्रगाहों की कमी है:-- 
भारत की तट रेखा २००० मील लम्बी हे किन्तु यद कम कठी-फर्टी तथा 
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सपाट है | इसके अतिरिक्त किनारे के निकट पानी बहुत छिछुला है और किनारे 
अधिकतर चपटे और बालूमय है | नदियों के मुहाने पर ज्यादातर बालु इकदी होती 
रहतो है इसलिए बन्दरगाह तक जहाज नहीं पहुच सकते | पश्चिमी समुद्र तट पर 
तो बम्पई और गोआ बन्दरगाहों को छोड़कर कोई अच्छा बन्दरगाह नहीं है | प्राय: 
सभी बन्दरगाह(इन दोनों को छोड़कर)मा[नसून के दिनों में व्यापारके लिये बंद रहते हैं 
इसके कई कारण हैं:- १) नदियों द्वारा लाई गई बाल और मिट्टी के कारण ताप्ती 
ओर नबदा का मुदहाना ब्रहुत ही कम गहरा है | (२) इसके अतिरिक्त मई से अगस्त 
तक पश्चिमों तट पर मानसून हवाओं का प्रकोप अधिक रहता है, जद्माजों को रक्षा 


के लिये कोई सुरक्षित स्थान नहीं है । (२) समस्त पश्चिमो भाग थोड़ी बहुत कानों 
के अतिरिक्त-प्रायः सपाद और पथरीला है। 


भारत के पूर्वी. तथ पर यद्यपि नदियों के डेल्टा अधिक हैं किन्तु इन नदियों . 
द्वारा लाई मिट्टी से समुद्री. तट अधिक पता रहता है। कलकत्ता के बन्दरगाह पर 
भी ग्रद्दी कठिनाई रहती है |. कभी-कर्मी तो घण्णों तक जहाजोँ को ज्वार भाटे की बाट : 

हनी पड़ती है। इस भाग में कलकत्ता का बन्दरगाइ ही प्राकृतिक है। मद्रास और 
विंजगापद्म तो कृत्रिम हैं.। कलकत्ता के बन्दरगाह की मिट्टी कामों (07208०7४) 
द्वारा निकालो जाती है । “ 


भारत का चौथाई व्यापार इन बन्दरगाहों द्वारा ही होता है क्‍योंकि उत्तर ' 
की ओर के सीमान्त देश या तो पहाड़ी और अ्रनउपजाऊ हैं या बहुत ही कम बसें 
हथे भाग हैं | भारत के मुख्य मुख्य बन्दरगाह कलकत्ता, विजगापट्ट्म, कंडला, 
मद्रास, श्रोंखा, वूतीकोरिन,.कोचीन, कालीकट, मंगलौर, मारमसुगोश्रा, ब्रम्बई, सूरत, 
तथा काठियाबाड़ के अन्य बन्दरगाह हें। 

. कलकत्ता का बन्द्रगाद हु गली नदी' के बायें किनारे पर है। नदी के किनारे 
से यहूं ८८० मील॑ उत्तर को आर है | अतः यहाँ तक जहाज ज्वार भ्राटे के साथ दी 
आ सकते हैं । ज्वारके साथ द्वी जद्दाजें को आना और भाटेके साथ पन;लौयना पड़ता 
है | हुगलो नदी में मिद् का जमाव अधिक होने के कारण जह्ाजे| को बड़ो कठिनाई 
पड़ती है भ्रत: लगातार डू जरों द्वारा मिहझ्ठो को निकाला जाता है। कलकत्ता 
भारत कोःही' नहीं सम्पूर्ण एशिया का प्रमुख बन्दरगाह्न है। यह , सिन्धु-गंगा कौ ग्राटी 
का मुख्य सामुद्रिंक- द्वार है। इसका प्ृष्ठ-देश' बहुत धनी है। इसके-प्रष्ठ देश में 
असाम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर-प्रदेश, पूर्बी मध्य. भारत, जड़ीम्ा, पूत्नों 
पंजाब ओर मध्य'अ्रेश सम्मिलित हैं। यह बन्दरगाहद अपने श्रने आन्वाद्र और 
छपज़ाऊं प्रष्ठ-देश से रेल-मार्गों,(ई० आई० आर०, बी? एस० आर०, वश्ना डे ० 
बी० आर०), नदियों और नहरों द्वारा जुड़ा है। अतः गंगा की,भाटी की ैदाबाएर 


कै 
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गेहूं, चावल, गन्ना, कोयला, चाय आदि सहज ही में कलकत्ता लाई जा सकती है 
और विदेशों से प्राप्त माल को मिन्न-मिन्न भागों में पहुंचाया जा सकता। 


कलकता के बन्दरगाह में जद्बाजें| के खड़े होने के लिए पॉच सूखे हुए, डाक्स 
(079 [002॥5) हैं। आरंभ में यह बन्दरगाह कोशीपुर से गान रीश तक ६ मील 
की लम्बाई में पेला हुआ था किन्मू श्रव इसे बढ़ाकर १६ मोल कलकत्ता से नीचे की 
ओर बजबज तक और उत्तर में €& मील को दूरी पर कॉनरगर्द् तक कर दिया 
गया है | 

कलकत्ता भारत का व्यवसायिक केद्ध भी है। यहां जूट, कागज़, दियासलाई 
रेशम, चीनी और लोहे के कारखाने हैं| यहद्दां कारखानों की अधिकता होने का 
मुख्य कारण एड देश में घनो आबादी, सह्ते मज़ईर, पर्याप्त पानी और कच्चा माल 
तथा रानीगंज और भेरिया के कोयले की खानों का निकट होना है। कलकते से 
बिदेशों को जाने बाली मुख्य वस्तुर्य जूट श्रौर जूटड का तथार माल, रफ्से, चाय, 
शक्कर, लोहे का सामान, विलदन, चभड़ा, अश्नक, मेगनगीज, चॉवल और कोयला 
हैं| बाहर से आने वाले मुख्य श्रायात रूई का तैयार माल, ऊनी, सूती, शशमी बस्तर 
मशीन शक्कर, मोटर, काँच का सामान, कागज, पेट्रोल तथा रासायनिक पदार्थ है। 
कलकत्ता में श्रंधकतर भारी पदार्थों का व्यापार होता है जे। इतने मूल्यबान नहीं 
होते जितने कि अम्बई बन्‍्दरगाह के देते हैं। यहां मुसाफिरी जद्दाज बहुत कम 
आते ४ | 

बग्बई :-- भारत का दी नहीं तुनिया के प्रमुख मन्दरशाहों में से है। इस 
का बन्द्रगाह बड़ा सुरक्षित है अतः यहां मानसून के तूफानी दिनों में भी जद्यज़ 
बड़ी आसानी से ठहर सकते हैं | समुद्र के निकट जहाज़ों के ठहरने के क्षिए एक 
१४ मील लम्बी और ६ मील चौड़ी तथा २३ फीट गहरी एक खाड़ौ-सी बन गईं है 
इसी में. जद्ाज़ आकर ठह॒रते हैं ।यद बनन्‍्दरगाएह यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के अधिक निकट पड़ता हे श्रतः कलकता या मद्रात की अपेता यहां व्यापार 
ग्रधिक द्वोता है । 

यद्रपि पश्चिमी तट को पश्चिमी बाद देश के भीतरी भागों से अलग करता 
है किन्तु बम्बई ठीक पीछे थाल घाट और भोर घाट दरें हैं जो बंबई को उत्तरी भारत 
आर गुजगत या दक्षिणी भारत से बी० बी० एएड सी० आाई०, जी० आई० पी० तथा 
मद्रास; साउथ मरद्ठा रेलों द्वारा जाड़ते हैं। इसका प्रष्ठदेश दत्तिण में मद्रास 
प्रान्त के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तर में काश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान 
मध्य भारत और गुजरात तक फैला है । यद प्रष्ट देश खेती की प्रेदावार के लिए 
बढ़ा उपजाऊ है | द 
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इस बन्दरगाह से रूई, अलसी, मृ गफली, चमड़ा, तिलहन, लकड़ी, सूती 
कपड़े, खालें, मंगनीज, अ्रमक आदि वस्तुयें बाहर भेजी जाती हैं और बाहर से 
सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र, मशीनें, नमक, कोयला, कागज़, फल, रसायनिक 
पदाथ, मिट्टी का तेल और लोहे का सामान मंगवाया जाता है । सन्‌ १६४७-४८ 
. में इस बन्दरगाइ द्वारा २६ लाख टन आयात और १४ लाख टन निर्यात हुआ । 
यहां मक्का, मदीना तथा यूरोप को जाने वाले मुसाफिर जद्दाज अधिक आते हैं। 
: पिछले कुछ वर्षों से कठियावाड़ के बन्दरगाहों ने बम्बई से प्रतिद्ददिता करनी आरंभ 
कर दी है | 

मद्रास :--भारत का तौसरा बड़ा बन्दरगाह है। यह कृत्रिम बन्दरगाह है । 
यहां तट से लगभग २ मील दूर समुद्र में दो कंक्रेट की दीवारें बना कर १०० एकड़ 
- समुद्र को घेरा गया है जहां वर्षों और तूफानों के समय जहाज़ आकर आसानी से 
ठददर सकते हैं। इसका पृष्ठ देश ट्रावनकोर, मेतूर और हैदरात्राद तथा मद्रास प्रान्त 
है किन्तु यद्द न तो अधिक आयजाद हंं। है और न अधिक उपज्ञाऊ हो। यहा के 
मुख्य निर्यात मू गफलो, चमड़ा, (तलहन, खालें, तम्बाकू, रुई, मेंगनीज़, नारियल, 
मसाले लकड़ी तथा सूती वस्त्र है | मुझ आयात मशीनें, लोहे का सामान, कागज़, 
मिद्ठी का तेल, शक्कर, चावल तथां रसायनिक पदार्थ हैं | 

कंडला का नया आधुनिक बन्दरगादह काठियावाड़ के समुद्र तट पर बनाया 
, जा रद्द है। करांची के पाकिस्तान में चले जाने के कारण भारत सरकार ने इस 
कमी को पूरा करने के लिए इस बन्दरगाद का उन्नत करना शुरू कर दिया है। यह 
रेल द्वारा गुजरात, राजह्थान आदि प्रान्तों से मिल्ञा है। ऐसा प्रशृत्तन क्िप्रा जा रहा 
है कि यहां बड़े से बड़े जहाज भो सुरक्षित ठहर सकें। यह बनन्‍्दरगाद कच्छु को खाड़ी 
के पूर्वी भाग पर स्थित है | निकट समुद्र को गहराई भा ३० फुट है। इसका प्रष्ठ देश 
मछली पकड़ने, नमक बनाने; ग्लास, सीमेंट तथा सेलखड़ी में अधिक घनी है। 
काठियावाड़ के बन्दरगाहू (६8/892/7 ?0705) 

पिछुले दिनों से काठियावाड़ के बन्दरगाह महत्वपूर्ण दढों गये हैं। काठियावाड़ 
की भोगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह राजस्थान और समीपवर्ती प्रदेशों के व्यापार 
को अच्छी तरह से कर सकते हैं | काठियावाड़ के बन्दरगाहों को यह लाभ है 
कि बन्दरगाह का खर्च और फीस इत्यादि बहुत कम है। मजदूरी भो यहां सस्ती है। 
क्राठियावाड़ और राजस्थान में व्यागर ब्रिना माल को बीच में उतारे चढ़ाये किया 
जा सकता है क्योंकि वहां रेलबे लाइनों की चौड़ाई एक सो है किन्तु बम्बई के 
साथ ऐसा नद्दं है।इन्हों कारणों से काठियावाड़ के बन्दरगाद पिछुले दिनों. में 
अधिक मद्वत्वपूर्ण बन गये हैं और जे बम्बई से प्रतिस्पर्धा करते हैं। काठियावाड़ के 
* मुख्य बन्दरगाह ये हैं :-- 
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भावनगर-पद् खम्भात की खाड़ी के ऊार पर्श्चेम की ओर स्थित है । 
पेनदशगाह में माल को सुरक्षित रखने के लिए सभी सुविधायें हैं और बनन्‍्दरगाह रेलते 
लाइन द्वारा मिन्न २ बन्दरगांहों से सम्बन्धित हैं। जहाज बन्दरगाद से लगभग आठ 
मील दूरी पर ठदरते हैं और माल नावों द्वारा बन्दरगाह पर लाया जाता है| बन्‍्दर- 
गा६ह में रेत जमने के कारण १६३७ में नया गहरा बन्दरगाह बनवाया गया है 
जिसमें दा अहाज एक साथ रद सकते हैं । भावनगर का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है । 

बेदी वन्‍्दर-नवानगर राज्य का बन्‍्दरगाह है। कांटियाबाड़ मे सबसे पहले 
इसी बन्द्रगाह ने उन्नांत की। यह कच्छु का खाड़ी में स्थित है। इस बन्दरगाद का 
समुद्रतद जद्दाजों के लिए बहुत उपयुक्त है और वर्ष के सब मोसमों में यह खुला 
रहता है | 

ओखा--बम्बई राज्य का यह मुख्य बन्दरगाद है। यह काठियावाड़ प्रायद्वीप 
की उत्तरपश्चिम को सोमा पर स्थित है| इस कारश जितने भो जद्दयाज समुद्र तट 
पर चलते हैं उनका पहुँच के अन्दर है। इस अन्दरशगाह में केबल एक दांष है | 
इसका मार्ग' हे मेद्रा और वकक्‍्फरदार है और उसमें खतरा है। साथ ही यह 
जनसंख्या बाहुलव प्रदेशों से बहुत दूर है| वहां से तिलदइन, नमक, सीमेंट बाहर 
भेजी जाती है तथा बादर से कोयला, पेट्राल व मशंने श्राती हैं | 

नवकलखी-मौरवी राज्य का यह प्रसिद्र बन्‍्दरगाह है और कबन्छु की छोटी 
खाड़ी में स्थित है| बड़े जहाज बअन्दरगाद से एक मोल पर ठदरते हैं। फिर भी यह 
बन्दरगाह वर्ष भर खुला रहता है। 

पोरवन्द्र-यद एक महत्वपृणा अन्‍्दरगाद ई और पूर्वो अफ्रीका से इसका 

घिक व्यापार होता है किन्तु वर्षों के दिनों में बन्दरगाई बन्द रहुता है क्योंकि यह 

बिल्कुल खुला है| यहां से नमक वे सीमेंट का निर्यात श्ौर कोयला, खजूर तथा 
मशीनों क। आयात होता है । । 
दुच्षिण भारत के बन्द्रगाह (50000 यतांक्षा। 0008) 

मारभुगाओ-मह कोनकन तट पर स्थित है। यह पुतंगीज भारत में है। 
इसका व्यापार क्षेत्र बम्बई, हैदराबाद और मेसूर तक फैला हुआ दे। गद्ां से मैंगनीज, 
मूंगफली, कपास और मारियल विदेशों की सेजी जाती है | 

... कालीकट--मह कोचीन' से ६० भील उत्तर में है। मानसून के आरम्भ में 

यह बन्द रद्दता है। यहां समुद्र छिछुला हैं इस कारण जहाजें को बन्दरगाश से 
तीन मोल दूर समुद्र में खड़ा होना पड़ता है। यहां 'से मारियल की रस्सी, कोपरा, 
'कहंबा, चार, सोंठ, मूंगफली तथा मछली की खाद बाहर सेजी जाती है । 
'. 'कोचीन--कोचीन दक्षिण में एक बहुत महत्वपू थे बन्दरगाद हे | बग्मब और 
कोलम्बों के बीच में यह सबसे अधिक महत्वपूर्स' हे। यहां से भारियल -के रेशेः के 
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रस्से, उसकी चटाइयां, कोपरा, नारियल का तेल, चाय और रबर विदेशों को भेजी 
जाती है। 

तूृतीकोरन---य्रह् मद्रास का एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह है और दक्तिण प्रायद्वीप 
के दक्षिण में अन्तिम सीमा पर स्थित है। किन्तु बन्दरगाह छिछुला है इस कारण 
उसको बराबर खोदते रहने की आवश्यकता पड़ती है | कपास, चाय, सेना की पत्तियां 
और प्याज मुख्यतः यहां से ब्रिदेशों को जाता है | इस बन्दरगाह का लंका से बहुत 
व्यापार होता है। ३. 

विजगापट्म :--यह कारोमंडल तट पर स्थित और कलकत्ता तथा मद्रास 
के बीच में है। कलकत्तें से यह ५०० मील दक्षिण में है और मद्रास से यह ३२४ 
मौल उत्तर में है | इस बन्दरगाह के लिए लगभग ६ वर्गमील के दल्लदल॑ को साफ 
“करके और ज्वार भागा से बनी हुई खांड़ी को ध्वौड़ा करके एक गहरे. पानी वाले 
स्थान की व्यवस्था की गेंई जहां जद्याज़ ठहर सकें। इसका प्रृष्ठ देश मध्य प्रदेश' व 
मद्रास है। यहां से मेंगनीज, मूगफली, हर, बहेड़ा, और खालें अधिक तर विदेशों को 
भेजी जाती हैं। बाहर से आने वाले पदार्था में शक्कर, .कपात, सूती वस्त्र, लोहा, 
लकड़ी और मशीन मुख्य हैं। विज़ञगापट्टम बन्दरगाह पर सभी समुद्री जहाज़ तथा 
तथीय ब्यापार में लगे हुये स्टीमर रुकते हैं । द 

बिज़गापट्रम उड़ीसा तथा मध्य प्रांत के पूर्वीय भागके ब्यापार के लिये, कलकरें 
से प्रतिस्पर्धा करतां है। कलकत्ता की श्रपेज्षा विज़गापट्टम इन प्रदेशों के अधिंक पास 
है श्रौर बन्दरगाह कौ फोस इत्यादि भी कम है। विज़गापद्टम बन्दरगाह के बन जाने 
से कल्कता के महत्व में कुछु कमी हो गई हैं। बी० एन० आंर की एक.लाइन 
“बन्दरगाहको मध्य प्रदेश के रायपुर से जाड़ती' है इस कार्रेण बन्दरगाह मध्यशरदेश की 
मशिडियों के समीप पड़ता है । 


भमंअमंनााामाभादी!:. न कमपममम भा 0९५७१ज३ाी१क० ३० अदा 2/%0का। 


' अध्याय २४ 
हवाईं यातायात 


&॥२ ॥॥२..४5?७०॥रा' 


द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक 

भारत में सर्वे प्रथम हवाई उड़ान १६११ में आारभ हुई। इस समय कुछ 
स्थानों में केवल प्रदर्शन को दृष्टि से हवाई उड़ान को व्यवध्यथा को गई थी। प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात से हवाई यातायात का दसारे देश मे वास्‍्तांवक विकास आरंभ 
हुआ | इस समय भारत सरकार ने कुछ जअदाज उतरने के स्थानों (,0॥0॥78 
(370 ५70) की व्यवस्था को। प्रथम युद्ध काल में भारत सरकार को यह बात पूरी तरद 
अनुभव हो गई कि पूर्वी देशों श्रौर यूराप को मित्राने के लिए भारत एक कड़ी का 
क्राम करता है श्रस्तु भारत में हवाई यातावात के विकास को ख्ल्वस्त झावश्यकता 
है। सन्‌ १६१६ में मद्रायुद्ध का समाप्त पर विश्व के ३० प्रमुख दशा झोर भारत ने 
मिलकर पेरिस नगर में इबाई यातायात की व्यवस्थित रखन के लए, बनाये गए 
अस्तर्राष्ट्रीय समकोते पर हस्ताक्षर किए। इस समझते का स्वाकार करने का अर्थ 
यह था कि सभी समझोता करने बाले देश झापस में एक दूसरे देशों के इबाई 
जहाज का अपने देश में से गुजरने में सहयाग देंगे शोर जहां तक संभव द्ोगा हवाई 
यातायात, वायुयान संचालकोी' तथा वायुमा्ों का नियंत्रेत करने बाले नियम सभा 
देशों में लगभग एक से दी होंगे। किन्तु इस समझौते पर इस्ताक्षर कर लगने के बाद 
भी भारत सरकार ने हवाई यातायात के विकास में काई महत्वपू् कदम नहीं 
उठाया । कैबल कुछ उद्बयबन-क्लब (१ए॥४8 (2 प४) श्रवश्प खोल दिए जहां 
विदेशी वायुयान श्राकर ठदर सके | 


... सन्‌ १६२६ में एक इृबाई यातायात परिषद (/४॥ 70470) स्थापित किया 
गया । इस बोड ने तत्काल्लीन स्थिति की जांच कर भविष्य भ॑ यातायात कं बढ़ाने के 
लिए. सरकार की क्या नीति दोनी चाहिए इस पर अपने सुफाष पेश किए। इस 
बोर्ड ने आरंभ से दी इस बात पर जोर दिया कि इबाई यातायात की दृष्टि से भारत की 
स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण हे। वायुमंडल संबंधी अ्रवस्थाए' भी यद्ा अनुकूल दी हैं और 
वर्ष के अ्रधिकांश भागों में (फेबल वो ऋतु को छोड़कर) वायुमंडल स्वच्छ रहता है। 


हवाई यातायात ३०३े 
ह 


इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न प्रान्तों में स्थित व्यापारिक और आद्योगिक के द्र 
एक दूसरे से बहुत दूर पड़ जाते हैं अस्त उनको जोड़ने के लिए हवाई यातायात का. 
विकास करना नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में इस बोर्ड ने निम्न सुझाव भारत 

सरकार के सम्मुख रखे :-- 

। १) भारत में स्थिति सभी हवाई जद्दाजों के ठद्दरने के स्थान तथा आवश्यक 
सामान सरकारी सम्पत्ति होनी चा।हए. और बेतार तथा वायुमंडल संबंधी सूचनाएं 
देने की सुविधा होना भी इसी का काय होना चाहिए। 

(२) भविष्य में किये जाने वाले हवाई यातायात संबन्धी सभी विदेशी समझौते 
शअ्रथवा प्रसंविदा करते समय . भारत सरकार की. सम्मति जानना आवश्यक होगा 
श्र इस समझौते में भारत सरकार एक मध्यस्थ की बतौर भाग लेगी | 

(३) जहां तक आनन्‍्तरिक वायु मार्गों के विकास का संबन्ध है, भारत 
सरकार नई कंपनियों को प्रारम्भिक काल. में कुछ आ्राथिक सहायता देगी । 

(४) भारत में एक नागरिक उड्धयन विभाग((प्ररं। 4रांा०प 0००५.) 
दोनां आवश्यक है । 

भारत सरकार ने इन सुझागों को पूरा रूप से स्वीकार कर लिया और 
फलस्वरूप एक नागरिक उद्ययन विभाग की. स्थापना १६२७ में की गई। शीघ्र ढी 
देश में एयरोड्रोम्म और उद्ुयन क्‍लबों को स्थापना भी की गई ।| जिनमें हवाई 
जद्दाज चलाना सिखाया जाने लगा। दिल्‍ली, करांजी, बम्पई, मद्रास, कलकत्ता, 
लखनऊ, लाइौर और पटना में उद्ययन क्लब खोले गए. । सन्‌ १६२६ में भारत और 
लन्दनके बीच नियमित रूपसे साप्तादिक इवाई यातायात आरंभ हुआ | इस मार्ग का 
संचालन एक श्रंग्र जी कंपनी इम्पीरियल एयरवेज (॥77[72(9। ४47५39४) के हाथ 
में था। इस माग का सन्‌ १६३७ तक दिल्ली तक बढ़ा दिया गया। इसके द्वारा 
भारत सरकार ने दिल्‍ली और .करांची के बीच डाक भेजने का समझौता भी 
किया किन्तु १६३१ में यह समझौता भंग कर दिया गया और अब भारत सरकार 
एक सरकारी दवाई सबिस चालू करने पर विचार करने लगी किन्तु अभाव से यह 
बिचार कार्यान्त्रित न किया जा सका । सन्‌ १६१२ में भारत में टाटा एयर लाइन्स 
([०५७ &व7 /72८४) के वायुयान, इलाहाबाद, ऊल्ञकत्ता और कोलंबो के बीच 
चलने लगे | इसी समय भारतीय रियासतों और सरकार के बीच एक समभकोता यह्द 
भी हुआ कि वे अपने राज्यों में द्ोकर भारतीय वायुयानों को निकलने <देंगे। 
सन्‌ १६३३में भारत सरकार और निटिश एयरवेज लि"[शरपराटओं &॥7४9997400,) 
मामक अंग्र जी कंपनी के साथ समभगता करके कराची सिंगापुर तक डाक ले जाये 
जाने का कार्य एक अद्ध, भारतोय कंपनी $'डियन ट्रांसकॉन्टीनेन्टल एयरवेज 
([प्रतांका प्रीाक्या8॥ (ए0तपंपरव्यपकषं /77५४998) को सौंपा ।. इस अंग्रेजी 


३०४ भारत में ब्यापार ओर यातायात 


कंपनी का २४% हस्ता भारतीय कंपनी, इन्थिन नेशनल एयरवेज (॥॥तांधा 
पिल्दांणनं 47५०३५४) २५% भारत सरकार और शेप अ्ंग्र जी कंपनी का था। 
यह कंपनी अपने वाथुयान करांची से सिंगापुर, साप्तादिक रूप में और कलकत्ता से 
ढाका; करांची से लाइोर सप्ताह में दो बार चलाने लगी 

जेसा कि ऊपर कद्दा गया है इसी समय वाता-बन्वुओं ने ठादा एयर संविस 
नामक विशुद्ध भारतीय कम्पनी स्थापित करके करांची से श्रहमदायाद, अम्बई श्रोर 
बिलारी होते हुए मद्रास तक श्राकाश मार्ग से डाक और यात्री ले जाने का काम 
आरंभ किया। इस कम्पनी ने धारे २ बड़ी प्रगति की और डनके द्वारा देश के 
प्रसिद्ध २ नगरों का संबंध स्थापित हे गया ठाठा कम्पनी के स्था।पत ही जाने के 
साथ ही साथ एक अन्य भारितोय कम्पनी इंडियन नेशनल एयरवेज भी सन्तू १६३३ 
में दिल्‍लो में स्थापित को गई । इसने अद्ध “भारतीय . कम्पनी में श्रपना दइस्सा भी . 
रखा | सन्‌ १६३६ में एयर सर्त्रत श्राप इन्डिया (30 $ए7शए८ ए॑ [प09) 
जो बस्बई श्रौर काटठियावड़ के बीच में चलने लगौ-- की स्थापना को जाई । इस 
कंपनी की प्रगति बड़ी जहदो हुई यहां तक के सम्पूरों दवाई व्यापार का ७०,/ इसी 
कम्पनो द्वारा किया आ रह्षा था किस्तु आशिक द्वानि दवीने से १६.४० में इसे बन्द &ढ। 
जाना पड़ा | सन्‌ १६३८ में समस्त बूटेश साम्राज्य को जेड़ने और डाक ले जाने 
वाली इवाई योजना (0॥-पर) 0|॥70 छा 5ए/शांएट) की स्थापना की 
गई जिसके अ्रन्तगंत विभिन्न देशों की डाक जिए॒शों की ले जाई जाने लगी। भारत में 
भी इस योजना का सहयोग देने के लिए टाटा एयर लाहन्स (जो कराली से बम्बई 
तर्क डाक ले जाती थी) शरीर इंडियन नेशनल एयरवेज (जो कराची. श्रोर लाइीर 
के बीच डाक ले जाती थी) का संबंध उपरोक्त कम्पमी से किया गया। इन दानों 
कम्पनियों को डाक ले जाने में प्रति वर्ष ४१ लाख और ३३ लाख रुपये तक 
मिलते थे | 
इस प्रकार प्रथम मद्दायुद्ध के पूर्ष भारत में निम्म कम्पनियों के इबाई लदाज़ 


चलते थे :--- 
(१) इडियन ट्रांस -कान्टनेन्टज्ष एयरवेज लि० 
१, करांची से कलकत्ता तक सप्ताह में दो बार 
(२) टाटा ऐयर लाइन्सं 
'. १, कराची-बंम्बेई-मंद्रास होकर 
कोौलेंबो की-- . सप्ताह में ५ बॉर 
२. बेम्बई-कनानीर-ट्रिनेइम तथा. ' 


 प्रिचनॉपली कौ--.....“ |... “सप्ताई में ६ बार 


हवाई' यातायात ३०५ 


२. बंबई-इन्दौर-भूपाल-ग्वालिवर-दिल्ली . सप्ताह में २ बार 
(३) इ'डियन नेशनल ऐयरवेज लि० 
१, कराची से लाहौर को सप्ताह में ५ बार 


२, लाहोर से दिल्‍ली 
३, दिल्‍ली से लाहौर, बीकानेर और जोधपुर 
होता हुआ अहमदाबाद को क्‍ हक: 
(७) णयर सर्विसेज आफ इ'डिया लि० ह 
१.बंबई-भावनगर-राजकोट जामनगर और 
पोंर्बन्दर तक ह केवल मौसम में 
२. बंबई-पूना-कोल्द्वापुर ३ 3 
सन्‌ १६४० में उपरोक्त चौथी कंपनी आधिक कठिनाइयों के कारण बन्द 
कर दी गई। अ्रन्य तीन कंपनियां भी युद्ध काल तक के लिए बन्द द्वी रही। द्वितीय 
मद्दयुद्ध के पूव विभिन्न देशों में हवाई मार्गों की लंबाई इस प्रकार थी-- 


9. है. 59 


संयुक्त राज्य अमेरिका ७०,७१८ मील 
रूस ६५,८६५ ,, 
फ्रांस ४०,प्ारेरे ,, 
जर्भनी २४,६७४ ;, 
इग्लेंड २४,२६५ ,, 
आस्ट्रेलिया २१,७४८ ,; 
कनाडा ११,६१७ ,; 
भारत ... ६३७०० ,, 


इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत में वायुमार्गों' की लम्बाई बहुत ही 
थोड़ी थी । वास्तव में यह फ्रांस देश के वायुमागों की केवल १/६, जर्मन की १/४, 
ग्रेट ब्रिटेन की १/४ और संयुक्त राज्य अ्रमेरिकां को १११ थी। इत समय भारत में 
केवल १५६ वायुयान थे जिनमें से ६५ व्यक्तिगत उड़ान के लिये, ४३ उड्डयन क्लबों 
में शिक्षा देने, ३४ नियमित रूप से व्यापारिक उड़ाने के लिये और १४ मिश्रित 
उड़ानों के लिये प्रयुक्त किये जाते थे। नींचें की तालिका में भारत में हवाई यातायांत 
की प्रगति का लेखां बतायां गया है :-- .' 


भीतरी वायु यातायात की श्रगति 
वर्ष मार्गों की कुल उड़ान. यात्रियों की... डाक ले 
लम्बाई (मीलों में). संख्या जायी गई 
(मील हल (८नों में) 


१६१३३ ५,१८० १५३ १५५४  श०' फू 


३०६६ भारत में व्यापार और यातायाव 


१६१४ जा ३४५४ ७५३ २५*३ 
१६३५ ६,३६५. ५५४ ४५३ ४३१४ 
१११३६ नाना ४६६ १५७८८ ४६४ 
१६३७. ७,३०० ६२९ २,१०४ ६११९ 
१०१८८ ६,७०० १,४१२ २,१०४ २४४६ 


देशी हवाई सर्विसों के आरतिरिक्त भारत में इस काल में कुछ बिशेशी सर्विस 
भी चालू थी जिनमे से मुख्य ये हैं ;-- 
(१) बृटिश ओवरसीज ऐयर कारपोरेशन 
१, लंदन-काहिरा-करांची-जंधपुर 
कानपुर-इलादाबाद-कलकत्ता-(स्थल मार्ग) म्ताद में २ बार 
२, लंदन-करांच:-उदयपुर -खालियर--इला दावा द 
कलकता-रंगून-आ्रास्ट्र लिया (स्थल श्र जल मार्ग दोनों) सप्ताह में ३ बार 
(२) डच ऐयर ल्ानइस 
१, नीदरलेंदस-करांची-जो घपुर-इला हा बाद 
कलकत्ता-रंगून-बटठेविया मार्ग समाह में २ बार 
(३) ऐेयर फ्रांस 
१. पेरिस-करांची-जोधपुर-:लाहाबा द 


कलकत्ता-रंगून-भैगांव मार्ग सप्ताह में २ बार 
(४) जमन ऐयर सर्विस 
बलिन-करांची-कलकत्ता-रंगून-टोकियों ... सत्ताइ में १ बार 


(2१... 


द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात 

द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ द्ोने के साथ ही साथ विदेशी आकाश-माग एक 
दम कम कर दये गये। जहां पहले इग्लैंड-भार “आस्ट्रेलिया संबिस सप्ताह में ५ 
बार चलती थी बह घदाकर केवल २ द्वी बार कर दी गई | संपूर्ण ब्रिद्िश साम्राज्य 
की हवाई योजना भी समाप्त कर दी गई और डाक आदि ले जाने के किराये में भी 
वृद्धि कर दी गई | देशी सबिसों द्वारा नागरिकों के लिये उपयोग भी कम किया गया | 
इंडिया नेशनल ऐयरवेज की सब्रिस जो करांची से लाहौर तक चलती थी, सप्ताद में 
दो बार और टाटा लाइन्स जो बस्बई से कलकत्ता तक चालू थी, सप्ताइ में चार बार 
द्वी कर दी गई | युद्गोत्तर काल में वायुयान का अधिकाधिक उपयोग देश' के बचाव 
में किया जाने लगा | जब बर्मोा श्रौर मलाथा भो युद्ध क्षेत्र धोषित कर दिये गये तो 
करांची से लाहोर जाने वाली दवाई सबिस बन्द कर दो गई और एक नया मार्ग 
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देलली से कलकत्ता होता हुआ रंगून को खोला गया । जब बर्मा जापानिग्रों के अधि 

कार में आ गया तो इसी माग को रंगून से जोरहठ के मार्ग, में बदल दिया गया। 
१६४३ के अन्त में देश में १७ नये मार्ग चाल किये गये जिनमें ७ ब्रिटिश ओवरसोज 
ऐयर के०, टाठा कम्पनी, और इ'डिथा नेशनल एयरवेज कम्नित्रों के अन्तर्गत, 
नो शाही वायु सेना (९0५४) /7 07८८) और एक चाइनीज नेशनल ऐयथरवेज 
कम्पनी के अन्तगत थे | इस प्रकार द्वितीय महायुद्त ने हवाई यातायात को बड़ी वृद्धि 
की । इस काल में कई नई कम्पनियां खुलों और कई प्रानी कम्पनियों ने अपने 
बरस्तार को रूप रेखायें बनाई १ 

इस काल के पूव ही शाहो वायु सेना की स्थापना हो चुकी थी। इस संस्था 
ने शीघ्र ही देश के सभी नागरिक उड्ुशनन कलबां को अपने अधिकार में कर लिया । 
युद्ध के लिये कई भारतीय नवयुवकों को उड़ान और यान चलाने की शिक्षा दी गई । 
कई भारतीय बायुयान कम्पनियों की आथिक सहांयता तथा उधार पढ्ढे (.670 
[,९७8८. >&0876८ाप्ला0) वायुयान भी सरकार द्वारा दिये गये | ह 

१६४४ में भारत सरकार ने देश में नागरिक उड्यन के विकास के लिए 
श्री माइम्मर उस्मान के समापतित्व में एक समिति स्थापित की जसके सदस्य प्रांतीय 
सरकारों के प्रतिनिधि और गेर-सरकारी व्यक्ति भी थे। इस समिति को तीन कार्य 
सोपे गए (क) युद्ोत्तर काल में नागरिक उड्यन के विकास. के लिए एक योजना 
प्रनाई जाय ( ख) एयरोड्रोम तथा हृथाई मार्गो' का निर्माण और (ग) इनकी व्यवस्था 
करना । तत्कालीन वाइसराय ने यह थोषित किया कि हमारी . योजना ऐसी होनी 
जादिए जिससे देश को श्राथिक और सामाजिक उन्नति होकर हमारे. रहन-सहन का 
दर्जा ऊ'चा उठ सके । इस सम्तिति ने हवाई यातायात के विकास का अ्रध्ययन करके 
निम्न उपयोगी सुझाव भारत सरकार के सामने रखे :-- द ट 

(१) हवाई यौंतांथात को प्रगति और उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने 
का कार्य निजी व्यापारिक संस्थाश्रों के जिम्मे ही छाड़। जाय | किन्तु इस पर सरकार 
का नियंत्रण श्रवश्य रहेगी ९ 

(१) नई हवाई “कम्पनियां अथवा मार्गों को चालू करने के पहले, इनको ' 
लाइसेंस देने का. कार्य, सरकार द्वारा स्थापित. किया जाने वाला हवाईं यातायात 
लाइसेंस बोर्ड (577 (:780शु70 ॥/००्यअंए8 047) करे । 

(३) देश के . भीतर की सभी हवाई सविसे केवल ४ बड़ो २ कम्पंनियों के 
अधिकार मे दी हों । 

(४) किन्हीं निश्चित. अवृस्थाओं में यदि सरकार चाहे तो कम्पनियों को 
प्रारंभिक काल में आधिक सहायता दे सकती है । 

(५) देश में ज्यादा से ज्यादा देशी दवाई सबिसें चालू की 


५ 


इ्न्द... भारत में व्यापार और यातायात 


(६) देश की आधथिक दशा सुधारने तथा विदेशी देशों द्वारा प्रा्त अनुभव 
का लाभ उठाने के लिए भारतीय कम्पनियों का संबंध श्रभिक से अधिक श्रन्तरांष्ट्रीय 
हवाई कम्पनियों से किया जाय। 


इस कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि देश में श्रविलमम्ध एक दवाई 
यातायात आज्ञा पत्र देने के लिए सरकारी बोड़ की स्थापना की जाये। कमेटी ने 
त्तर काल की योजना पर १५४"५ करोड़ रुपया खर्च किए. जाने की राय दी जिसको 
सरकार ने स्वीकार कर लिया | इस योजना के अन्तर्गत देश में कुल मिलाकर ११५ 
एयरोड्रोम और ठहरने के स्थान बनवाने (जिनमें से २४ नए निर्माण किये जाने 
वाले थे ) श्रौर हवाई मार्गों की लंबाई ११,२०० मील तक बढ़ाने तथा ७८ 
 एयरोड्ञामों पर रात्रि के समय वायुयान चलाने की सुविधा प्रदान करने का आयोजन 
था | इसके लिए, निवरमित रूप से निम्न १२ भीतरी हवाई स्विसे इस प्रकार चालू 
की जाने का प्रस्ताव रखा गया:-- 


(१) कर्रावी-बम्ई-मद्गास-कोलम्बी; (२) कलकत्ता-इलादाबाद-कानपुर- 
दिल्‍्ली-लाहोर-पेशाबर-काबुल; (३) दिल्‍ली-नागपुर-हे दराबाद-मद्ठास; (४) 
कृलकता-कटक-विजगापदट्म-मद्रास-की ज्यों; (४) अम्बई-वागपुर-कलकत्ता; (६) 
करांची-जोधपुर--दिल्ली; (७) बम्बई-- अहुमदाबाद-दिल्‍ली; (८) कलफत्ता-अ्रक्याव 
रंगून (६) करांची-क्वेश-लाइोर; (१०) कलकत्ता-दाका; (११) मद्रास-बंगलोर- 
कोचीन श्रौर (१२) लखनऊ-कानपुर-बम्बई । 

श्रस्तु, १ जुलाई, १६४६ को भारत में वाथुमा्गों का संचालन चार बड़ी २ 
कम्पनियों के श्रधिकार में था जिनके पास १६ बड़े और ६ छोटे वायुवान ये। इस 
समय भारत में निम्न सविर्से चालू थीं :-- 


(१) इंडियन नेशनल एयरवेज क्षि० 
१. दिल्‍ली-कलकत्ता सप्ताह में प्रतिदिन 
_ ३२, दिल्ली-करांची का मा 
३, दिल्‍ली-पेशाबर सप्ताइ में ३ बार 
४, दिल्ली-लखनऊ प्रतिदिन 
५, दिल्ली-मद्रास सप्ताइ में २ बार 
६. दिल्ली-लादोर-श्रदममदाबाद 
(२) टाटा एयर लाइन्स 
१, दिल्ली-बम्बई ' - प्रतिदिन 


२, करांची-अम्बई 
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३, ब्म्बई-को लंग्रो सप्ताह में ६ बार 
४, बम्बई-कलकत्ता ० 
( ३) एयर सर्विसेज आफ इंडिया लि० 
१. बम्बई-भुज सप्ताह में ७. बार 
२. बम्बई-करांची 9». हे बार 
३. ब्म्बई-लखनऊ 38. ६९ )) 
(४) डेकन एयरवेज लि० 
१, दिल्ली-मद्रास सप्ताह में दो बार 


१, हेदराबाद-बंगलौर 

देशी हवाई मार्गों के अतिरिक्त इस समय देश में कुछ विदेशी कम्पनियों के 
वायुयान भी चल्ल रहे थे | बी, ओ. ए. सी. (8. (0, ४. (0,) के वायुयान सप्ताह में 
पांच बार इंग्लैंड श्र भारत के बीच चलते थे । इसके अतिरिक्त हमारे यहां ७ 
जड्ययन क्लब भी थे-- १, करांची एयरो क्लब; २, “बम्बई फ्लाईग क्लब; ३, मद्रास 
फ्लाइ ग क्लब; ४, बिहार फ्लाई ग क्लब; ४. नाथ इंडिया फ्लाई'ग क्लब; ६. बंगाल 
फ्लाई'ग क्लब तथा ७, दिहली फ्लाईग क्लब। 

नीचे की तालिका में भारत में हवाई यातायात की प्रगति बताई गई है'-- 


वर्ष उड़ान (घंटों में) उड़ान यात्रियों डाक ले जाई. 
क्‍ 'मीलों में)... की संख्या. गई"! (टनों में) 
१६४४५ २१,०८१ ३,३२०,२७७ ... २४,०६०. ४८०,६१६ 


१६४६ २६,४३६. ४,५२०,०४६ १०५,२४१  १,०२६,४०रे 

१६४७ ४६,३०१ ६,३६१,६७३ २५४४,६६० . १,४०५,०७३ 
अगस्त १६४७ में जब भारत दो भागों में बंद गया तो उस- समय भी हवाई 
जद्दाजों ने यात्रियों श्रीर माल को पाकिस्तान से भारत लाने और भारत से पाकिस्तान 
ले जाने में काफी सहायता पहुचाई । भारत सरकार ने पश्चिमी पंजाब से शर- 
शाभियों को भारत में लाने के लिए. १० हवाई जहाज भाड़े पर नियुक्त किए 
' . जिन्होंने २६ अगस्त से १४ सितम्बर १६४७ के बीच में लगभग ८००० से १०००० 
शरणाथियों को ढोंया। १५ सितम्बर से तो भारत सरकार ने अपने स्वयं के वायुयान 
पंज।ब के सरकारी कमंचारियों तथा उनके परिवारों को भारत में लाने के लिए चालू 
: किए. किन्तु शरणाथियों की संख्या बहुत अधिक होंनें से २० अक्टूबर से बी० ओ० 
ए० सी० कम्पनी के २५ वायुयान इस कारें के लिए:चलांये गए। इन वायुयानों 
द्वारा १५ सितम्बर और ३० नवम्बर १६४७ के बीच लंगंभग १,००,००० शरणार्थी 
भारतीय वायुयानों में लाए. गए। इनकी कुल उड़ान ३,००,००० मील से भी अधिक 
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की थी। बी० झो० ए० सी० के वायुयवानों ने ८,००,००० मील लम्पी उड़ान की 
ओर वे ३४००० व्यक्तियों तथा १५ लाख पींढ सामान पाकिस्तान से भारत को 
लाए; नवम्बर के अन्त तक शरणाथियों का लाना ले जाना सवा रोक दिया गया . 
किस्त १०२ साथुयान केन्द्रीय कन्ट्रोलिंग श्राथारिटी के पास छीड़ दिए गए जिससे 
यदि आवश्यकता हं। ॥ शरणायियों को लाया जा सके | श्राचिग रूप से कार्य ७ 
जनवरी १६४८ को पृणत: भमाप्त कर दबा गया | |सा प्रकार काश्गीर मे धवाई 
जहाजों द्वारां मारतोंव सेवाएं तथा साल और पूर्वो पाकिस्तान से शरणाथियों की 
भारत में लाने तथा झ्रासाम में वाढ़ अस्त क्षतरों में सहायता पहुंचाने और दूसरे ऐसे 
अवसरों पर बहुत मदद मिली है । 


विभाजन के पश्चात (१६४०-१६४१५१) 


विभाजन के पश्चात देश में २३ बायुवान कम्पनियों थी जिनको अपिकत 
पूजी ४२२ करोड़ मपया थी। जदां विभाजन के पथ देश में १४० ,०२१० मील लम्बे 
बाथुभारं में वहाँ श्रेय थे केबल १३,२६५ मील दे रद्द गए जिन पर ८ बड़ी बड़ी कंपनियों] 
के हतई जद्दाज २२ मार्गों पर चल रदे थे। इसके पास कुल मिलाकर ११६ इताई 
जहाज, २२६ विमान चालक तथा १३० से ऊपर अन्य बायुवान कमभारों थ। प्रांत 
दिन और साप्तादिक खलने थी सर्वितों को संख्या ऋमश: १६ झऔौर ४२५ थो। 
१६४७ के उत्तराद्व में कोर नई करतनी रजिस्टर नहीं की गई । १६४८ के पृतर द्ष। में 
भारत में ६ कम्पलियां शे८ संविसों पर अपने बायुयान २३ सिभिन्न मार्गों पर-- 
१३,६७५ मील-चला रही थी इनके पास १६१ हमाई जहाज, २२६ नमान चालक 
तथा १४० गन्य कर्मचारोंगगा थे | इनमें से १६ सॉविस तो प्रातदिन शरीर शेप सप्ताह 
में (से ६बआ,र तक चलती थीं। २७ सितम्घर, १६४७ में भारत सरकार ने एक 
दोनक सर्बिस डाक लाने ले जाने के लिए दिल्ली से सहारनपुर, अ्रम्धाला द्वोकर 
फिराजपुर तक चलाई क्योंकि इस समय पूर्वी पंजाब मे दंगों के कारण कुछ समय के 
लिए रेलों का कार्य बन्द प गया। इसी प्रकार १ दिसम्बर १६४७ से भारत सरकार 
डालमिया एयरवेज को दिल्ली और काश्मोर के बोच तथा एक श्रस्थ कम्पनी 
को १४ दिसम्बर १६४७ से कलकत्ता तथा गादाटी के बच डाक ले जाने का नियुक्त 
किया | पाकिस्तान के निर्माण स्वरूप, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच 
दो सर्विसें--कलकत्ता से ढाका श्रौर कलकत्ता से त्रिथ्यांव (१६४० के पूर्वाद्ध, में)-- 
चालू की गई। इस समय देश में श्राठ उद्ययन क्लब थे-दिल्ली, मद्रास, बस्ई, पटना, 
कल्कत्ता, भुवनेश्वर, लखनऊ और इलाहाबाद | तथा निम्न भार्गा पर विभिन्न 
कम्पनियों की स्विसें, चालू य:-- 
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(१) ऐयर इण्डिया लिमीटेडकः 


चलन 
_ह, बम्बई-अहमदाबाद-करांची ... दैनिक 
२, बम्बई-अहमदाबाद-जयपर-दिल्ली हु 
३. बम्बई-हैदराबाद--मद्रास-कोलम्बो ह 
४. मद्रास-बंगलोौर-कोयम्बंटूर-कोचौन- :. - 
ट्रिवैनड्मम.... देनिक (रविवार के अतिरिक्त) 
, बम्बई-कलकत्ता-बम्बई . दैनिक 
६, बम्बई-मद्रास--बम्बई क्‍ सप्ताह में ५ बार 
(२) ऐयर इण्डिया इन्टरनेशनल, लिमीटेड | 
१, बम्बई-काहिरो-जिनोवा-लम्दंन सप्ताह में १ बार 
(३: ऐयर « विसेज आफ इस्डिया, लि०, दिल्‍्शीऋ+ 
१, करांची-भुज-जामनगर-बम्बई द देनिक... 
५ बंम्बई -केशों द-पोरबन्दर-जामनगर सप्ताह में ३ बार 
३. पम्बई-हन्दौर-ग्बालियर-दिलल्‍्ली क्‍ 
४, बम्बई-भावनगर-अहमदाबाद .... अ्म्बई-अहमंदाबाद के बीच 
सप्ताह में ४ बार तथा बंबई 
नावनगर के बीच सप्ताह में 
द हे बार 
५ जामनगर-अदमदाबाद-जामनगर ' सप्ताह में १ बार 
६, जामनगर-मांडवो-जामनगर ः 
(४) ऐगर बेज (इण्डिया) लि०, नई दिल्ली 
१, कलकता-मुतनेश्वर-विजगापड्म-मद्रास- सप्ताह में ६ बार 
बंगलोर आम 
२, कलकत्ता-ढाका-कलकत्ता प्रतिदिन (रविवार को छोड़े कर) 


२. कलकत्ता-बाधदोगरा-गोहाटी-कुम्मीर ग्राम- ध 
अगरतला-तेजपुर-डीजतू गढ़... ... क्‍ कर 


० ० इस कम्पनी के टिकेट्घर' इन नगरों में थे -अहंमदाबाद, बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता 
कोचीन, कोयम्बदूर, जयपुर, करांची, मद्रास, नई दिल्ली,ट्विल्ड्रम । 

# इसके ठहरने के रथान यें थ्रे--मावनगर, बम्बई, भूज, कानपुर, ग्वालियर, दिल्ली 
अहमदाबाद, जामनगर, करांची, नई दिल्ली, पोरबन्दर । हि 


## इस कम्पनी के टिकटपर अंगलौर, कलकता, मद्रास, और ३५३४4 में थ। 
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(४) अम्बिका ऐयर लाइन्स, लि०, बम्बई/३ 
$. ब्रंब३-बड़ी दा अहम दावा द-पालनपुर-- 
जोधपुर-तरीकानेर-श्रम तसर 
पर ब्रंथई (जूह नशा जकाट-मोरनी- आम दाबाद 
३. बंबई--पूना--बंगलीर 
(६) भारत ऐयरवेज लि० कलकत्ता+ 
१, कलकत्ता-पटना-बनारस- लखनऊ दिखी 
२, दिल्‍ल्ली--अमतसर-दिल्ली 
३. कलकत्ता-गया-इलाहाबाद-का नपुर दल्ली 
(७) डालमिया ऐयरनेज लि०, कलकत्ता 
इल्ली-अमृतमर-जग्ग-भीनगर 
२, अमतसर-श्रावगर अमुतसर 
(८) दकन ऐथरंज लि०--- 
१, भद्रास-है दराभाद-नागपुर-पूपा ज- दिल थी 
२, हैदराबा द-बंगलौर-दे दराबाद 
३. हैदराबा द-पूना- बंबई 
(६) इस्डियन नेशनल ऐयरवेज-लि०ऋप 
१, कलकत्ता-र गुन-कलकत्ता 
२. दिल्‍ली (पालम)-कलकत्ता-दिल्ल। 
३. दिल्‍्ली-जंधपुर-करांच| 
४, दिल्‍ली (विलिगडन)-ला द्वीर 


(१०) इणिडियन श्रीषरसीज ऐयर लाइन्स, क्षि० बम्यई ३८ 


१, बंबई-नागपुर-कलकत्ता 
२, नागपर-बंगलौर-मद्रास 





देनिक 
हक 


सप्ताह भे ३ बार 


सप्ता: में ३ 
29 १ 9५३ 
99 डे. 99 


दैनिक 
सप्ताह में १ बार 


, 
पइनसिंक 


दैनिक 
सप्ताइ में २ बार 
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# इस कम्पनी के टिकट्यर इस स्थानों पर थे--अहमदाब।द, अमृतसर, बंगलौर, बढ़द। 


बीकानेर, दोसा, बम्बई (जूहु), जोधपुर, मोरबी, पूना, राजकोद । 


] इसके ठहरने के स्थान ये थे---इ्लादा वाद, अमृतत्र, बनारस, कानपुर, कलकता, जिट- 


गाँव, दिल्ली, गयां, लखनऊ, पदना । 


।* इस कम्पनी के प्रमुख स्टेशन ये ये-अमृतसर, कलकत्ता, जोधपुर, करांची, लाहौर, नई 


दिल्ली, रगून । 


»( इस कम्पनी के ट्रिकटघर यहां थे--इलाहाबाद, बैंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, 


जबलपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्गाप्त, सागपुर । 
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२, नागपुर-जबलपुर-इलाहाबाद- 
कानपुर-लखनऊ 


(११) जुपीटर ऐयरबेज, लि०, नई दिल्लो 


दिल्‍्ली-नागपुर-विजगापद्गम-मद्रास देनिक 

उपराक्त आन्तरिक हवाई संबिसों के अतिरिक्त अब देशी कम्पनियों की कुछ 
सबिस विदेशों को भी जाने लगी। मार, सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उडयन 
व्यवस्था ((परहए्रबाा0ाकं (सो हैसंबांएणा 0एथआं5३४००) में भी 
अधिकाधिक सक्रिय भाग लेना आरम्म किया, इसके फतस्वरूप १६४८ में एक 
ऐयर इस्डिया इंटरनेशनल लि० की स्थापना की गई जिसमें सरकार और टाटा 
कपनी दानों ही संयुक्त रूप से हिस्पेदार बनी। श्रभी इसमें सरकार का हिस्सा ४६% 
है किन्तु यदि सरकार को यह अनुभव होने लगे कि निजी कंपनी की व्यवस्था अच्छी 
नहीं है श्लौर उसे आशिक हानि हो रही है तो बह अपना हिस्सा ५१% तक बढ़ा 
सकती है | मुज़्य संचालक भी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है जिसके अधिकार 
बहुत अधिक हैं। सरकार ने प्रारम्मिक ५ वर्षो में इस कम्पनी'को आशिक सहायता 
देना भी शुरू क्रिया क्रिन्तु यह सहायता केवल आण के रूप में होगी और जब 
कम्पनी को लाभ होने लगेगा तो यह धन उसे पुनः सरकार को लौटाना पड़ेगा । 
कम्पनी को पश्चिमी. देशों को सविस चालू रखने का १० वष्च तक का ठेका मिल्ला 
है। जून १६४८ से हो इस कंपनो के वायुवान बम्बई लंदन मार्ग पर सप्ताह में 
तीन बार श्राने जाने लगे हैं। इस कारये के लिये एक ४० सोटों वाला वायुयान काम 
में लाया जाता है। हसो कंपनो के वायुयान जनवरी १६४० से बम्बई, पूर्वों अफीका, 
अदन, नरोत्री आदि स्थानों को पाक्षिक रूप में आने लगे हैं। २६ मई १६४६ को 
भारत ऐयरवेज लि० को सर्वित-कल कत्ता-बैंकांग-हांगकांग मार्ग पर भी चाल द्वोगई। 
इन सबके अतिरिक्त विदेशों की लगभग १६ सविस भारत में होकर ही सुदूरपूव और 
मध्यपूर्य के देशों को जाती हैं जो अनिबायतः भारत में ठद्दरती हैं । 


इस प्रकार यह स्पष्ट दोगा कि द्वितोय महायुद्ध के पश्चात्‌ से दी भारत में 
हवाई यातायात की बड़ों प्रगति हुईं है क्योंकि युद्ध की समाप्ति पर भारत को कई 
प्रथम श्रणो के एयरोड्रोम इस्तगत हुए तथा बहुत बड़ो संख्या में कई प्रकार के 
बायुयान भो फोज! वभाग से प्राप्त हुए। उड्ुयन क्‍लंबों की अवस्था भी अधिक 
उत्तम और सामान ते पूरा सुसज्जित मिली | इन सबके अतिरिक्त भारतीय, वायुयोन 
चलाने की कला में भी शिक्षित दो गये तथा वायु यातायात की प्रगति में देश में 
उत्साह और रुचि ली जाने लगी। अछ्तु कई प्रकार को कठिनाइयों होते हुये भी 
बाथुयान मार्गो' की प्रगति हुई जैसा के नोचे की तालिका से ज्ञात दोगा : -- 


३१४ भारत सें व्यापार और यातायात 


0६४८... १६५६ (8५० 
उड़ान (दस लाख मीलों में) भ्श६.. १५४११ (प्याह्‌ 
यात्री ले जाये गए. (००० में) ३४९४... ३५७ ४५२ 
डाक के, जाई गई (दस लाख पौंड में) १६ भू ० प्पाइ 
वृजन लेजाबा गया ( _,, ), .. , १२६ २२५ ८२०१० 
सामान ले जाने की शक्ति (दस लाख पौंड में) २६९६ ३६६ ५२९३ 


,.. अन्तरोष्ट्रीय हवाई यातायात संबन्धी व्यवस्था के पूर्ण रूप से सम्पक में आमने 
के लिए भारत सरकार ने कई देशों से दवाई यातायात सम्बन्धी समकोते भो कि 
हैं तथा ३१ मई १६४७ को एक समझौता भारत श्और नीदरलेड की सरकार के 
ब्रीच हुआ जिसके श्रन्तगंत वे शर्तें रखी गई हैं जिनका पालन करने पर भारतीय 
कंपनियां झपने हबाई जद्दाज इंडोनेशिया और नीदरलेंड के बीच चला' सकेगी और 
यदि समभाते के फलस्वरूप दोनों देशों में किसी आते, पर फगड़ा ही जाय तो बे 
अपना मामला श्रन्तरा्ट्रीय नागरिक उदयन व्यवस्था के सम्मुख वबिचाराथ पेश 
करेंगी और इसका निंशंय उनकी मान्य होगा | १८ जुलाई १६४८ को एक और 
समझौता फ्रांत और भारत के बीच हुआ | पाकिस्तान और स्थीडस की सरकारों के 
और भारत सरकार के बीच में भी एक हबाई यातायात सम्बन्धी समझौता हुआ । 
२४ नवसव॒र १६४८ की ईरान और भारत के बीच तेदरान-जद्दीदान-कर्री श्रौर 
बम्बई मार्ग पर भारतीय वायुयान उलाने के लिए. एक समझोता हुआ। २१ 
दिसम्बर १६४८ में भारत आ्रौर लंका के बच भी हवाई सममोता हुआ | इस 
समभोते के फतस्थरूप लंका के बायुयान निम्न मार्गों पर चल सकेंगे-- 
(१) कोलम्बो-त्रिचमापली; (२) कोलंगो-मद्रास; (३) कोलंबो-ट्रिवेन्डूम; 
(४) कोलेबो-त्रिंच नापली शोर मद्रास तथा बस्तर तक | 
भारत सरकार के वायुयान बंगई-कॉलंबी; मद्रास-कोलंबो; तिच नापली-कौरलंग 
आर जिवेन्डम-कोलंबो के बीच चले सकेंगे । 
.. ९ नवस्वर १६४८, में भारत सरकार के नागरिक उडयन विभाग के 
अधिकारियों और भारतीय वॉयुयान कंपनियों की एक बंठक में यह तय किया गया 
सेंट! केजू दवाई श्रड्स्‍ु को ३ करोड़ रुपया लगा कर सुधारा जाय॑। स्वतंत्र 
भारत की सरकार दवाई यातायात को बराबर प्रोत्साइन देती रहौ है। १६४६ में 
भारत ने सरकार हवाई यातायात कें विकास और नियंत्रण की एक योजना बनई। 
इसके अन्त्रगंत हवाई सर्विसों को तीन भे रियों में बिभक्त किया गया-- (३) अ्न्तराष्रीय 
हवाई यातायात; (२) ट्रक लाइन्स और (३) सहायक लाइन्स। श्रस्तु अ्न्तरॉषट्रीय 
यातायात के विकास के किए सरकार का पंह्षा कदम-मैसा कि ऊपर कहा जा 


दूह बाताबाल श्र 


चुका है--१६४८ में एक ऐयर इ'डिया इन्टरनेशनल कंपनी स्थापित कर इ'गलेंड और 
भारत के बीच हवाई सर्विस चालू करना थां। सबसे पहला वायुयान-'मलाबार की 
राजकुमारी (49]90087 702८3) बंबई के सेंटा क्रज हवाई अडु 
यात्रियों और १७०० पौंड डाक लैकर बम्पई-काहिरो-जिनोवा-लन्दन मार्ग पर उड़ा। 
इसके अतिरिक्त सुदूर पूर्व और पूर्वी अफ्रीका के देशों को भी वायुयान सर्विस चालू 
की गई । हे 
(२) ट्रंक लाइनों के विकास के लिये यह तय किया गया कि सम्पूर्ण देश में 

भारत सरकार १०,५०० मील लंबे मार्ग की व्यवस्था करे। इसके लिए. कलकत्ता, 

दिल्‍ली और मद्रास के बीच रात को उड़ने की व्यवस्था की गई। फलस्वरूप 
भारत सरकार ने डाक आदि ले जाने का ठेका इंडियन: ओ्रोवरसीज ऐयर ला 
को दिया जिसकी सबविस ३० जून १६४६ को बम्बई-नागपुर-कलकत्ता और मद्गरास- 
नागपुर-दिल्ली मार्ग पर चालू हुईं किन्त॒ ५ महीने में ही इस कम्पनी को आथिक 
हानि उठानी पड़ी श्रस्तु डाके कें जाने का ठेका एक दूसरी कंपनी-हिमालय एवीएशन 
कं० को देना पड़ा । इसके बाद ही एक ५५] 3]7 ०]] 867०९८ 
चालू की गई जिसके द्वारा श्रव देश के विभिन्न भागों में डाक आदि ले जाने का 
काम क्रिया जाता है इस प्रकार युद्धोत्तर कांल में हवाई जहाजों के रात के उड़ने की 
ठ्यवस्था में काफी सफलता मिली है । | 


(३) सहायक लाइन्स (८८०८० ।/72८8) विकास करने का क्षेत्र सरकार ने 

व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए खुला छोड़ देने का निश्चय किया ] एयर ट्रांपपोट लाइ- 
सेंसिंग बोर्ड के स्त्रीकृति पंत्र के बिना कोई भी हवाई यातायात की कम्पनी कार्य 
नहीं कर सकती। उड़ान चालू करने के पूव इस बोड से आशापत्र प्राप्त करना 
आवश्यक समझो गया और वह धारा भी रखी गई कि यदि , कम्पनी के संचालकों 
की कोशिशों श्रौर उत्तमोत्तम टेकनिकल सुविधाओं के बावजूद भी कम्पनी को 
हानि उठानी पड़े तो सरकार चाहे तो उसे आथिक सहायता प्रदान कर 
सकती है | 3 


देश में हवाई मार्गों के साथ २ हवाई अड्डी के विकास की भावी, योजना भी 
प्रस्तुत की गई है। अगस्त १६४७ को इस योजना के अन्तर्गत ३ अन्तर्राष्ट्रीय ढंग 
पर नियंत्रित हवाई अर, ७ प्रधान हवाई अं (702]07); १३ मध्यम और २२ 
निम्न भ्रणी के हवाई श्रंड्ड| बनाये जायेंगे ,तर्था ७८ अड्डे पंर रात को उड़ने कौ 
"व्यवस्था भी की जायगी | इसे योजना द्वारा एक लाख जनसंख्या “ वॉलें ४० नंगरों 
भर १ ५ )०० के अधिक जन संख्यां वाले २० नंगरों तथा ५१००० से कम ज॑न- 
संख्या वाले ३६, नगरों को इंवाई मार्गों द्वारा जोड़ा जायेगा). 


हे, है| हैहे 9 हा 


३१६ द भारत में व्यापार और यातायात 


हस समय भारत में ७० हवाई अड्ु हैं जिनका नियंत्रण सागरिक उदयन 
विभाग के प्रमुख संचालक के द्वारा होता है जिनमें से २३ हवाई अडु उत्तम श्रंणी 
के हैं, शेष में कैयों में न तो दवाई जहाजों के ठहरने और न उतरने के स्थान दी 
हैं। भारत में बम्बई (सेंटाक्र ज), कलकता (डमडम) और दिल्‍ली (पालम) तीन ऐस 
दवाई अ्रदड हैं जो श्रन्तरांट्रीय ढंग पर नियंत्रित किए. जाते हैं। सेँटाक्र जे को सुधारने 
ओर ब्रिकास करने में ४ करोड़ रुपया; डमइस पर ३"०७ कशेड़ और पालम पर 
२७५ करोड़ रुपया खर्च किये जाने का अनुमान है | श्रजमेर, अ्रतीगढ़ , बेरदमपुर, 
कालीकट, कुड्डालोर, देहरादन, हगली, मंगलोर, तलोर, उद्कमंढ़, सलेम, रह्नागिरी, 
सागर और सूरत में नए हवाई अड्डु निर्माण किए गए हैं । 


नागरिकों के हवाई उड़ान में शिक्षा देने के लिए कुल मिलाकर ४९ उदयन 
क्लब हैं जिनको भारत मरकार द्वारा आधिक सहायता प्राप्त होती है यह क्लब क्रमश: 
ये है--दिल्ली, बम्बई, मद्रास, ब्रकपुर, पटना, भुवनेश्वर, लखनऊ, जलंघर, नागपु?, 
असाम, देदराबधाद, बंगलौर। उनके श्रतिरिक्त तीन क्लब ऐसे भी हैं यथा हैदराबाद 
(एव का (००० (ग्रप) जोधपुर (५६७४८ ह/ए9800॥7॥ (॥४७))) 
श्र बंगलोर(/५४०7७ (+0एट27600 एज ५ ()0) मिनकी सरकार द्वारा 
कोई आाभिक सद्दायता नहीं प्राप्त द्वोती है । 


सन्‌ १६४८ के १ दिसम्बर को पूना में भारतीय ग्लाइडिग ऐसोशिएशन 
(तब (जांतणए 55806 007) की स्थापना की गई है| इसका कार्य 
(जतागए् को प्रोत्ताइन देना है । इस संघ को भारत सरकार द्वारा १६४८-४६ 
में दवाई जदाजों श्रादि के ठहरने के लिए हँगाए (७0379) और मम्मत के लिए. 
रखानों श्रादि के निर्माण के लिए. ६०,००० र० और १६४६-४० में ३२,००० 
रुपया तथा नौन-रैकरिं ग्रांड क्रमशः २०,००० २० झौर ३०,००० वार्षिक की 
मिली है | 


एयरोनांटिकल कम्यूनिकेशन के इस समय ५१ श्रच्छे स्टेशन हैं। चालकों 
श्रादि के प्रशिक्षण के लिए. भी पछले कुछ वर्षों से अंयत्न किए. गए हैं। लादाबाद 
में १६४८ में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ((णी #णंश्र00 0 बवा0व8 
(7९०7८) दे जिनमें चार विभागों की शिक्षा दी जाती ह--उड़ना, एगरोंड्रोम, 
इ'जीनियरोंग और कम्यूनीकेशन | सहारनपुर में भी एक प्रशिक्षण केंद्र हे जहां 
बायुयान चालकों और रेडियो विशेषज्ञों ('४०)०४८४७॥४) को उपयुक्त शिक्षा दी 
जाती है। १६४७ में यहां सब मिलाकर ७१२ व्यक्तियों को शिक्षा दी गई | सरकार ने 
अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा देने के हेतु एक योजना बनाई हे जिसके 
अनुसार तीन वर्षों में ३०० चालाकों को प्रशिज्ुणु किया जायगा इसमें ७५ लाख 


हवाई यातायात... ३१७ 


रुपये पू'जीगत खर्च और २५ लाख रुपये रेकरिंग खर्च होगा। इसके अतिरिक्त 
सरकार कई व्यक्तिगत उड्डुयन क्लप्रों को भी आर्थिक सहायता दे रही है । 

अनुसंधान और बिकास के लिए. सफदरजंग हवाई अड्डे में अधिक उत्तम 
उ्यवस्था की गई है | 

भारत मे इस समय निम्नलिखित देशी वायुमार्ग हैं:-- 
(१) ऐयर इ'डिया ज्ि०, बम्बई (47 घता॥ ॥/00) 


मील. चलन 
१. करांची-अहमसदा|बाद-बम्बद श्ण८प०... दैनिक 
९, ब्म्बई-हेदराबाद-मद्रास-कोलंबी जा 
३, बस्बई-अहसद।|बाद-जेप२-दिल्ली | छ५० . »,; 
४, मद्रास-बंगलौर-कोयम्बद्र-कोचीन-नत्रिवेन्द्रम पल ० 4 
५, कलकत्ता-गोहाटी-डिब्र गढ़ देनिक 
(२) इडिया नेशनल ऐयरवेज लि०, नई हिल्ली . द 
([॥078 ४००7४) 2-7 ५४०५४) 
१. दिल्ली से लाहौर होकर पेशाबर तक २६४ . देनिक 
२. दिल्ली से अ्रमृतसर २४४ 3) 
४. दिल्‍ली से कानपुर और प्रयाग होकर कर 
कलकत्ता तक ८१२ ३ 
४. दिल्ली से जोधपुर होकर करांची तक . इपओे... «५ 
५, कलकलता से रंगून ११ 
दिल्ली श्रम्नतसर जम्मू-श्रीनगर . सप्ताह में ३ बार 
(३) ऐयर सर्विसेज आ्रंफ इ'डिया लि०, बम्बई 
(7 38९7४[0९8 (0 47008 4.८0.; 
१. अस्थाई से पोर बंदर,-जामनगर--सुत द्वोता हुआ फ 
करांची तक ६२९०. देनिक 
२. बमस्बई -भावनगर- राजकोट द २१० सप्ताह में ३ बार 
३, बम्बई- इं दौर-रबा लियर-दिल्ली ७७४ +»' रे 
४, बम्बई-पूना बंगलौर ++ ) ४४५ 


(४) दकन ऐयरबेज लि०, बेगमपेट ([02८0०८७४ &7७०४8५8 7,00) 


दक्की-भोपाल-नागपुर--हैदराबाद-सद्रास_ ११५५ . देनिक 
२. दैदराबाद-बंगलौर ३१६ ससाह में ४ बार 


शश्८ भारत में ब्यापा झोर यातवायाव 


(८ कं 
३, देदराबाद-पूना-धग्वई रे८७... दनिक 


(४) इ'डियन. ओवरसीज ऐयरब्रंज क्ि०, बम्बई 
([70970 (2५०८०४०४४ /ं7))08 4 0) 


९, बम्बद नागपुर कलकत्ता १,०रे८... देनिक 
(६) अम्बिका ऐथर लाइन्स ल्ि० (६9 (४ 08 | 70।) 
१, बम्बई बड़ौदा अहमदाबाद - लोभपुर ५१३... दोनिक 
२, ब्म्बई राजकोट मोरबी-अद्यमदाबाद ४४३ है 
(७) ऐयरवेज इंडिया ज्ि० (2४॥५४७५४ 7049 [.0) 
१, कलकत्ता-विशखापट्टम --मद्रास-तर गलौर १०३१६ सप्ताह में ४ बार 
२. कलकत्ता-सुतनेश्वर मद्रास ब'गलौर ३.४. 
३, कलकत्ता ढाका दैनिक 


४. कलकत्ता-दाजिलिंग १ 

(८) हिमालयन एबीएशन ल्ि०, केज्ञकेता ([ामात ज़्वात /५४0॥) [..0)) 
१, दिल्ली नागपुर मद्रास दे निक 
२, अम्बई नागपुर कलकत्ता 

(६) कलिंगा ऐयर लाइन्स कल्लकत्ता (९ 3॥7[/७ 2४७ ॥॥0%) 


है 


१, कलकत्ता श्रगरतला सप्ताह में ४४ बार 
(१०) भारत ऐपरवेज कलकत्ता (3॥97४७7 /४४7५७४४५४ .0) 

९, दिल्ली अमृतसर -जम्मू श्रीनगर २४५, दैनिक 

२, दिल्ली-लखनऊ गया कलकत्ता प्०६ सप्ताइ में ३ थार 

३. दिल्ली इलादाबाद -कानपुर कलकत्ता प्‌, ,, ४ ३, 


उपरोक्त सविसों के अतिरिक्त भारत की कंपनियां संयुक्तराष्र, बर्मो, चीन झौर 
जापान के साथ समुद्र पार सर्विसों का भो नियन्त्रण करती हैं। भारत में दोकर जाने 
वाले मुख्य विदेशी हवाई मांग ये हैं :-- 
(१) ब्रिटिश ओवरसोज ऐयरबेज कारपोरेशन (8230) 
१ लंदन-जिपोज्ञी-काहिरा-बसरा-करांची 
दिल्‍ली-कलकत्ता सत्ता में ३ बार 
२. साउथद्देम्पटन--काहिरो-बेहरीन-करांची 
कलकत्ता होकर रंगून-ब काक-दांगकांग को 
३. शंदन-रोम-का दिरा-करांचौ-फलकत्ता होकर 


हवाई यातायात ३१६ 


सिंगापुर-डाविन-सिंडनी को पखवाड़े में ३ बोर 
४. लेदन-तिपोली-का द्विरो-बसरा-करांची-दिल्ली संप्ताह में ४ बार 


लंदन-का हिरो-बसरा-कराची-बम्बई-कोलम्बो 
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(२) चाइना नेशनल ऐयरवेज कारपोरेशन ((तञ72९8८ पिल्वाणातं 00७०० ५४ 
( ,07]00780707॥7) 


१. शंबाई-हांगकांग-कूमिंग- रंगून कलकत्ता सप्ताह में १ बार 
(३' ऐयर सीलोन (4॥7 (/९ए]०7॥) 
१, कोलम्बो-कांकेनसंतुराई--मद्रास: 
२, कोलम्बो-कांके नसंतुराई-त्रिच नापली 
(४) ऐथर फ्रांस (337 7४७06) 
;« पेरिस-्रिपोज्ञी-काहिरा-दमिश्क-बर। रा 
करांची-कलकत्ता हीता हुआ सेगांव को ».. २ 
(५) राइल डच ऐयर लान्इस (6. [.. ७.) 
!, न्यूथाक-ग्लासगो-लंदन-अ्रमस्टरडेम 
काहिरो-बसरा-करांचौ-कलकत्ता द्वोता हुआ क्‍ 
प्रशकोक-बटाबिया से शंबाई को देनिक 


|] 


कलकत्ता होता हुआ बेंगकाक-सिंगापुर और 
ब्रद्ाबिया को सप्ताह में ६ बार॑ 
(६) ओरियन्ट ऐयरव्रेज ((00००६ /४ं।५४०५४ .00) 
१. कलकत्ता-चि टंगांव-अंक्याब-रंगून 
२. करांची-दिहली-ढाका-कलकत्ता 
(७) पैन श्रमेरिकन बल्डे ऐयरवेज (280 30८ए४८४० ५४००७ &४7५०ए७) 
स्थृथाक-अ सेलस-हस्तंबुल-दमिश्क-करांचो ु 
दलल्‍ली-कलकत्ता होता हुआ बगकांक-शंघाई-मनीला 
टोकियो-होनोलूलू और सनेफ्राँसिसको को 


(८) ट्रांस बल्ड ऐयरलाइन्स (]'५४.५) 


भ्यर्या्क -शैमन-पे रिस जिनोवा-रोम--एैंस 
कोहिरो अरसरा-बंणिई को | 
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(६) पाक पेयरवेज (280 /४7७४७७४ 0) 
१, करांची-दिल्ली २ ढाका कलकता 
रे. करतीं अमस्बद ४ कलकत्ता चट्गांव 
५ ढाका दिलल्‍तों ६ दिलली-लादीर ' 
१०) कतरेन्टास गैयरबज ((0॥॥/9 [06 /४'०७:४४) 
१, सिडनी-डा|विन-सुराविया-सिगापुर-रंगून 
कजकत्ता-कर्ांचो होता हु थ्रा बेहरीन-असरा 
काहिरा-मारसलीज और साउथहेम्पटन की 
२ तिडनी-डाबिन-सिंगापुर-रंगूस--कल ता 
काहिरा--रोम--लंदन की 
हवाई यातायात जांच कमेटो रण 7आाहएणाप दिलुवाएए (व (७८ 
030) 
द्वेतीय मद्दायुद के पश्चात देश मे हूतई बातायात को विफास कुछ अत्प 
बद्धित रूप भें हुआ हवाई बाताबात के आशावत देते चाला करनी के सम्मुख 
कई इताई कंपनी के आवेदन पत्र श्राए जो देश मे नई कम्पनियों खालने का आशा 
पत्र चाहती थीं। इस लाइसासेग बार ने क्राजं पत्र देने मे किसी लिशिचित जाति का 
अनुसरण नहीं किया, फ्वध्वरूप ६१ से भ्राधक कीलियां को आजा पत्र निल गये । 
कई नीन-शिड्यूल्द केरनियां रंगूगर कंपरॉनियों से प्रावश्लर्थों फरने लगी जिससे श्रापभी 
भ्राथिक स्थिति बिगड़ने लगी । सरकार और जनता के लोगों भें यद प्रनुगव दीने 
लगा कि इन कंपनियों की श्राधथिक दियात संतोवजनक नहीं है। अझस्तु फरवरी १६५० 
में भारत सरकार ने इबाई यातायात जांच सामति की सारी स्थिति की जांस करने 
ओर इबाई यातायात की भावों उन्नाते के लिए उपयुक्त सुझाव देने के लिए-- 
नियुक्तित को | इस समिात ने सितम्बर १६७४० में श्रपनी रिवट पेश को जिसमे स-ु 
रूप से सरकार का ध्यान इस और आराकष्ित किया गया कि हवाई यातायात उदाओ 
की आाधिक स्थिति बिलकुल संतोषजनक नहीं है और इसका मुख्य कारण यह है 
कि देश में हवाई यातायात की बतंसान मांग की दृष्टि से हवाई यातायात को 
कम्पनियों की संख्या कहीं अधिक है | लाइसेंसिंग बोर्ड ने (१ नई कम्पनियों को 
आज्ञा पत्र दिए किन्तु केबल ४ कनियों को ही देश को आवश्यकता थी | इसका 
नतोजा यद्द है कि अनावश्यक और अ्रधिक्ष खर्च होता है और आपस में अ्नुनित 
तिथ्पर्धा दती है. जिससे कम्पनियों को आय भें कमी आती है | कंपनियों के पास 
हवाई जद्ाज और उनके अतिरिक्त भाग भी आवश्यकता से अधिक हैं। कुछ कंप- 
नियों का संचालन खर्च भी अधिक पाया गया जग्रकि उनकी श्राय बहत थोड़ी थी | 


हवाई यातायात ३२१ 


इसेंसिंग बोड ने आवश्यकता से अधिक आज्ञा-पत्र जारी करके भी कुछ हद तक 
इस स्थिति को बिगाड़ने में सहायता पहुंचाई। एक तो कम्पनियों की आध्िक स्थिति 
वेसे ही आपसी प्रेतिस्प्धों के कारण निक्‍कमी थी फ़िर उनको शिक्षित व्यक्तियाँ को 
नियुक्ति में अधिक खर्चा करना पड़ता था अस्त स्थिति और भी बिगड़ती गईं ! 
हवाई जद्दाजों मे प्रयुक्त होने वाले तेल की, कीमत में भी प्रति गेलन पीछे १६४६ में 
२३० आते से १६६ में ४१ आने को बृद्धि हो गई | सबसे अदभुत बात तो यह थी 
कि रात में उद्यन करने वाली कंपनियां यात्रियों श्रोर सामान को कम किराये पर ही 
ले जाती थो जिनका प्रतिस्प्धों का मुकाबला करने के लिए दिन में उडान करने 
बाले जद्याजों को भी किराये में कमी करनो पड़ी | इन्हीं सब बातों का अध्ययन कंर 
इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की-- 


(१) मौजूदा स्थिति में-यात्रियों और माल को ले जाने को संख्या को 
ध्यान में रखते हुए-देश में केवल चार हवाई यातायात की कम्पनियां होनी चाहिए 
जिनके दफ्तर ब्रम्बई, दिल्‍ली, कलकता और हेदराबाद में हों। इस प्रकार करम- 
चारियों का संख्या मे कमी कर ऊपरी खर्चा घटाया जा सकता है। इसके लिए ज्यादा 
अच्छा तो यह होगा कि वतमान छाटी २ कम्पनियों को बड़ो कम्पनियों में मिला 
दसा चाहि। | डकन रैयरवेज और ऐयर सर्विसेज को भो. मिला देने को कमेंटी ने 
सिफास्शि की । याद किसी कारणुत्रश कम्पनियों को न मिलाया जा सके तो सरकार को 
साहय 6 व कम्पानयों के लाइसेंसों की अवधि न बढ़ावे जिससे अ्रवाध समाप्ति 
पर यह कम्नियां स्वतः बन्द हूं। जावेगी । श्रभी ।जन ६ कम्पनियों के पास १० व 
तक + लाइसंस हैं उन्‍हें चालू रखा जाय ।कुछु मार्गों म॑ परिवतन किया जाय.। 


(९) हवाई यातायात में सुधार करने के लिये समिति ने इस बात पर जोर 
दिया कि अगी जा तोन--शोह३ यूलड के पनयां जहा चाह जिस रास्ते पर अपने वायु- 
बात ललाती £ 4 अब फेवल थोड़े ही मागों पर अपनी संबिस चलाने और विशेष 
हर अमन मार्गों, पर नियमित सबिसे चलती हैं उन पर इनकों चलने के लिए. आज्ञा 
पत्र नागरिक उद्दयुयस विभाग के डायरेक्टर जनरल द्वारां तब तक न दिए जाँय 
जय तक कि परे यह विश्वास ने द्वी जाथ कि श्न मार्गों पर चलने वालें नियमित 
सर्जिसं, माल श्रोर यात्री ले जाने के लिए अश्रपयात्त हैं; तथा इन नोन-शोड़यूल्ड 
कम्पनियों का उन मार्गों पर चक्वना आरावश्यक है। इन नोन-शीड्यूलह्ड कम्पनियों 
क लिए; उड्डुवन विभाग पहले से हो माल अर यात्री ले जाने का किराया तय करदे 
अत मे कराया. बढ़ा कर निबमित रूप से चलने वाली सबिसों से प्रतिस्पंधों न कर 
सके | 


३२२ भारत में व्यापार और यातायात 


(३) किराये के बारे में कमेटी करा यद मत है ।# जद्दा तक बन भके के 
कंपनियों की आय का श्रपिकांश भाग याजियों के किराए द्वारा ही प्राप्त हीना चाहिए | 
इसने इस बात पर जार दिया कि सथायों पूजा (60 88008) पर १०५७ *।| 
आय होनी ही चाहिए और इसी आधार पर किराया तय ह्वीना चाहिए किल्तू इस 
बात का भी ध्यान रखना ग्रावश्यक है कि यदद अत्यधिक ने इ। जाय। डाक लैजाने 
का किराया मामूली माल के किराये तथा १२३१४ और ऊपर लेकर तेय करना 
चाहिए जिससे अन्य सामान की शअ्रपेज्ञा डाक ले जाने में प्राथमिकता मिल सके । 
देश की हवाई यातायात की इस व्यवस्था के फलस्वरूप कम से कम २५ हवाई 
जहाज अ्रतिरिक्त द्वी जावेंगे अ्रस्तु यदि _नको ठीक द्ालत मे रखा जाय तो उन 
पर क्षाने वाला व्यय लगभग २३ लाख रूपया प्रति वर्ष पड़ेगा । इस कमेर्ट 
सिफारिश की है कि इसका आधा व्यय सरकार सहन करें शझ्रीर आधा कंपनियां । 
अतिरिक्त कर्मचारियों को भारत|य वायु सेना में ले |लया जाय । 

(४) भारत सरकार इताई यातायात कम्पानती को जा श्राथिक सद्दायता 
दे रही है बह कुछ समय तक (१६५०, दिसम्पर, जारो रम्ी जाय। यह सद्दायता 
पैट्रोल पर लगने वाले आयात कर पर रित्रेट के रूप में दी जाती है। कमेंट ने इस 
बात की सिफारिश की है कि अभी जा यह सहायता रिब्ेट के रूप में दी जाती है व 
सद्दी तरीका नहीं है क्योंकि इससे सभा कम्पनियों की समान श्र्तयक सद्दायता प्राष्त 
हो जाती है तथा कुछ कम्पनियों को जरूरत से भी कम ओर कुछ का अक्रषिक 
सहायता मिलती है, इससे कम्पनियों में विराध उत्पन्न ही जाता है अस्पु, दबाई याता' 
यात लाइसेंसिंग बोर्ड पहले प्रत्येक कम्मनी करी आवश्यकता को मालूम करले और 
फिर सरकार को सिफारिश करे कि अमुक कंपनी की कितनों सद्दायता दिया जाना 
झग्रावश्यक है। कमेटी ने श्रतुमान लगाया है कि यदि उनकी यह सिफारिश मान्य 
करली जातो है तो कपनियों की झ्राधिक स्थिति १ जनवरी १६५३ से द्वी धुधर जायगी। 
किन्तु कठिनाई यह हैं कि यह सुझाव शोध कार्योनियित नहीं किया जा सकता क्‍योंकि 
अभी जिन ६ कम्मनियों के पास लाइसस हैं वें, १६४५६ तक चलेगा अध्तु इससे पहले 
उनके पास लाइसेंसों को रह नहां किया जा सकता | दूसरे, अ्रभी सरकार की आाधिक 
स्थिति इतनी हद नहीं है कि बह इस कार्य को शोम ही हाथ में ले सके | 


| (५) कमेंट ने इस बात पर जोर दिया है कि आने वाले ५ वर्षों तक कम 
से कम इस उद्योग में से व्यक्तिगत व्यवसाय को सम | नहीं करना चाहिए | ४ वर्षों 
के पश्चात सरकार पुनः इस प्रश्न पर विचार करे और तब यदि सरकारी हवाई 
यातायात के राष्ट्रीयकरण का निर्य करे ही तो कमेटी की राय में .5(80५४:००% 
(0704४ 00 के द्वाराह्दी हवाई यातायात का संचालन होना चाहिए. जो 
सरकार के नियन्त्रण से स्वतन्त्र रे । 


हवाई यातायात ३२३ 


कमेटी की सिंफारिशें सरकार के विचाराधीन है | कुछु ही समय पूर्व सरकार 
इैंकन ऐयरवे व हम प्ट्रीयकरण करने के निश्चय कर चुकी है इसका संचालन 
स्वय्यूटरी कारयारेशन द्वारा ही दोंगा | 
पंच बर्षीय योजना 

पंच बर्षोष योजना में हवाई यातायात पर पहले दो वर्षों में १८५ लाख 
रुपया प्रतिवर्ष के द्विसाब से खर्च करने का सुझाव है जिनमें से १५० लाख रुपये 
बर्केस पर और शेप ३५ लाख' रुपये सामान आदि पर व्यय किया जायगा। बाकी के 
३ सालों में कुल ६६७ लाख रुपया ख्च करने की योजना है जिसमें से ७०% वकंस 
श्रोर ३०५ सामान आदि पर खर्च किये जाने की. योजना है। इसके अतिरिक्त 
मौजूदा हवाई जहाजों ([090098 और शद्रंग858) के स्थान पर अधिक 
आधुनिक ढंग से हवाई जहाज खरीदने को आवश्यकता है। इसके लिए ५ करोड़ 
को श्रातिरिक्त पू'जी को आ्रावश्यकता होगी । इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कंपनियों 
को झआधिक सहायता देते की आवश्यकता हो सकती है | इस काम के लिए योजना 
में २६ करोड़ रुपया रखा गया है। भारत सरकार यह आधिक सहायता कर्ज के 
रूप में या हिस्सा पू'जी में भाग लेकर या और किसी उपयुक्त प्रकार से दे सकतो 
है। नीचे की तालिका में पंच वर्षीय योजना द्वारा स्त्रीकृत व्यय इस प्रकार होगा :-- 


पू'जीगत कार्थो' के लिए १०० करोड़ रुपये 
यातायात के सामान श्रादि के लए २०. 
इयाई स्टेशन ०७. )) 
प्रशिक्षण ० 9) 
अनुसंधान हज ११ 
हवाई कम्पनियों को आशिक सहायता २५... ,) 
टेलीफोन उद्योग ९३ + 
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कुल व्यय १७'१ करोड़ 

उपरोक्त वर्णन से ज्ञात दोगा कि भारत में हवाई यातायात का विकास हुए 
अभी केवल ३०-३५ वर्ष द्ीहुए, हैं किन्तु अल्प काल में काफी प्रंगति हुई है। 
भारत में कुछ पसो कठिनाइयां हैं जिनको दूर कर हवाई यातायात की प्रगति और 
भी द्रूतगति से की जा सकती है| अ्रभी तक हमारे यहां हवाई जदांज के विभिन्न कल 
पुर्ज और पंजिन नहीं बनाये जाते थे किन्तु श्र बंगलौर का कारखाना इस दिशा में 
सराहनीय प्रयत्न कर रहा है, जहां श्राजकल ऐयरो-अल्यूमीनियम की चहरे हवाई 
जद्दाजों के दायर और स्पल्स, लकड़ी के स्क्र , प्लाईबुड और सूती सामान आदि बन 
रहे हैं। दूसरे, इबाई जद्दाज संबन्धों शोध-संस्थानों की नितान्त कमी है; इस कमी 


३२४ भारत में स्यापएर और यातायात 


को सरकार ने एक रिसर्न लैबोरेटरी खोल कर दूर किया है | इसके अतिरिक्त हवाई 
जहाजों के ठहरने के स्थानों की कमी, दवाई श्र्ढी पर दीटलों और अ्रत्य सुपिभाश्रों 
का अभावृ, राभि भें उड़ान की कठिनाइयों तथा कंपलियों की कमजोर आविक 
अवस्था श्रादि अन्य दोप हैं जिनकी शाप दूर करना झावपश्यक ह । 
हवाई जहाज बनाने का कारखाना (%। (श्तो। जितराधवितातारफ। 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व मारत में दवाई जदाज बचाने वाला कोई कारखाना 
नहीं था | उस समय कुछ इंजोनिबरिंग बकशोत मरम्मत झाद का काबव काने थे | 
थठा लाइन्त, इंडियन नेशनल ियरवेज, पर सविसज आफ इंडिया आदि कंपनी 
इस कार्य में संलग्न थो किन्तु द्विताय मदह्ययुद्ध भें इस उद्योग की तोत्र अवश्यकता 
अनुभव हुई, अस्त १६४० में मेसूर सरकार और बालचंद हीराचंद की फर्म की 
साभीदारी में हिल स्तान यिर्काफ्ट कशनी की सथापना बंगलोर में की गई। इसको 
देख रख करने को अमारकन विशेषज्ञ मी रखे गंध और अभिक्त पू'जी ४ कराड़ 
रपये की रुख गई | 2# ४१ में भाष्त सरकार जी इस कंपनी हुरुमेदेपर धम 7६ 
किन्तु अ्रप्नेत्त १६४९ में सारत सरकार से सुरक्षा के निभित हैसे कंपनों को जालयंद 
दौशचन्द से खरद लिया और श्र ्यवत्या संजन्धी सारा काम मारते सरकार मे है| 
द्षाथ में है| इस कंपनी ने १६४१ में पदला हवाई जहाज बसा कर तैयार किया और 
अब्र उसकी प्रगति श्रन्ड्ी हा रही ऐ | 

बंगलौर भें रस कारखाने को स्थापना # $ई कारग थे « (१) दवाई जहाज 
के लिये एल्यूमि|नयम की श्रानश्यकता हीतो है जा पास ही द्राललकार के कारखाने मे 

प्त ह। जाता है। (२) फौलाद मंयू! राज्य के मद्भावती लोहे + कारस्ाने से मिल 

जाता है। (:) दर्लषिणी मंधूर में अलबित त शाक्त को उद्चांत होते के कारण 
कारखाने के लिए शक्ति भी श्रासानी से उपलब्ध ही जातो है | (४) भारतोय सेशामिक 
संस्था भी बंगलौर में है जिससे टेकनौकल सहयोग मी प्राप्त दीता है | 

बायुयाना की मांग दिन प्रतदिन बंद रद्दी है | शाहित के समय देसके द्वारा 
व्यापार में प्यूड गा द्ीती है और युद्ध के क्षिए इनका हीना अनिवार्य है। सामरिक 
दृष्टि से भारत का बढ़ा महल है | दक्षिण-पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व के बीच में 
दोने के कारण हमारी शक्ति में वृद्धि करता आवश्यक है। व्यापारक इृष्टि से भी 
भारत के यूरोप और आस्ट्रेलिया के मध्य भें स्थित द्ोने के कारण इसका महत्व 
अधिक है क्‍्यांकि इन दोनों मद्दाद्वीपों में झ्ाने जाने बाले वायुयान भारत इंकर ही 
गुजरते हैं। भ्रस्तु देश में बायुयान बनाने के और अधिक कारग्याने खुलने की 
आवश्यकता दे । इसके लिये आसनसोल और जमशेदपुर संभावित स्थान हैं क्यों 


कि यहाँ. पर इस व्यवसाय में जिन बस्तुन्ं की झावश्यकता द्वाती है, ने शभी 
उपलब्ध हैं । नजिजजाल, 
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